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 महोदय  पीठासीन  हुए ]

 मादोपुਂ  मई  विहलोी  में  डो  ०  डो  ०  ए०  फ्लंट

 )

 *3R7.  श्री  हरोश  रावत  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  बिगਂ  द्वारा  निधन  और  निम्न  आय  वर्ग  के  लोगों
 के  लिए  नई  दिल्ली  में  निरभित  फ्लेंटों  को  मे  सिके  बिस्त  की  राशि  निम्न  आय  वर्ग  के

 आवटितियों  की  क्षमता  से  बहुत  अधिक

 यदि  तो  किस्त  की  कितनी  र  निर्धारित  की  गई  है  और  इतनी  राशि  निर्धारित  करने

 के  क्या  कारण

 क्या  आवंटितियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने  किस््तों  ,)  अदायगी  की

 अवधि  15  वर्ष  से  बढ़ाकर  30  वर्ष  करने  तथा  इन  किस्तों  की  राशि  उतने  हो  अनुपात  में  कम  करने  का

 अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्रों  मरासोली  (  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 रखा

 विधरण

 से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  मादीपुर  जनता  फ्लेट्स  (414  लाल  के

 आवंटियों  की  रेजिडेन्ट्स  वेलफेयर  एसोसियेशन  से  एक  अभ्यावदन  प्राप्त  हुआ  था  ।
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 ह
 जनता  फ्सैटों  के  सम्बन्ध  में  किराया-खरीद  आधार  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  नीति  के

 अमसार  प्रारम्भिक  जमा  राशि  के  अलावा  20  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  की  गई  किस्त  की  राशि  325.20

 ए  प्रतिमाह  है  ।

 अधभ्यावेदन  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रारम्भिक  जमा  की  शेष  राशि  की  बसूली  एक  बर्च  की
 अवधि  में  5  किश्तों  में  तथा  शेष  राशि  20  बर्ष  की  अवधि  में  किएतों  में  बसूल  करने  के  लिए  कहा
 गया  ।

 विद्यमान  शर्तों  में  20  वर्ष  में  मासिक  किस्तों  में  भुगतान  की  पहले  ही  व्यवस्था  है  ।  प्रारम्भिक

 जमा  के  बारे  में  मांग  पत्र  का  जहां  तक  सम्बन्ध  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  मांगी  गई  राशि

 का  1/3  भाग  स्वीकार  करने  का  पहले  ही  प्रस्ताव  किया

 क्री  हरोश  रावत  :  मुझे  ऐसा  प्रतीत  होता  मैंने  मन््त्री  जी  के  उत्तर  में  देखा  है  कि  मिनिस्टर

 साहब  को  उनके  आफिशियल्स  ने  इस  मामले  में  जो  ब्रोफ  किया  है  वह  ठीक  से  नहीं  किया  उनसे  गलत

 कहलवाने  की  कोशिश  की  गई  है  ।  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  यह  जनता  फ्लंट्स  हैं  जबकि
 उनकी  बवालिटी  किसी  भी  घटिया  से  घटिया  स्लम  ऐरिया  से  भी  रही  इसलिए  मन्त्री  जो  से  आग्रह
 है  कि  अपने  इस  उत्तर  को  करेक््ट  करें|  ये  जनता  फ्लैंट्स  नहीं  हैं  बल्कि  स्लम,फ्लेट्स  उनकी  संख्या
 के  विषय  में  भी  गलत  कहा  गया  है  ।  किश्तों  के  विषय  में  कहा  गया  है  कि  किश्त  325  रुपए  यह
 325  रुपए  न  होकर  “68  रुपए  पर  मन््थ  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विषय  में
 कि  यह  थीकर  सेकशन्स  आफ  सोसाइटी  को  फायदा  पहुंचाने  के  लिए  दिए  गए  उनकी  मातिक  किश्त
 को  कम  करेंगे  ओर  उसका  डयूरेशन  और  बढ़ाएंगे  क्योंकि  वरचुअली  आप  ।5  साल  में  उनसे  बसूल  कर

 रहे  15  साल  के  बजाए  25  साल  के  विषय  में  क्या  आप  विचार  करेंगे  ?

 ]

 शी  म्रासोली  मारत  :  मैं  सबसे  पहले  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  के  अन्तिम  भाग  को  लेता
 ये  किस्ते  20  वर्षों  की  अदधि  में  अदा  करनी  होती  20  वर्षों  का समय  दिया  गया  है  ।

 भरी  हरोश  राशत  :  वास्तविक  रूप  मेरे  विचार  में  आप  !  5  वर्षों  में  इस  धनराशि  को  बसूल कर  रहे  कृपया  इसका  पता  लगाइए  ।  किस्त  325/-  रुपए  नहीं  बल्कि  यह  4  68/-  रुपए  प्रति  मास

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  वह  अपनी  बात  पूरी  कर  फिर  आप  कुछ  पूछना  ।

 ]

 थी  सरासोलो  सारन  :  तम्पूर्ण  दिल्ली  में  जनता  अथवा  निधन  वर्ग  के  लिए  सामान्य  पैटन  ।5
 बर्चो  का  समय  इस  श्रेणी  विशेष  में  भी  अर्थात्  मादीपुर  के  जनता  फ्लैटों  के  लिए  भी  बही  मानदण्ड
 अपनाया  गुणवत्ता  के  बारे  यदि  इस  मादीपुर  जनता  फ्लैट्स  विशेष  में  कोई  निश्चित  मामले

 तो  स्वभाविक  है  कि  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  उनमें  सुधार  करेगा  ।
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 क्रो  हरोश  रावत  :  अध्यक्ष  इन  फ्लेट्स  की  जो  हालत  मुझे  एक  में
 का  मौका  मिला  है  ।  मैंने  खुद  देखा  है  कि  वहां  बहुत  घटिया  मैटिरियल  गया  बदली  यह
 टूटने  की  हालत  में  है  ।  मजबूरी  में  बहां  लोग  रहते  हैं  ।  मैं  मिनिस्टर  साहब  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 क्या  वह  इन  फ्लेंट्स  का  और  इन  एरियाज  का  इन्सपैक्शन  कराएंगे  ?  वहां  प्राइमरी  नेसेसिटिज  भी  नहीं
 हैं  ।  क्या  आप  उन्हें  उपलब्ध  करवाने  की  दिशा  में  बियार  वहां  जेसे  पामी
 और  दूसरी  कोई  सुविधा  नहीं  आप  क्या  इनके  विषय  में  कोई  विचार  करने  जा  रहे

 झी  मुरासोलो  मारण  :  उस  क्षेत्र  विशेष  के  रहने  वालों  ने  एक  याचिका  दी  है  जिसमें
 वापसी  अदायगी  का  समय  20  वर्षों  तक  बढ़ाने  की  मांग  की  गई  है  ।

 सन
 इसमें  एक  अच्छी  बात  यह  है  वे  अदायगी  करने  के  इच्छुक  हैं  वहां  1986  से  रह  रहे

 हैं  लेकिन  अब  तक  उन्होंने  कोई  किस्त  जमा  नहीं  कराई  थे  बहुत  प्रसन्न  हैं  और  किस्त  देनी
 चाहते  हैं  ।  यह  निश्चित  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  लोग  उन  मकानों  का  निरीक्षण  करेंगे
 और  आवश्यक  कार्यवाही

 श्री  सम्तोष  सोहन  देव  :  देश  का  अन्य  कमजोर  वर्ग  संत्द  सदस्य  हैं  ।

 तीन  सहकारी  आवास  समितियों  की  स्थापना  की  गई  थी  और  उन्हें  भूमि  का  आवंटन  किया
 गया  था  |  उच्चतम  न्यायालय  ने  उनको  समाप्त  कर  दिया  ।  मैं  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  विशद्ध
 नहीं  हूं  लेकिन  क्या  सरकार  दोनों  सदनों  से  संसद  सदस्यों  को--जिन्होंने  सहकारी  समितियां  बनाई  थीं
 निकट  भविष्य  में  वेकल्पिक  भूमि  देने  पर  विचार  करेगी  ।

 हरी  मुरासोली  मारन  :  मातनीय  सदस्य  ने  जो  कहा  है  बह  सच  है--ऐसा  नहीं  कि  हम
 कमजो ₹  वर्गों  में  हैं--कि  हमने  सहकारी  समितियां  बनायीं  और  जिस  तरीके  से  वे  बनाई  गयीं  और  जिस
 तरीके  से  भूमि  का  आबंटन  किया  गया  उसे  बाद  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  समाप्त  कर  दिया

 अतः  नई  सरकार  ने  एक  नीति  बनाई  है  कि  आज  के  बाद  40  प्रतिशत  भूमि  केवल  सहकारी
 समितियों  को  ही  आवंटित  की  जाएगी  ।

 मुझे  बहुत  ही  खुशी  है  कि  लगभग  400  समितियों  को  पपनकशा  और  अस्य  क्षेत्रों  में

 भूमि  दी  जाएगी  और  मुझे  बताया  गया  कि  चार  अथवा  पांच  समितियां  जिसमें  मानमीय  सदस्य  उनके

 सदस्य  हैं  उन्हें  भूमि  दी  जाएगी  क्योंकि  वे  इसके  लिए  योग्य  हैं  ।

 भी  एज०  के०  एल०  भगत  :  मेरा  विश्वास  है  कि  माननीय  मंत्री  एंक  बिद्धान्  मंत्री  हैं
 और  शहरी  बिकास  मंत्रालय  जिसका  वह  काम  देख  रहे

 मुझे  यकीन  है  कि  उन्हें  इस  बात  की  जागकारी  है  कि  प्रशासन  के  गन्दी  बस्ती  विभाग  के

 फ्लैंटों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है--केवल  एक  श्रेणी  जनता  फ्लैटों  के  रुप  में  रखो  गई  है  भर

 विभिन्न  विभिन्न  क्षेत्रों  और  विभिन्न  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  फ्सेटों  की  संद्या  बहुत  भ्रध्िक  है
 और  उन्हें  उनके  पक्ष  में  निर्धारण  करने  के  लिए  एक  प्रस्ताव  शहरों  विकास  मंत्रासय  के  पास  लम्बित

 हि
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 उनका  इसे  कब  लागू  करने  का  विचार  है  ?  तब  तक  सरकार  का  यह  ककत्त  व्य  है  कि  वह  यह  देखे  कि
 उनकी  ठीक  तरह  से  मरम्मत  हो  ।  यह  एक  बात  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  स  यह  जानना  चाहता  हूं  क्या  वह  यह  अनुदेश  जारी  करेंगे  कि  जब  तक
 ये  फ्खैट  केंस्द्रीय  सरकार  के  नियत्रणाधीन  है--यह  सरकार  का  उत्तरदायित्व  है  कि  उनकी  मरम्मत  करे

 तथा  यह  देखे  कि  स्वामित्व  क  प्रश्न  को  अविलम्ब  हल  किया  जाए  ।

 श्री  मुरासोसी  मारन  :  इस  प्रश्न  को  हमारे  नोटिस  में  लाया  गया  था  और  श्री  प्रो०

 महहोत्रा  तथा  श्री  तारिफ  सिह  ज॑से  माननीय  सदस्यों  तथा  बहुत  से  अन्य  सदस्यों  ने  अनेक  अभ्यावेदन

 दिए  हैं  ।

 हो  एच०  के  ०  एल ०  भगत  :  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  उनके  लिए  आपका  उल्लेख  स्पष्ट  कारणों
 से  है

 मध्यक्ष  महोकय  :  श्री  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  श्री  श्री  भगत के  प्रश्न
 का  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 हो  मुरासोली  मारन  :  वे  लोग  जो  इन्द्र  लोक  और  अन्य  क्षेत्रों  में  मकानों  में  रह  रहे  हैं  कई  वर्षो
 से  कोई  किराया  नहीं  दे  रहे  थे जबकि  सरकार  उन  मकानों  आदि  की  मरम्मत  पर  करोड़ों  रुपए  खर्च  कर

 रही  पूव॑वर्ती  सरकार  ने  उन्हें  स्वामित्व  वाले  फ्लेंटों  में बदलने  का  निर्णय  लिया  लेकिन  अदा  की
 जाने  बाली  अदा  किए  जाने  वाल  ब्याज  तथा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  मूल्य  क  बारे  में
 सी  कठिनाईयां  भब  हम  सम्पूर्ण  समस्या  पर  पुनः  विचार  कर  रहे  शीघ्र  ही  हम  ऐसा  सह्दी
 समाधान  निकाल्ल  लेंगे  जोकि  लोगों  को  स्वीकायं  होगा  ।

 झी  एच०  के०  एल०  भगत  :  उन्होंने  उत्तर  नही  दिया

 )

 भी  सदन  लाल  खुरामा  :  चुनाव  से  एक  महीने  पहले  आप  आडंर  निकाल  दोਂ

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्रो  मैं  आपकी  बात  भी  सुनूंगा  ।

 श्री  आरिफ  बेग  :  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  दिल्ली  में  पाण्डव  नगर  में  झुगगी  झोपड़पट्टी  का  इलाका  इसकी  कम्पाउण्ड  वॉल  इतनी  पुअर
 ब्बालिटी  की  बनाई  गई  कि  वह  गिर  गई  और  एक  ही  परिवार  के  तीन  व्यक्ति  उसमे  मर  आज
 तक  उस  परिवार  को  झुग्गी  नहीं  बवी  और  मरने  बालों  को  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  गया  ।  मैं  मत्री  जी
 से  पूछना  चाहता  हू  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  करेंगे  ?

 थी  मुरासोलो  मारन  :  हम  मादीपुर  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रश्न  विशेष
 के

 लिए  मे

 नोटिस  कौ  आवश्यकता  है  |
 $

 चिए
 मुझे
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 झी  मदन  साल  खुराता  :  अध्यक्ष  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दस  सालों  के  अन्दर
 डी०  डी०  ए०  ने  कुल  कितने  मकान  कितने  एलॉट  किए  ?  क्या  यह  सच  है  कि  ऐसे  मकान  कई-कई
 सालों  से  बने  हुए  तैयार  खड़े  हैं  लेकिन  बिजली  व  अन्य  सुविधाएं  न  होने  के  कारण  वह  हाउसेज
 8-8  साल  6-0  साल  से  खाली  पड़े  एलाटमंण्ट  नहीं  हो  रहा  इसका  मतलब  या  तो  वे  डेंजरस  हैं
 या  जो  वहां  आवश्यक  सुविधाएं  होनी  वह  नहीं  ऐसे  कितने  मकान  हैं  ?

 ]

 करो  भ्रासोली  शारम  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  पर्जट  खाली  पढ़े
 हुए  हैं  ।

 हो  मदन  लाल  खुराना  :  कितने  फ्लेंट  ?

 क्री  मुरासोलो  मारन  :  मेरे  पास  आंकड़े  नहीं  हैं  क्योंकि  यह  प्रश्त  मादीपुर  के  बारे  में  मैं  ये

 आंकड़े  बाद  में  दे  दूंगा  ।  वे  इसलिए  खाली  पड़  हुए  हैं  क्योंकि  कुछ  बुनियादी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदम  :  श्री  आप  मंत्री  नहीं  हमें  मंत्री  महोदय  की  बात  सुननी  भाहिए  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भूतपूर्व  मंत्री  ओर  श्री  खुराना  के  बीच  एक-दूसरे  से  बातचीत  नहीं  होनी

 चाहए  ।

 शो  शुरासोली  सारत  :  यदि  हम  मकानों  का  आवंटन  करते  तो  मामनीय  सदस्य  यह  प्रश्न

 उठाएंग  कि  आप  बिना  बिना  पानी  ओर  अस्य  बातों  की  सुविधाओं  के  बिना  मकान  क्यों  आवंटित

 करते  हैं  ?  उसका  उत्तर  यह  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  गौर  भम्य  एजेंतियों  के  बीच  तालमेल  की

 कमी  है  ।  यहां  काई  बुहत्  योजना  अथवा  सामान्य  बोजना  नहीं  है  ।  इस  चीजों  को  अब  ठीक  किया  जा

 रहा  है  ।

 ]

 क्रो  छबिरास  अर्गल  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  और

 सरकार  से  जानना  चाहूंगा  कि  इस  कर्ण  सरकार  अम्बेडकर  शताब्दी  बर्ष  मना  रही  है  ओर  इस  उपलक्ष  में

 सरकार  ने  अम्बेडकर  आवास  योजना  के  तहत  40  हजार  प्लाट्स  निम्न  आय  बग्ग  के  लिए  और  अनुसू क्त

 जाति  के  लोगों  के  लिए  निर्माण  किए  तो  सरकार  ने  क्या  बह  उनमें  बांट  दिए  या  नहीं  बांटे  तो  क्यों  और

 कब  तक  बांट  देगी  ?  दूसरा  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  दिल्ली  देश  की  राजधानी  यहां  बहुत  सारे  लोग

 चुनाव  हारणे  के  बाद  हालत  खराब  हो  जाने  के  कारण  बंगले  खाली  नहीं  कर  रहे  हैं  तो  क्या  शंसव्  सदस्यों

 को  भी  इसमे  कुछ  प्रायोरिटी  दी  ढो०  ढी०  ए०  के  माध्यम  से  तो  क्या  उसको  दोबारा  शुरू  करने  जा

 रहे  हैं  ?

 भरी मुरासोलो मारग : शायद माननीय सदस्य ने अम्बेडकर आवास योजना का उल्लेख किया ।
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 योजना  के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  20,000  फ्लेंटों  की

 योजना  बनाई  गई

 दुर्भाग्यवश  उच्च  न्यायालय  ने  पूरी  कार्यवाही  स्थगित  की  ।  हम  इस  मामले  में  आने

 कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सके  ।

 भी  रामाभय  प्रसाद  सिंह  :  अध्यक्ष  गरीबों  के  लिए  ये  जो  फ्लैट्स  बनाए  वे  कमओर

 फ्लैट्स  थे  |  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  ये  फ्लैट्स  किसकी  देख-रेख  किस  समय  में
 और  किस  मंत्री  की  देख-रेख  में  बने  ओर  क्या  सरकार  उन  लोगों  के  खिलाफ  कार्यवाही  करना

 चाहुतो

 ]

 भी  मुरासोली  मारन  :  वह  किन  फ्लैटों  का  उल्लेख  कर  रहे  मैंने  उनकी  बात  ठीक  तरह  से

 नहीं  सुनी  ।  यह  फ्लैट  1986  से  पूर्व  बनाए  गए  ।

 की  बी०  एन०  रेड्डी  :  मैं  तो  स्थापत्य  तथा  भवन  निर्माता  रहा  हूं  और  मैं  भवन  बनाने  तथा
 निर्माण  सम्बन्धी  समस्याओं  से  अवगत  हूं  ।  यहां  सरकार  धन  उपलब्ध  करती  है  और  नीति  बनाती

 किस्तु  कार्यास्वयन  तो  सदा  अफसर  और  अभियन्ता  ही  करते  अतः  मैंने  देखा  है  कि  लोगों  में  न  कोई
 दृढ़  धारणा  न  वचनबद्धता  और  न  कोई  सच्चाई  वे  केवल  इसलिए  काम  कर  रहे  हैं  कि  उन्हें  ऐसा
 करने  के  लिए  कहा  गया  क्या  सरकार  अथवा  मंत्री  महोदय  इन  लोगों  को  बुलाकर  कह  सकते  हैं  कि
 वे  इन  लोगों  का  काम  इस  प्रकार  कर  रहे  हैं  जंसे  कि  यह  उनका  अपना  मकान  है  ?  उन्हें  किसी  भी  चीज
 की  चिन््ता  नहीं  है  ।  न  वहां  लोग  ही  रहते  हैं  ओर  न  ही  कोई  बिजली  आदि  मैं  भी  सलाहकार
 समिति  का  एक  सदस्य  हूं  ।  इस  बात  का  प्रस्ताव  है  कि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  लगभग  2.7  करोड़
 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  77,500  करोड़  रुपए  ख  किए  जाएंगे  ।  अभी  तक  हमने  क्या  किया

 पहले  ही  दस  महीने  निकल  गए  क्या  अभी  तक  हमने  कुछ  किया  है  ?

 करी  भुरासोली  भारग  :  माततीय  सदस्य  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  सही  जब  तक  बचनबद्धता  तथा
 करमनिष्ठा  न  हो  इस  प्रकार  का  काम  सभी  लोगों  को  सन्तुष्ट  नहों  कर  सकता  किन्तु  केवल
 कारियों  को  बुलाने  ओर  उनसे  बात  करने  के  कुछ  भी  परिणाम  नहीं  सलाहकार
 प्रावककसन  बालक्ृष्णन  समिति  तथा  अन्य  बहुत  सारी  समितियों  के  प्रतिवेदन  उन्होंने  अपनी

 यही  राय  दी  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  पुनर्गठन  किया  जाना  किन्तु  अभी  तक  हमने
 कोई  विशेष  काम  नहीं  किया  क्योंकि  जब  भी  हम  इस  समस्या  को  उठाते  हैं  तो  दिल्ली  के  पुनगंठन  का
 प्रश्न  उठता  अतः  हमने  इस  मामले  में  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  । भावास  को  समस्या  कुछ  ओर

 उसके  लिए  मुझे  पूर्व  सूचना  देनी  होगी  ।

 भी  पी०  आर०  कुसारमंगलस  :  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  होगी  कि  जब  कांग्रेस
 सत्ता  में  तो  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  कि  पट्ट  पर  दो  जाने  वाली  भूमि  को  पूर्ण  स्वामित्व  वाली  भूमि
 में  बदल  देंगे  ।  मैं  पूछना  चाहूंगा  कि  इसे  क्यों  नहीं  लागू  किया  जा  रहा  है  ?  क्या  वे  इसमें  सुधार  कर  रहे

 वे  कौन  सी  पद्धति  अपना  रहे  हैं  अथवा  क्या  वे  समयंत  देने  बाले  दलों  के  कारण  इस  पद्धति  के

 6
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 सम्बन्ध  में  निर्णय  नहीं  ले  सकते  हैं  ?  हम  पूछना  चाहते  हैं  कि  क्या  पट्ट  पर  देने  बाली  भूमि  को  पूर्ण स्वामित्व  में  पट्ट  पर  देने  वालो  पद्धति  को  समाप्त  करने  और  पूर्ण  स्वामित्व  देने  के  सम्बन्ध  में
 कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 ओ  समरासोली  सारन  :  यद्यपि  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  इस  प्रश्न  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है मैं  इसका  उत्तर  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  भृतपूर्व  सरकार  ने  पट्ट  पर  दी  जाने  बाली  भमि  को  पूर्ण  स्वामित्व बाली  भूमि  में  बदलने  का  निर्णय  लिया  था  ।
 हे

 झो  मदन  लाल  खराता  :  चुनाव  से  एक  महीना  पहले  ।

 भरी  म्रासोलो  मारन  :  चुनाव  से  थोड़ा  पहले  ।

 भी  एच०  के०  एल०  भगत
 :

 मैं  मन््त्री  के  संरक्षण  का  निवेदन  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  नहीं  बुलाया  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोवय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 )

 श्री  म्रासोली  मारन  :  यद्यपि  यह  निर्णय  चुनाव  से  एक  महीना  पृ्व  लिया  गया  था  फिर  भी
 इसे  लागू  नहीं  किया  गया  यद्यपि  उनके  पास  तीस  दिन  का  समय  था  कि  वे  उसको  अधिसूचित  कर

 फिर  भी  उन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  ।

 क्री  पी०  आर०  कुमारमंगलस  :  आप  ऐसा  क्यों  नहीं  करते

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बात  है  ?  हमें  मन््त्री  की  बात  सुनने  दीजिए  ।

 भरी  मुरासोली  मारन  :  इनकी  दरें  दिल्ली  के  लोगों  ने  स्वोकार  नहीं  की  ।

 श्री  सबन  लाल  झराना  :  यह  जन-विरोधी  था  ।

 क्रो  भ्रासोली  मारम  :  वे  लोगों  को  इस  विचार  के  प्रति  सहमत  न  कर  पाए  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मन्त्री  कृपया  अध्यक्ष  की  ओर  देखिए  ।

 श्री  भुरासोली  मारन  :  हमने  उन  सभी  लोगों  से  सलाह  लेगी  है  जिन्हें  दिल्ली  का
 अनुभव  है  ओर  हमें  दिल्ली  में  बहुत  काम  करना  इसमें  सुधार  करना  हम  यह  काम  कर  रहे s

 झी  पो०  आर०  कुमारमंगलभ  :  मैं  तारोखें  जानना  चाहता  मैंने  विशेष  कर  मन््त्री  महोदय
 से  पूछा  है  कि  उन्हें  इसमें  कितना  समय  लग  जाएगा  ।

 की  एज०  के०  एल०  भगत  :  पचास  वर्ग  गज  का  निर्णय  कांग्रेस  का  निर्णय  है  ।

 झी  पी०  आर०  वुभारमंगलम  :  पचास  वर्ग  गज  भुगतान  के  बिना
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 थौ  भ्रासोली  मारन  :  हम  यह  थोड़ा-थोड़ा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  हम  शीघक्ष  ही  इसे  जारी
 करेंगे  ।  रे

 थी  मदन  लाल  10  साल  तक  खुद  तो  कुछ  नहीं  किया  ।  हे

 ड
 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  श्री  खुराना  और  श्री  भगत  आपस  में  बात  म  करें  ।

 का

 भरी  युवराल  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मम्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्ली  नव॒र  में
 जो  10  लाख  परिवार  सबसे  निम्नतम  आय  बाले  क्या  इनके  लिए  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  है  या
 इनमें  से  कितने  लोगों  को  और  कब  तक  नये  फ्लैट  का  निर्माण  चाहे  चतुर्थ  श्रेणी  का  हो  फ्लैट
 क्यों  न  हो  ।  क्या  इन्होंने  कोई  ऐसी  योजना  बनाई  है  कि  निम्ततम  आय  के  लोथों  को  कम-से-कम  शंबधि
 के  बीच  में  फ्लैट  आबंटित  किए  जा  सकें  ।

 ]

 क्षी  मुरासोलो  मारन  :  सम्भवतः  सदस्य  महोदय  शुग्गी-झोंपड़ियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  बोस
 कर  रहे  दिल्ली  प्रशासन  ने  उन  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  योडना  बनाई  है  जो  हुँ
 भूमि  पर  रहते  हैं  जो  सरकारी  काम  के  लिए  तत्काल  ओर  इसका  वर्ग  उन  लोगों  का  है  जो  आन
 क्षेत्रों  में  रहते  हैं  जहां  की  भूमि  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आवश्यकता  नहीं  उन्हें  आवश्यक

 प्रोत्साहन  और  सुविधाएं  दी  जाएंगी  ।  और  एक-तिहाई  जनता  जो  उन  क्षेत्रों  में  रहती  है  जहां
 योजनाओं  के  लिए  भूमि  पर्याप्त  नहीं  है  उन्हें  काश्वकारी  के  अधिकार  दिए  जाएंगे  और  आवास
 नगर  विकास  निगम  तथा  अन्य  बेंक  उन्हें  मकान  बनाने  और  अन्य  सुधार  करने  के  लिए  विनीय  सहायता
 दंगे  ।

 बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता

 न

 *388.  भी  सो०  पो०  भुदालगिरियप्पा  :
 शो  थो०  कृष्ण  राव  :

 कया  अ्रभ्त  म्ंज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितते  लोग  नौकरी  की  तलाश में
 हैं

 उन्हें  बे  रोजगारी  भत्ता  देने  क ेलिए  सरकार  को  कुल  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता
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 अपेक्षित  धनराशि  किस  प्रकार  जुटाई  जाएगी  ?

 क्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  रास  घिलास  :  से  1990  के  अन्त  में
 रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  रोजगार  चाहने  वालों  की  कुल  संख्या  333.53  लाख  यह  अनिवायं

 नहीं  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  सभी  व्यक्ति  बेरोजगार  ऐसे  सभी  पंजीकृत  व्यक्तियों  को
 बेरोजगारी  भत्ता  देने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  तथा  इसलिए  अपेक्षित  संसाधनों  को  मूर्त  रूप
 देना  समयपूर्व  होगा  ।

 ]

 क्री  सी०  पी०  मुदालगिश्यिप्पा  :  अध्यक्ष  मेरा  पहला  प्रश्न  उन  लोगों  की  संद्या  के
 बारे  में  है  जो  इस  देश  में  नौकरी  की  तलाश  में  हैं  ।  इसके  उत्तर  में  रोजगार  केन्द्रों  में  बालू  रजिस्टरों
 में  पंजीकृत  नामों  के  विषय  में  है  ।  मेरे  प्रश्न  का  भाग  देश  में  नौकरी  की  तलाश  में  लोगों  की  संख्या
 के  बारे  में  है  ।  मैं  मन््त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  था  कि  कया  वह  संविधान  के  मौलिक  अधिकारों
 में  काम  के  अधिकार  को  शामिल  करके  इन  सभी  लोगों  को  रोजगार दे  रहे  हैं  ।

 ]

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  जो  कार्यालय  में  नाम  दर्ज

 रहते  हैं  उन्हीं  को  हम  सरकारी  तौर  पर  बतला  सकते  हैं  ।  इसमें  कोई  दो  मत  नहीं  है  कि  इस  देश  में
 बेरोजगारों  की  फौज  है  और  जहां  तक  माननीय  सदस्य  ने  राइट  टू  वर्क  के  सम्बन्ध  में  कहा  इसमें
 सरकार  का  यह  कमीटमेंट  है  कि  राइट  टू  वर्क  को  फण्डामेंटल  राइट  में  जोड़ा  जाए  ।

 ]

 भरी  सो०  पो०  मुदालगिरियप्पा  :  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  वे  के  अधिकारਂ  को
 संविधान  के  मौलिक  अधिकारों  में  सम्मिलित  करने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  मन््त्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 क्या  वे  सभी  बेरोजगार  कृषि  प्रशिक्षित  बेरोजगार  शिक्षित  युवाओं  तथा  अन्य
 प्रशिक्षित  तकनीकी  व्यक्तियों  को  रोजगार  दे  रहे  हैं  ।

 भरी  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  इस  पर  पूरी  तरह  से  विचार  हो  रहा  है  और
 जेसाकि  मैंने  कहा  कि  राइट  टू  वर्क  का  मतलब  सरकारी  नौकरी  नहीं  लेकिन  जो  हमने  बर्क  आउट
 किया  योजना  आयोग  ने  वर्क  आउट  किया  इसके  मुताबिक  साल  में  कम  से  कम  12-13  हजार
 करोड़  यदि  हम  सिर्फ  मिनिमम  बेजेज  एक्ट  के  न्यूनतम  मजदूरी  भी  करें  ओर  अनस्किल्ड

 -  काम  के  लिए  भी  दें  तो  भी  12-13  हजार  करोड़  रुपया  लगता  है  और  1990-91  में  कम  से  कम
 9000  करोड़  रुपया  लगेगा  ।  तो  जेसा  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  राटट  टू  वर्क  की  मंशा  यही  है  कि
 जितने  भी  अनस्किल्ड  उनको  काम  दिया  जाए  और  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो  श  हर  के
 बेरोजगार  नवयुवक  उनकी  उपेक्षा  की  लेकिन  यह  जरूर  है  कि  राइट  टू  बर्क  का  मकसद
 उसमें  यह  नहीं  है  कि  जो  लोग  जो  काम  चाहेंगे  बह  काम  उनको  मिलेगा  ।



 मौखिक  उत्तर  5  1990
 -  .....---+४+>7+

 ]

 श्री  बो०  कृष्ण  राब  :  अध्यक्ष  बेरोजगार  कामगारों  को  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए

 पहले  ही  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  नामक  एक  योजना  पुरुषों  के  साथ-साथ  स्त्रियों  को  काम

 दिलाने  के  लिए  क्या  कोई  अन्य  नई  योजना  भी  यदि  तो  हमारे  देश  में  ऐसे  पुरुषों  और  स्त्रियों

 की  संख्या  क्या  है  जिन्हें  आप  काम  दिखाने  जा  रहे  इसके  लिए  आप  कितना  पैसा  खर्च

 ]
 भ्रो  राम  विलास  पासबाम  :  अध्यक्ष  अभी  तक  जो  काम  दिए  जा  रहे  उसमें  कहीं

 कोई  काम  की  गारण्टी  नहीं  है  और  जो  संविधान  का  प्रावधान  अभी  तक  राइट  टू  वर्क  का  प्रावधान

 कंडामेंटल  राइट्स  में  नहीं  डायरेक्टिव  प्रिसिपल्स  आफ  स्टेट  पालिसी  में  इसमें  सरकार  की  मंशा  है
 कि  इसको  फंहामेंटल  राइट्स  में  जोड़ा  जिससे  प्रत्येक  काम  चाहने  वाले  नोजवान  को  काम  दिया

 जाए  और  उनको  बेरोजगारी  या  भुखमरी  से  बचाया

 धो  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 क्या  आपके  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  यह  बात  नहीं  थी  कि  देश  में  जो  पढ़ें-लिखे  नोजबान  बेरोजगार  फिरते
 उनको  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाएगा  ।  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगा,कि  हरियाणा  प्रदेश

 में  जब  जनता  दल  ने  अपना  चुनाव  घोषणा  पत्र  बनाया  तो  श्री  देवी  लाल  जी  ने  इस  बात  की  घोषणा

 की  कि  300  रुपए  प्रति  माह  हर  बेरोजगार  नौजवान  को  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  तो  उसमें  पे

 कितने  बेरोजगारों  को  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जा  चुका  खासकर  हरियाणा  में  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मंत्री  जी  पहले  सबाल  का  जवाब  हरियाणा  की  बात  नहीं  है  ।

 हरी  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  भजन  लाल  जो  जानते  मुख्य  मम्त्री  रह  चुके
 जब  हम  काम  के  अधिकार  को  फंडामेंटल  राइट्स  में  जोड़  देंगे  तो  फंडामेंटल  राइट्स  में  जोड़ने  का

 मतलब  ही  है  कि  जो  जस्टीफायबल  जिन  बेरोजगारों  को  काम  नहीं  बे  काम  मांगेंगे  तो
 उनको  काम  देना  यदि  भहीं  देंगे  तो  बेरोजगारी  भरते  का  सवाल  उसके  बाद  बेरोजगारी
 झत्ता  देना  पड़ेगा  ।  जहां  तक  हरियाणा  का  मामला  आपने  सही  कहा  कि  हरियाणा  में  दिया  जा  रहा

 कितने  लोगों  को  दिया  जा  रहा  है  या  नहीं  दिया  जा  रहा  वह  हमारा  मामला  नहीं  है  ।

 री  अजीत  पांजा  :  माननीय  मंत्री  मे  अपने  उत्तर  की  दूसरी  पंक्षित  में  कहा  है  कि  यह
 आवश्यक  नहीं  है  कि  रोजगार  कार्यात्रयों  में  जिम  लोगों  के  नाम  दर्ज  हैं  थे बेरोजगार  हो  हों  ।  और  जेसे
 कि  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  स्वीकार  किया  है  कि  यह  भी  आवश्यक  नहीं  है  कि  जिन  लोगों  के  माम  रोजगार
 कार्यालयों  में  दज  नहीं  है  उन्हें  रोजगार  मिला  हुआ  हो  |  जैसे  कि  मैंने  पिछले  सत्र  में  सुझाव  दिया  था
 मैं  जानमा  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  कदम  उठाया  गया  है  और  माननीय  प्रधानमत्री  ने  कहा  था  कि  बह
 इस  पर  गोर  करेंगे  ।  क्या  किसी  मद  को  जनगणना  प्रपत्र  में  यह  जानने  वेः  लिए  रखा  गया  है  कि  कितने
 ड्यक्ति  बेरोजगार  बचे  हैं  और  रोजग।र  किस  तरह  का  है  ?  यह  सबाल  मेरे  निवास  पर  परसों  उठा  शा
 लेकिन  मुझे  एक  भी  स्तम्भ  जनगणना  प्रपत्र  में  नहीं  मिला  ।  अब  यह  कार्यवाही  जारी  क्या  माननोय
 मंत्री  जनगणना  के  जरिए  बेरोजगारों  की  संख्या  का  पता  सगाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाएगे  और  यदि
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 उन्हें  रोजगार  मिला  हुआ  है  तो  किस  तरह  का  रोजगार  मिला  हुआ  है  और  यदि  कोई  व्यक्ति  बेरोजगार

 है  तो  उसके  खर्चे  का  स्तर  क्या  कितना  खर्चा  है  ताकि  गरीबी  की  रेखा  का  पता  लगाया  जा  सके
 क्योंकि  इस  समय  इस  सम्बन्ध  में  विवाद

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  इनका  सजेशन  नोट  कर  लिया  गया  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण  यादव  :  अध्यक्ष  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि

 सूचित  जाति  और  जनजाति  का  कोटा  नौकरियों  में  पूरा  नहीं  किया  गया  मैं  यह  जानना  चाहूंगा
 कि  कया  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  का  कोटा  पूरा  करने  के  बाद  दूसरों  की  भर्ती  होगी  और
 रिजर्वेशन  लगाया  जाएगा  या  नहीं  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  राइट  टू  वर्क  का  मतलब  पिर्फ  अनुसूचित  जाति
 और  जनजाति  नहीं  है  और  अनुसूचित  जाति-जनजाति  का  जो  मामला  है  बहू  सरकारी  नौकरियों  में  है  ।
 उसके  लिए  सरकार  ने  कहा  है  कि  उनका  जो  बंकलाग  है  उसको  पूरा  करेंगे  और  अभी  तक  पूरा  नहीं
 हो  पाया  है  ।  इसके  लिए  हम  लेजिस्लेशन  बनाने  जा  रहे  इसमें  विधान  रखा  गया  वह  सरकारी
 नौकरियों  में  राइट  टू  वर्क  वह  सिर्फ  नौकरियों  में  देश  के  जितमे  भी  बेरोजगार  लोग  हैं  तो
 उनके  लिए  काम  की  योजना  का  सवाल  है  ।

 ] छ

 श्री  अनिल  बसु  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  था  कि  संसद  द्वारा  काम  के  अधिकार  सम्बन्धी

 कानून  को  पारित  कर  देने  के  पश्चात्  इस  देश  के  बेरोजगार  युवक  बेरोजगारी  भत्ता  प्राप्त  करने  के

 »  एकदार  होंगे  ।  इसे  देखते  हुए  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  यह  विधेयक  इस  सभा  में  कब  पुर.स्थापित  किया
 जाएगा  और  किस  निर्धारित  तिथि  को  इसे  संसद  द्वारा  स्वीकृत  कर  लिया  जाएगा  ?

 ]

 श्री  रास  विलास  पासवान  :  अध्यक्ष  इस  सम्बन्ध  में  जेसा  मैंने  यह  कोई  आश्वान
 चीज  नहीं  बहुत  बड़ा  चेलेंज  है  ।  इसके  लिए  योजना  आयोग  विचार-विमर्श  कर  रहा  आपको
 मालूम  होगा  पिछले  दिनों  हमने  बता  दिया  था  कि  योजना  आयोग  की  90-95  के  बीच  में  3  करोड़

 »  57  लाख  अतिरिक्त  लेबर  फोस  की  योजना  बनाई  उसको  किस  तरोके  से  किया  योजना
 आयोग  के  मुताबिक  तीन  प्रतिशत  एम्पलायमेंट  की  गारन्टी  प्रति  वर्ष  देने  की  होगी  ।  इन  सारी  चीजों
 पर  गम्भी  रता  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रो०  राम  गणण  कापसे  :  मन्त्री  महोदय  हुर  वक्त  यही  कहते  जा  रहे  हैं  कि  यह  साधारण  काये

 y  -  नहीं  है  और  हम  इसे  क्रमिक  रूप  से  करेंगे  । काम  के  अधिकार  को  मूल  अधिकार  घोषित  करने  से  पहले
 !'  इस  संदर्भ  में  पहला  कदम  क्या  लिया  जाएगा  और  वह  कब  लिया  जाएगा  ?

 करी  रास  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  हमने  यह  कहा  और  आपने  भी  ठीक  कहा  कि  यह
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 नहीं  है  ।  ऐसा  काम  नहीं  है  कि  इस  जुलेंस  से  पीछे  मुड़  प्रथा  पंचवर्षीय  योजना  में  1956

 आसान  का  वह  जज  में  7.5  लाख  लोग  दर्ज  थे  और  आज  यह  है  कि  1990  तक  3
 करोड़

 33

 लाख  53  हजार  सात  लाख  से  बढ़कर  अब  3  करोड़  33  लाख  53  हजार  हो  गए  हैं  ।
 इसका

 मतलब  यह  है  कि  सरकार  ने  अपने  ऊपर  इसकी  जवाबदेही  नहीं  ली  कि  जो  बेरोजगार  बढ़ते  जा  रहे  हैं

 उनको  कंसे  रोका  जाए  ।  यदि  शुरू  में  ही  सरकार  ने  गम्भी  रतापूवंक  विचार  किया
 होता

 तो  यह  सारी

 चीज  देखने  को  नहीं  मिलती  ।  पहली  बार  देखने  को  मिल  रहा  है  कि  सरकार  ने  इस  चेंलेंस  को  स्वीकार

 किया  है  और  दृढ़  संकल्प  होकर  के  राइट  टृ  बढ  में  फंडामेंटल  राइट  जोड़ा  जाए  जिससे  भयावह  स्थिति

 फेस  करनी  यह  कठिन  काम  जरूर  है  और  असंभव  नहीं  सरकार  इस  पर  कार्यवाही  करेगी  ।

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  मैंने  यह  सवाल  पूछा  है  कि  आप  कब  तक  शुरू  कर  रहे  हो  ।

 आपका  पहला  कदम  क्या  होगा  और  वह  कब  लिया  जाएगा  ?

 क्रो  रास  दिलास  पासबान  :  सरकार  जब  संसद  में  विधेयक  लायेगी  उसमें  सारी  की  सारी  चीजें

 हम  बहुत  जल्दी  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 भी  कड़िया  मुष्डा  :  जो  पहाड़ी  क्षेत्र  है  जहां  पढ़ें-लिखे  नवयुवक  हैं  वे  शहरों  में  रोजगार  कार्यालय

 में  नाम  लिखाने  के  लिए  40-50  किलोमीटर  पैदल  आते  हैं  ।  इसलिए  उन  वनवासी  क्षेत्रों  के  युवकों  को

 बहुत  कठिनाई  होती  क्या  सरकार  इस  कठिनाई  को  देखते  हुए  बनवासी  क्षेत्र  और  आदिवासी

 क्षेत्र  के  प्रत्येक  प्रखण्ड  में  नियोजनालय  खोलने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 भरी  राम  बिलास  पासबास  :  माननीय  सदस्य  ने  ठीक  कहा  आदिबासी  और  अनुसूचित  जाति  के
 क्त्रों  मे ंअधिक  से  अधिक  नियोजनालय  ही  नहीं  खोलने  पर  सरकार.विचार  कर  बल्कि  जो  उनका
 कोटा  बकाया  है  उनके  नाम  के  लिए  तो  जरूरी  नहीं  कि  उनका  नाम  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम  से

 ही  वे  सीधे  भी  एप्लीकेशन  भेज  सकते  सरकार  यह  भी  व्यवस्था  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 धो  बालगोपाल  सिश्र  :  मैं  आपके  जरिये  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  रोजगार
 कार्यालयों  में  लगभग  3.3  करोड़  बेरोजगार  युवकों  के  नाम  दजं  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चूंकि  लोगों  के पास
 आवश्यक  आधारभूत  बहंतायें  भी  नहीं  होती  हैं  अतः  वे  अपने  नाम  रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  नहीं  करा  पाते
 हैं  ।  हम  पिछले  नो  महीनों  से  कांग्रेस  सरकार  को  दोषी  ठहराते  रहे  हैं  और  आज  भी  हम  कह  सकते  हैं
 कि  यह  सब  कांग्रेस  सरकार  की  वजह  से  माननीय  मंत्री  से  पहले  तो  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि
 सरकार  ने  उन  बेरोजगार  युवकों  की  कुल  संख्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कया  किया  है  जिनके  नाम
 रोजगार  कार्यालयों  में  दर्ज  हैं  ओर  जिनके  नाम  दर्ज  नहीं  पिछले  40  वर्षो  में  सती  अधिनियम
 दह्देज  प्रतिषेघ  शारदा  अधिनियम  आदि  जैसे  कई  अधिनियम  बनाये  गये  हैं  ।  इसलिए  केवल
 क्वाम  के  अधिकार  को  मूल  अधिकारों  में  शामिल  कर  देने  से  क्या  हम  इस  देश  के  लोगों  का  भरण  कर
 सकते  हैं  ?  मैं  समझता  हूं  कि  यह  पिछले  40  वर्षों  से  कांग्रेस  की  तरह  धोखा  देने  बात  नहों  होगी
 हम  वास्तव  में  इसके  बारे  में  चिन्तित  हैं  ?

 है  क्या
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 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  पहले  हिस्से  का  जवाब

 थ्रो  राम  विलास  पासवान  :
 मैंने  पहले  सवाल  के  जवाब  के  बारे  में  पहले  ही  कहा  था  कि

 मेंट  कर  लिया  है और  उसके  आधार  पर  ही  हमने  कहा  है  कि  मिनीमम  वेजेज  के  अनुसार  ;2  हजार
 करोड़  प्रतिवर्ष  लगेंगे  और  उसके  मुताबिक  ही  जोड़कर  कहा  गया  है  |  जहां  तक  चीटिंग  का  सवाल  है  तो
 जिस  दिन  हम  आये  थे  उसी  दिन  हम  इस  कानून  को  संसद  में  लाकर  रख  लेकिन  यह  सती  प्रथा
 वाले  एक्ट  के  समान  नहीं  है  ।  संसद  में  इसे  लाकर  राइट  टू  वक॑  को  मौलिक  अधिकारों  में  जोड़  दिया
 जायेगा  ।  कोई  भी  बेरोजगार  युवक  आता  है  तो  उसे  उस  दिन  का  काम  दिया  नहीं  तो  जो
 सरकार  भत्ता  तय  करेगी  वह

 अध्यक्ष  महोदय  :  बालगोपाल  जी  बंठ  जायें  ।

 थी  सूयं  नारायण  यादव  :  बाहर  से  अरब  देशों  से  दिल्ली  में  बेरोजगार  लोग  आये  हुए  झुग्गी
 झोंपड़ियों  में  या  स्टेशन  पर  जो  सोते  हैं  उन  बेरोजगार  नौजवानों  को  दिल्ली  के  नियोजनालय  में  नाम  दर्ज
 कराने  का  प्रावधान  क्या  आप  करना  चाहते  हैं  ?

 क्री  रास  विलास  पासवान  :  जो  भी  दिल्ली  क्षेत्र  के  नियोजनालयों  में  नाम  लिखाना  चाहते  हैं
 तो  जो  उनकी  शर्ते  हैं  उसके  अनुसार  नाम  लिखाया  जा  सकता

 हृदय  रोग  का  पता  लगाने  के  उपकरण

 ]

 +389,  श्री  पो०  एस०  सईद  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिबार  कल्याण  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  हृदय  रोग  ओर  इससे  सम्बद्ध  समस्याओं  के  उपचार  के  लिए  कुछ  नए  उपकरणों  का
 उपयोग  आरम्भ  किया  गया  है  ताकि  इस  रोग  का  प्रभावी  ढंग  से  और  आसानी  से  पता  लगाकर  उसका
 विश्लेषण  किया  जा

 यदि  तो  क्या  सरकारी  अस्पतालों  द्वारा  इन  उपकरणों  की  व्यवस्था  करने  का  विचार

 है  ताकि  उनके  हृदय  रोग  का  प्रारम्भिक  अवस्था  में  पता  लगा  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  सन्त्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  रशोद  :  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 1.  केन्द्र  सरकार  के  निम्नलिखित  अस्पतालों  में  हृदय  रोगों  के  लिए  नेंदानिक  व  उपचार
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 (i)  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  नई  दिल्ली  ।

 (9)  गोविन्द  वल्लभ  पन््त  नई  दिल्ली  ।

 (ii)  स्तानकोत्तर  आयुविज्ञान  शिक्षा  और  अनुसंधान  चਂ  डीगढ़  ।

 (९)  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  नई  दिल्ली  ।

 2.  अखिल  भारतीय  आयुर्विज्ञान  नई  दिल्ली  और  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  अस्पताल

 के  काडियोलाजी  विभाग  का  स्तर  नियमित  आधार  पर  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 3.  राज्य  सरकारों  के  नियन्त्रणाधीन  अस्पतालों  के  काडियोलाजी  विभागों  को  अत्याधुनिक  बनाने

 की  जिम्मेदारी  राज्य  स्वास्थ्य  प्राधिकरणों  की  है  ।

 क्री  पी०  एम०  सईद  :  अध्यक्ष  केयर  फाऊन्डेशन  आफ  इण्डिया  ने  एक  जांच
 उपकरण  निकाला  है  जिसे  ट्रांसडयूसरਂ  कहते  हैं  तथा  उनके  मुताबिक  यह  एक  सुरक्षित  उपकरण
 सिद्ध  हुआ  इस  उपकरण  से  हृदय  में  रसोली  या  छिद्रों  ओर  हृदय  के  विभिन्न  प्रकीष्ठों  थक्कों  का
 भी  पता  लगाया  जाता  उनका  दावा  है  कि  यह  उपकरण  भोजन  नली  में  डालने  की  वजह  से  ह॒थय  में
 डाले  जाने  वाले  पारम्परिक  उपकरण  से  ज्यादा  फायदेमन्द  उनका  यह  भी  कहना  है  कि  ये  रोग  इससे
 विशेष  रूप  से  महिलाओं  और  अन्य  लोगों  में  स्पष्ट  रूप  से  पता  लगाये  जा  सकते  मैंने  यह  प्रश्न  पूछा
 था  लेकिन  माननीय  मन्त्री  ने  उत्तर  नहीं  दिया  कि  क्या  इस  जिसे  हृदय  विशेषज्ञों  ने  स्वागत
 किया  के  बारे  में  ध्यान  दिया  गया  है  और  हमारे  प्रमुख  अस्पतालों  में  इसे  लगाया  गया  है  ?  मुझे  इसका
 उत्तर  नहीं  मिला

 के
 भी  रशोद  मसुद्  :  जो  पहले  सवाल  में  पढ़ा  तो  आपको  अन्दाजा  हो  जायेगा  कि  खास  मशीन  के

 बारे  में  कोई  सवाल  नहीं  पूछा  गया  और  अब  जो  आपने  ट्रांस  इकोफ्यूगल  मशीन के  बारे  में  पूछा  हैं  तो
 मुख्तलिफ  तौर  पर  बताना  चाहूंगा  कि  बह  हमारे  सब  अस्पतालों  में  है  और  हमने  यह  जो  द्रांस
 फ्यूबल  प्रूव  करने  का  उसको  भी  इण्ट्रोड्यूस  करने  का  सभी  अस्पतालों  में  सोचा  अभी  तक  तो
 यह  तजुबें  के  तोर  पर  चल  रहा

 हरी  पी०  एस०  सईद  :  इसमें  जो  एडवाण्टेज  बताया  गया

 भी  रशीद  मसूद  :  उसमें  जो  एडवांटेज  बताया  गया  है  उसमें  कुछ  तो  ठीक  हार्ट  के  मरीजों  में
 जो  बलोटिंग  हो  जाता  उसको  बहुत  अच्छे  तरोके  से  डिटेक्ट  कर  सकता  है  ।

 भरी  पो०  एम  सईद  :  ट्यूमर  के  बारे  में  ?

 भी  रशोद  मसूद  :  ट्यूमर  के  बारे  में  बहुत  सर्टेनिटी  नहीं  है  लेकिन  जो  न्यूमेटिक  डिफैक्ट्स  होते
 उसको  अलीं  डिटंक्ट  करने  में  यह  कामयाब  है  ।  इसलिए  हमने  इण्ट्रोड्यूस  करने  की  योजना  में  लिया

 हुआ  है  इससे  बहुत  फायदा  होगा  ।
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 झो  पी०  एस०  सईद  :  हमारे  अस्पतालों  में  उपकरण  की  कोई  कमी  नहीं  सवाल
 केवल  विशेषज्ञों  और  तकनीशियनों  की  कमी  का  है  ।  अपको  मालूम  है  कि  अधिकांश  अस्पतालों
 में  हमारे  यहां  करोड़ों  रुपए  मूल्य  के उपकरण  हैं  विशेषरूप  से  हृदय  रोगों  का  पता  लगाने  के  सम्बन्ध  में
 जिस  क्षेत्र  से  मैं  आया  वहां  भी  इस  तरह  का  उपकरण  है  लेकिन  उसके  उपयुक्त  व्यक्ति  वहां  नहों
 कुछ  तकनीशियन  होंगे  लेकिन  उनके  ऊपर  कोई  विशेषज्ञ  नहीं  इसलिए  उपकरण  के  दोषों  को  दूर  करने
 के  लिए  वे  अपने  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  नोट  भेज  सकते  और  वे  उसे  केवल  आगे  भेज  सकते  हैं  ।
 और  जब  तक  कि  वह  नोट  कार्यकारी  अधिकारी  के  पास  पहुंचता  हैँ  तो  यह  केवल  एक  तरह  का  दैनिक
 काय॑  ज॑ंसा  हो  जाता  है  और  अन्तत:ः  कोई  हल  नहीं  निकलता  है  ।  इसलिए  यदि  अस्पतालों  में
 नागरिकों  की  एक  प्रकार  की  परामशंदायी  समिति  हो  तो  यह  अधिक  व्यावहारिक  होगा  ताकि  दोषों
 का  समय  रहते  पता  लगाया  जा  सके  और  सम्बद्ध  अधिकारी  तत्काल  कायेबवाही  कर  सकेंगे  और  इसकी  सेवा
 ज्ञोगों  को  सुलभ  करायी  जा  सकेगी  ।

 श्री  रशोद  भसद  :  मैं  अपने  मोहत्त रम  मंम्बराने  पालियामेंट  को  मुबारकवाद  देना  चाहता
 हूं  कि  उन्होंने  उधर  बेठकर  इस  बात  को  आज  कबूल  किया  है  कि  हमारे  हिन्दुस्तान  में  बहुत  सारे

 इन्स्ट्रू  मेंट्स  पड़  हुए  हैं  जिसको  यूज  नहीं  किया  गया  मैं  अपनी  तरफ  से  यह  यकीन  दिलाना  चाहता
 हैं  कि इस  सरकार  ने  आते  ही  बेकार  पड़े  इन्स्ट्रू  मेंट्स  की  मरम्मत  कर  के  उसे  काम  में  लेना  शुरू  कर
 दिया  दूसरी  बात  इन्होंने  एक  एडवाहजरी  कमेटी  के  बारे  में  कही  है  तो  इस  पर  हम  गौर  करेंगे  और
 अगर  यह  मुमकिन  हुआ  कि  इसमें  फायदा  होगा  तो  काफी  हृद  तक  इस  पर  गौर  किया  जायेगा  ।

 श्री  जे०  पी०  अग्रवाल  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 गवनेमेंदस  हास्पीटल  में  कोई  मरीज  हार्ट  आप्रेशन  के  लिए  जाता  है  तो  उसे  6-8-10  महीने  की  तारीख
 दो  जाती  है  और  उसे  यह  कहा  जाता  है  कि  पूरी  इन्स्ट्र,मेंट्स  नहीं  हैं  या  मशीन  नहीं  हैं  इस  वजह  से  हम
 आपकी  जल्दी  मदद  नहीं  कर  सकते  हैं  तो  क्या  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  देगी  और  जो  कमी  इसके
 बारे  में  आपके  नोटिस  में  लाया  गया  है  ?  यदि  लाया  गया  है  तो  कब  और  इसको  कब  से  क्रियाशील  बनाए
 जाने  का  विचार  है  ?

 ओर  रशोद  मसूद  :  यह  बात  सही  है  कि  जो  हार्ट  के  आप्रेशन  कराने  जाते  हैं  उनको  काफी  लम्बा
 वक्त  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  उसके  दो  कारण  एक  तो  इतनी  ज्यादा  मशीनें  हमारे  पास  हो  नहीं

 किसी  भी  अस्पताल  में  कि  सारे  मरीजों  को  लगा  दें  |  इसके  लिए  हमें  मजीद  अस्पताल  बनाने
 पड़ेंगे  ओर  स्टेटस  को  भी  मजीद  अस्पताल  बनाने  पड़ेंगे  ।  दूसरे  जो  प्राइवेट  संस्थान  उन्हें  भी  व्यवस्था
 करनी  पड़ेगी  ।  हमारे  पास  दिल्ली  के  अस्पतालों  में  जितनी  व्यवस्था  उनमें  मरीजों  को  इसलिए  लम्गे
 वक्त  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  क्योकि  ऑपरेशन्स  ज्यादा  होते  हैं  और  हमारे  पास  उतने  एक्सपर्ट  और
 मशीनें  नहीं  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  जितना  जल्दी  से  जल्दी  वक्त  मरीजों  को  दिया  जा  बह
 उन्हें  दिया  जाए  ।  वंसे  प्राइवेट  सेक्टर  में  भी  इस  तरह  की  मशीनें  लगी  हुई  हमारे  सरकारी  अस्पतालों

 जो  सैन्टर  के  हम  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  की  कोशिश  करेंगे  परन्तु  यह  एक  स्टेट  सम्जंकट
 हम  स्टेटस  को  भी  सज्जस्ट  करेंगे  कि  वे  अपने  यहां  इस  तरह  की  व्यवस्था  करें  ताकि  मरीजों  को  लाभ  हो

 यही  मैं  माननीय  सदस्य  से  कहना  चाहता
 हु
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 की  ए०  चाहसे  :  माननीय  मन््त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तेर  से  पता  चलता  है  कि  हृदय  रोगों

 की  जांच  और  निदान  के  लिए  जो  सुविधाएं  उपलब्ध  वे  देश  में  चार  प्रमुख  अस्पतालों  में  चार

 अस्पतालों  में  से  तीन  दिल्ली  में  है  और  चौथा  चण्डीगढ़  में  मैं  सरकार  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या

 वे  इस  सुविधा  को  श्री  चित्रा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  तथा  आयुविज्ञान  स्थान  जिवेन्द्रम  में
 भी

 उपलब्ध

 कराएंगे  ?  यह  एक  राष्ट्रीय  संस्थान  है  और  इसे  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्याति  प्राप्त  और  यदि  मेरी

 सूचना  सही  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  दक्षिण  भारत  में  केवल  यही  एक  संस्थान  है  जिसे  ख्याति  मिली  है  ।

 क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  से जान  सकता  हूं  कि  क्या  ये  सभी  सुविधाएं  त्रिवेन्द्रम  में  इस  तरह  के  प्रतिष्ठित

 संस्थान  में  भी  उपलब्ध  करायी  जायेंगी  ?

 भी  रशीद  मसूद  :  अध्यक्ष  जो  मेडिकल  कालेज  हमारी  मिनिस्ट्री  के  अधीन  मैंने  अभी

 उनके  बारे  में  आपको  ये  फँसिलिटीज  जहां  मौजूद  उनकी  संख्या  17  यदि  आप  कहें  तो  मैं

 उन  इन्स्टीट्यूट्स  के  नाम  पढ़  दूं  अगर  जरूरी  समझें  बयोंकि  उसमें  प्राइवेट  भी  हैं  और  स्टेट  गवनेमेंट

 के  इंसटीट्यूट्स  भी

 भरी  ए०  चाहसं  :  क्या  त्रिवेन्द्रम  में  भी  यदि  हैं  तो उनके  नाम  बताइए  ।

 क्रो  रशीद  मसद  :  त्रिवेन्द्रम  में  भी  दो  संस्थान  उनके  नाम  श्री  चित्रा  तिख्मल

 टूयूट  ऑफ  मेडिकल  तथा  मेडिकल  कालेज  एण्ड  त्रिवेन्द्रम  ।

 भी  बाऊ  दयाल  जोशी  :  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  महोदय  ऐसा  नहीं  सोचते  कि  हृदय  रोगों  के
 उपचार  के  लिए  अत्याधुनिक  उपकरणों  के  आ  जाने  के  बावजूद  स्थिति  और  ज्यादा  खराब  होती  जा
 रही  मर्ज  बढ़ता  ही  ज्यों-ज्यों  दबा  की  |  क्या  यह  सत्य  नहीं  है  कि  अत्याधुनिक  मशीनें  आ  जाने
 के  बाबजूद  देश  में  हृदय  रोगियों  की  संदया  लगातार  बढ़ती  चली  जा  रही  है  और  उसका  एकमात्र  कारण
 यह  नहीं  जो  आयुर्वेद  से  सम्बन्धित  ग्रन्थ  के  प्रथम  श्लोक  में  कहा  गया  है  :

 अत्युण्ण  गुर्वन््न  कषाय  श्रमान्निधातातृध्यशन  प्रसंगे  ।
 संजिततने  वेग  ॥

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि आप  भले  ही  कितने  आधुनिक  उपकरण  मंगवा
 परन्तु  जब  तक  जैसा  आयुर्वेद  की  चिकित्सा  से  सम्बन्धित  प्रन्थ  के  पहले  श्लोक  में  लिखा

 घिक  गर्म  चोजें  खाने  से  हृदय  रोग  ज्यादा  होते  इसका  प्रचार/प्रसार,  क्या  आप  अपने  भिन्न-भिन्न
 माध्यमों  पम्फ्लेटस  के  सारे  हिन्दुस्तान  में  करने  की  व्यवस्था  करेंगे  ताकि  हृदय  रोगों  को  रोकने
 की  दिशा  में  कारगर  कदम  उठाए  जा  सके  ।

 श्री  रशोद  मसूद  :  अध्यक्ष  जोशी  जी  ने  यहां  दो  सवाल  उठाए  एक  सवाल  तो  यह  है  कि
 हृदय  रोगों  के  बढ़ने  को  वजह  क्या  यह  बात  सही  है  कि  आजकल  हमारे  लाइफ  स्टाइल  में  जो
 परिवर्तन  आ  रहा  हम  अपने  खाने-पीने  में  जिन  चीजों  का  इस्तेमाल  करते  उनमें  एडल्टरेशन  हो
 रहा  है  और  उसकी  वजह  से  हृदय  रोग  के  मरीजों  की  संद्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही  उनकी  यह
 बात  अपनी  जगह  सही  इसमें  भी  कोई  दो  रायें  नहीं  कि  आयुर्वेद  हमारे  पुराने  इण्डियन  सिस्टम  में
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 कुछ  दवाइयां  ऐसी  हैं  जो  हृदय  रोग  के  लिए  अच्छी  जैसे  लहुसन  और  भी  कई  दवाइयां  फिर  भी
 हृदय  रोगों  के  बढ़ने  की  यही  बजह  नहीं  हृदय  रोगों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  हम  कुछ  प्रिबेन्टिव
 तरीके  अख्तथार  करने  और  लोगों  को  हैल्थ  एज्केशन  देने  के  बारे  में  सोच  रहे  उसमें  इन  चीजों  को
 भी  शामिल  करेंगे  ताकि  हृदय  रोग  बढ़ने  न  पायें  ।

 ]

 डा०  वेंकटेश  काबड़े  :  केन्द्र  यह  कह  कर  इस  जिम्मेदारी  से  नहीं  बच  सकता  है  कि  यह
 राज्य  का  विषय  है  और  उपकरण  कुछ  अस्पतालों  में  उपलब्ध  हैं  ।  मैं  कुछ  उदाहरण  दे  सकता  हृदय
 रोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  तीन  उपकरण  आवश्यक  हैं  ।  एक  मिल  एक्सरसाईज  दूसरी

 मशीनਂ  है  और  हृदय  रोग  की  जांच  के  लिए  स्केनिंगਂ  उपकरण  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  देश  में  ज्यादातर  उपकरण  आम  आदमी  के  उपयोग
 के  लिए  नहीं  ह ैऔर  केवल  बड़े  शहरों  में  ऐसे  उपकरणों  की  संख्या  ज्यादा  है  तथा  अधिकांश  मेडीकल
 कालेजों  में  यह  मशीन  नहीं  है  ।  इसलिए  हम  यह  नहीं  कह  सकते  हैं  कि  यदि  दिल्ली  में  मशीन  हैं  तो  सारे
 देश  में  भी  इसका  लाभ  अतः  क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  हम  ऐसा  नियोजन  कर  सकते  हैं  कि  जिससे  हृदय  रोगों  का  पता  लगाने  के  लिए  तकनीकी

 सुविधाओं  का  विकेन्द्रीकरण  हो  सके  ?  क्या  मंत्री  महोदय  ने  जांच  करने  के  इन  नए  तरीकों  को  आम
 आदमी  को  उपलब्ध  कराने  सम्बन्धी  समस्या  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  यह  मशीन  समान  रूप
 रूप  से  सब  जगह  उपलब्ध  पर  चर्चा  करने  के  लिए  कभी  राज्यों  के  स्वास्थ्य  मंत्रियों  को  बुलाया  है  ?

 ]

 श्री  रशीद  मसूद  :  चूंकि  हमारी  जिम्मेदारी  बेसिकली  जिन  हास्पिटल्स  की  हमने  उनके
 बारे  में  बताया  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  है  कि  जो  बाकी  पापुलेशन  उसके  बारे  में  हम  आंखें
 बन्द  करके  बंठे  एक  फाइव  ईयर  प्लान  उसके  तहत  एक  एक्सपर्ट  ग्रुप  बनाया  उसने  एक  कमेटी
 बनाई  उसने  अपनी  सिफारिशात  की  हैं  जिनमें  हिन्दुस्तान  के  मुख्तलिफ  इलाकों  में  भौर  जो  ड्स्ट्रिक्ट
 में  वेरियस  आफिसेस  उनमें  किस  तरीके  से  क्रितनी-कितनी  डिटेक्शन  मशीनें  दे  सकते  यह  कमेटी
 उसको  देखेगी  ।  हमने  स्टेट्स  के  मिनिस्टर्स  के  साथ  अभी  इस  बारे  में  कोई  मीटिंग  नहीं  की  लेकिन
 जसे  ही  यह  रिपोर्ट  आती  फाइनलाइज  होती  उसके  बाद  हम  आगे

 कपड़ा  सिलों  के  अमिकों  को  सामान्य  भविष्य  निधि  की  राशि

 ]

 #390.  क्री  रास  नाईक  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  स्थित  अनेक  कपड़ा  मिलें  श्रमिकों  से  वसूल  की  गई  भविष्य  निधि  की  राशि

 सरकार  के  पास  जमा  नहों  करा  रही

 यदि  तो  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  ऐसी  मिलों  के  क्या  नाम  हैं  और  उनसे

 कर्मचारियों  के अंशदान  और  मालिकों  के  अंशदान  की  कितनी-कितनी  घनराशि  बसूल  की  जानी
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 सरकार  द्वारा  बकाया  धनराशि  कसूल  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयासों  का  ब्यौरा  क्या

 और

 ऐसी  मिलों  के  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  जिन्होंने  बकाया  राशि  जमा  नहीं  कराई  कया  दष्डात्मक

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 ]
 श्रम  एथं  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विधरण

 उपलब्ध  सूचना  के  बम्यई  की  13  कपड़ा  सिलों  ने  कर्मचारियों  की  मजदूरी  से  काटे

 गए  भविष्य  निधि  अंशदान  के  कमंचारी  के  हिस्से  को  जमा  नहीं  कराया  03  1990  को  चुककर्त्ता
 मिलों  और  उनकी  ओर  कमंचारी  तथा  नियोजक  के  अंशदान  के  हिस्से  की  देय  राशि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए
 गए  हैं  :--

 लाखों

 क्रमांक  मिल  का  नाम  करंचारी  के  अंशदान  नियोजक  के  अंशदान
 का  हिस्सा  का  हिस्सा

 1.  मँससे  इण्डिया  यूनाइटिड  मिल्स  1.78
 ः

 68.99
 2.  मसस  भारत  टंक्सटाइल  मिल्स  0.44  14.51

 3.  मैसस  दिग्विजय  टैक्सटाइल  मिल्स  1.12  9.70

 4.  मेसर्स  जाम  म॑न्युर्फक्चरिंग  क०  लि०  0.68  15.05

 5.  मंससं  सायाजी  मिल्स  लि०  0.92  0.92

 6.  मंससं  रघुबंशी  मिल्स  4.91  6.44
 7.  मैससं  न्यू  इण्डिया  रेयन  मिल्स  3.62  10.22

 8.  मेसस  किषको  मिल्स  प्राइवेट  लि०  2.03  4.74
 9.  मेससं  कोहीनूर  मिल्स  लि०  2.56  3.50

 10.  मँससं  न्यू  सिटी  बम्बई  मैन्युफैक्बरिंग  मिल  0.88  0.85
 11.  मंससे  ब्राडबरी  मिल्स  56.97  79.74

 12.  मैससे  रुकसारिया  मिल्स  1.15  11.14

 13.  मंसस  स्पू  केसरी  हिन्द  मिल्स  7.32  8.83 श

 18



 14  1912  मौखिक  उत्तर

 क०  भ०  नि०  प्राधिकारियों  ने  चुककर्ता  मिलों  क ेखिलाफ  निम्नलिखित  कारंवाई  की  है  :--

 (1)  पांच  मिलों  के  विरुद्ध  भा०  द०  सं०  की  धारा  406/409  के  अधीन  मामले  दायर  किए
 गए  हैं  ।

 (2)  आठ  मिलों  के  विरुद्ध  क०  भ०  नि०  अधिनियम  की  धारा  14  के  अधीन  अभियोजन  मामले

 चलाए  गए

 (3)  आठ  मिलों  के  विरुद्ध  क०  भ०  नि०  अधिनियम  की  धारा  8  के  अधीन  राजस्व  बसूली
 प्रमाणपत्र  दायर  किए  गए  हैं  ।

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  यह  जो  प्रॉबिडेण्ट  फण्ड  में  पेसा  जमा  होता  यह  मजदूरों
 की  मेहनत  का  पँंसा  होता  है  और  यह  पैसा  मालिकों  को  अपने  कंद्रोब्यूशन  के  साथ  केवल  7  दिन  में
 प्रॉविडेण्ट  ऑफिस  में  जमा  करना  ऐसा  नियम  ऐसा  नियम  होते  हुए  भी  3  करोड़  20  लाख
 रुपया  प्रॉविडेंण्ट  फण्ड  शॉफिस  में  जो  जाना  चाहिए  था  वह  इन  13  मिलों  की  ओर  से  नहीं  गया  है  ।

 इनमें  इंडियन  युनाइटेड  मिल्स  और  मं०  कोह्नीनूर  मिल्स  श्रा०  लि०  जंसी  मिल्स  ये  तो  एन०  टी०  सी०

 यानी  सरकार  की  मिलें  हैं  । सरकार  की  भिलें  होते  हुए  ये  मिलें  प्रॉविडण्ट  फण्ड  में  पेसा  न  यह
 बात  ठीक  नहीं  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकारी  मिलें  भी  प्रॉविडेण्ड  फण्ड  में  पंसा  क्यों  नहीं
 दे  रही  हैं  और  इनमें  से  कुछ  मिलें  बन्द  हो  गई  तो  वे  कौन  सी  भिले  हैं  और  मंत्री  जी  ने  अपने  जवाब

 अंत  में  कहा  है  कि  5  मिलों  पर  इण्डियन  पीनल  कोड  के  अन्तगंत  कारंबाई  की  गई  तो  इन  मिलों

 के  मालिक  कौन  मालिकों  के  नाम  क्या  हैं  और  उन  पर  केस  कब  दर्ज  किया  गया  ?

 भरो  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  जितने  समय  का  पँसा  बकाया  उसमें  अधिकांश  उस

 समय  का  बकाया  है  जब  नेशनलाइजेशन  नहीं  किया  गया  था  और  उस  समय  का  यह  पैसा  बकाया  है  ।

 जब  मिलें  बन्द  हो  जाती  तो  मजदूर  की  सबसे  पहली  डिमांड  यह  होती  है  कि  किसी  तरह  से  मिल

 जिससे  रोजी-रोटी  मिल  सके  ।  जब  मिल  खुलती  है  तो  जो  बकाया  पैसा  जो  प्रॉविडेण्ट  फण्ड  के

 नाम  पर  जमा  वह  मिलना  इसमें  दो  मत  नहीं  हैं  ओर  उसके  लिए  सरकार  ने  कारंवाई  की

 है  ।  माननीय  सदस्य  ने  जानना  चाहा  है  कि  कोन-कोस  सी  ऐसी  मिलें  हैं  जिनके  खिलाफ  कारंवाई  की  गई
 तो  आपको  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि जिन  मिलों  के  खिलाफ  406  और  409  धारा  के  तहत  कारंबाई

 की  गई  वे  हैं-“-मं  ०  जाम  मंन्युफंक्चारिग  कं०  मैं०  न्यू  इण्डिया  रेयान  में०  कोहीनूर  मिल्स
 मे०  न्यू  सिटी  बम्बई  मेन्यूफेक्चरिंग  मं०  ब्राडबरी  मिल्स  जिनके  खिलाफ  धारा  8  के

 तहत  कारंवाई  की  गई  है  उनमें--भारत  टैक्सटाइल  मं०  जाम  मेन्यूफंक्चरिंग  कं०  में०  न्यू
 इण्डिय  रेयन  मं०  किषको  मिल्स  प्राइवेट  लि०  और  मे०  ब्राडबरी  में०  इण्डिया  युनाईटेड

 में०  रूकसारिया  मिल्स  और  मं०  न्यू  केसरी  हिन्द  मिल्स  इनके  अलावा  जिनके  खिलाफ  धारा

 14  के  अन्तगंत  कारंवाई  की  गई  है  उनमें  मै०  इण्डिया  युनाइटिड  में०  भारत  टैक्सटाइल

 मैं०  जाम  मैन्यूफैक्चरिंग  कं०  मै०  सायाजी  मिल्स  म०  रघुवंशी  न्यू  इण्डिया  रेयन

 मं  ०  किषको  मिल्स  प्राइवेट  लि०  और  मं०  ब्राडबरी  मिल्स  यदि  आप  जानना  चाहेंग  कि  कब

 से  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  भी  मेरे  पास  मौजूद  है  ।  इण्डिया  यूनाईटेड  मिल््स  के  खिलाफ  1975  से

 कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  न्यू  इण्डिया  रेयन  मिल्स  की  1979  से  कायंवाही  शुरू  कर  दी  गई

 दिगविजय  टैक्सटाइल  मिल्स  की  1978  से  कार्यवाही  शुरू
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 झरी  राम  माईक  :  मजदूरों  का  जो  पँसा  मालिकों  को  देना  चाहिए  वह  समय  पर  मिलना

 इसके  लिए  प्रोवीडेंट  फण्ड  आफिस  को  भी  ख्याल  करना  चाहिए  ।  प्रौवीडेंट  फंड  के  मुम्बई  आफिस  में

 इतना  भ्रष्टाचार  हो  गया  है  कि  कोई  इस  प्रकार  के  काम  पर  ध्यान  ही  नहीं  देता  मजदूर  रिटायर

 हो  जाता  है  और  सालों-साल  उनका  पैसा  नहीं  मिलता  बड़ा  भ्रष्टाचार  चल  रहा  मेरा  सवाल  है
 कि  मुम्बई  के  प्रौवीडेंट  फण्ड  आफिस  में  जो  भ्रष्टाचार  है  उसे  समाप्त  करने  के  लिए  मुम्बई  शहर  और

 उसके  आस-पास  कया  कोई  इनबंसस््टीगेशन  कमेटी  बनाकर  इस  कार्यालय  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार

 तैयार

 झो  राम  बिलात  पासवान  :  यदि  आप  देखेंगे  तो  प्रतिवर्ष  प्रौवीरडेट  फंड  से  2500  करोड़  रुपया

 कलक्शन  होता  है  ।  अभी  हमारे  प्रौवोडेंट  फड  में  टोटल  राशि  30,000  करोड़  है  जो  कम  रकम  नहीं
 जो  हमारे  प्रौवी्डंट  फंड  के  सदस्य  हैं  वे  एक  करोड़  45  लाख  हमारे  पास  टोटल  फर्म  और  कम्पनी

 1,9  5,000  टोटल  बकाया  राशि  215  करोड़  रुपए  20,000  करोड़  रुपया  हमारे  पास  अमा
 उसमें  से  केबल  215  करोड़  रुपया  बकाया  राशि  इसलिए  यह  कहता  कि  प्रौवीडेंट  फंड  कार्यालय
 तत्परता  से  काम  नहीं  कर  रहा  मैं  ऐसा  नहीं  समझता  हूं  ।  जहां  तक  बम्बई  का  सवाल  बम्बई  में
 25  कपड़ा  मिल्स  हैं  जिसमें  से  8  ऐगजेम्पटेड  हैं  और  17  अनऐगजंम्पटेड  हैं  और  बकाया  राशि  केवल
 4.79  लाख  मेरे  पास  महाराष्ट्र  का  भी  पूरा  है  कि  छोटा-बड़ा  कितना  इसके  अलावा  हमने  1

 जुलाई  से  अपनी  रिकवरी  भिशनरी  भी  तैयार  कर  ली  अब  हम  राज्य  सरकारों  पर  भीਂ  निर्भर  नहीं
 करने  बाले  हैं  बयोंकि  मजद्र  का  एक-एक  पंसा  उसकी  पसीने  की  कमाई  होता  है  और  पसीने  की  कमाई

 को  पैसे  वालों  के  द्वारा  लूटा  नहीं  जा  सकता  इसलिए  हमने  अपनी  मिशनरी  तैयार  कर  ली  मैं
 आपको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  प्रौीर्डेट  फंड  के  मामले  में  कहीं  कोई  ढिलाई  नहीं  की  जाएगी  और  हम
 उसका  उपयोग  करके  मजदूरों  के  हक  को  दिलाकर  आप  सिर्फ  हमारी  नौलेज  में  लाते  लाचारी
 तब  हो  जाती  है  जब  कोई  सटे  आडंर  हो  जाता  कोर्ट  का  मामला  हो  जाता  चार  में  लीक्वीडेशन
 का  आदेश  हो  चुका  है  लेकिन  जब  कहीं  से  सटे  आर्डर  मिल  जाता  है  तो  हमारे  सामने  लाचारी  हो  जाती

 लेकित  हम  कार्यवाही  करने  में  नहीं  हिचक  रहे  न  ही  हिचकेंगे  ।
 ,

 ]

 हरी  लोकताथ  चोधघरी  :  अध्यक्ष  भविष्य  निधि  के  जमा  करा  दिए  जाने  की  आशा  है  और
 एक  लम्बे  अरमसे  से  यह  जमा  नहीं  कराया  श्रमिकों  से  जो  भी  भविष्य  निधि  ली  गई  उसका
 भी  पता  नहीं  चला  है  ओर  भविष्य  निधि  अधिकारियों  से  हस  सम्बन्ध  में  उनका  मत  प्राप्त  करना  होगा  ।
 जो  कुछ  हुआ  हैँ  उसके  लिए  वे  भी  जिम्मेदार  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  उनके  विरुद्ध  क्या
 कार्यवाही  करने  जा  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।  श्री  कुमारमंगलम  ।

 भी  पी०  आर०  कुसारमंगलस  :  मैं  अपने  प्रश्न  पर  जोर  नहीं  दे  रहा  हूं  ।

 ठेद्रासाइक्लिम  का  दांतों  पर  कुप्र  भाव

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अंज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  टेट्रासाइक्लिन  के  प्रयोग  से  दांतों  के  असली  रंग  में  परिवतंन  हो  जाता

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  टेट्रासाइक्लिन  के  प्रयोग  के  प्रति  लोगों  को  सावधान

 करने  का  कोई  विचार  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्य  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ]

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  समंत्रो  रशोद  :  हां  ।

 और  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिनांक  23  1983  की  अधिसूचना  संस्या  578
 के  तहत  टेट्रासाइक्लीन  के  तरल  मुखसंव्य  औषध  के  विनिर्माण  ओर  बिक्री  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  है  ।

 श्री  अन्यारासु  इरा  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  :

 क्या  टेद्रासाइक्लिन  के  प्रयोग  से  दांतों  के  असली  रंग  में  परिव्तत  हो  जाता

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  टेट्रासाइक्लिन  के  प्रयोग  के  प्रति  लोगों
 को  सावधान  करने  का  कोई  विभार

 उत्तर  हां  ।”

 मैंने  आगे  पूछा  था  :  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?”  उत्तर  यह  सरकार  ने
 साइक्लिन  के  तरल  मुखसेब्य  औषध  के  विनिर्माण  और  बिक्री  पर  पहले  ही  प्रतिबन्ध  लगा
 दिया  है  ।”

 अब  जबकि  सरकार  ने  इसके  विनिर्माण  पर  रोक  जगा  दी  यह  यहां  उपलब्ध  मुझे  ये
 गोलियां  संसदीय  सौध  स्थित  चिकित्सा  केन्द्र  से  मिली  जब  सरकार  यह  कहती  है  कि  उन्होंने  इस
 तरल  मुखसेव्य  औषधि  के  विनिर्माण  पर  रोक  लगा  दी  तो  हम  संसद  सदस्यों  को  यह  यहां  मिल  रही
 है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  की  इसपर  प्रतिक्रिया  क्या  है  और  क्या  वे  इन  दवाओं  के
 विनिर्माताओं  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करेंगे  ?

 ]

 थ्री  रशोव  मसूद  :  अध्यक्ष  मुझे  बहुत  अफसोस  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  माननीय
 सदस्य  ने  जवाब  ध्यान  से  नहीं  पढ़ा  मैंने  साफ  कहा  है  कि  लिक्विड  जो  वह  बच्चों  के  लिए  ले  जाते
 उसके  ऊपर  हमने  पाबन्दी  लगा  दी  जो  निर्माता  वे  खुद  कंपसूुल  पर  वानिंग  लगाते  हैं  ।  यह  मेरे
 पास  मौजूद  है  और  वह  इसको  देख  सकते  हैं  ।  इसमें  वानिग  के  साथ  लिखा  हुआ  8°"  )
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 प्रदनों  क ेलिखित  उत्तर

 क्लोरीन  को  गोलियों  को  खरीद

 ]
 391.  झो  पो०  आर०  कुमारमंगलस  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  प्रशासन  ने  हैजा  फैलने  की  सम्भावना  वाले  क्षेत्रों  में  लोगों  की  क्लोरीन  की
 गोलियां  वितरित  करने  के  लिए  उनकी  भारी  मात्रा  में  खरीद  की  ताकि  दिल्ली  में  हैजा  महामारी  को
 फैलने  से  रोका  जा

 यदि  तो  क्या  खरीदी  गई  इन  गोलियों  पर  आई०  एस०  आई०  का  चिह्न  अंकित

 क्या  यह  खरीद  सरकारी  खरीद  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  लाइसेंतशुदा
 निर्माताओं/सप्लायरों  से  ही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है ओर  यदि  तो  इनकी  खरीद  में  निर्धारित  प्रक्रिया
 का  पालन  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।

 से  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  1990  में  (i)  आाई०
 एस०  आई०  चिह्न  वाली  40  मि०  प्रा०  क्लोरीन  की  गोलियों  के  40  गहरे  विशेषकर  काले  रंग  की
 प्लास्टिक  की  थलियों  में  25-25  गोलियों  वाले  1000  प्रेकेटों  तथा  (1)  इसी  तरह  को  पैकिंग  में  आई०
 एस०  आई०  चिकन  बाली  25  मि०  ग्रा०  कक््लोरीन  की  गोलियों  की  खरीद  के  लिए  निविदाएं  आमन्त्रित
 की  मई  निविदाएं  प्राप्त  होने  की  अन्तिम  तारीख  8  1990  थी  ।  निविदा  पूछ-ताछ  के  उत्तर
 में  छह  फर्मों  न ेअपनी  कोटेशमें  भेजी  जिनमें  से  3  फर्मों  की  कोटेशनें  विशिष्ट  जिसमें  आई०
 एस  ०  आई०  बिह्न  शामिल  के  अनुरूप  क्लोरीन  की  34  लाख  गोलियों  का  सप्लाई  आडंर  मंसर्स॑
 बाटर-केम  जिन्होंने  न्यूनतम  दर  कोट  की  को  दे  दिया  इस  आइंर  के

 मुताबिक  मैससे  वाटर-केम  लेबोरेटरीज  ने  1990  में  क्लोरीन  की  8  लाख  गोलियों  की  पहली  खषेप
 सप्लाई  लेकिन  इन  गोलियों  पर  आई०  एस०  आई०  चिह्न  नहीं  अतः  दिल्ली  प्रशासन  ने  मंसर्स
 बाटर-केम  लेबोरेटरीज  को  दिए  गए  आड्डर  को  रह  करने  का  गय  तदुपरान्त  क््लोरीन  की  34
 लाख  गोलियों  का  नया  आडंर  द्वितीय  ग्यूनतम  निविदाकार  मंससं  ओमन  ड्रग्स  प्रा०  भोपाल  को  दे
 दिया  गया  ।  मेससं  ओमन  ड्ग्स  प्रा०  लि०  ने  आई०  एस०  आई०  बिछ्व  वाली  तमाम  34  लाख  गोलियों
 की  मात्रा  सप्लाई  कर  दी  इस  फर्म  के  पास  आई०  एस०  आई०  विनिर्देशन  के  अनुसार  कक््लोरीन

 शोलियों  का  बिनिर्माण  करने  के  लिए  औषध  बिनिर्माण  लाइसेंस  दिल्ली  प्रशासन  ने  उपयुक्त  खरीद
 करते  समय  खरीद  कार्यपद्धति  का  पालम  किया  है|

 भूमिगत  जल  स्तर  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  राज्यों  को  सहायता

 #393,  की  राधयजी  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  विशेषरूप  से  मध्य  प्रदेश  में  नीचे  जा  रहे  भूमिगत  जल
 स्तर  को  रोकने  के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  भूमिगत  जल  स्तर  को  ऊपर  लाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा
 तैयार  की  गई  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  अनुदान  प्रदान  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  अनुदान  के  लिए  किन-किन  राज्य  सरकारों  ने  अनु  रोध  किया  है  और  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नोतीश  :  और
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  में  भूजल  स्तर  की  गिरावट  को  रोकने

 के  लिए  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भरण  पर  एक  स्कीम  तैयार  करने  की  योजना  बनाई

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 जमाखोरों  पर  छापे

 #394.  श्री  आर०  गुन्ह  राव  :

 थी  जो  ०  एस०  बासवराज  :

 बया  क्षाद्य  और  नागरिक  पूछ्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  है  कि  देश  भर  में  आवश्यक

 बस्तुओं  के  मूल्य  कम  करने  के  लिए  जमाखोरों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की

 यदि  तो  राजधानी  और  देश  के  अन्य  भागों  में  जून  से  1990  तक  की  अवधि

 के  दौरान  जमाखोरों  पर  कितने  छापे  डाले

 डाले  गए  छापों  का  ब्यौरा  क्ष्या  है  और  कया  इन  छापों  के  परिणामस्वरूप  आवश्यक  वस्तुओं

 के  मूल्यों  में  कोई  कमी  हुई  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूत्ति  मंत्री  नाज्  राम  :  हां  ।

 23  राज्यों/संघ  राज्य  जिनमें  दिल्ली  शामिल  से  प्राप्त  सूचना  के

 तैरान  19472  छापे  मारे  529  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया

 ve  हगभग  224  साख  रुपए  मूल्य  का  माल  जब्त  किया  गया  |  जुलाई  के  बारे  में  16  राज्यों  द्वारा

 न  893  342  गिरफ्तारियों  तथा  लगभग  75  लाख  रुपए  मूल्य  की  वस्तुओं  के  जब्त  किए  जाने

 को  घूबगा  दी  गई  संत  राज्य  क्षेत्र  दिस्ली  में  जून  से  1990  के  दौरान  60  छापे  मारे  गए

 और
 1990  के  द॑
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 और  9  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  1990  के  आंकड़े  प्राप्त  महीं

 हुए  हैं  ।

 मूल्यों  पर  कई  बातें  मिलकर  हितकारी  प्रभाव  डालती  मारे  गए  छापे  इन्हीं  बातों  में  से

 एक  है  ।

 सरकार  द्वारा  मूल्य  बुद्धि  को  रोकने  और  आवश्यक  वस्तुओं  को  अधिक  मात्रा  में  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  किए  गए  अन्य  उपायों  में  से  ये  उपाय  शामिल  हैं--आवश्यक  वस्तुओं  के  उत्पादन  को

 खाद्यान््नों  की  कारगर  अधिप्राप्ति  करना  और  उनका  सुरक्षित  भण्डार  सावंजनिक
 बितरण  प्रणाली  को  मजबूत  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  के  उपबन्धों  तथा  अन्य  नियामक  उपायों
 को  कड़ाई  से  लागू  करना  और  विदेशी  मुद्रा  के  संसाधनों  की  समग्र  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 आयातों  के  रूप  में  खाद्य  के  जरिए  देश  के  भीतर  आपूर्ति  में  वृद्धि  करना  ।

 बक्षिण  बिल्लो  में  सेडिकल  स्टोर  डिपो

 +395.  श्री  आलेश्यर  यादव  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दक्षिण  दिल्ली  में  सरकारी  मेडिकल  स्टोर  डिपो  में  सामान्यतः  कुल  कितने  मूल्य  की  दवाइयों
 का  भणष्डारण  किया  जाता

 कया  इन  दवाइयों  को  मौसम  इत्यादि  के  प्रभावों  से  होने  वाली  क्षति  से  बचाने  के  लिए
 इस  डिपो  में  आवश्यक  वातानुकूलन  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान  की  गयी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 अपर्याप्त  भण्डारण  क्षमता  एवं  अन्य  कारणों  से  प्रत्येक  वर्ष  कितने  मूल्य  की  दवाइयां  बेकार
 हो  जाती  हैं  तथा  इन्हें  नष्ट  करना  पड़ता  और

 इन  दवाइयों  के  सुरक्षित  भण्डारण  हेतु  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  :  सरकारी
 चिकित्सा  भण्डार  दिल्ली  में  किसी  भी  समय  सामान्यतया  लगभग  50  लाख  रुपए  की  कुल  लागत
 की  ओऔषधें  भण्डार  में  रहती  हैं  ।

 जी  हां  ।

 1.  जहां  एण्टी  बायोटिक  और  इम्जेक्शन  से
 दी

 जाने  वाली  औषधियों  को  भण्डार  में  रखा
 जाता  है  वहां  गोदामों  में  एयर  कन्डीशनर्स  और  रेपरीजिरेटर  लगाए  जाते  हैं  ।

 2.  सभी  औषधों  को  छतदार  स्थानों  पर  रखा  जाता  किसी  भी  ओऔषध  को  खुले  में  नहीं
 रखा  जाता  है  ।

 5

 3.  सामग्रियों  को  रखने  के  लिए  सभी  गोदामों  में  लोहे  की  सीढ़ियां  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 4.  गैरेजों  भौर  गोदामों  में  कुरसी  क्षेत्र  को  भू-स्तर  से  चिना  जाता  है  ।

 ,  24
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 शून्य  ।

 (=)  और  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।  भण्डारण  की
 स्थितियों  में  सुधार  करने  के  लिए  सतत  प्रयास  किए  जाते  हैं  ।

 कमला  नदी  के  आर-पार  साइफन  का  निर्माण

 ]
 *+396,  श्री  भोगेन्द्र  झ्ञा  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  में  पश्चिम  कोसी  में  कमला  नदी  के  आर-पार  साइफन  के  निर्माण  का  कार्य
 नेशनल  प्रोजेक्टस  कम्सट्रक्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड  को  सौंपा  गया

 यदि  तो  क्या  इस  कार्य  को  शुरू  करने  तथा  इसे  पूरा  करने  के  लिए  कोई  सीमा
 रित  की  गई  है  और  उस  पर  कितनी  धनराशि  खच  होने  का  अनुमान

 पर्याप्त  जल  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  हेतु  जयनगर  के  निकट  कमला  नदी  की  पूर्वी  और
 पश्चिमी  सहायक  नदियों  के  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  की  वतंमान  स्थिति
 क्या

 कोसी  नदी  पर  बराह  क्षेत्र  कमला  नदी  पर  शीशपाणी  क्षत्र  में  तथा  बागमती  नदी  पर

 नून्थर  क्षेत्र  में  बहुउह्ेशीय  परियोजनाओं  के  निर्माण  की  स्थिति  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  1990  से  अगस्त  1990  के  दौरान  नेपाल  सरकार  के  साथ
 कितनी  बार  बातचीत  हुई  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मोतोश  :

 राज्य  सरकार  ने  नेशनल  प्रोजेक्ट  कन्सट्रक्शन  कारपोरेशन  को  कोई  निर्णय  नहीं  भेजा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  जल  आयोग  की  टिप्पणियों  की  अनुपालना  में  कमला  सिंचाई  आधुनिकीकरण  के
 सम्बन्ध  में  संशोधित  प्रस्ताव  राज्य  सरकार से  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 नेपाल  के  साथ  जल  संसाधनों  पर  भारत-नेपाल  उप-आयोग  की  1988  में
 आयोजित  बेठक  में  अन्तिम  बार  विचार-विमर्श  किया  गया  था  ।

 उसके  बाद  इस  अवधि  के  दौरान  कोई  बंठक  आयोजित  नहीं  की  गयी  ।

 छोटे  बांध

 ]
 +397.  श्रो  ए०  के०  राय  :  क्या  शल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कर
 ५  जैसे  क्षेत्रों

 में  छोटे  बांघ  बड़े  बांधों  क॑
 क्या  डिहार  के  पवेतीय  क्षेत्रों  अथवा  छोटा-नागपूर  जैसे  क्षेत्रों  में  हे  गी

 मप्र  अधिक  अभावी  और

 (a)  यदि  तो  बिहार  के  छोटानागपुर  क्षेत्र  में  ऐसे  बांधों  के  निर्माण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :  और

 (a)  बांधों  का  निर्माण  मूल  रूप  से  स्थिति  से  सम्बन्धित  विशेष  मुद्दा  है  तथा  हाइड्रोलिक  संरचनाओं  का

 आकार  जल  भू-बंज्ञानिक  किसानों  की  परियोजना  का

 पर्यावर्णीय  महत्व  तथा  आधिक  व्यवहायंता  जैसे  अनेक  उपयुवत  घटकों  द्वारा  निर्धारित  किया  जाता

 इस  मामले  में  कोई  सामान्यीकरण  संभव  नहीं  बेसिन  की  मास्टर  योजना  में  क्षेत्र  की
 विज्ञान  तथा  जलवायु  सम्बन्धी  विशेषताओं  के  आधार  पर  इनका  उपयुक्त  मिश्रण  शामिल  होना  है  ।

 बिहार  सरकार  ने  अपनी  घाटियों  की  मास्टर  योजनाओं  को  अन्तिम  रूप  देने  के  वास्ते  भी  अनुरोध  किया
 गया  है  |

 सफदरजंग  अस्पताल  में  नसिग  होग

 +  98.  करो  मदन  लाल  खराना  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  सफदरजंग  में  नए
 बहिरंग  रोगी  विभाग  खंड  के  सम्बन्ध  में  2  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  7184  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सफदरजंग  अस्पताल  में  एक  नसिंग  होम  का  निर्माण  करने  विचार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 अस्पताल  के  बहिरंग  रोगी  विभाग  खण्ड  के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा
 क्या

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  और  इस
 समय  सफदरजंग  अस्पताल  में  एक  उपचर्या-गृह  के  निर्माण  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  किया
 जा  रहा  है  ।

 ओ०
 पी०  डी०  सफदरजंग  अस्पताल  का  निर्माण-कार्य 1989  में  शुरू  किया  गया  ।  यह  कार्य  चल  रहा  है  और  अब  तक  60  प्रतिशत  कार्य  पूरा  हो  चुका इस  काय  को  पूरा  करने  की  लक्षित  तारीख  30-4-1991  है  ।

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  भविष्य  निधि  और  परिवार-पेंशम
 के  अभिर्णोत  मामले

 +399.  श्री  सयये  मारायण  पादव  :  क्या  श्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़ी  संख्या  में  भविष्य  निधि  और हि  हे  ॥  र  परि

 पेंशन  के  मामले  कई  वर्षों  से  अनिर्णीत  पड़े  हुए  जिसके  कारण  गरीब  अंशदाताओं  और  नामित  व्यक्तियों

 326



 4  1912  लिखित  उत्तर

 कियो  परेशानी  का  सामना  करना  पड़  रहा

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनिर्णीत  पड़े  दावों  की  संडया  कितनी  और

 क्या  कर्मंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  में  इस  बढ़ती  हुई  बुराई  को  दूर  करने  के  लिए  कोई

 विशेष  अभियान  चलाने  का  विचार  है  ?

 भम  और  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  से  कमंचारी  भविष्य  निधि

 संगठन  द्वारा  भविष्य  निधि  और  परिवार  पेंशन  के  दावों  के निपटान  को  उचित  प्राथमिकता  दी  जा  रही
 है  ।  वर्ष  1987,  1988  और  1989  के  दौरान  प्राप्त  हुए  और  निपटाए  गए  दावों  की  कुल  संद्या  नीचे
 दी  गई  है  :--

 मामलों  की  संख्या

 प्राप्त  हुए  अस्वीकृत  निपटाए  वर्ष  के  एक  वर्ष

 वर्ष  गए  अन्त  से  अधिक

 के  अन्त  तक  तक  समय  से

 लम्बित  दावों  लम्बित  लम्बित

 1.  भरिष्य  निधि

 1986-87  7,24,200  1,09,495  5  5,48,8  65,972  6

 1987-88  7,60,69 1  1,10,596  5,92,002  50,093  6

 1988-89  7,50,475  1,14,044  5,8 1,360  £4,271  5

 2.  परियार  पेंशन

 1986-87  6-87  20,046  6,363  9,206  4,477  93

 1987-88  24,906  7,205  13,109  ।  09  4,592  171

 1988-89  27,825  8,530  14,934  4,361  15

 दावों  के  निपटान  में  बिलम्ब  मुख्यतः  निम्न  कारणों  से  होता  है  :---

 (i)  अपूर्ण  तथा  दोषपूर्ण  दावे  प्रस्तुत

 (1)  प्राधिकृत  अधिकारी  द्वारा  दावा  प्रपत्रों  का  अनुप्रमाणन  न

 (॥)  नियोजकों  द्वारा  अनिवायं  विवरणियां  न  और

 (iv)  नियोजक  द्वारा  भविष्य  निधि  अशदान  की  अदायगी  न  करना  ।
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 सिले  सिलावे  वस्त्रों  का  निर्यात

 *  400.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 भरी  मकुल  नायक  :

 कया  घस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990  से  सिले  सिलाए  क््त्रों  के  निर्यात  के  लिए  कितना  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 किन-किन  देशों  को  इन  बस्त्रों  का  निर्यात  किया  जाता

 गत  तीन  वर्षों  के
 कितने  मूल्य  क ेऔर  किस-किस  किस्म  के  सिले  सिलाए

 बस्त्रों  का  निर्धात  और  आयात  किया  और

 भविष्य  में  इस  व्यापार  में  वृद्धि  की  क्या  सम्भावनाएं  हैं  ?

 बस्तर  मंत्री  ओर  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  वर्ष  1990-91  के

 दौरान  सिले  सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  के लिए  3900  करोड़  रुपए  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 सिले  सिलाए  परिधानों  के  निर्यात  लगभग  सभी  देशों  को  किए  जाते  जिनमें  से  मुख्य

 गन्तब्य  देश  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  सदस्य  संयुबत  राज्य

 लेंढ  तथा  कनाडा  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यातित  परिधानों  के  किस्म-वार  ब्योरे  नीचे  दिए  गए

 करोड़  रु०

 1987-88  8  1988-89  9  1989-90

 सूती  परिधान  1606.55  1697.98  2284.88

 सिथेटिक  परिधान  321.45  497.79  1066.77

 ऊनी  परिधान  71.54  82.31  120.52

 रेशमी  परिधान  51.90  54.03  77.83
 ete  रमन  20  |  ६35  ||

 बि

 योब  :  2051.44  2332.11  3650.00

 कलम

 भारत  से
 परिधानों

 के  निर्यात  की  सम्भावना  बढ़ाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  जा  रहे
 इनमें  शामिल  हैं  आधुनिकीकरण  के  जरिए  उत्पादन  आधार  तथा  उत्पाद  स्तर  का  विकास  आयात
 निर्यात  नीति  में  सुधार  इन्फ्रास्ट्रबचर  को  कठिनाइयों  को  दूर  जिन  गेर-परम्परागत
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 ददों  भर  बाजारों  को  हथियाया  नहीं  गया  है  उनकी  सम्भावना  का  पता  लगाने  की  दृष्टि  स ेविषणन
 नीति  बनाना  तथा  गहन  व  समन्वित  बाजार  आसूचना  प्रणाली  का  विकास  करना  ।

 बस्त्र-निर्यात

 *+401.  श्रीमतो  बासव  राजेश्वरी  :  क्या  यस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  आठवीं  योजना  में  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  कोई  नई  नीति  तैयार

 की  है  जिसके  अन्तगंत  विमान  द्वारा  माल  की  ढुलाई  के  क्षेत्र  में  गेर-सरकारी  उद्यमियों  को  अनुमति  दी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यह  नीति  बस्त्र-निर्यात  में  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होगी  ?

 बस्त्र  मंत्री  और  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरव  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 अम्नानास  के  पत्ते  के  रेशे  से  धागा

 +402,  श्री  नरसिहराव  सूय्यबंशी  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  भारतीय  वस्त्र  अनुसंधान  कोयम्बटूर  ने  शत-प्रतिशत  अन्नानास
 के  रेशे  से  धागे  का  उत्पादन  करने  में  सफलता  प्राप्त  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  हां  ।

 दक्षिण  भारत  वस्त्र  अनुसंधान  संघ  ने  यू०  एन०  डी०  पी०  की  सहायता  से  क्रियान्वित  की
 जा  रही  एक  अनुसंधान  परियोजना  में  संशोधित  रुई  क्ताई  प्रक्रिया  से  100  प्रतिशत  अन्नानास  के  लीफ
 फाईबर  से  1  लेके  10  काउन्टों  तक  के  यथोचित  संतोषजनक  क्वालिटी  के  याने  का  उत्पादन  करने  में
 सफलता  प्राप्त  की  सिटरा  के  पास  पटसन  और  बस्टिड  कताई  प्रक्रिया  में  लम्बे  रेशे  के  पटसन
 भौर  ऊन  से  बने  अन्नानास  के  लीफ  फाईबर  के  स्पन  ब्लैंड  भी  हैं  ।

 सरकार  परियोजना  से  अब  तक  प्राप्त  परिणामों  से  संतुष्ट  है  तथा  उसे  आशा  है  कि  सिटरा
 अन्नानास  लीफ  फाईबर  के  एक्सट्रेक्शन  की  लागत  को  कम  करके  प्रतियोगी  स्तर  तक  लाने  में  सफल
 होगा  ताकि  इसका  प्रयोग  वस्त्र  उद्योग  द्वारा  किया  जा  सके  |
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 महाराष्ट्र  और  राजस्थान  में  खल  का  अभाव

 +403.  भी  हरि  शंकार  सहाले  :  गया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  और  राजस्थान  को  वर्ष  1990  के  दौरान  सिंचाई  के  लिए  सम्भवतः  जल  के
 भारी  अभाव  का  सामना  करना  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  से  निपटने  द्ेतु  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संज्री  नोतीश  (*)
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केखीय  सरकार  हारा  केस्तोय  पोग  अनुसंधान  संस्थान  का  प्रबन्ध  प्रहण

 ;
 $404.  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्म  मद्ट  :  क्या  स्वास्प्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केस्द्रीय  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  योग  अमुसंधान  संस्थान  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में
 लेने  का  जंसाकि  12  1990  के  आफ  इण्डियाਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  प्रबन्ध  ग्रहण  के  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संज्ञालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  :  से  सरकार
 को  ऐसी  बहुत-सी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  जिनमें  केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  संस्थान  आर०  भाई०

 के  वरंमान  निदेशक  द्वारा  घन  के  इस्तेमाल  तथा  प्रबन्धकीय  कार्यों  में  अनियमितताओं  का  आरोप
 लगाया  गया  योग  कमंचारी  सघ  के  सदस्य  भी  निदेशक  द्वारा  मनमाने  ढंग  से  कार्य  करने  के  विरुद्ध
 आन्दोलन  करते  रहे  क्मंचारियों  को  1990  से  वेतन  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ।
 उन्होंने  यह  भी  आशंका  व्यकत  की  है  कि  यदि  वर्तमान  निदेशक  को  धन  दिया  गया  तो  वह  उसे  अन्य
 प्रयोजनों  में

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  संस्थान  के  निदेशक  से  इन  सभी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए
 शासी  निकाय  की  बंठक  बुलाने  का  अनुरोध  किया  गया  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  ।  इन  परिस्थितियों
 में  सरकार  इस  संस्थान  के  प्रबन्ध  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  प्रस्ताव  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर  रही

 इस  मामले  में  कोई  निश्चित  तारीख  नहीं  बतलाई  जा  सकती  ।

 सार्वजनिक  बितरण  प्रभालो  के  साध्यम  से  बिक्रो  के  लिए  सस्ते  मूल्य  बाला  कपड़ा

 +405.  औी  सम्दलाल  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  समाज  के  निर्धन/कमजोर  बर्गों  के
 लोगों  के  लिए  सस्ते  मूल्य  वाला  कपड़ा  उपलब्ध  करा  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम
 से  बिक्री  हेतु  विभिन्न  किस्मों  के  सस्ते  मूल्य  वाले  कपड़ों  की  कितनी  मात्रा  दी

 क्या  इस  कपड़े  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सप्लाई  की  गई  मात्रा  पर्याप्त

 यदि  तो  इस  मात्रा  को  बढ़ाने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  का  विचार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  बिक्री  के  लिए  कपड़े  को

 कुछ  और  किसमें  शामिल  करने  का  और

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्री  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  जी  हां  ।  राष्ट्रीय  वस्त्र
 निगम  की  मिलों  द्वारा  उत्पादित  कन्द्रोल  के  कपड़े  का  वितरण  अन्य  माध्यमों  के  अलावा  सावंजनिक
 प्रणाली  से  भी  किया  जाता  है  ।

 वर्ष  1987-88  से  1989-90  तक  की  अवधि  के  दौरान  राजस्थान  में  वितरण  काय॑  में
 लगी  एजेंसियों  को  एन०  टी०  सी०  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की  मात्रा  नीचे  दी

 गई  है  :--

 बर्ष  उपलब्ध  कराई  गई  मात्रा

 सूती  किसमें  उलिएस्टर  सूत्री  किसमें
 वर्ग  मीटर  मीटर

 1987-88  8  69.04  2..7

 1988-89  66.03  3.19

 1989-90  38.86  3.38

 और  सरकार  को  राजस्थान  में  कन्ट्रोल  के  कपड़े  की  कमी  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट

 प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  इस  समय  सरकार  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अन्तर्गत  अधिक  किस्म  के

 कपड़े  को  शामिल  करने  के  किसी  भी
 प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  एन०  टी०  सी०  मिलों  द्वारा

 उत्पादित  कन्द्रोल  के  कपड़े  तथा  हथकरधा  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादित  जनता  कपड़े  का  वितरण  सावंजनिक
 बितरण  प्रणाली  के  जरिए  किया  जाता  है  ताकि  समाज  के  गरीब  वर्गों  की  मांग  को  आंशिक  हुप  से  पुरा
 किया  जा  सके  ।
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 ही  हि  eo

 जूट  उद्योग  का  आधृतिकोकरण

 +406,  श्री  सनत  कुमार  मण्डल  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  150  करोड़  रुपए  की  जूट  आधुनिकीकरण  कोष  योजना  का  जूट  मिल  उद्योग  में  चल

 रहे  बर्तमान  आधनिकी करण  कार्यक्रम  पर  क्षब  तक  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 किस्म  में सरकार  द्वारा  कच्चा  जूट  स्तर  से  अन्तिम  उत्पाद  स्तर  तक  उत्पादकता  और  किस्म  में

 सुधार  लाने  के  लिए  तैयार  किए  गए  आधुनिकीकरण  पंकेज  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 घस्त्र  मंत्री  ओर  शाह  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  ओर  यह  कहना
 सही  नहीं  है  कि  इस  योजना  ने  पटसन  मिल  उद्योग  में  चल  रहे  आधुनिकीकरण  कार्यक्रम  पर  कोई  प्रभाव
 नहीं  डाला  है  ।  3।  1990  की  स्थिति  अनुसार  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्राप्त  37  आवेदन  पत्रों
 में  से  19  मामलों  में  कुल  72.64  करोड़  रु०  की  राशि  के  ऋण  की  स्वीकृति  दी  गई  अब  तक  18
 करोड़  र०  की  राशि  वितरित  की  जा  चुकी  इस  तथ्य  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  अच्छे  तथा
 स्थित  एकक  योजना  का  फायदा  उठा  रहे  हैं  जबकि  अधिकांश  भिलों  ने  जोकि  कमजोर  हैं  लेकिन  संभाव्य
 रुप  से  अर्थक्षम  योजना  के  अन्तगंत  मिलने  वाली  सुविधाओं  का  लाभ  नहीं  उठाया  योजना  की
 घीमी  प्रगति  के  लिए  उत्तरदायी  कुछेक  कारण  नीचे  दिए  गए  हैं  :---

 (1)  मिलों  के  बुनाई  अनुभागों  में  प्रौद्योगिकी  के  चयन  के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  एककों  द्वारा
 लिया  गया  समय  ।

 (2)  उन  कुछ  पटसन  मिलों  से  सम्बन्धित  बी०  आई०  एफ०  आर»  की  प्रक्रिया  को  पूरा  करने
 में  आवश्यक  समय  लगना  जिनके  मामलों  को  वित्तीय  संस्थानों  ने  आरम्भ  में  अनुमोदित
 कर  दिया  था  ।

 (3)  आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  करने  तथा  ऋणों  की  स्वीकृति  के  बाद  भी  कुछ  प्रबन्धक  इस  योज
 के  अन्तगंत  मिलने  वाले  लाभ  उठाने  के  लिए  विसीय  संस्थानों  के  साथ  अपने  मामलों  को
 सक्रिय  रूप  से  नहीं  उठाते  ।

 सरकार  द्वारा  वित्तीय  संस्थानों  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  प्रतिनिधियों  को शामिल
 करके  गठित  को  गई  समिति  ने  योजना  के  कार्यचालन  की  जांच  की  है  तथा  योजना  के  प्रचालन  में  सुधार लाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाने  का  सुझाव  दिया  संशोधित  पैकेज  बनाने  के  लिए  इन  सिफारिशों
 पर  बिचार  किया  जा  रहा  है  ।

 खुदरा  कोयला  लाइसस  धारकों  द्वारा  कोयला  न  उठाया  जाना

 4464.  भरी  रविनारायण  पानि  :
 करो  के०  मालबेस  सिह  :

 गया  खाज्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  संत्री  खुदरा  कोयला  लाइसेंसों  को  रह  किए  जाने  के  बारे  में  2] -  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1511  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 की

 कया  दिल्ली  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  खुदरा  कोयला  लाइसेंस  धारकों  ने  उन्हें
 आवंटित  सॉफ्ट  कोक  नहीं  उठाया  था  उनके  विरुद्ध  कोई  कायंबाही  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :

 63  कोयला  जिन्होंने  गत  तीन  वर्षों  में  साफ्ट  कोक  नहीं  में  से
 23  के  लाइसेंस  का  नवीकरण  नहीं  किया  गया  ।  बाकी  40  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 आयातित  होम्योपेथो  को  दवाइयों  का  परीक्षण

 4465,  क्री  उत्तम  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  आयात  की  जाने  वाली  होम्योपैथी  की  दवाइयों  निर्माता  द्वारा  दिए  गए
 विशिष्ट  विवरण  के  अनुसार  परीक्षण  किया  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जिन  म्दों/उत्पादों  के  निर्माताओं  द्वारा  दिए  गए
 विशिष्ट  विवरण  में  परिवर्तत  किया  गया  उनके  नाम  कया  और

 सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  औषध  एवं
 प्रशाधन  सामग्री  1940  की  द्वितीय  अनुसूची  में  निर्धारित  मानकों  के  अनुसार  आयातित

 होम्योपैथिक  औषधों  की  जांच  की  जाती

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  विनिदिष्टि  का  संशोधन  नहीं  किया  गया

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 राष्ट्रीय  सहकारिता  उपभोक्ता  संघ  को  केन्द्रीय  जांज  अ्यूरो  द्वारा  जांच

 4466.  श्री  बो०  एन०  रेड्डो  :

 क्री  शिव  शरण  बर्मा  :

 शी  समतोष  कुसार  गंगवार  :

 बया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरी  ने
 पिछले  तीन  वर्षों

 के
 दौरान  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी

 भोक्ता  संघ  लिमिटेड  के  उच्च  अधिकारियों  के  विरुद्ध  अष्टाचार  के  मामले  दर्ज  किए

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपनी  जांच  पूरी  कर  ली  ग्री  ह ैऔर  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी  भर

 यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  अनुवर्ती  कार्रवाई  की  गई  है  तो  उसका

 भ्यौरां  क्या  है  ?
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 क्ाद्य  ओर  नागरिक  पू्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूश्नन  :  पिछले  3

 अर्थात्  9097-88,  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  राष्ट्रीय  उपभोक्ता

 सहूका री  संघ  द्वारा  किए  गए  निम्नलिखित  व्यापारिक  सौदों  के  विद््ध  दायर  किए  गए  मामालों  की  जांच

 की  है  :-:

 (1)  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  द्वारा  1975  में  3,000  मी०  टन  छुहारों  के  आयात

 और  बिक्री  में  की  गई  जिसे  दिनांक  30-10-87  को  सं०
 डी०  एल०  आई०  के  तहत  आरम्भिक  जांच  के  मामले  के  रूप  में  दर्ज  किया

 (2)  मैसर्स  आदर्श  पटना  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  द्वारा  अनियंत्रित  कपड़े
 की  सप्लाई  में  हुई  जिसे  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  सम्बद्ध  अधिकारियों
 तथा  अन्य  पार्टियों  के  अलावा  मुख्य  विषणन  सलाहकार  एक  भूतपूर्व
 एक  सहायक  प्रबन्धक  के  विरुद्ध  दिनांक  19-10-1988  को  सं०  आर०  सी

 सी०  यू०  आई०  के  तहत  नियमित  मामले  के  रूप  में  दर्ज  किया  और

 (3)  खिल्चीपुर  राजगढ़  को  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संध  द्वार
 नियंत्रित  कपड़े  की  सप्लाई  में  हुई  जिसे  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  पंप
 के  सहायक  प्रबन्धक  और  एक  लेखाकार  के  विरुद्ध  दिनांक  31-7-89  को  सं०  आर०
 23(7०)/89  के  तहत  नियमित  मामले  के  रूप  में  दर्ज  किया  गया  ।

 उपयुक्त  तीन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  की  जा  रही  जांच  का  कार्य
 चल  रहा  है  और  उनकी  रिपोर्टों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खाद्य  तेलों  के  लिए  इण्टरबेनशन  आपरेशनਂ

 4467.  श्री  कंलाश  मेघवाल  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 उनके  मंत्रालय  को  मूल्य  नियन्त्रण  तथा  मूंगफली  और  सरसों  जैसे  खाद्य  तेलों  को  सप्लाई
 करने  के  लिए  इन्टरवेन्शन  आपरेशनोंਂ  पर  निगरानी  रखने  हेतु  क्या  भूमिका  सौंपी  गई

 क्या  खाद्य  तेल  के  मूल्यों  और  इनकी  सप्लाई  के  सम्बन्ध  में  फील्ड  स्टाफ  से  यथार्थ  बाणार
 जानकारी  नियमित  रूप  से  उपलब्ध  कराई  जाती

 क्या  आपूर्ति  और  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  आदान-प्रदान  करने
 के  मामले  में  उनके  मंत्रालय  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  बीच  नियमित  समन्वय  स्थापित  किया  जाता
 और

 इन्टरवेन्शन  आपरेशनोंਂ  को  अधिक  प्रभावी  तथा  अर्थपूर्ण  बनाने  के  लिए  कया
 उपाय  करने  का  विचार
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 कार्यवाही  की  परिवीक्षा  मन्त्रिमण्डल  सचिव  की  अध्यक्षता  में  गठित  तिलहन  नीति  सम्बन्धी  अधिकार  प्राप्त
 समिति  द्वारा  की  जाती  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  नागरिक  पूर्ति  विभाग  के  सचिव  इस
 समिति  के  सदस्यों  में  से  एक  हैं  ।

 ओर  हां  ।

 बाजार  दखल  कार्यवाही  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोडं  द्वारा  चलाई  जाती  है  जो  कृषि  मंत्रालय
 के  प्रशासकीय  नियन्त्रण  में  है  ।

 केरल  में  गहरे  समुत्र  में  मछलो  पकड़ने  को  प्रोत्साहन  देना

 4468.  श्रो  मुल्लापल्लो  रामचन्ध्रन  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  केरल  राज्य  को  इस
 वर्ष  कोई  विदेशी  सहायता  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 केरल  में  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  आरम्भ  की  जाने  वाली
 अन्तर्राष्ट्रीय  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 केरल  में  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़ने  को  बढ़ावा  देने  की  अन्य  क्या  योजनाएं  और

 (2)  चालू  वर्ष  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  प्रयोजना्थ  कितना  वित्तीय  आवंटन  किया  है  ?

 वस्त्र  संत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  से  समुद्र  में  मछली
 पकड़ने  की  केरल  से  सम्बन्धित  अनेक  परियोजनाएं  विदेशी  सहायता  के  लिए  सरकार  को  मिली  इनमें
 से  एक  परियोजना  आफ  आर्टीसिनल  फिसिंगਂ  है  जिसमें  जापान  से  फण्ड  और  प्रौधोगिकी
 सहायता  लेकर  24.9  मीटर  के  दो  स्कवड  जिगर  और  19.9  मीटर  के  चार  प्रशिक्षण  जलयान  मछली
 पकड़ने  के आवश्यक  साज-सामान  के  साथ  प्राप्त  किए  जाएंगे  और  देश  के  अन्दर  की  आपूर्ति  और  निर्यात
 को  बढ़ाने  के  लिए  तट  से  दूर  समुद्र  में  मात्स्यिकी  संसाधनों  का  उपयोग  किया

 केरल  के  अन्तगंत  कोचीन  में  493.60  लाख  रुपए  की  लागत  पर  एक  गहरे  समुद्र  में  मछली
 पकड़ने  का  बन्दरगाह  चालू  कर  दिया  गया  है  ।  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  का  दूसरा  बन्दरगाह  982
 लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  विश्लिन्जन  में  स्वीकृत  किया  गया  है  ।

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  विकास  की  वर्ष  1990-91
 के  लिए  अनेक  योजना  स्कीमें  तैयार  की  परन्तु  केरल  राज्य  के  लिए  अलग  से  कोई  आवंटन  नहीं
 किया  गया  है  ।

 अनुसूचित  थ्ातियों  के  पुनर्वास  के  लिए  नई  योजना

 4469.  क्रो  साइसन  सरांडो  :  क्या  भ्रम  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्या  सरकार  का  कोई  ऐसी  नई  योजना  तैयार  करने  का  विचार  है  जिससे  अनुसूचित
 जातियों  का  किसी  भो  कारण  से  विस्थापन  न  हो  और  यदि  उनका  विस्थापन  हो  जाए  तो  उनका  पुनर्बास
 कर  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  उच्च  स्तरीय  समिति  गठित  की  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  उक्त  योजना  की  कब  तक  घोषणा  कर  दी  जाएगी  ?

 श्रम  एथं  कल्याण  संजो  रास  बिलास  :  से  (3)  विकास  परियोजनाओं  के

 अम्तगंत  विस्थापित  अनुसूचित  जनजातियों  के  पुनर्वास  की  एक  राष्ट्रीय  नीति  सक्रिय  रूप  से  भारत

 के  विचाराधीन  है  ।  तथापि  विकास  परियोजनाओं  से  विस्थापित  अनुसूचित  जातियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 ऐसी  कोई  नई  तीति/योजना  बनाने  का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 दिल्लो  के  निकट  के  गांयों  को  ऐेम्जल  सप्लाई

 4470.  भरी  लनक  राज  गुप्त  :  क्या  शहरो  बिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  के  नांगलोई  क्षेत्र  के  किराड़ी  तथा  अन्य  गांवों  में  पिछले  चार/पांच  वर्षों  से

 पेयजल  को  सप्लाई  रोक  दी  गई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इन  गांवों  में  पेयजल  की  पुनः  सप्लाई  प्रारम्भ  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही
 की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  थिकास  संत्री  सुराखोलो  :  नहों  ।

 ओर  उपयुक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों/मनुसूजित  जनलातियों  को  भर्ती  पू्  प्रशिलण

 4471.  श्री  अनादि  चरण  दास  :  कया  अस  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  सरकारी  उपक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को

 भर्ती-पूर्व  और  पदोन्नति-यूब॑  दिए  जाने  बाला  भ्रशिक्षण  पर्याप्त

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कोन  से  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे

 इन  प्रशिक्षणों  की  अवधि  कितनी  और

 क्या  इन  सरकारी  उपक्षमों  में  भर्ती-पूर्व  ओर  दोनों  स्तर  पर  दिए  जाने  वाले
 प्रशिक्षणों  को  उपयुक्त  और  अधंपूर्ण  बनाने  हेतु  प्रश्निल्षण  अवश्वि  बढ़ाए  जाने  का  कोई  अस्वाव  है  ?
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 श्रम  एवं  कल्याण  भत्री  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 शिल्पकारों  के  उत्थान  के  लिए  केन्द्रीय  पोजना

 4472.  श्रीसतो  बसुन्धरा  राज  :  क्या  ब्रस्च्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार ने  देश  में  शिल्पकारों  के  उत्थान  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  योजना  शुरू  की

 यदि  तो  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  राजस्थान  में  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  ऐसी  कोई  योजना  प्रारम्भ  की  गई  और

 यदि  तो  आठवीं  योजना  में  इस  योजना  से  कितने  शिल्पकार  लाभान्वित  होंगे  ?

 वस्त्र  संत्रो  ओर  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  में  उल्लिखित  14  योजनाओं  में  से  केवल  एक
 योजना  ही  केन्द्रीय  रूप  से  प्रायोजित  योजना  है  जिसे  राजस्थान  सहित  सभी  राज्यों  में  शुरू  किया
 गया  था  ।

 उपरोक्त  योजना  आठवीं  योजना  के  दोरान  समाप्त  कर  दी  जाएगी  ।  इसलिए  आठवीं  योजना
 के  दोरान  इसके  लाभ  भोगियों  की  संख्या  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बिवरण

 सालवीं  योजना  के  वौरान  योजना  के  ब्योरे  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--
 धाःसकससनित->जतत...

 क्रमांक  योजना  का  नाम  उद्देश्य

 2  3

 1.  पैतुक  एवं  शिल्प  कोशल  का  संरक्षण  1.  परम्परागत  शिल्पों  का  संरक्षण  एबं

 2.  उपरोक्त  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  का  प्रसार
 करना  ।

 3.  नष्ट  होते  हुए  शिल्पों  को  पुनर्जीवित  करना

 2.  आथिक/शिल्प  अनुसंधान  सर्वेक्षण  तथा  1.  शिल्प  विशेष  एबं  क्षेत्र  विशेष  का  सर्वेक्षण
 बाजार  अध्ययन  आदि  करना  ।

 3.  प्रदर्शनी  एवं  प्रचार  1.  प्रदर्शनी  आयोजित  करने  में  संगठनों
 सरकारी  ऐच्छिक  एसोसिएशन

 को  सहायता  देता  ।
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 ,  बिक्री  केन्द्रों  को  खोलने  तथा  नवीक  रण
 करने  के  लिए  केन्द्रीय  निगमों  को
 बित्त बत्तीय  सहायता

 .  राज्य  हस्तशिल्प  निगमों  तथा  शीर्ष

 सहकारी  समितियों  को  बित्तीय  सहायता

 .  औद्योगिक  सहकारी  समितियां

 केम्द्रीय  राज्य  हस्तशिल्प  निगमों  तथा
 विपणन  सहकारी  समितियों  में  शेयर
 भागीदारी

 .  बिपणन  एवं  सेवा  बिस्तार  केन्द्र  तथा
 अन्य  विपणन  कार्यक्रम

 .  डिजाइन  तथा  तकनीकी  विकास

 सामान्य  सुविधा  केन्द्र  माल

 प्रशिक्षण

 हस्तशिल्प  श्रमिकों  से  सम्बन्धित

 कारी  समितियों  के  लिए  राज्यों  को

 सहायता

 निर्यात  संबधन/विनियमन

 2.

 कन्

 कन

 —

 5  1990
 0.3३

 3
 on

 कंटलाग  आदि  सहित  प्रचार

 अभियानों  से  सम्बन्धित  बाजार  चलाना

 बिक्री  केन्द्र  खोलने  तथा  नवीकरण  करने  के

 लिए  केन्द्रीय  निगमों  को  सहायता  देना  ।

 .  बिक्री  केन्द्र  खोलने  तथा  नवीकरण  करने  के
 लिए  राज्य  हस्तशिल्प  निगमों  तथा  शी्ष

 सहकारी  समितियों  को  सहायता  देना  ।

 «  हस्तशिल्प  के  विकास  एवं  विपणन  में  औद्योगिक
 सहकारी  समितियों  को  सहायता  देना  ।

 .  हसस्तशिल्प  के  विपणन  में  लगे  संगठनों  का
 इक्विटी  आधार  मजबूत

 .  विशेषकर  शिल्प  संकेन्द्रित  क्षेत्रों  में  शिल्पकारों
 को  विपणन  एवं  अन्य  सेबाएं  प्रदान  करना  ।

 «  परम्परागत  किस्मों  को  अभिज्ञात  करके  और
 नए  डिजाइनों  का  नवीकरण  करके  दोनों  प्रकार
 के  डिजाइनों  को  विकसित  करने  और  विक्रय
 के  लिए  शिल्पकारों  को  सहायता  देना  ।

 «  उचित  तकनीकी  निवेश  प्रदान  करना  ।

 «  उच्चित  दरों  पर  कज्चा  माल  प्राप्त  करने  और
 खरीदने/परिष्करण  की  सुविधाओं  के  लिए
 शिल्पकारों  को

 -  उच्च  कौशल  विकसित  करना  और  अधिक
 मांग/निर्यात  अभिमुख  शिल्पों  ओर  नष्ट  होते
 हुए  शिल्पों  दोनों  में  प्रशिक्षण  देना  ।

 .  हस्तशिल्प  में  सहकारी  समितियों  को  मजबूत
 बताता  ।

 «  हस्तशिल्प  के  निर्यात  को  बढ़ाना  ।
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 2  3

 14.  कल्याण  एवं  अन्य  कार्यक्रम  1.  शिल्पकारों  में  अपनी  योग्यता  के  लिए  मान्यता
 प्राप्त  करने  और  बृद्धावस्था/दौब॑ल्य  में  आगामी
 वित्तीय  सुरक्षा  दोनों  के  लिए  सुरक्षा/विश्वास
 बढ़ाना  ।

 पानी  जमा  होने  की  समस्या  का  बेशासिक  तरीके  से  समाधान

 4473.  श्री  पो०  नरसा  रेडडो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पानी  जमा  होने  की  समस्या  का  नवीनतम  वैज्ञानिक  तरीके  से  समाधान  करने
 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :

 सिंचाई  कमानों  में  जल  जमाव  की  समस्या  को  आठवीं  योजना  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  स्कीमों

 के  माध्यम  से  निपटाने  का  प्रस्ताव  उप्तमें  चुनिदा  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  सर्वेक्षण  तथा

 अन्वेषण  जल-निकास  के  वास्ते  योजनाओं  तथा  अभिकल्पों  को  तैयार  करना  शामिल  केन्द्र

 प्रायोजित  कमान  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  सतही  तथा  भूजल  के  संयुक्त  उपयोग  के  साथ  खेत  नालियों  के

 निर्माण  तथा  जल  संवाहक  प्रणालियों  को  पक्का  करने  का  कायं  भी  चल  रहा

 पट्टे  की जमोन  को  खरीद/बिक्रो  का  नियमन

 4474.  को  कमल  नाथ  :  बया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  योजना  के  अन्तगंत  सहकारी  समितियों  को

 प्राप्त  पट्टे  बाली  जमीन  की  खरीद  भौर  बिक्री  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  भूमि

 मल्य  में  जो  वद्धि  हुई  है  उसका  नाममात्र  का  अनाजित  भाग  वसूल  करने  के  बाद  पावर  आफ  अटार्नी

 धारकों  को  ऐसी  सम्पत्ति  की  बिक्री  नियमित  करने  का  अनुरोध  किया  गया  और
 ह

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भुरासोली  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर  इम्हावतो  परियोजना  के  निर्माण  के  कारण  गांधों  का  ललमग्न  होना

 4475.  भी  डो०  अमाल  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  अपर  इन्द्रावती  बांध  परियोजना  के  निर्माण  के  कारण  कितने  गांवों  के जलमग्न

 होने  की  सम्भावना
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 क्या  गांवों  के जलमग्न  होने  से  प्रभावित  होने  वाले  सम्भावित  परिवारों  का  पता  लगाने  के

 जिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 क्षषि  भंत्रासमं  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :  65

 पूरी  तरह  से  और  30  आंशिक  रूप  से  ।

 हां  ।

 प्रभावित  परिवारों  की  संख्या  3725  है  जिनमें  लगभग  16,050  व्यक्ति  उनमें  से
 538  परिवार  अनुसूचित  जाति  के  तथा  1,630  परिवार  अनुसूनित  जनजाति  के  हैं  ।

 कॉटन  कारपोरैशन  ऑफ  इण्डिया  लिसिटेड  का  मिर्यात  सौदा

 4476.  झी  एस०  थोी०  अखशेखर  क्या  बस्त्र  सन्त्री  काटन  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया
 लिमिटेड  का  निर्यात  सौदा  के  बारे  में  14  1990  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  328  के  उत्तर  के
 सम्बन्ध  में  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिपोर्ट  की  जांच  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 (7a;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 जांच  कायं  पूरा  करने  के  लिए  और  दोषी  पाए  गए  सभी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कठोर
 बाही  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बस्त्र  संत्रो  ओर  खाद  प्रसंस्करण  उंचोग  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।

 और  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  जारी  अनुदेशों  के  अनुसार  केन्द्रीय  सतकंता
 आयोग  के  परामर्श  से  सी०  बी०  आई०  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  को  लाद्यान्य  तेल

 4477.  भी  अगमोहन  रेड्डी  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  झंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  ते  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  को  खाद्यान्न  तेलों  की  अतिरिक्त  मात्रा  की
 आपूर्ति  करने  का  अनुरोध  किया  है  ताकि  तेल  की  ऊंची  कीमतों  में  कमी  लाई  जा

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 खाद्य  और  गांगरिक  पूति  मस्थालय  में  राज्य  मम्त्रो  रास  पूजन  :  से
 1990  में  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  खाद्य  तैलों  के  आबंटन  को  बढ़ाकर  7,900  मी०  टन  प्रतिमाह
 करने  का  अनुरोध  किया  राज्य  के  आबंटन  को  1990  के  5,000  मो०  टन  से  बढ़ाकर

 40



 14  1912  लिखित  उत्तर

 1990  में  6,500  मी०  टन  कर  दिया  गया  ।  1990  में  आवंटन  में  और  वृद्धि  कर  उसे
 कर  8,000  मी०  टन  कर  दिया  गया  और  1990  के  लिए  वही  स्तर  बनाए  रखा  गया

 कल्याण  उपकर  निधि  को  सहायता  से  क्रोम  को  खातों  के
 कामगारों  के  लिए  क्वाटरों  का  निर्माण

 4478.  भी  लोकनाथ  चोधरी  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (©)  कल्याण  उपकर  निधि  की  सहायता  से  उड़ीसा  में  मेंगनीज  और  क्रोम  अयस्क  खातों
 के  कामगारों  के  लिए  विभिन्न  आवास  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 क्वार्टरों  के  निर्माण  हेतु  खान  मालिकों  को  सहायता/राजसहायता  के  रूप  में  कितनी
 राशि  दी  गई  और

 वर्तमान  स्थिति  के  उड़ीसा  में  इन  कामगारों  के  लिए  कितने  क्वार्टरों  अथवा
 मकानों  का  निर्माण  किया  गया  है  ?

 श्रम  एवं  कश्याण  मंत्री  राम  विलास  :  लौह  अयस्क  मैंगनीज  अयस्क  खान
 और  फ्रोम  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अधीन  निम्नलिखित  चार  आवास  योजनाएं
 न्वित  की  जा  रही  हैं  :--

 (i)  आधास  योजना  :  श्रम  कल्याण  संगठन  द्वारा  खान  प्रबन्धतंत्रों  को  उनके  कमंकारों
 के  मकानों  के  निर्माण  हेतु  10,000/-२०  या  वास्तविक  लागत  का  75%,  और  1500/-  ९०  प्रति
 मकान  तक  विकास  प्रभार  इमदाद  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 (ii)  आवास  बोलना  :  खान  प्रबन्धतंत्रों  को  उनके  कमंकारों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण

 हेतु  20,000/-  रु०  या  वास्तविक  लागत  का  75%  और  2,250/-  रु०  प्रति  मकान  तक  विकास  प्रभार

 इमदाद  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  हैं  ।

 (iii)  सकान  स्वयं  बनाओ  योजना  थाई०  ओ०  एल०  :  कमंकारों  को

 अपनी  स्वयं  की  भूमि  पर  मकान  के  निर्माण  हेतु  इमदाद  के  रूप  में  1,000/-₹०  और  ऋण  के  रुप  में

 4,000/-  र०  का  भुगतान  किया  जाता  है  ।  यह  ऋण  «्याज  मुक्त  होता  है  और  9  वर्ष  की  मासिक  किस््तों

 में  वापस  लिया  जाता  उन  करम्ंकारों  को  1,000/-  र०  की  अतिरिक्त  इहमदाद  भी  दी  जाती  है

 जिन्होंने  छोटा  परिवार  मानदण्ड  को  अपनाया  है  ।

 (iv)  प्रुपष  आवास  योलता  :  एक  पंजीकृत  सहकारी  ग्रुप  आवास  सोसाइटी  जिसके  कम  से  कम

 50  पात्र  कर्मकार  सदस्य  अपने  सदस्यों  के  लिए  मकानों  के  निर्माण  हेतु  प्रति  मकान  1,000/-  र०

 की  इमराद  और  का  ऋण  दिया  जाता  यह  ऋण  9  बर्ष  की  अवधि  में  वापस  लिया

 जाता  है  ।

 खान  मालिकों  को  आवास  योजना  और  टाईप-ा  आवास  योजना  के  अधीन

 सहायता/इमदाद  के  रुप  में  क्रमशः  71,88,622/-  २०  और  66,57,169/-  eo  की  राशि  रिलीज  की

 गई  है  ।

 है
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 _ हिणणएणएछणछणओ  हे  .  ”
 आवास  आवास  योजना  और  मकान  स्वय

 योजना  के  अस्तगंत  स्वीकृत  मकानों  की  संख्या  1470,  1190  और  34  है|

 मादियासी  किकास  ख्षण्डों  में  कायग्वियानधीन  ढेखोय  योलगाएं

 4479.  भी  धुलेख  सिंह  :  क्या  भ्रम  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आदिवासी  विकास  खण्डों  की  राज्य-बार  संध्या  कितनी

 इन  खण्डों  में  कार्याल्वयनाधीन  केन्द्रीय  विकास  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  इनमें  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 भ्रम  एथं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  देश  में  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्र  के
 640  समाविष्ट  तथा  318  समाविष्ट  प्रखण्ड  राज्यवार  ब्यौरे  संलरत  में
 दिए  गए  हैं  ।

 भौर  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  इस  समय  चालू  कुछ  केन्द्र  प्रायोगित  तथा  केन्द्रीय
 क्षेत्र  योजनाओं  तथा  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  इनमें  हुई  प्रगति  के  ब्यौरे  में  दिए  गए  हैं  ।

 विध

 आवियवासी  उपयोजना  के  अन्तर्गत  प्र्णतः/मंशत:  समाविष्ट  विकास  प्रश्षण्ड

 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्र  शासित  प्रदेश  प्रखण्डों  की  संख्या

 समाबिच्ट  अंशतः  समाविष्ट  प्

 2 3 4 आंध्र प्रदेश 27 52 या 2. असम 2 53 4. बिहार बन 4... गुजरात 64 -- 5... हिमाचल प्रदेश पर 6. कनकिट 83 जा 7... केरल णण 25 8... मध्य प्रदेश 44 9... महाराष्ट्र 30 22 42
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 2  3

 10.  मणिपुर  20

 11.  उड़ीसा  118

 12.  राजस्थान  22

 13...  तमिलनाडु

 14...  त्रिपुरा

 15.  उत्तर  प्रदेश  _

 16.  पश्चिमी  बंगाल  3

 17.  दमन  एबं  दीव  1

 18.  अण्डमान  एवं  निकोबार  दीप  समूह  2

 कुल  640

 ।

 खिखित  उत्तर
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 CN
 यमुना  नदो  के  पानो  के  बंटबवारे  के  सम्बन्ध  में  बेठक

 4480.  श्री  गिश्धारी  लाल  भागंव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (©)  क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  1989  में  यमुना  बेसिन  के  राज्यों  की  बंठक
 आयोजिस  की

 यदि  तो  यमुना  नदी  के  पानो  के  बंटवारे  के  बारे  में  इस  बेठक  में  क्या  निर्णय  लिया

 क्या  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  ने  उक्त  राज्य  को  यमुना  नदी  का  पानी  उपलब्ध  कराने  की
 मांग  दोहराई  और

 राजस्थान  को  यमुना  नदी  का  पानी  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिया  जाएगा  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  मीतोश  :
 हां  ।

 बैठक  के  यमुना  जल  के  बंटवारे  पर  एक  करार  के  मसौदे  को  सम्बन्धित  राज्य
 सरकारों  को  टिप्पणियों  हेतु  परिचालित  किया  गया  था  ।

 और  यमुना  के  मानसून  प्रवाह  का  कुछ  हिस्सा  भोखला  से  राजस्थान  को  पहले  ही
 उपलब्ध  राजस्थान  के  मुख्य  मंत्री  ने  यमुना  जल  के  वितरण  पर  शीघ्र  अन्तिम  निर्णय  लेने  हेतु
 अनुरोध  किए  हैं  ।

 भर्तो  एजेंसियों  द्वारा  प्रतिभुति  जमा  राशि  का  बापस  लिया  जाना

 4481.  श्री  परस  राम  भारहाज  :  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  लोगों  को  विदेश  भेजने  वाली  भर्ती  एजेंसियों  को  प्रतिभूति  धनराशि  जमा  करनी
 पड़ती  है  और  यदि  तो  उन्हें  कितनी  धनराशि  जमा  करनी  पड़ती

 कया  कुछ  एजेंसियों  अपनी  प्रतिभूति  जमा  राशि  को  वापस  लेने  के  बावजूद  भी  भर्ती  की

 अनुमति  दी  गई  और

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 असम  एथं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  विदेशों  में  लोगों  को  भेजने  बाले
 भर्ती  एजेस्टों  को  पंजीकरण  प्रमाणपत्र  जारी  करने  से  बेंक  गारम्टी  के  रूप  में  प्रतिभूति  राशि

 47
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 __  फ7ऊफझऊझऊफःऊ़ग्

 डफडफऊझ््ज्न्ौैलन्-णजयया  _

 निम्नलिखित  मानदण्ड  के  अनुसार  जमा  करनी  पड़ती  है  :--

 यह

 व्यक्तियों  की  संद्या  बैंक  गारन्टी  की  राशि

 (9)  00  तकਂ  लाख

 (7)  से  600  तक ਂ7
 "११११९  3  लाख

 (0)  से  तकਂ  4  लाख

 (४)  और  उससे  अधिक  5  लाख

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ऊड़ोसा  की  बड़ानाला  सझोलो  सिजाई  परियोजना  के  लिए  धमराशि

 4482.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  कया  जल  संसाधन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  बड़ानाला  मझोली  सिंचाई  परियोजना  के  लिए  चालू  वित्तीय
 वर्ष  हि

 द्वारा  ऋण  प्राप्त  नहीं  और
 तू  वित्तीय  वर्ष  से  विश्व  बेंक

 यदि  तो  इसके  लिए  संसाधन  जुटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कि  मंत्रालय  सें  कि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्री  मोतोश ५
 ि

 ५  श  कसार  )  :

 उड़ीसा  सिंचाई  परियोजना  के  अन्तगंत  1988  तक  उड़ीसा  में  बड़ानाना  fi  कि
 परियोजना  के  क्रियान्वयन  के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता  उपलब्ध  यह  परियोजना  अब  समाप्त

 राज्य  सरकार  से  इस  परियोजना  के  लिए  और  विश्व
 बें  स

 नहीं  हुआ  है  ।
 बंक  सहायता  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 ऊपरी  कुष्णा  परियोजना  के  लिए  विश्य  बंक  को  सहायता

 4483,  भी  जनादंग  पुआारी  :  कया  जस  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिश्व  बैंक  द्वारा  ऊपरी  कृष्णा  परियोजना

 क्या  भर
 7  के  लिए  अब  तक  दी  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 इस  प्रयोजनाथं  अब  तक  उपयोग  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 क॒षि  संत्रालय  में  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मन्री
 हें  में

 भरो  नोतोश  कु
 और

 कर्माटक
 में  अपर  कृष्णा  सोपान  1]  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लए  कक

 ही

 बैंक  द्वारा  325  मिलियन  अमेरिकी  डालर  की  राशि  देने  का  वायदा  किया  गया  3  जलाई  किक
 तक  सहायता  का  उपयोग  22.870  मिलियन  अमेरिकी  डालर  है  ।

 1990
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 14  1912  सिखित  रुतर

 शहरो  विकास  हेतु  धनराशि

 4484.  भरी  हंबर्घम  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के दोरान  शहरी  विकास  द्ेतु  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  के  लिए
 दी  गई  राशि  का  वर्ष-वार  और  योजना-वार  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  लिए  निर्धारित  मानदण्ड  क्या  है  और  क्या  यह  धनराशि  राज्य  की  शहरी  जनसंद्या
 के  आधार  पर  मुहैया  करायी  जाती  है  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  म्रासोली  :  और  गत  तीन  वर्षों  में  शहरी  विकास
 के  अन्तर्गत  शहरी  विकास  हेतु  केन्द्रीय  तथा  केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित  प्लान  स्करीमों  से  सम्बन्धित  जारी  की  गई
 राशि  और  उसके  आधार  एवं  राज्य  सरकारों  को  दी  गई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  बारे  में  सूचना
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 1.  योजना  का  नाम  :  शहरी  मूलभूत  सेजा  कार्यक्रम

 पिछले  तोन  बिसीय  वर्षों  क ेदौरान  जारी  की  गई  राशियां

 रुपए

 क्रम  सं०  राज्य/संघ  उपलब्ध  कराई गई  राशियां
 क्षेत्र  का नाम  जप

 1988-89 9  1989-90  9-90

 2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  13.60  11.80  11.80

 2.  बिहार  6.80  ज+  7.60

 3.  दिल्ली  3.00  6.70  3.00

 4...  जम्मू  व  कश्मीर  2.00  2.10  2.40

 5.  मेघालय  5.20  न  न

 6.  उड़ीसा  20.18  23.81  17.20

 7.  पंजाब  3.00  5.70  9.10

 8.  पश्चिम  बंगाल  2.00  बन  2.30

 #9



 5  1990
 लिखित  उत्तर

 मज्णश्ल्ु्ंँंीर्रररन्ज्-पर

 2  3  हि
 5

 ७  हऊ  _ी्फपापपफहखपय/।यणयआ।

 9.  असम  बन  3.40  ३.40

 10.  उत्तर  प्रदेश  --  2.85  4.00

 11.  कनटिक  न  3.70  7.80

 12.  केरल  न  11.76  7.50

 13...  राजस्थान  5.60  6.50

 14...  हिमाचल  प्रदेश  ग्गाण  2.00  2.00

 15.  त्रिपुरा
 न  3.20  1.60

 16.  मध्य  प्रदेश  न  3.20  3.20

 17.  हरियाणा
 न  न  3.00

 18...  पाष्चिरी  —  —  1.00

 19.  मणिपुर  न+
 न  1.975

 20.  गुजरात  न+  न  10.90

 21.  तमिलनाड
 न  न  3.00

 विभिन्न  राज्यों  तथा  केन्द्रीय  शासित  प्रदेशों  को  जारी  की  गई  राशि  राज्यों  के  प्रत्येक
 नगर  में  स्लम  जनसंख्या  के  आकार  के  अनुपात  में  थी  ।

 स्कोसों  का  नाम  :  छोटे  तथा  मध्यम  सगरों  का  एकीकृत  विकास

 गत  तीन  वित्त  बर्षों  के दोरान  जारो  राशियां

 क्रम  राज्य  1987-88  1988-89  1989-90

 2  3  4  5

 1.  आन्प्र  प्रदेश  108.78  61.50
 रा

 85.09  5.09

 रा

 2.  असम  -  10.00  59.50  59.50

 बिहार  106.35  75.95  129.08

 4.  गोवा
 न  _  न

 5...  गुजरात  103.13  191.60  59.50

 6...  हरियाणा  ना  76.00  86.50

 7...  हिमाचल  प्रदेश  1.70
 ्ा

 ने



 लिखित  उत्तर 14  1912

 1  2  3  4  5

 8.  जम्मू  व  कश्मीर  28.00  8.00  1.82

 9.  कर्नाटक  110.31  180.44  $2.57

 10.  केरल  66.43  61.25  5.00

 11.  मध्य  प्रदेश  62.00  130.32  182.23

 12.  महा  राष्ट्र  120.51  110.63  125.25

 13...  मणिपुर  47.00  —  --

 14.  मेघालय
 न  46.00  63.50

 15.  मिजोरम  73.00  तन  3.50

 16. =  नागालेंड  ज+  24.00  24.00

 17...  उड़ीसा  36.00  71.00  68.00

 18.  पंजाब  80.28  46.00  89.64

 19...  राजस्थान  80.00  36.00  89.64

 20.  सिक्किम  10.00  20.00  29.75

 21.  तमिलनाडु  208.01  64.29  248.62

 22.  त्रिपुरा  20.00  27.00  20.00

 23.  उत्तर  प्रदेश  134.17  195.02  44.00

 24...  पश्चिम  बंगाल  137.50  110.06  82.69

 25.  पाण्डिचेरी  20.00  25.00  23.75

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  1.77  न

 द्वीप  समूह

 27.  दादर  व  नागर  हवेली  23.23  23.23  23.75

 इस  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  विभिन्न  राज्यों  में  परियोजनाओं  की  प्रगति  के

 आधार  पर  जारी  को  जाती  है  ।  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  आंकड़ों  से  नगरों  की  संसुया  का  चुनाव  छोटे

 तथा  मध्यम  नगरों  में  रह  रही  जनसंख्या  के  अनुपात  के  आधार  पर  किया  गया



 सिखित  उत्तर
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 बर्ष  1989-90  के  दोरान  जारी  राशियां  रुपए

 राज्य/ध्ं  ० रा०
 क्षेत्र  का  नाम

 I.  बोलना  ar ३१ के  सास  :  सेहरू  रोजगार  योलता

 शहरी  लषु  शहरी  मजदूरी
 रोजगार  तथा  प्रशासनिक  एवं

 प्रचालनात्मक  खर्च

 5  1990

 आवात  ता  आश्रय

 मध्य  प्रदेश

 महा  राष्ट्र

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 तमिलनादु
 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 गोबा

 अरुणाचल  प्रदेश

 असम

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्भू  ब  कश्मीर

 3

 796.55

 867.03

 760.32

 163.49

 761.53

 323,74

 1106.50

 922.03

 238.55

 280.65

 $98.60

 813.15

 2338.84

 632.81

 34.91

 90.90

 63.33

 30.78

 34.85

 उत्नयनत
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 1  2  3  4

 23.  सिक्किम  34.73  0.60

 24...  त्रिपुरा  65.98  3.13

 25.  नागालैंड  37.72  2.03

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  10.72  0.58

 द्वीप  समृह

 27...  अण्डीगढ़  24.26  7.13

 28...  दादर  व  नाथर  हवेली  8.02  0.30

 29...  दमन  व  दीव  16.26  0.30

 30.  लक्षद्वीप  18.36  0.30

 31...  पाण्डिवेरी  36.06  5.14

 32...  दिल्ली  52.04  9.70

 देश  में  नेहरू  रोजगार  वोजना  1989  में  आरम्भ  की  गई  कालम  3  की  राशियां
 यू०  एम०  यू०  डब्लयू ०  ई०  तथा  ए०  एण्ड  जओो०  ई०  की  ओजनाणओं  के  बारे  में  है  और  राज्य
 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उपलब्ध  कराई  गई  एच०  एवं  एस०  यू०  सम्बन्धी  राशियां  कालम
 4  में  दिखाई  गई  ये  राशि  वितरण  के  लिए  हुडकों  को  उसके  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  के  आधार  प  र
 दी  गई  है  ।

 प्रत्येक  राज्य  का  1981  की  जनगणना  तथा  राष्ट्रीय  प्रतिदर्श  सर्वेक्षण  के  दौर
 के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य  की  शहरी  जनसंख्या  के  हिसाब  से  निकाला  गया  है  ।

 1५.  घोजना  का  नाम  :  महाराष्ट्र  सरकार  को  बम्थई  में  आवास  तथा  सलम  को  बिकट
 समस्याएं  दूर  करने  के  लिए  विशेष  अनुदान

 गत  तोन  वित्त  वर्षों  के  दोरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  जारो  की  गई  राशियां

 वर्ष  जारी  की  गई  राशि

 रुपए

 1986-87  10.00

 1987-88  20.00

 1988-89  20.00

 1989-90  25.00



 5  990
 लिखित  उत्तरे

 बम्बई  की  विकट  समस्याओं  से  निपटने  के  लिए  पूर्व  प्रधानमंत्री  द्वारा  विशेष  अनुदान  दिया

 गया

 ९.  योजता  का  ताम  :  पश्चिम  4  में  वतों  की  कालोनियों  के
 विकास  हेतु  अनुवान

 गत  तीन  ब्ों  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  जारो  को  गई  राशियां

 क्रम  सं०  वर्ष  जारी  की  गई  राशियां  रुपए

 1987-88  25.00

 2.  1988-89  9  16.00

 3  1989-90  20.00

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  भूखण्डों  के  विकास  के  बारे  में  प्रगति  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 राशियां  जारी  की  गई  थी  ।

 VI.  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  सरकारों  को  उपर्युक्त  जारी  राशियों  के  अतिरिक्त  वित्त  वर्ष
 1989-90  9-90  के  दौरान  नौवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  पर  महाराष्ट्र  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकारों
 को  बम्बई  तथा  कलकत्ता  के  शहरों  में  गन्दी  बस्ती  गन्दी  बस्तियों  में  पर्यावरणीय  सुधार
 तथा  मूलभूत  सुविधाओं  की  व्यवस्था  हेतु  प्रत्येक  को  50.00  करोड़  रुपए  जारी  किए  गए  थे  ।

 प्रासोण  क्षेत्रों  मे ंबिकलांग  बच्चों  के  बारे  में  सर्वक्षण  तथा  उनका  पुनर्वास

 ]

 4485.  श्री  हरीश  पाल  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकलांग  बच्ष्चों  की  संख्या  का
 पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उनकी  विकलांगता  किस  तरह  की

 ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेषकर  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  विकलांग  बच्न्चों  के  पुनर्वास  हेतु  यदि

 कोई  सुविधाएं  प्रदान  की  गई  तो  उनका  ब्योरा  क्या  है  और

 प्रामीण  क्षेत्रों  में अपंग  और  विकलांग  बच्चों  के  पुनर्वास  के  लिए  और  अधिक  सुविधाएं  देने

 एवं  विशिष्ठ  संस्थानों  की  स्थापना  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 क्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा  1981  में  संचालित  सवक्षण  के  अनुसार  देश  तथा

 उत्तर  प्रदेश  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  वाणी  तथा  सचल  विकलांगता  वाले  बच्चों  प्रति

 54



 14  1912  लिखित  उत्तर

 (1,00,000)  की  अनुमानित  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 +++_

 दृष्टि  श्रवण  वाणी  सचल

 0-4  5-14  5-14  5-14.  0-4  5-14

 अखिल  39  66  314  411  435  676
 भारतीय

 उत्तर  प्रदेश  42  72  284  410  451  709

 और  बच्चों  सहित  विकलांगों  के  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनेक  कार्यक्रम  तथा

 योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  हैं  ।  विस्तृत  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  और  उत्थान  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  फिर

 भी  अपने  समन्वय  और  गतिमान  भूमिका  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  पुनर्वास  के  लिए  कार्यक्रम

 तैयार  करने  हेतु  राज्य  सरकार  और  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  करता  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने

 विकलांगता  के  सम्बन्धित  क्षेत्रों  में  शीर्ष  स्तर  के  संगठनों  के  रूप  में  निम्मलिखित  4  राष्ट्रीय  संस्थानों  की

 स्थापना  की  है  ::

 (1)  राष्ट्रीय  दुष्टिबाधितार्थ  देहरादून  ।

 (2)  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  कलकत्ता  ।

 (3)  अली  यावर  जंग  श्रवण  विकलांग  बम्बई  ।

 (4)  राष्ट्रीय  मानसिक  विकलांग  सिकन्दराबाद  ।

 इन  संस्थानों  के  विकलांग  व्यक्तियों  को  सामान्य  सेवाएं  प्रदान  करने  के  लिए  मुख्य
 सेवा  संस्थानों  के  रूप  में  दो

 निम्नलिखित  संस्थानों  की  स्थापना  की  है  :--

 (1)  जन-विकलांग  नई  दिल्ली  ।

 (2)  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  उड़ीसा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  की  शिक्षा  और  पुनर्वास  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रमों
 को  भी  कार्यान्बित  कर  रही  है  :-:

 विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  योजनाएं  :--

 इस  योजना  के  अन्तगंत  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यरत  संगठमों  को

 अनुदान  दिया  जाता  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  90%  तक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जो
 विकलांग  ध्यक्तितयों  को  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।
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 योजना  के  अन्तगंत  (i)  विकलांगता  का  श्राथमिकता  स्तर  पर  पता  उपचार  करना  और

 नियन्त्रण  (ii)  शिक्षा  औौट/गा  अधिक्षण  (iii)  शारीरिक  सनोवेज्ञानिक  समाज  और  आधिक

 सेवाओं  के  बिकास  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 सहायक  उपकरणों  के  खरोदने/लगाने  के  लिए  विकलांगों  को  सहायता  को  योजना

 इस  योजना  के  अन्तगंत  25/-  र०  से  3600/-  र०  मूल्य  के  बीच  के  सहायक  यन्त्र  (1)  1200/-

 So  मासिक  से  कम  आय  वाले  विकलांगों  को  मुफ्त  (2)  1201/-  रु०  से  2500/-  5०  मासिक  आय

 बालों  को  50%  मूल्य  पर  दिलाने  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  दिए  जाते  यह  योजना

 समूचे  देश  में  फंली  हुई  स्वयंसेवी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 योजना  के  अन्तगंत  श्रवण  विकलांग  और  अस्थि  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यन्त्र
 और  उपकरण  प्रदाम  किए  जाते

 विकलांग  व्यक्ष्तयों  के  लिए  छात्रवत्तियां

 भारत  सरकार  द्वारा  विकलांग  छात्रों  जिसमें  नेत्रहीन  शामिल  को  कक्षा  नौंवीं  से  आगे  शिक्षा
 जारी  रखने  के  लिए  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  हैं  ।  विकलांगों  को  तकनीकी  ओर  व्यावसायिक
 पत्राचार  पाठ्यक्रम  और  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  छात्रवुत्तियां  दी  जाती  छ  त्रवृत्ति  के
 अतिरिक्त  जो  पाठ्यक्रम  के  अध्ययन  के  आधार  पर  भिन्न  होती  दिवस  छात्रों  और  होस्टलों  के

 नेत्रहीनों  को  पाठक  भत्ता  भी  दिया  जाता  है  ।

 अच्यों  को  समेकित  शिक्षा

 योजना  में  आवश्यक  सहायक  प्रोत्साहन  और  विशेष  अध्यापकों  सामान्य  स्क्लों  में
 विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  केन्द्र  सरकार  से  ।  00%
 सहायता  की  व्यवस्था  है  ।

 खिला  धुनर्वास  केस

 जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  योजना  प्रायोगिक  आधार  पर  शुरू  की  गयी  थी  ।  इन  केन्द्रों  के  माध्यम
 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकलांग  जनसंख्या  को  व्यावसायिक  पुनर्वास  सहित  व्यापक  और  समन्वय  सेवाएं
 प्रदान  करने  के  प्रयास  किए  जाते  अब  तक  देश  में  11  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किए  गए
 हैं  ।

 1989-90  के  दौरान  बिकलांगों  हेतु  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  के  अधीन  उत्तर  प्रदेश  में
 विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  कार्यरत  निम्नलिखित  संगठनों  को  अनुदान  दिए  गए  :

 1.  प्रागनारायण  मुक  बधिर  विद्यालय  सासनी  अलीगढ़  ।

 2.  मूक  और  बधिर  221,  अशोक  मेरठ  ।

 3,  नेताजी  सुभाष  विद्या  रामपुर  ।

 $6



 14  1912  लिखित  उत्तर

 4.  सूर  स्मारक  कमला  आगरा  ।

 5.  राष्ट्रीय  दृष्टिहीन  अलीगढ़  ।

 6.  अजर  धाम  महिला  आश्रम  हरिद्वार  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  क्षेत्रीय  हैदराबाद

 4486.  श्री  एम०  बागा  रेड्डो  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 फरेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  का  हैदराबाद  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  किसी  निजी  आवास
 में  चलाया  जा  रहा  है  तथा  इसके  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  को  भारी  किराया  चुकाना  पड़  रहा

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  से  कितना  किराया  दिया  जा

 रहा

 क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्राधिकारियों  का  विचार  हैदराबाद  में  अपना  कोई  कार्यालय
 खोलने  का  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 खाद  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  भारतीय  खाद्य
 निगम  का  हैदराबाद  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  टावरਂ  में  स्थित  यह  एक  प्राइवेट  बिल्डिग
 निगम  द्वारा  अदा  किया  जा  रहा  प्रति  वर्ग  फुट  किराया  महानगरीय  शहरों  के  लिए  निर्धारित  की  गयी
 सीमा-दर  के  अन्दर

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अदा  किया  गया  किराया  निम्नानुसार  है  :--

 1987  से  1988  तक  15.70  लाख  रुपए
 1988  से  1989  तक  15.70  लाख  रुपए
 1989  से  1990  तक  15.70  लाख  रुपए

 और  हैदराबाद  एग्रीकल्बरल  कोआपरेटिव  एसोसिएशन  आफ  आम्ध्र  प्रदेश  द्वारा
 निर्मित  किए  जा  रहे  आफिस  काम्प्लेक्स  में  निगम  हैदराबाद  में  अपने  क्षेत्रीय  कार्यालय  के  लिए  कार्यालय
 स्थान  खरीदने  विषयक  प्रस्ताव  की  जांच  कर  रहा  है  ।

 भारतोय  चिकित्सा  पठ्ुति  के  चिकित्सकों  की  पदोस्मति

 4487.  डा०  देवी  प्रसाद  पाल  :

 भरी  सरज्  प्रसाव  सरोज  :

 झी  ए०  अशोकराज  :

 वो  शान्ति  लाल  पुरवोत्तम  दास  पटल  :

 क्या  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरद्रीय  सरकार  का  स्वास्थ्य  योजना  जी०  एच०  के  ओषधालय  में

 कार्यरत  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथी  के  चिकित्सकों  को  पदोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने

 के  लिए  उनके  पदों  का  सृजन/उन्नयन  करते  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिधार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  और

 भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  गौर  होम्योपैथी  के  चिकित्सकों  को  प्रोन्नति  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए

 कुछ  पदों  का  दर्जा  बढ़ाने/स॒जन  करने  का  एक  प्रस्ताव  विचाराधीन  ब्यौरा  तैयार  किया  जा

 रहा  है  ।

 केरल  में  आयल  पाम  फक्टरी  को  स्थापना

 4488.  श्रो  सुरेश  कोडोक्कुम्नोल  :  क्या  लाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  केरल  में  पामਂ  फंक्टरी  लगाने  के  लिए  आशयपत्र/बौद्यो-
 गिक  लाइसेंस  देने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सलाद  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राष्य  मंत्री  राम  पूजन  :  केरल  में  आायल
 पाम  फैक्टरी  शुरू  करने  के  लिए  हमें  कोई  आवेदन  पत्र  प्राप्त  नहीं  हुआ

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विल्लो  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोड

 4489.  श्री  गोबिन्द  चन्द्र  भुण्डा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोड  तथा  केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोडं  द्वारा  विदेशी
 सहायता  प्राप्त  करने  वाले  संगठनों  की  भी  अनुदान-राशि  मन्जूर  की  जाती

 यदि  तो  इन  संगठनों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  1987-88,  1988-
 89  और  1989-90  के  दौरान  उन्हें  कितनी  धनराशि  मन््ज्र  की  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  ही  प्रयोजन  के  लिए  दोबारा  अनुदान  राशि  न  म  नजर
 की  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  *

 कल्याण  मंत्रालय  में  स्त्री  एवं  बाल  बिकास  थिभाग  में  उप  मंत्री  उदा  :  जी
 हां  ।

 वि
 !

 दिल्ली  समाज  कल्याण  सलाहकार  बोर्ड  ओर  केन्द्रीय  समाज  कल्य्राण  बो्ड  की  सहायता  से
 दिल्ली  में  चलाए  जा  रहे  कुछेक  संगठन  विभिन्न  प्रयोजनों  के  लिए  विदेशी  सहायता  प्राप्स  कर
 रहे

 |
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 संस्थाओं  को  उस  प्रयोजन  के  लिए  अनुदान  स्वीकृत  नहीं  किए  गए  जिसके  लिए  वे  विदेशी

 सहायता  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 किसी  विशिष्ट  प्रयोजन  के  लिए  अनुदान  स्वीकृत  करने  से  पहले  निम्नलिखित  प्रक्रिया  से  यह
 सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  संस्थाएँ  उसी  प्रयोजन  के  लिए  कोई  अन्य  सहायता  प्राप्त  नहीं  करती  :

 ()  अनुदान  मन्ज्र  करने  से  पिछले  दो/तीन  वर्षों  के  लेखाओं  के  लेखापरीक्षित  विवरण
 की  संवीक्षा  की  जाती  है  ।

 (1)  संस्थाओं  द्वारा  अन्य  स्रोतों  से  प्राप्त  सहायता  के  ब्योरों  सहायता  के  लिए  अपने
 आवेदन-पत्र  भेजने  होते  हैं  भर  यदि  यह  पावा  जाए  कि  उन्हें  उसी  प्रयोजन  के  लिए  कोई
 अन्य  वित्तीय  सहायता  मिली  है  सो  उन्हें  अनुदान  प्राप्त  करने  के  पात्र  नहीं  समझा
 जाता  ।

 विवरण

 क्रम  संस्था  का  नाम  सहायता  प्राप्त  स्वीकृत  धनराशि
 सं०  कार्यक्रम  नात+न-ः  —_—_—

 1987-88  7-88  1988-89  1989-90

 1.  मोबाइल  फ्रेश  शिशुगृह  5,78,1000  6,  4,450  6,30,750

 ऐरिया  अवकाश  10,400  10,400  _

 राजा  शिविर
 बाजार
 माकिट  के  नजदीक )
 नई  दिल्ली

 2.  यंग  विमन्स  परिवार  28,880  42,240  43,008
 क्रिश्वन  ऐसो  सिऐशन  परामर्श
 आफ  इण्डिया  केन्द्र

 3.  प्रेरणा  एसोसिएट  जागृति  24,000  —  20,000
 विकास

 होज  खास  परियोजनाएं

 नई  दिल्ली

 4.  अमर  ज्योति  पोषाहार  22,950  22,950  38,250

 चेरीटेबल  ट्रस्ट  सामान्य  3,000  --  5,000
 सहायता

 अनुकान
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 _  जज

 तुगलकाबाद  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  पर  कब्जा

 4490.  भी  आर०  एम०  भोए  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तुगलकाबाद  नई  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  कुछ

 भूमि  पर  कब्जा  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  संत्री  मुरासोलो  :  से  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित

 किया  है  कि  तुगलकाबाद  एब्सटेंशन  ने  इसकी  53  एकड़  भूमि  का  अतिक्रमण  किया  हुआ  है  ।  इसमें  से

 37  एकड़  भूमि  विभिन्न  न्यायालयों  से  स्थगनादेशों  के  अन्तगंत  है  ।  शेष  16  एकड़  भूमि  के  बारे  में

 दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  विकास  अधिनियम  के  अन्तगंत  का  रंवाई  की  जा

 रही

 हुडको  को  ओर  अधिक  सकानों  के  मिर्माण  की  योजना

 4491.  भी  भोकांत  दस्त  नर्रासहराज  जाडियर  :  क्या  शहरी  विकास  सृंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  हाउसिंग  एण्ड  अरबन  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  लिमिटेड  ने  देश  में  और  अधिक

 लोगों  को  आवास  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  कार्यक्रम  तंथार  किया

 यदि  तो  द्वारा  तैयार  की  गयी  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 मकानों  के  निर्माण  हेतु  विभिन्न  श्रेणियों  के  अन्तगेंत  आने  वाले  लाभाथियों  को  कितनी
 घनराशि  का  ऋण  देने  का  विचार  हे  ?

 शहरी  विकास
 सन्री  धुरासोली  :  और  हां  ।  चाल  वित्तीय  वर्ष  के

 दौरान  भूमि  अजन  योजनाओं  सहित  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में  विभिन्न  सामाजिक  भावास  योजनाओं
 के  लिए  680  करोड़  रुपए  की  सीमा  तक  ऋण  स्वोकृत  करने  का  हुडको  का  प्रस्ताव  इसके

 सरकार  की  कार्य  योजना  के  भाग  के  रूप  में  तथा  नेहरू  रोजगार  के  अन्तगंत  पटरी  पर  रहने
 बालों  के  लिए  रंन-बसेरे  तथा  शहरी  निध नों  के  लिए  आश्रय  उन्नयन  एवं  500  कस्बों  में  मल  ढ़ोने  की
 प्रथा  से  मुक्ति  दिलाने  के  लिए  कम  लागत  की  स्वच्छता  योजनाओं  के  लिए  हुडकों  राज्य  अभिकरणों  को
 ऋण  ओर  सहायता  प्रदान  करेगा  ।  इसके  प्राकृतिक  आपदाओं  से  हथकरघा  बुनकरों
 बीड़ी  बनाने  वालों  ओर  काम-काजी  महिलाओं  को  आवास  योजनाओं  के  लिए  भी  हुडको  सहायता  दे
 रहा  है  ।

 ँ

 1990-91  के  दोरान  विभिन्न  श्रेणियों  के  लिए  मकानों  के  निर्माणार्थ  आवास  अभिकरणों
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 को  ऋण  स्वीकृत  करने  का  हुडको  का  प्रस्ताव  है  जिनके  ध्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 रुपए

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग
 )  82.50

 आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  82.50

 निम्न  आय  वर्ग  137.50

 मध्यम  आय  वर्ग  137.50

 उच्च  आय  वर्ग  110.00

 केरल  में  कामकाजो  महिलाओं  के  हॉस्टलों  के  लिए  केसप्रीय  राशि

 4-92.  श्री  पी०  सो ०  धॉमस  :  क्या  कह्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  ऐसे  कितने  कामकाजी  महिला  हॉस्टल  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता
 मिलती

 कोट्टायम  ओर  एर्णाकुलम  जिलों  में  स्थापित  ऐसे  हॉस्टलों  के  नाम  तथा  संद्या  कितनी
 और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  इस  प्रयोजनाथं  केरल  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई
 है  ?

 क॒स्याण  संत्रालय  में  स्त्री  एवं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  संत्री  उदा  :

 केरल  में  एक  सौ  दो  होस्टल  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 कामकाजी  महिला  होस्टलों  के  लिए  धनराशि  का  राज्य-बार  अग्रिम  आवंटन  नहीं  किया
 जाता  ।

 नए  कामकाजी  महिला  होस्टलों  के लिए  सभी  परियोजना  प्रस्तावों  जो  पात्र  संगठनों  से
 प्राप्त  सभी  तरह  से  पूर्ण  हों  और  जिसकी  सिफारिश  राज्य-सरकार/कैन्द्र  शासित  प्रदेश  के  प्रशासन

 द्वारा  की  गई  सरकार  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  विचार  करती  है  बशतें  कि  धन  उपलब्ध  हो  ।

 विवरण

 केरल  के  कोट्टायम  ओर  ऐनक्िलम  लिलों  में  संस्वोकृत
 कामकालो  महिला  होस्टल

 ः

 संगठन  नाम  कामकाजी  महिला  होस्टल  का  स्थान
 सं०

 2  ्ु  3

 1.  नायर  सविस  चंगनाबेरी  जिला  कोट्टायम

 61



 2.  वाबरव  बात्रग  कट्टयम

 3

 च्ब्जे

 हि

 50

 ]

 .  सांथी  सोशल  वेल्बेयर  महिला  समाजम्
 चंगनाचे री

 »  अधूरा  सेवा  कोट्टायम

 .  पवित्र  सोशल  सविस  सोसाहटी

 कोट्टायम

 -  जया  महिला  कोट्टायम

 .  यंग  बीमेन  क्रिरवन

 कोटटायम

 -  एस०  एन०  वी०  कोट्टायम

 :  ग्रामीण  विकास  केन्द्र  कुरिवालागंड
 कोट्टायम

 .  नायर  सविस  चंगनाचेरी

 .  मुस्लिम  वीमेन्ज  एसो  ०,  एनकुलम

 «  अथूरा  सेवा  कोट्टायम

 3.  केरल  कामकाजी  महिला  कल्याण
 तिवेन्द्रम

 :  बेंगूर  बनिया  आंगलमाली

 अरुणाघलम्

 5  1990

 जिला  ऐसनॉकुलम

 केसोय  लोक  निर्माण  बिभाग  में  ठेका  प्रभालो

 4493.  डा०  बंगालो  सिह  :  क्या  शहरी  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  ठेका  देने  की  व्यवस्था  अब  भी  विद्यमान  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  जिकास  लंत्रो  मुरासोलो  :  ओर  तिर्माण  कार्य  का  अधिकांश
 भाग  तथा  रथ्व-रखाव  सम्बन्धी  कार्य  का  कुछ  भाग  ठेका  प्रणाली  के  आधार  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  द्वारा  किया  जा  रहा  क्योंकि  सभी  कार्य  विभागीय  स्तर  से  नहीं  किया  जा  सकता
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 बस्श्रों  का  निर्यात

 4494.  भरी  शास्ताराम  पोटदुर्ल  :  कया  बस्च्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  तथ्य  की  ओर  ध्यान  दिया  है  कि  सीनेट  द्वारा  कपड़ों  के  आयात  को
 प्रति  ब्ष  एक  प्रतिशत  तक  सीमित  करने  हेतु  संरक्षणवादी  विधान  को  अनुमोदन  दिए  जाने  से  अमरीकी
 बाजार  को  भारत  के  बढ़ते  हुए  वस्त्र  निर्यात  पर  गम्भीर  रूप  से  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  तथा  इस  देश  से  अमरीका  को

 होने  वाले  वस्त्रों  और  सिलेसिलाए  बल्त्रों  के  निर्यात  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 क्या  सरकार  ने  गत  जुलाई  में  जनेवा  में  हुई  सामान्य  टेरिफ  और  व्यापार  करार  की  बैठक
 के  ऊरूग्वे  दौर  में  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  और  ऐसा  तब  तक  करती  रहेगी  जब  तक  इस
 बातचीत  का  अन्तिम  दौर  पूरा  नहीं  हो  जाता  है  ?

 बस्त्र  संत्रो  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  और  अमरीकी
 सीनेट  द्वारा  पारित  अभी  कानून  नहीं  बना  जब  कभी  भी  उक्त  विधेयक  कानून  बन
 जाएगा  सरकार  अपने  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  सभी  सम्भव  उपायों  का  पता  लगाएगी  ।

 अरूग्वे  दौर  में  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  ने  अन्य  नियतिक  देशों  के  साथ  कोटाओं  के  विश्व
 न््यायीकरण  का  विरोध  किया  था  जोकि  अमरीकी  प्रस्तावों  का  ही  भाग  है  तथा  जोकि  उपरोक्त  अमरीकी
 विधान  की  मुख्य  विशेषता  है  ।

 फेरल  में  भारतोय  लाश  निगम  के  गोदाम

 4495.  श्री  ए०  विजपराधबन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  की  केरल  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  नए  गोदाम  खोलने  की  योजना

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उन  वर्तमान  गोदामों  का  ब्योरा  क्या  है  जिनकी  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  सागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  पूजन  :  से  केरल

 में  5.25  लाख  मीटरी  टत  की  मौजूदा  खाद्यान्न  भण्डारण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  भारतीय  खाद्य

 निगम  1990-91  के  दौरान  निम्नलिखित  स्थानों  पर  20,000  मीटरी  टन  की  अतिरिक्त  क्षमता  का
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 निर्माण  कर  रहा  है  :--

 क्रम  सं०  केन्द्र  क्षमता

 1,  करुणागापल्ली  10,000

 2.  टिक्कोडी  5,000

 3.  मवेलीकारा  5,000

 जोड़  :  20,000

 अप्रबासी  भारतोयों  हारा  लाश  तेलों  का  आयात

 4496.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  ल्ाद्य  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  अप्रवासी  भारतीयों  को  खाद्य  तेल  का  आयात  करने  देने  की  अनुमति  देने  का  कोई
 सुझाव  सरकार  को  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर
 रही  है  ?

 स्ाद्य  ओर  नागरिक  पूतति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  राम  पूजन  :  और
 गुजरात  सरकार  से  एक  सुझ्षाव  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  खाद्य  तेलों  का  आयात  करने  के  वास्ते  अनिवासी
 भारतीयों  को  अनुमति  देने  की  सम्भावना  पर  इस  शर्त  के साथ  विचार  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि
 वे  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  आपूर्ति  हेतु  पूरी  मात्रा  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  को  उस
 मूल्य  पर  सप्लाई  जो  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  लिए  जाते  इस  समय  खाद्य  तेल  एक  मार्गीकृत
 मद  है  ओर  इसका  आयात  केवल  राज्य  व्यापार  निगम  के  जरिए  किया  जाता  है  ।

 पंजाब  में  गोदाम  किराए  पर  लेता

 4497.  भी  कृपाल  सिह  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  पंजाब  में  गर-सरकारी  पार्टियों  से
 किराए  पर  लिए  गए/खरीदे  गए  गोदामों  का  ब्यौरा  क्या

 भारतोय  बाद्य  निगम  द्वारा  इन  गोदामों  को  खरीदने/किराए  पर  लेने  के  लिए  क्या
 दण्ड  अपनाए  जाते

 64



 14  1912  लिखित  उसतर

 क्या  सरकार  गोदाम  खरीदने  में  उन  लोगों  को  वरीयता  देती  है  जो  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  के
 ऋण  लेने  के  बाद  गोदामों  का  निर्माण  करते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  पूजन  :  भारतीय  खा

 निगम  में  प्राइवेट  पारियों  के  गोदामों  को  खरीदने  की  कोई  स्कीम  नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान

 पंजाब  में  प्राइवेट  पार्टियों  स ेकिराए  पर  लिए  गए  गोदामों  के  ब्यौरे  एकत्रित  किए  जा  रहे  हैं  और  सभा

 के  पटल  पर  रख  दिए  जाएंगे  ।

 केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम/राज्य  की  एजेन्सियों  के  गोदामों  को  किराए  पर  लेने  को

 तरजीह  दी  जाती  जहां  इन  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकारी  धनराशि  लगाई  जाती  है  ।
 इसके  बाद  ए०  आर०  डी०  सी०  योजना  के  अधीन  निर्मित  गोदामों  को  किराए  पर  लेने  को  प्राथमिकता
 दी  जाती  है  ।

 से  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्राइवेट  पार्टियों  द्वारा  ए०  आर०  डी०  सी०  योजना
 के  अधीन  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  से  ऋण  लेकर  बनाए  गए  गोदामों  को  गारंटीबद्ध  अवधि  के  लिए  सीधा  ही
 किराए  पर  लिया  जाता  रहा  था  ।  गारंटीबद्ध  अवधि  के  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  किराए  के  इन  गोदामों
 को  खाली  कर  दिया  गया  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम/राज्य  भाण्डागार  निगम/राज्य  की  एजेन्सियों
 के  गोदामों  को  किराए  पर  ले  लेने  के  बाद  ही  प्राइवेट  पार्टियों  के  गोदामों  को  पुनः  किराए  पर  लेने  के
 बारे  में  विचार  किया  जाता

 अल्पसंख्यक  बहुल  जिले

 4498.  श्री  ए०  के०  ए०  अश्दुल  समद  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्पसंख्यक  बहुल  जिलों  के  निर्धारण  के  क्या  मानदण्ड

 (

 देश  में  रहने  वाले  प्रत्येक  अल्पसंखयक  समुदाय  की  कुल  संद्या  का  कितने  प्रतिशत  इन  जिलों

 में  रहता  है  ?

 अम  एवं  कल्याण  मंत्रो  राम  विलास  :  राष्ट्रीय  शिक्षा  1986  के

 अन्तगेत  तैयार  किए  गए  तथा  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  कार्रवाई  कार्यक्रम  में  40  41)  अल्पसंद्यक

 बाहुलय  जिलों  की  एक  सूची  शामिल  है  जिसे  अल्पसंदयक  कल्याण  के  15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यास्वयन

 के  लिए  अपनाया  गया  है  |

 ऐसे  जिलों  की  नवीनतम  सूची  क्या  और

 सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  5  धामिक

 द्वायों  अर्थात्  बौद्ध  तथा  पारसी  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  जाता  इस  जिलों
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 में  इन  समुदायों  का  देश  में  उतकी  कुस  कतर्सस्या  (1981)  /)  का  श्रतिशत  36.71,  8.  5,  1.91,

 14.98  तथा  70.65

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  1.  रामपुर
 2.  बिजनौर

 3.  मुरादाबाद

 4.  सहारनपुर

 5.  मुजफ्फरनगर
 6.  मेरठ

 7.  बहराईच

 8.  गोण्डा

 9.  गाजियाबाद

 10.  पीलीभीत

 11.  देवरिया

 12.  बाराबंकी

 ह  13.  बस्ती

 पश्चिम  बंगाल  14.  मुशिदाबाद
 15.  मालदा

 16.  पश्चिम  दीनाजपुर

 17.  बिरभूम

 18.  नादिया

 19.  24  परगना-उत्तर

 20.  24  परगना-दक्षिण

 21.  कूच  बिहार
 22.  हावड़ा
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 केरल  23.  मालापुरम

 24.  कोझीकोड

 25.  कन्नानोर

 26.  पालधाट

 27.  बयनानाद

 बिहार  28.  पूणिया

 29.  कटिहार

 30.  दरभंगा

 कर्नाटक  31.  बीदर

 32.  गुलबर्ग
 33.  बीजापुर

 महाराष्ट्र
 34.  बुहत  बम्बई

 35.  औरंगाबाद

 आंध्र  प्रदेश  36,  हैदराबाद

 37.  करनूल

 हरियाणा  38.  गुड़गांव
 मध्य  प्रदेश  39.  भोपाल

 राजस्थान  40.  जंसलमेर

 गुजरात  41.  कच्छ

 सरकारी  आबासों  का  आवंदन

 4499.  भरो  नन््दो  येलेम्या  :

 क्रो  सो०  के०  कुप्पुस्थामो  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1989  के  दौरान  सरकारी  कर्मचारियों  को  पारी  बाहर  आधार  पर  स्वीकृत
 तदर्थ  सरकारी  आवास  अभी  तक  आवंटित  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यह  आवंटन  कब  तक  कर  दिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्री  भ्रासोली  :  से  भ्राप्त  अभ्यावेदनों  के  आधार  पर

 बिना-बारी  के  पुरानी  स्वीकृतियों  की  पुनरीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 नियंत्रित  कपड़े  के  मूल्यों  में  बद्धि

 4500.  भी  फोपोशाय  गजपति  :  क्या  बस्शत्न  मत्री  यद्द  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नियन्त्रित  कपड़े  के  मुल्य  में  असामान्य  रूप  से  वृद्धि  होने  की  जानकारी

 हा
 क्या  इससे  कुल  बिक्री  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  जिसका  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कमजोर  वर्गों

 के  लोगों  पर  भी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  नियंत्रित  कपड़े  के  मुल्य  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  भर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्ञ  संत्री  ओर  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :  नहीं  ।  राष्ट्रीय
 बस्च  निगम  द्वारा  1989  की  तिमाही  के  बाद  से  उत्पादित  सूती  किस्म  के  कन्द्रोल  के

 कपड़े  तथा  1989  के  बाद  से  उत्पादित  पालिएस्टर  सूती  कपड़े  की  उपभोक्ता  कीमतों  में  कोई
 संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 आरक्षण  के  आरे  में  प्रधानमंत्री  द्वारा  हास  में  को  गई  घोषणा  को  ध्यान  में
 रखकर  नेतज्रहीनों  के  लिए  रोजगार  आरक्षण

 4501.  भरी  कल्पमाथ  शाय  :  क्या  भ्रम  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेत्रहीनों  के  राष्ट्रीय  महासंघ  ने  रोजगारों  में  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  27  प्रतिशत
 आरक्षण  के  बारे  में  प्रधानमंत्री  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  घोषणा  पर  चिंता  व्यक्त  की

 यदि  तो  बया  सरकार  का  विचार  उनकी  इस  आशंका  को  दूर  करने  का  है  कि  सरकार
 सरकारी  नौकरियों  में  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  तीन  प्रतिशत  ओर  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  1
 प्रतिशत  के  मौजूदा  कोटे  के  आरक्षण  को  समाप्त  कर  और

 द

 आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  हाल  की  धोषणा  में  उपरोक्त  इन  दो  श्रेणियों  के
 रोजगार  आरक्षण  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 भ्रम  कल्याण  मंत्रो  राम  जिलरस  :  हां  ।

 ओर  विकलांगों  तथा  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  विद्वमान  आरक्षण  को  समाप्त  करने  का
 कोई  प्रस्ताव  तहीं  दे

 ।
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 4502.  श्री  के०  एस०  राब  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारत  में  रक्त  बैंकों  की  संख्या  कितनी

 अस्पताल  में  रक्त  बेंक  स्थापित  करने  के  क्या  मापदण्ड/मार्ग  निर्देश  और

 रक्त  बैंकों  के  प्रवन्ध  पर  अर्थात्  इनकी  स्थापना  और  अन्य  विविध  व्ययों  आदि  पर  कुल
 कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  देश  में  1018
 रक्त  बैंक  हैं  ।

 रक्त  बेंक  स्थापित  करने  का  मानदण्ड  ओषध  ओर  प्रसाधन  सामग्री  1945  में
 निर्धारित  किया  गया  इन  नियमों  में  अन्य  बातों  के  रक्त  बैंक  के  लिए  स्थान  हेतु  अपेक्षित

 न्यूनतम  रक््तदाता  कक्ष  के  लिए  अपेक्षित  उपकरणों  की  आपाती  उपकरणों
 आऔर  अपेक्षित  न्यूनतम  तकनीकी  कमंचारियों  आदि  का  विशेष  उल्लेख

 रक्त  बैंकों  को  स्थ'पित  करने  तथा  उनकी  प्रबन्ध-ब्यवस्था  करने  पर  होने  वाला  व्यय  किसी
 वर्ष  में  हैंडल  की  गई  रक्त  यूनिटों  क ेआकार  और  संख्या  पर  निर्भर  करेगा  ।

 केरल  में  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  कस्यों  की  समर्थित  विकास  योजना  के

 तहत  केन्द्रीय  सहायता  का  उपयोग

 4503.  प्रो०  के०  थोी०  थधामस  :  क्या  शहरी  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्र  त ेपिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  छोटे  और  मझले  कस्बों  के  बिकास  के  लिए
 छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  कस्बों  की  समन्वित  विकास  योजना  के  अन्तगंत  कितनी  धनराशि  की  सहायता
 प्रदान

 क्या  समूची  धनराशि  का  उपयोग  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केरल  के  उन  कस्बों  के  नाम  क्या  हैं  जिनका  निकट  भविष्य  में  विकास  करने  का  विच्ञार

 शहरी  बिकास  मंत्री  मुरासोली  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  छोटे
 ओर  मझले  दर्ज  के  कस्बों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस
 प्रकार  है  :--

 1987-88  _  66.43  लाख  रुपए

 1988-89  न  61.25  लाख  ख्पए

 1989-90  का  5.00  लाख  रुपए

 69



 लिखित  उत्तर  5  1990

 और  छठी  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केरल  राज्य  को  कुल  574.8

 लाश  रुपए  की  कुल  केन्द्रीय  सहायता  रिलीज  की  गई  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार

 1989  तक  का  संघयी  व्यय  823.85  लाख  रुपए  इसमें  परिः  पोजनाओं  के  लिए  राज्य

 सरकार  द्वारा  रिलीज  की  गई  धनराशि  शामिल

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  और  कस्बों  को  शाभिल  करना  आठवीं  योजना  दस्तावेज
 के  अन्तिम  निष्कर्ष  पर  निर्भर  करता

 केखोय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  चिकित्सा  पठति  और

 होम्पोपेयी  )  में  आरक्षण

 4504.  श्री  शाब्तिलाल  पुरुषोश्तम  दास  पठेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपंथी  के

 चिकित्सकों  सहित  ग्रुप  और  के  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों
 को  इन  पदों  पर  आरक्षण  सम्बन्धी  सरकारी  निर्देशों  का  भर्ती  और  दोनों  मामलों  में  पालन
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  दिल््नी  और  दिल्ली  के  बाहर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  में  भारतीय
 चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपंथी  के  चिकित्सकों  सहित  ग्रुप  और  के  विभिन्न  पदों  पर  नियक्त
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  को  उच्च  पदों  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
 दी  गई  पदोन्नतियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 न्

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  हां  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजधाट  परियोजना  पूरी  होने  पर  जलमभग्न  होने  वाले  गांव

 4505.  भरी  राजेन्द्र  अग्निहोत्रो  :  बया  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजधघाट  परियोजना  के  पूरा  हाने  पर  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  का  कुल  कितना  क्षेत्र
 और  कितने  गांव  जलमग्न  हो

 क्या  सरकार  ने  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रयोजन  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  को  धन  दिया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  दिभाग  में  राज्य  संत्री  मोतोश  :
 गांबों  से 2453  हेक्टेयर  ।  :
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 और  जून  1990  तक  44  गांवों  से  17057  हेक्टेयर  भूमि  अधिग्रहण  का  कार्य  प्रा कर  लिया  गया  है  और  45  पात्र  गांवों  में  से  33  में  पुनर्वास  अनुदान  दिया  गया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  सरकारों  को  अपने  स्वयं  के  संसाधनों  से  परियोजना  की  लागत
 बराबर-बराबर  बांटनी  है  ।

 आयुर्वेदिक  फिजोशियन  के  पद  के  लिए  पंनल

 ]

 4506.  श्री  रामजी  लाल  घुमन  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1987  में  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  में  आयुर्वेदिक  फिजीशियनों  के  पदों  के  लिए
 एक  पैनल  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  पैनल  में  कितने  उम्मीदवारों  को  रखा  गया  था  और  इनमें  से  कितने
 बारों  को  उक्त  पद  पर  नियुक्त  किया  गया

 क्या  पैनल  को  इस  बीच  समाप्त  कर  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  भारत  सरकार  के  नियमों  का  उल्लंघन  करने  के  कारण  पेनल  को  समाप्त  कर  दिया
 गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  और

 हां  ।  आयुर्वेदिक  चिकित्सक  के  पद  हेतु  एक  पैनल  14-7-1987  को  तैयार  किया  गया  था  ।  तीन
 उम्मीदवार  पैनल  में  रखे  गए  वरिष्ठतम  उम्मीदवार  पैनल  की  वेधता  अवधि  के  दौरान  नियुक्त  किया
 गया  था  ।

 हां  ।

 यह  पैनल  1  वर्ष  अर्थात्  31-7-88  वंध  था  ।

 नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ओौद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  के  उन्नयन  के  लिए  केग्द्रीोय  सहायता

 4507.  श्री  भंगाराज  मलिक  :  क्या  शस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  अनुसूचित  जाति/जनजाति  बहुल  क्षेत्रों  में  स्थित  औद्योगिक
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  के उन््तयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  योजना  का  तथा  वर्ष  1990-91  के  दौरान  दी  जाने  वाली  वित्तीय  सहायता
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  और  हां  ।  वर्ष  1990-91
 में  अल्पसंख्यक  बहुल  क्षेत्रों  मे ंऔद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थानों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित
 एक  योजना  आरम्भ  की  गई  है  ।  वतेमान  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आन्ध्र

 पश्चिम  गुजरात  और  राजस्थान  प्रत्येक  राज्य  को  8.4  लाख  रुपए  और  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  को  16.80  लाख  रुपए  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केस्रीप  लोक  निर्माण  विभाग  के  बागवानी  विभाग  का  विस्तार

 4508,  क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  वया  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  बागवानी  निदेशालय  के  अधिकारी  के  ०  लो०  नि०  वि०
 की  नियम  पुस्तिका  के  अनुसार  कत्तंव्य  और  उत्तरदायित्व  के  मामले  में  के०  लो०  नि०  वि०  के  सिबिल
 और  इलैक्ट्रिकल  के  अपने  समकक्ष  रेंक  के  अधिकारिपों/इंजीनियरों  के  बराबर  यदि  तो  इन्हें
 बराबर  का  न  समझने  के  क्या  कारण

 के०  लो०  नि०  वि०  के  अनुभागीय  अधिकारियों  ओर  कनिष्ठ  अभियन्ताओं
 की  लम्बे  समय  से  चली  आ  रही  जिसके  लिए  वे  वर्ष  1987  में  37  दिनों  की  हड़ताल  पर  को

 हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 बया  के०  लो०  नि०  वि०  के  बागवानी  स्कंध  के  विस्तार  हेतु  कोई  योजना  बनाई  गई  है
 जंसाकि  सिविल  और  इलेक्ट्रीकल  स्कंध  के  मामले  में  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 शहरी  बिकास  मंत्री  म्रासोलो  :  बागवानी  क्षेत्र  एवं  सिविल/वैद्युत  क्षेत्र  के
 कार्य  की  प्रकृति  तथा  अधिकारियों  की  सुविज्ञता  भिन्न-भिन्न  है  और  परस्पर  परिवतंनीय  नहीं  है  ।
 संगठनात्मक  ढांचे  के  प्रयोजनाथं  सिविल/वैशुत  क्षेत्रों  जैसे  मण्डल  और  उप-मष्डल
 के  लिए  एक  समान  पद्धति  अपनायी  जाती  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  मैनुअल  में  ये  प्रावधान  बागवानी  निदेशक  /
 अपर  निदेशक  के  सामान्य  काय  एवं  उत्तरदायित्व  के  रूप  में  पढ़े  जाने  हैं  तथा  उनके  अधीनस्थ  अधिकारी
 गण  केवल  अधीक्षक  कार्यंपालक  इंजीनियर  और  सहायक  इंजीनियर  के  समान  है  तथा  उनके
 विशिष्ट  कार्य  नहीं  हैं  ।

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
 गीय  अधिकारी  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 और  बागवानी  क्षेत्र  सहित  विभिन्त  क्षेत्रों  मे ंअतिरिक्त  पदों  के  सृजन  के  लिए  केन्द्रीय
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 लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  तैयार  किया  गया  प्रस्ताव  सरकार  ने  स्वीकृत  नहीं  किया  क्योंकि  कार्य  भार
 मानदण्डों  में  संशोधन  किया  जा

 है
 ।

 विवरण

 केम्द्रोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  इजोनियरों  को  मांगे  जिनके  लिए  ये  1987
 में  हड़ताल  पर  गए  थे  और  उन  भांगों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कारंबाई

 हज

 प्र

 श्ब्वे

 ०3]

 8

 मांग  की  गई  कार्रवाई

 ध  के रक

 .  परव  प्रभावी  तारीख  से  वेतनमान  में  विद्यमान
 विसंगति  को  समाप्त  करना  तथा  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  इंजीनियरों  के  लिए
 1640-2900  रुपए  का  न्यूनतम  वेतनमान

 -  कनिष्ठ  इन्जीनियरों  के  संवर्ग  का  कोई
 जन  नहीं

 »  कम  से  कम  15  वर्ष  की  सेवा  के  बाद

 कनिष्ठ  इंजीनियरों  को  वैयक्तिक  पदोन्नति

 .  सेवाकाल  में  कम  से  कम  दो  पदोन्नतियां

 ,  वरिष्ठता  एवं  फिटनेस  आधार  के  माध्यम  से

 संवर्ग  पुनरीक्षा  पदोन्नति  का  तत्काल

 स्वयन

 .  निश्चित  यात्रा  भत्ता

 आयोजना  विशेष  वेतन  और  डिजाइन  विशेष

 वेतन  में  वृद्धि

 .  स्टोर  संचालन  विशेष  भत्ता/वितन

 यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 वही

 वही

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ

 इन्जी  नियरों ओर  अनुभागीय  अधिकारियों
 की  संबर्ग  पुनरीक्षा  के  भाग

 के  रूप  में  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा
 है  ।  संवर्ग  पुनरीक्षा  समिति  की  रिपोर्ट

 सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कनिष्ठ  इन्जीनियरों  की  प्रथम  संबर्ग

 पुनरीक्षा  के  फलस्वरूप  सृजणित  सहायक
 इन्जीनियरों  के  सभी  559  पदों  को  भर

 लिया  गया  है  ।

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  कर  दिए  गए
 हैं  । पद

 :  इस  मन्त्रालय  की  विभागीय  परिषद
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 सी०  में  एक  मद  के  रूप  में  इस
 पर  अलग  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 9.  सी०  ई०  एस०  तभ्ना  सी०  ई०  एस०  यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 के  नियमावली  के  सीधी  भर्ती  नियम
 को  समाप्त  करता  और

 भर्ती  पर  रोक  वही

 10.  अपूर्व  अवरोध  को  समाप्त  करने  के  लिए  निर्माण  महानिदेशक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  का  बाह्य  पदोसनति  विभाग  द्वारा  सभी  सम्बन्धितों  को  इस
 इत्यादि  ।  आशय  के  आवश्यक  निर्देश  जारी  किए

 गए  कि  अन्य  विभागों  में  संवर्ग-बाह्य  पदों
 पर  प्रतिनियुक्ति  हेतु  कनिष्ठ  इंजीनियरों
 को  उदारतापूर्वक  कार्यभार  से  मुक्त  किया
 जाए  ।

 फरवक्का  बांध  परियोजना  को  फालत्  भूमि  को  किराए  पर  देना

 4509.  थी  जायनल  अवेदिन  :  क्या  जल  संसाधन  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फरवका  बांध  परियोजना  की  अप्रयुक्त  पड़ी  भूमि  को  किन््हीं  गैर-सरकारी  व्यापारिक
 धाभिक  अथवा  सामाजिक  संगठनों  आदि  को  पट॒टे  पर  दिया  गया

 क्या  प्राधिकरण  ने  तार  उत्तर  बंगाल  राज्य  परिवहन  निगम  और  कलकत्ता  राज्य
 परिवहन  निगम  के  अभ्यावेदनों  पर  विचार  ही  नहीं  किया  जिनमें  उन्होंने  फालतू  भूमि  को  उन्हें  किराए
 पर/ठेके  पर  आवंटित  किए  जाने  का  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  उक्त  परियोजना  की  फालतू  भूमि  को  किराए  पर  देते  समय  क्या  मानदण्ड
 अपनाए  गए  थे  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग में  राज्य  मंत्री  नोतोश  : |

 और  अन्य  के  साथ-प्ताथ  परियोजना  के  लाभ  के  लिए  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  के
 विकास  तथा  सम्बन्धित  गतिविधियों  हेतु  विभिन्न  राज्य  और  केन्द्रीय  अभिकरणों  से  प्राप्त  अनुरोधों  पर
 विचार  किया  गया  है  तथा  उन्हें  समय-समय  पर  समायोजित  किया  गया

 पत्तों  और  गोदियों  में  बिभिन्त  महासंधों  को  प्रामाणिक  सदस्यता

 4510.  क्री  पंडियल  :  कया  भ्रम  संत्ो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अखिल  भारतीय  स्तर  पर  पसनों  और  नोदियों  में  विभिन्न  ममन््यता  प्राप्त  महासंघों  की
 प्रामाणिक  सदस्यता  कितनी  और

 भारत  में  सभी  पत्तनों  और  गोदियों  में  पत्तन  और  गोदी-बार  विभिन्न  मजदूर  संगठनों  की
 प्रामाणिक  सदस्यता  कितनी  है  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  सम्त्री  राम  बिलास  :  और  सरकार  ने  पत्तन  और  :

 गोदी कमकारों की फंडरेशनों को कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी तथापि पत्तन और गोदी कारों की निम्नलिखित मुख्य फंडरेशनों के साथ विचार-विमर्श और बातचीत की जा रही है :-- आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फंडरेशन एम० (0) इण्डियन नेशनल पोर्ट एण्ड डॉक वर्कंस फैंडरेशन आल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कस फंडरेशन एम० डॉक एण्ड वाटरफ्रट वर्क्स फैंडरेशन आफ इण्डिया (५) वाटर ट्रांसपोर्ट बर्क्स फंडरेशन आफ इण्डिया पत्तन न्यासों और गोदी श्रमिक बोर्डों का पुनगंठन करने के लिए दस प्रमुख पत्तनों में पसन और गोदी करमंकारों की यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन द्विवाधिक रूप से किया जाता प्रमुख गोदो श्रमिक बोर्डों में कार्यरत पंजीकृत ट्रेड यूनियनों की सदस्यता का पिछली बार सत्यापन को किया गया था । नी प्रमुख पत्तनों के लिए सत्यापित सदस्यता परिणाम उपलब्ध कांडला पत्तन में यूनियनों के सम्बन्ध में सदस्यता का सत्वापन न्यायालय आदेशों के कारण पूरा नहीं हुआ है । प्रत्येक ट्रेड यूनियन की सत्यापित सदस्यता ब्यौरे फेस्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों रेशनों के जिनसे यूनियनें सम्बद्ध संलग्न विवरण में दिए गए में रखा गया । केलिए संख्या एल० टो० सहकारो सामूहिक आवास समितियों हारा मिभित फ्लेटों की लागत श्री तेज मारायण सिंह : क्या शहरो विकास संत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या सरकार ने सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लेंटों के सम्बन्ध में फ्लैटों की लागत/विकास शुल्क निर्धारण करने हेतु कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए यदि तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ओर यदि तो क्या सरकार का सभी समितियों के लिए समान मूल्य नीति अपनाने हेतु तुरन्त मार्ग-निर्देश जारी करने का विचार है ? शहरी बिकास संत्री मुराशोली से सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा निर्मित फ्लेटों के सम्बन्ध में फ्लैटों'की जागत/बिकास प्रभारों की संगणना संबंधित सहकारी समिति का आम्तरिक मामला है । १5



 गत  स्तर  3  किलबद  1990

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  का  प्रवेश

 4512.  भरो  रामदास  सिह  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  अनेक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  पंजाब  एग्रोपेप्सी
 कम्पनी  की  तरह  ही  उन्हें  भी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  में  प्रवेश  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  और

 खाद्य  प्रसंस्करण  के  उद्योग  में  प्रवेश  हेतु  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  से  प्राप्त  आवेदनों  का  ब्यौरा
 क्या

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  से  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सध्य  प्रदेश  में  मेडिकल  कालेजों  में  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में  आरक्षित  सीटें

 ]
 4513.  भरी  रेशम  लाल  आंगड़े  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  के  स्नातकोत्तर  कक्षाओं  में  सेवारत  सरकारी  डाक्टरों
 के  लिए  कितनी  सीटें  आरक्षित  की  गई  हैं  तथा  किन-किन  विषयों  में  यह  चिकित्सा  शिक्षा  दी  जाती

 इनमें  से  कितनी  सीटें  प्रत्येक  मेडिकल  कालेज  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से
 सम्बद्ध  सेवारत  डाक्टरों  के  लिए  आरक्षित  की  गई  और

 क्या  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बद्ध  सेवारत  डाबटरों  ने  उक्त  कक्षाओं  में
 अध्ययन  करने  के  लिए  आरक्षण  की  मांग  की  यदि  तो  राज्य  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  ने
 इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशीद  :  से  मध्य
 प्रदेश  सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 आर०  के०  पुरम  में  सरकारो  क्यार्टरों  मे ंबिजली  के  तार  लगामा

 ] के

 4514.  भरी  सरज्  प्रसाद  सरोज  :  कया  शहरो  थिकास  संत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  नई  दिल्ली  के  सरकारी  रिहायशी  भावासों  में  विशेष
 रूप  से  आर०  के०  पुरम  में  बिजली  के  तार  पुराने  हो  गए  हैं  और  इससे  वहां  के  निवासियों  के  जीवन  के

 लिए  हमेशा  खतरा  बना  हुआ
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 क्या  इस  सम्बन्ध  में  आर०  के०  पुरम  तथा  अन्य  क्षेत्रों  के  निवासियों  द्वारा  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  से  सम्बन्धित  अपने-अपने  पूछताछ  कार्यालयों  को  अनेक  शिकायतें  दर्ज  कराई  गई  हैं

 यदि  तो  क्या  प्राधिकारियों  ने  इन  मकानों  का  यह  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण
 किया  कि  किन-किन  तारों  के  स्थान  पर  नए  तार  लगाए  जाने  की  तत्काल  आवश्यकता

 यदि  तो  सरकार ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  इन  दोषी  प्राधिकारियों  क ेखिलाफ
 क्या  कारंवाई  की  और

 सरकार  द्वारा  इन  सरकारी  रिहायशी  विशेषरूप  से  आर०  के०  पुरम  में  पुराने
 बिजली  के  तारों  के  स्थान  पर  नए  तार  लगाने  के  लिए  कया  द्वुत  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 शहूरो  विकास  मंत्री  म्रासोलो  और  यह  सही  नहीं  है  कि  सरकारी
 क्वाटरों  राम  कृष्ण  नई  दिल्ली  बिजली  की  तारें  पुरानी  हो  गई  हैं  अथवा  निवासियों
 के  जीवन  के  लिए  खतरा  बन  गया  है  ।  राम  कृष्ण  पुरम  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  मई  व  1990
 के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों  की  औसत  संख्या  प्रति  तिमाही  प्रति  माह  0.46  शिकायतें  आंको  जिसे
 वाजिब  समझा  गया  है  ।  इनमें  920,  उसी  दिन  और  शेष  अगले  कुछ  दिनों  में  निपटाई  गई  ।

 हां  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किए  गए  सर्वेक्षण  के  आधार  पुरानी  तारें  बदलने  के

 लिए  चरणों  में  कारंबाई  की  गई  राम  कृष्ण  पुरम  में  11,307  क्वार्टरों  में  7109  क्वार्टरों  में

 दुबारा  वार्यारेग  की  आवश्यकता  पाई  गई  थी  तथा  यह  कार्य  5241  कक््वार्टरों  में  पूरा  किया  जा  चुका  है
 अन्य  496  क्वाटंरों  में  कार्य  आरभ्भ  किया  जा  चका  है  तथा  शेष  1372  क्याटंरों  में  बाद  के  वर्षों  में  बरणों
 में  किया  जाएगा  ।  यह  निवासियों  की  सुरक्षा  के  साथ-साथ  सामंजस्य  रखते  हुए  तथा  निधियों  की
 लब्धता  एवं  वार्यारिंग  की  हालत  पर  निभर  करता  है  ।

 संजय  सागर  बांध  परियोजना  के  लिए  मिविदाएं

 ]

 4515.  श्री  प्यारेलाल  खंडेलवाल  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  गुना  जिले  में  निर्माणाधीन  संजय  सागर  बांध  परियोजना  के  लिए
 आमन्त्रित  विभिन्न  निविदाओं  की  स्वीकृति  में  कुछ  अनियमितताएं  बरती  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  संत्रो  मोतीश  :  यह
 एक  मध्यम  सिंचाई  परियोजना  है  जिसकी  मानीटरी  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  नहीं  की  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 सरकार  द्वारा  अधिगृहीत  ५

 ea  ene

 ई  मिलों  के  कामगारों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान

 4516.  प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  द्वारा  18  1983  को  मुम्बई  की  जिन  -3  मिलों  का  अधिग्रहण

 किया  गया  उत  मिल  मालिकों  ने  कामगारों  के  वेतन  से  भविष्य  निधि  आदि  के  रूप  में  काटी

 गई  घनराशि  का  कामगारों  को  भुगतान  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  कामगारों  को  देय  इस  धनराशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 प्रबन्ध  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 क्रम  एवं  हल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  ओर  अपेक्षित  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 गंस-प्रभावित  बस्तियों  में  टेनोीमेंटों  का  विध्यंस  किया  जाना

 4517.  श्री  माधवराव  सिधिया  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  ने  ।4  1990  या  इसके  आस-पास  अपने  भोपाल  दौरे  के
 दौरान  गैस  प्रभावित  बस्तियों  में  टेनीमेंटों  को गिराए  जाने  पर  रोष  व्यक्त  किया

 कया  इन्हें  गराए  जाने  और  1984  की  गेस-त्रासदी  से  पीड़ित  व्यक्तियों  पर
 भोपाल  में  प्राधिकारियों  द्वारा  की  गई  ज्यादतियों  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  प्रधानमंत्री  को  भेज  दी  गई

 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  स्थिति  को  सही  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अब  तक  कोई  निदेश  जारी
 किए  गए  हैं  ?

 nt  ६

 असम  एवं  कल्याण  संत्रो  रास  घिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा
 रही  है  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  गोदाम

 व
 4518.  श्री  जनादंन  यादव  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ुपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  खाद्य  बांका
 क्षेत्र  के  लोगों  ही  भागलपुर

 श्स  लोगों  की  मांग  को  पूरा  कर  रहा
 (  )

 किया  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  निगम  से  इस  क्षेत्र  में  गोदामों  को  खाली  कराने  का  निर्णय कया
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 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  वेकल्पिक  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ताकि  इस  क्षेत्र  के  लोग  प्रभावित

 लाश  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  राम  पूजन  :  से  भारतीय
 खाद्य  निगम  की  परिचालन  लागत  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  निगम  द्वारा  किराए  की  अधिशेष  और
 अलाभकारी  क्षमता  को  खाली  किया  जा  रहा  भागलपुर  जिले  की  वितरण  सम्बन्धी  आवश्यकता  को

 भागलपुर  में  ही  स्थित  गोदाम  से  पुरा  किया  जा  सकता  है  और  बांका  में  किराए  की  अधिशेष  और
 अलाभकारी  क्षमता  को  खाली  करने  का  निर्णय  किया  गया  राज्य  के  नामितों  को  भागलपुर  मे  स्थित

 जिसकी  क्षमता  22500  मीटरी  टन  से  सुपुर्दंगियां  की  जाएंगी  ।

 बाल  वेश्याएं

 45  को  बाल  गोपाल  मिथ्व  :  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  बाल  वेश्याओं  की  संध्या  कितनी

 कया  एशियाई  देशों  में  भारत  में  बाल  वेश्याओं  की  संख्या  सबसे  अधिक  और

 सरकार  द्वारा  उनकी  दयनीय  अवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  स्त्री  एबं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  मंत्री  उषा  :  और
 इस  विषय  पर  राष्ट्रव्यापी  आंकड़े  एकत्रित  करने  का  का्य  अभी  नहीं  किया  गया  है  ।

 समाज  सुरक्षा  का  राज्य  क्षेत्र  के  अन्त्गंत  आता  किन्तु  सरकार  के  कहने  पर
 केन्द्रीय  समाज  कल्याण  बोर्ड  ने  1990  में  वेश्याओं  और  उनके  बच्चों  पर  एक  राष्ट्रीय  कार्यशाला
 का  आयोजन  किया  |  महिला  एवं  बाल  विकास  विभाग  ने  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  बालिकाओं  पः

 वेश्यावृत्ति  के  प्रभाव  को  कम  करने  और  वेश्याओं  के  पुनर्वास  के  लिए  कार्य  योजना  पर  विचार-विमर्श
 करने  के  लिए  19५0  में  एक  बंठक  आयोजित  की  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे

 सुधा  रगृहों  को  बेहतर  उनका  मानकीकरण  करने  के  लिए  तथा  परामश्श  सेवाएं  और  व्यावसायिक
 प्रशिक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  एक  कार्य  योजना  तंयार

 कोसी  परियोजना  की  पुनरोक्षा

 ]

 4520.  श्री  हुक्म  देव  नारायण  यादव  :  बया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  बिहार  में  कोसी  परियोजना  की  मॉडल  परियोजना  रिपोर्ट  और  प्राबकलन  गलत
 तेयार  किए  गए  थे  जितके  परिणामस्वरूप  यह  परियोजना  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हुई
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 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  पूरी  योजना  को  तकनीकी  दृष्टि  से  पुनरीक्षा  करने

 का

 क्या  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  सकी  और  पानी  के  बहाव  के  दूसरी  ओर  बांध

 के  निर्माण  के  कारण  बाढ़  और  पानी  का  जमाव  से  खतरा  उत्पन्न  हो  रहा  भर

 (१)  बढि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारी  उपाय  किए  गए  हैं  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाण  में  राज्य  संत्रो  नीतीश  :  केन्द्र

 ने  1955  में  कोसी  परियोजना  की  तकनीकी  आधिक  दृष्टि  से  जांच  की  थी  तथा  उसका  अनुमोदन

 केन्द्र  के  पास  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  कोसी  और  गण्डक  परियोजनाओं  के  कमान  क्षेत्रों  में  जल  निवास  संकुलता  की
 समस्या  से  निपटने  के  लिए  220  करोड़  रुपए  की  कुल  अनुमानित  लागत  पर  जल  निकास  स्कीमों  के
 प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  देने  हेतु  विशेष  कार्यंबल  नियुक्त  किया  गया  योजना  आयोग  की  सलाहकार
 समिति  द्वारा  8.38  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  पश्चिमी  कोसी  कमान  की  जल  निकास  स्कीम
 के  आरम्भिक  चरण  पर  विचार  किया  गया  तथा  उसकी  सिफारिश  की  गई  ।

 बाल  शिशु  के  जन्म  के  लिए  कंप्सल  को  बिक्रो

 ]

 4521.  श्रीमती  गीता  मखर्जो  :
 भ्री  शांताराम  पोटदुख  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  बाजार  में  नामक  एक  कंप्सल  की  बिक्री
 की  जा  रहो  जिसके  निर्माता  का  दावा  है  कि  इसके  खाने  से  केवल  बाल  शिशुओं  का  ही  जन्म  होता  है
 और  इस  प्रकार  यह  दहेज  प्रथा  के  लिए  समाजिक  सुधार  का  साधन  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  औषधियों  की  बिक्री  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 स्वास्ष्प  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  और
 सरकार  को  बाल  शिशु  के  जन्म  के  लिये  कंप्सूल  के  विषणन  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं

 बम्बई  ओर  दिल्ली  स्थित  प्रवासी  संरक्षक  कार्यालयों  में  भ्रष्टाचार

 4522.  श्री  लरंग  साय  :  कया  भ्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 को  बम्बई  और  दिल्ली  स्थित  प्रवासी  संरक्षक  कार्यालयों  में  ब्याप्त  भ्रष्टाचार
 की  जानकारी  है  जिसके  बारे  में  समाचार  राष्ट्रीय  समाघार-पत्रों  में  प्रकाशित  हुए
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 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  बम्बई  स्थित  इसके  कार्यालय  सहित  विभिन्न  शाखाओं  के  कर्मचारियों  का  स्थानान्तरण
 नियमित  अन्तराल  पर  किया  जाता  हि

 क्या  सरकार  को  इन  कार्यालयों  से  काम  करने  वाले  कमंचारियों  को  सम्पत्तियों  पर  निगरानी
 रखने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 भ्रम  और  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  ओर  दिल्ली  और  बम्बई
 स्थित  उत्प्रवास  संरक्षी  के  कार्यालयों  में  तथाकथित  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  कुछ  राष्ट्रीय  समाचा  र-पत्रों
 में  प्रकाशित  रिपोर्ट  सरकार  के  ध्यान  में  आई  हैं  ।  सरकार  आवश्यक  सुधारात्मक  तथा-दांडिक  कार्रवाई
 कर  रही  है  जंसेकि  प्रक्रिय  को सरल  बनाना  और  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  के  खिलाफ  अनुशासनिक
 कारंवाई  करना  ।

 हां  ।

 संगत  आचार  नियमों  में  सरकारी  कमंचारियों  द्वारा  सम्पत्तियों  के  अधिग्रहण  पर  निगरानी
 रखने  के  लिए  पर्याप्त  उपबन्ध  शामिल  इन्हें  लागू  किया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आंध्र  प्रदेश  को  येरराकालया  और  कव्वाडाकालबा  बाढ़  नियमत्रण  परियोजना

 4523.  शीमती  जे  ०  जमुना  :  कया  जल  संसाधन  मझंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आंध्र
 प्रदेश  में  येरराकालवा  और  कव्वाडाकालवा  बाढ़  नियन्त्रण  परियोजनाओं  की  इस  समय  क्या  स्थिति  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नितोश  :  राज्य
 सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  येरराकालवा  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीम  1990  में  स्वीकृति  हुई  है
 जबकि  एक  अलग  कव्वाडाकालवा  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीम  पर  विचार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  यह
 माजिन  को  सुरक्षा  देने  तथा  पोथावरम  मण्डल  में  कव्वाडालवा  के  बाढ़  तटों  को  सुबृढ़  करनेਂ
 नामक  बड़ी  स्कीम  का  हिस्सा  है  |

 नकलो  योग  विश्वविशज्ञालय

 4524.  डा०  सुधीर  राय  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  धीरेन्द्र  विश्व  योग  बिद्यापीठ  नाम
 का  नकली  विश्वविद्यालय  और

 यदि  तो  नकली  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  और  विश्वविद्यालय  चलाने  के  लिए  उत्तरदायी
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यबाही  की  गई  है  ?
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 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  मानव

 संसाधनविकास  मंत्रालय  ने  कहा  है  कि  उनको  दिल्ली  में  स्थित  धीरेन्द्र  विश्व  थोंग  विद्यापीठ
 नामक  किसी  नकली  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जानकारी  नहीं  है  ।  दिनांक  13  1989  के

 टएस  हे  बे  मे ंक्ह्ामित  विज्ञापए  मानव  संताधन  विकास  मन्त्रालय  के  ध्यान  में
 आया  उस  विज्ञापन  में  दाबषा  किया  गया  है  कि  विश्वायतन  योगाश्रम  द्वारा  चलाए  गए  एक  वर्षीय  योग
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  को  शिक्षा  विभाग  द्वारा  मान्यता  दी  गई  बाद  में  मानव  संसाधन  विकास
 मन्त्रालय  ने  एक  प्रेस्त  रिलीज  के  जरिए  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  कि  उन्होंने  इस  प्रशिक्षण
 पाठ्यक्रम  को  मान्यता  नहीं  दी  थी  |  दिनांक  13-8-1989  के  विज्ञापन  के  सम्बन्ध  में  विश्वायतन
 श्रम  के  प्रबन्ध  न्यास  के  खिलाफ  पालियामेन्ट  नई  दिल्ली  स्थित  पुलिस  स्टेशन  में  भारतीय  दण्ड
 संहिता  की  धारा  420  के  अधीन  ।  1990  को  एक  मामला  दजे  कर  दिया  गया  है  ।

 केग्नीय  जल  आयोग  के  कर्मचारियों  के  संवर्ग  को  समोक्षा

 4525.  भरी  जे०  चोक््काराव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथे  वेतन  आयोग  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  एक  निर्धारित  समय  अन्तराल  पर
 विभिन्न  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  के  संवर्ग  की  समीक्षा  की  जानी  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  ने  स्वीकृत्ति
 दे  दी

 क्या  इस  प्रकार  की  संवर्ग  समीक्षा  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  विभिन्न  श्रेणी  के  अधिकारियों
 और  कमंचारियों  के  सम्बन्ध  में  की  गई

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  विभिन्न  संवर्ग  समीक्षा  समितितों  के  प्रतिवेदनों  पर  कया
 काय्येबाही  को  और  ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नोतोश  :
 हां  ।  का

 समूह  ख  और  ग  की  सम्बन्धित  संवर्ग  पुनरीक्षण  समितियों  ने  अपना  काय॑  पूरा  कर
 लिया  है  और  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  समूह  कर्मचारियों  की

 ऊं  हे

 पुनरीक्षण  समिति  ने  अभी  अपना  कायं  पूरा  करना  है  ।
 तब

 और  आप्त  रिपोर्ट  कारंवाई  के  विभिन्न  चरणों  पर

 रेशम  कोट  अप्छे

 4526.  भी  एच०  सो  ०  भ्रोकास्तस्या  :  क्या  वस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
 कर्नाटक  राज्य  में  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कुल  कितने  रेशम  कीट  अण्डों  की  मांग

 कितने  प्रतिशत  अण्डों  की  सप्लाई  केन्द्रीय  रेशम  बोड  द्वारा  की

 क्या  गैर-सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  भी  इन  अण्डों  की  सप्लाई  की  गई
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 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  राज्य  में  वर्ष  1५४9-90  के
 रेशम  कीट  अण्डों  की  कमी  और

 यदि  तो  कर्नाटक  में  भविष्य  में  कीट  पाल़कों  की  आवश्यकतानुसार  अण्डों  की  सप्लाई
 करने  हेतु  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  वर्ष  1989-90  के
 दौरान  कर्नाटक  को  23.50  करोड़  रेशम  कीट  अण्डों  की  कुल  आवश्यकता  है  ।

 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  द्वारा  सप्लाई  किए  गए  रेशम  कीट  अण्डों  का  प्रतिशत  कुल  आवश्यकता
 ,  का  लगभग  5  प्रतिशत  था  ।

 लाइसेंसशुदा  बीज  निर्माताओं  द्वारा  भो  रेशम  कीट  अण्डों  की  सप्लाई  की  गई  ।

 नहीं  ।

 रेशम  कीट  अण्डों  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  कर्नाटक  सरकार  मुख्यतः  अपने  ग्रेनेज  तथा
 लाइसेंसशदा  बीज  निर्माताओं  के  जरिए  करती  फिर  भी  केन्द्रीय  रेशम  बोड  कुछ  प्रतिशत  में  रेशम

 ड्रीट  अण्डों  की  सप्लाई  करके  राज्य  सरकार  के  प्रयासों  को  पूरा  कर  रहा  है  ।  राज्य  में  रेशम  कीट
 अण्डों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  राष्ट्रीय  रेशम  उत्पादन  परियोजना  में  केन्द्रीय  रेशम  बो्ड  के  4  प्रेनेज

 था  राज्य  सरकार  के  8  ग्रेनेज  की  स्थापना  करने  का  प्रावधान

 बाबस्तहूरि  अंधर्राज्यीय  सिंचाई  परियोजना

 ]

 4527.  श्री  कंकर  मंजारे  :  वया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  बालाघाट  जिले  के  विभिन्न  क्षेत्रों  के  लिए  बावम्तहरि  अंतर्राज्यीय  सिचाई
 परियोजना  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  छोटी  नहरें  बनायी  जायेंगी

 बालाघाट  जिले  में  इस  परियोजना  से  कुल  कितनी  भूमि  की  सिंचाई

 क्या  बालाघाट  जिले  का  कोई  गांव  इस  परियोजना  के  जलमनन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  बाता

 यदि  तो  इससे  किन-किन  गांवों  का  कितना-कितना  क्षेत्र  प्रभावित  और

 सरकार ने  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  और  उन्हें  मुआवजा  देने  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय
 लिया  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  एवं  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :  बाया
 तट  मुख्य  नहर  और  23  वितरणियां  ।

 18615  हेक्टेयर  ।

 और  कंरलांजी  गांव  की  लगभग  57  हेक्टेयर
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 ()  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  अपने  पुनर्वास  और

 पुर्र्वास  योजना  तैयार  की  है  ।

 केरल  में  तट  संरक्षण  कार्यों  क ेलिए  सहायता

 पुनरस्थापन  1986  के  अनुसार
 निज

 ]
 4528.  भी  ए०  चाहस  :

 प्रोਂ  के०  बो०  थामस  :

 श्री  रमेश  घेस्तोयाला  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  केरल  में  तट  संरक्षण  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई

 चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  सहायता  दिए  जाने  की  संभावना  और

 इस  राज्य  के  तटीय  क्षेत्रों  में  भू-संरक्षण  रोकने  के लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 छुषि  सम्ज्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्रो  नोतोश  :  गत

 तीन  बर्धों  के  दौरान  तटीय  सुरक्षा  कार्यों  के  लिए  निमुक्त  की  गई  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  निम्नवत

 है  :-:  ।

 2.50  करोड़  रुपए

 1988-89 9  2.50  करोड़  रुपए

 1989-90  2.37  करोड़  रुपए

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  प्रावधान  3.50  करोड़  रुपए  है  ||

 नई  समुद्री  दीवारों
 के

 निर्माण  के  भूकटाव  को  रोकने  के  लिए  पुरानी  समुद्री
 दीवारों  का  सुदृढ़ीकरण  भी  किया  गया  समुद्रतट  कटाव  बोड़े  राज्य  सरकारों  को  तटीय  सुरक्षा  कार्यों
 के  लिए  प्रस्ताव  तैयार  करने  में  सलाह  भी  देता

 सोया  खाहय  प्रसंस्करण  उद्योग  को  स्थापना

 4529.  भी  महेनरा  सिह  मेबाड़  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे
 किः

 हु

 सोयाबीन  का  देश  में  वितरण  और/अथवा  निर्यात  करने  के  लिए  सोया  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योग  स्थापित  करने  द्वेतु  एककों/उपक्रमों  को  क्या-क्या  सुविधाएं  एवं  प्रोत्साहन  दिए  जा  रहे

 सोया  उत्पादों  की  कितनी  मांग  होने  का  अनुमान  और

 सोया  उत्पादों  की  मांग  और  सप्लाई  का  अनुपात  क्या  है  ?
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 पु  वस्त्र  संत्रो  और  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 है  भौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लद॒बाल  में  कतिपय  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  वर्जा

 4530.  भरी  फूल  अन्द  वर्मा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 लद॒दाख  में  कतिपय  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  दिए  जाने  सम्बन्धी  राष्ट्रपति
 का  आदेश  कब  जारी  किया  गया

 क्या  आदेश  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखी  गई

 लद॒दाखी  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  दिए  जाने  के  बाद  इन  समुदायों  के
 लोगों  को  क्या  लाभ

 उक्त  आदेश  के  जारी  किए  जाने  के  बाद  इन  समुदायों  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा
 क्या  उपाय  किए  और

 उक्त  आदेश  के  अनुसार  किन-किन  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  दर्जा  दिया  गया  ?

 अम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  ओर  जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य
 में  निम्नलिखित  8  आदिवासी  समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  विनिदिष्ट  करते  हुए  राष्ट्रपति
 आदेश  7  1989  को  जारी  किया  गया  था  :-

 1.  बाल्टी

 2.  बेड़ा

 3.  बोटो

 4.  शिन

 5.  चांगपा

 6.  गारा

 7.  मोन

 8.  पुरिगपा

 नहीं  ।

 और  राज्य  सरकार  को  आदिवासी  उपयोजना  तैयार  करने  तथा  राज्य  में  अनुसूचित
 जनजातियों  से  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  अनुसूचित  जनजाति  का  प्रमाण-पत्र  जारी  करने  के  लिए
 निर्देश  जारी  किए  गए  राज्य  सरकार  ने  सक्षम  प्राधिकारी  द्वारा  अनुसूचित  जनजाति  का  प्रमाण-पत्र
 जारी  करने  के  लिए  आवश्यक  नियम  तैयार  किए  राज्य  सरकार  ने  लेह  तथा  कारगिल  के  दो  जिलों
 के  लिए  आदिवासी  उपयोजनाएं  भी  तैयार  की
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 घु  सिच्चाई  निर्माण  कार्यों  का  पुनरकुद्धार

 4531.  भी  राजवोर  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वरीयता  के  आधार  पर  लघु  सिंचाई

 निर्माण  कार्यों  को  पुनः  आरम्भ  उनमें  सुधार  लाने  और  उन्हें  प्रोत्साहन  देने  तथा  इस  समय  चल

 रही  योजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नोतोश  :

 हां  ।

 आठवीं  योजना  जिन्हें  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  में  पुनर्वास  तथा  टैंक

 सिचाई  में  सुधार  तथा  लघु  सिचाई  स्कीमों  सहित  चालू  कायंक्रमों  को  शीघ्र  पूरा  करने  पर  ध्यान  दिया
 गया  है  |

 ध

 हिमाचल  प्रदेश  में  चल  रहो  सिचाई  परियोजनाओं  के  लिए  वित्तोय  सहायता

 4532.  भ्री  के०  डो०  सुल्तानपुरो  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 उन  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  लिए  चालू  वर्ष  में  हिमाचल
 प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  देने  का  अनुरोध  किया  गया  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  कराने  का  विचार  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :
 और  राज्य  में  एक  बुहृद  तथा  7  मध्यम  स्कीमें  हैं  बालह  भाबगुरस  हिब
 सोपान  11,  क्पालचन्द  सरवारी  जिला  उना  का  बीत  इलाका  तथा  पिधाता
 सिचाई  परियोजना  जिसके  लिए  राज्य  सरकार  ने  वर्ष  1990-91  के  दौरान  3  करोड़  रुपए  की  वित्तीय
 सहायता  मांगी  योजना  आयोग  ने  वर्ष  1990-91  के  लिए  राउ्य  में  बृहद  और  मध्यम  परियोजनाओं
 के  लिए  2.7  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  अनुमोदित  किया

 नई  जोनो  मिल

 4533.  भरी  बसन््त  साठे  :

 डा०  जेंकदेश  काब्ड  :

 शी  आल  गोपाल  सिक्ष  :

 प्रो  भमहादेश  शिथनकर  :

 क्या  लाह्  ओर  नागरिक  पति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे.कि  :
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 है
 ---  --

 ५]
 राज्य-बार  दिनांक  31-7-1990  को  केन्द्रीय  प्राधिकरण  के  समक्ष  नई  चीनी  मिलें  लगाने

 हितु  विचाराध॑/संवीक्षा/अनुमोदन  के  लिए  लम्बित  श्रस्तावों  का  ब्योरा  क्या  है  तथा  महाराष्ट्र  राज्य  से
 पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  स्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या

 इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  की  सम्भावना

 चीनी  मिलों  की  रुग्णता  के  मामले  पर  विशेषज्ञ  समिति  की  सिफारिशें  कया  और

 इन  पर  की  गई  अनुवर्ती  यदि  कोई  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रास  पूजन  नई/चीनी
 मिलें  स्थापित  करने  के  लिए  खाद्य  विभाग  में  31-7-90  को  92  प्रस्ताव  लम्बित  थे  ।  ब्यौरा  सलग्न

 में  दिया  गया  है  ।  महाराष्ट्र  राज्य  में  पिछले  छह  महीनों  के  दोरान  अर्थात्  फरवरी  से
 1990  तक  नई  चीनी  फंक्िट्रियां  स्थापित  करने  के  लिए  जिन  प्रस्तावों  हेतु  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं
 उनको  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 अब  सभी  लम्बित  प्रस्तावों  की  औद्योगिक  विकास  विभाग  द्वारा  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि  के  लिए  घोषित  लाइसेंस  नीति  सम्बन्धी  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के अनुसार  जांच  की  जाएगी  ।

 और  चीनी  इकाइयों  की  रुग्णता  के  मामले  में  सरकार  ने  कोई  विशेषश्ञ  समिति  गठित
 नहीं  की  छोटे  आकार/अलाभकारी  इकाइयों  न्यूनतम  आधिक  स्तर  तक

 आधुनिकी क  रण  हेतु  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  :--

 (1)  केन्द्रीय  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  चीनी  फंक्ट्रियों  का  उनके  आधुनिकीकरण/पुनगंठन/न्यूनतम
 आध्िक  क्षमता  तक  विस्तार  के  लिए  आसान  शर्तों  पर  ऋण  उपलब्ध  कराए  जा  रहे  हैं  ।

 (2)  केन्द्रीय  सरकार  चीनी  फंक्ट्रियों  को  उनके  आधुनिकीकरण/पुनर्गठन/न्यूनतम  आशथिक
 क्षमता  तक  विस्तार  के  लिए  शर्करा  विकास  निधि  से  रियायती  ब्याज  दरों  पर  ऋण  दिलवा  रही

 (3)  सरकार  ने  एक  प्रोत्साहन  योजना  की  घोषणा  की  है  जिसके  तहत  पुनगंठित  इकाइयों  को
 भी  नई  इकाइयों  के  समान  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ।

 |

 31-7-90  को  नई  चोनो  सिलें  लगासे  के  लिए  बिचारा्ं/संवोक्षा/अनुमोदन  के  लिए
 साध  विभाग  में  लम्बित  प्रस्तावों  को  क्षेत्रवार  सची

 ऋमसं०  राज्य  लम्बित  आवेदन  क्षेत्र  कुल
 पत्रों  की  -----  वि

 सहकारो  सर्वजनिक  निजी

 रख  3.  4...  5  6  7

 1.  महाराष्ट्र  59  59  न  नत+  69
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 ।  2  3  4  5  6  7

 ---  7 2...  उत्तर  प्रदेश  78  3  78

 3...  कर्नाटक  14  2  --  12  14

 4...  पंजाब  11  6
 णण

 5  10

 5...  आन्ध्र  प्रदेश  9
 ना  णा

 9  8

 तमिलनाद  4
 गा  णणा  4  4

 7...  हरियाणा  3  2  ा  1  3
 8...  मध्य  प्रदेश  1

 ्ा  ््ा  1
 9...  राजस्थान

 या  या
 गुजरात  2  2

 ना  णा  2
 10...  बिहार  2  4  _  6  2

 पा7पयययथ््िय्ाौ्।रचज्फ्ननक्---ह७
 कुल  :  78  _  6  10

 पिछले  6  महोनों  से  के  दोरान  महाराष्ट्र  राज्य  के
 जिनके  लिए  आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं

 क्रम  सं०  नाम  और  स्थान
 क्षेत्र  आशय  पत्र

 की  तारीख

 Wo  ह  2  3  4

 में०  श्रीमती  सूर्यकांत  जयबंत  पाटिल  सहकारी
 एस०  एस०  के०  कंलाश

 तह०  जि०  नांदेढ़
 2...  में०  जाथ  तालुक  सेतकारी  एस०  एस०»  के०

 सहकारी  26-3-90 ता०  जि०  सांगली

 3...  में०  श्री  संत  तुकाराम  एस०  एस०  के०
 सहकारी  26-3-90 ता०  जि०  पुणे
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 4.

 10.

 11.

 2  3  4

 जय  अम्बिका  एस०  एस०  के०  सहकारी  23-3-00
 ता०  जि०  नान्वेड

 तह०  जि०

 इन्द्रि  एस०  एस०  के०  लि०  ता०  हिगोली  सहकारी  28-3-90

 तह ०  जिला  प्रभानी

 बालाघाट  सेतकारी  एस०  एस०  के०  सहकारी  28-3-90

 महात्मा  फूले  तह०
 जि०  लटूर

 पुष्पावती  एस०  एस०  के०  स्थान  सहकारी  28-3-90
 जि०  यवातमल  तहू०

 इन्द्रि  एस  ०  एस०  के०  अकालकोट  सहकारी  28-3-90

 सोलापुर  तह०
 जि०

 गढ़गंगा  एस०  एस०  के०  ता०  सिरूर  सहकारी  12-4-90
 जि०  तह०  जि०  पूना

 भाउराव  चौहान  एस०  एस०  के०  सहकारी  2-5-90
 शिवाजी  नान्देड

 तह॒०  व  जि०  नानन्देड )

 श्री  भागेश्वरी  एस०  एस०  के०  सहकारी  30-5-90
 जि०  जालना

 (रोहिनी/अम्बा,  तह०  जि०

 सरोजिनी  नई  दिल्लो  में  जल  आपूर्त  की  कमो

 4534.  भ्री  गंगा  चरण  लोधो  :  क्या  शहरी  विकास  संज्ो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कई  वर्षों  से  सरोजिनी  नई  दिल्ली  में  जल  आपूर्ति  की  अत्यधिक  कमी

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  पानी  की  लगातार  कमी  के  क्या  कारण  और

 इस  क्षेत्र  में  स्थायी  आधार  पर  सामान्य  जल  आपूर्ति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा

 क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 शहरों  घविकाश  संत्री  मुरासोलो  :  ओर  दिल्ली  में  पानी  की  आपूर्ति  की

 व्यापक  कभी  के  कारण  सरोजनी  नगर  में  पानी  की  कमी  ग्रीष्म  ऋतु  के  महीनों  में  बोल्टता  के
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 बिजली  की  फिल्टरेशन  सुंयंत्रों  के  बन्द  अखिशमन  प्रिचात्नों  के  हेतु  शर्ी  को

 दुबे  शात  में  लाते  इत्यादि  के  कारण  कच्चे  पानी  की  कम  उपलब्धता  के  कारण  स्थिति  गम्भीर  हो
 जाती  है  ।  सरोजनी  नगर  के  कुछ  भागों  में  इस  कमी  को  अधिक  महसूस  किया  जाता  है  चूंकि  हसनपुर
 और  पालम  जलाणायों  से  पानी  की  निकासी  तीब्  है  इन  जलाशयों  जहां  से  इन  क्षेत्रों
 को  आपूर्ति  नियमित  की  जाती  अपेक्षित  जलस्तर  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  का  इस  क्षेत्र  में  5  नलकूप  खोदने  का  प्रस्ताव  है  जिसके  प्रश्चात्
 पूर्वाह्न  में  कम  से  कम  3  घंटे  और  सांयकाल  में  23  घण्टे  पानी  की  आपूर्ति  जारी  रखना  सम्भव  होगा  ।

 विस्कोस  स्टेपल  रेशे  का  आयात

 4535.  भरी  कड़िया  मुण्डा  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  स्वदेशी  विस्कोस  स्टेपल  रेशे  की  कीमतों  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए
 उसके  मुबत  आयात  की  अनुमति  देने  का  विचार

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सरकार  ने  विस्कोस  स्टेपल  रेशे  की  कीमतों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय
 किए  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  लाश  प्रसरकरण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  विस्कोस  स्टेपल  फाइबर
 वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  खुले  सामान्य  लाइसेंस  पर  आयात  करने  की  अनुमति  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  ने  विस्कोस  स्टेपल  फाईबर  के  लिए  नई  क्षमताओं  का  सृजन  करने  के  लिए
 समय  पर  आशय  पत्र  जारी  किए  हैं  तथा  साथ  ही  1990-91  के  बजट  में  आयात  शुल्क  55  प्रतिशत  से
 ब्टाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  है  ताकि  विस्कोस  स्टेपल  फाईबर  प्रतियोगी  कीमतों  पर  और  आसानी  से

 उपलब्ध  हो  सके  ।

 अनुसूचित  जातियों  का  बिकास

 4536.  श्री  शिवशरण  बर्मा  :

 डा०  बंगाली  सिह  :

 झो  छेदो  पासवास  :

 श्री  कड़िया  सुण्डा  :

 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  के  लिए  कितनी
 राशि  निर्धारित  की  गई  है  और  पिछली  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  इसी  उद्देश्य  के  लिए
 कितनी  धनराशि  खर्च  को

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  उद्देश्य  के लिए  किन-किन  संस्थाओं  को  धनराशि  दी
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 क्या  इस  आवंटित  धनराशि  का  सही  प्रकार  से  इस्तेमाल  किया  गया

 (a)  यदि  तो  सम्बन्धित  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  का्यंवाही  की  गई

 (&)  क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  त्रिपुरा  में  गठित  की  गई  परिषद  की  भांति  अनुसूचित  जातियों  के

 बाहुलय  क्षेत्रों  अनुसूचित  जातियों  को  अधिकार  प्रदान  करने  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  के  लिए
 परिषद  गठित  करने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  निदेश  जारी  करने  का  विचार  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?

 असम  एवं  कल्याण  संत्री  रास  विलास  :  चाल  पंचवर्षीय  योजना  (1990-

 95)  के  अनुसूचित  जातियों  के  के  लिए  धनराधि  के  कुल  आवंटन  को  अभी  तक  अन्तिम

 रूप  नहीं  दिया  गया  है  |  पिछली  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों  के  उत्थान  पर  व्यय

 की  गई  राशि  संलग्न  विवरण-व  में  दी  गई  है  ।

 से  उन  स्वेच्छिक  संगठनों  के  जिन्होंने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कल्याण
 मन्त्रालय  की  जातियों  के  कल्याण  हेतु  स्वेच्छिक  संगठनों  को  सहायता  की  योजनाਂ  के  अंतर्गत
 घनराशि  प्राप्त  की  संलग्न  में  दिए  गए  उपभोग  पर  कल्याण  मन्त्रालय  तथा  इसकी
 क्षेत्र  एजेंसियों  द्वारा  नजर  रखी  जाती  है  तथा  मानदण्डों  के  किसी  भी  उल्लंघन  पर  कारंवाई  की  जातीड़

 और  संविधान  के  अनुच्छेद  :44  के  परा  2  में  कहा  गया  है  कि  छठी  अनुसूची  +
 उपबन्ध  तथा  मिजोरम  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  में  लागू  त्रिपुरा
 में  स्वायत्त  जिला  परिषदें  छठी  सूची  में  अन्तविष्ट  के  उन  उपबन्धों  के  अनुसार  बनाई  गई  हैं  जो  केबल
 आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  लिए  लागू  छठी  अनुसूची  के  उपबन्ध  क्योंकि  अनुसूबित  जाति  बाहुल्य
 जिलों  के  क्षेत्रों  पर  लागू  नहीं  होते  हैं  अनुसूचित  जाति  बाहुलय  क्षेत्रों  अनुसूचिल  जातियों  के  लिए
 परिषदें  बनाने  का  प्रश्न  ही  नहीं

 पहूलो  से  पांचवों  योजना  के  वोरान  पिछड़े  वर्गों  के लिए  बिशेष  कार्यक्रमों
 पर  व्यय  को  गई  घनराशि

 (२०  करोड़

 योजना  व्यय  की  गई  धनराशि

 1  2

 पहली  योजना  न  30.00

 दूसरी  योजना  न  79.00

 तीसरी  योजना  ज+  99.14

 1966-69  68.49

 जौबो  योजना  न+  141.00

 91
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 ee  फफ्  ्ख  _

 2

 पांचवीं  योजना  न  226.00

 1978-79  --  99.94

 1979-80  न  86.40

 योजना  विशेष  घटक  निर्मुक्त  विशेष  केम्द्रीय  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 के  अन्तगंत  ब्यय  की  सहायता  के  लिए  कल्याण  मन्त्रालय

 गई  धनराशि  राशि  की  केन्द्रीय  केन्द्र

 संघ  राज्य  क्षेत्र  )  प्रायोजित  योजनाओं

 के  अन्तगंत  व्यय  की

 गई  राशि

 छठी  योजना  3533.00  600.00  242.82

 सातवीं  योजना  7081.00  875.00  360.76

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों
 को  सहायता  की  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत  पिछले  तोन  बधों  के  दोरान

 अनुदान  पाने  वाले  स्वेक्छिक  संगठनों  के  नाम

 स्वेच्छिक  संगठन  का  नाम

 2

 92

 हरिजन  सेवक  किग्सवे

 इण्डियन  रेड  क्रास  ।  रेड  क्रास  नई  दिल्ली  ।

 सर्वेस्ट  आफ  इण्डिया  पूना  ।

 हिन्द  स्वीपरस  सेवक  198  काली  बाड़ो  नई  दिल्ली  ।

 रामक्ृष्ण  मिशन  रांची  ।

 रामक्ृष्ण  मिशन  पुरी  ।

 रामकृष्ण  मिशन  पश्चिम  बंगाल  ।

 रामकृष्ण  विवेकानन्द  जिला  पं०  बंगाल  ।
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 9.  सोशल  वर्क  एण्ड  रिसच  मान  राजस्थान  ।

 10.  भारतीय  समाज  उन्नति  जिला  महाराष्ट्र  ।

 बंगाली  शेड्यूल्ड  कास्ट/शेडयूल्ड  ट्राइब  वेलफंयर  एसोसिएशन  22/13  पुष्प
 नई  दिल्ली  ।

 12.  बंगाल  ग्राम  विकास  पानीसाला  हार  वेस्ट  दीनाजपुर  जिला  पश्चिम  बंगाल  ।

 13.  बंगाल  शैड्यूल्ड  कास्ट  एण्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइब  <-.
 24  परगना  पश्चिम  बंगाल  ।

 14.  समाज  सेवा  संघ  ),  नं०  69/10,  गली  नं०  16,  दिल्ली  ।

 15.  थियोसोफिकल  सोसाइटी  मद्रास  ।

 16.  ईश्वर  सरन  इलाहबाद  ।

 17.  राष्ट्रीय  शोषित  परिषद  167,  पालिका  नई  दिल्ली  ।

 18.  कावारू  चेरिटेबल  कृष्णा  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 19.  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  सेवा  1,  मोती  लाल  नेहरू  नई  दिल्ली  ।

 20.  वेस्ट  बंगाल  शैड्यूल्ड  शेड्यूल्ड  ट्राइन्स  एण्ड  माइनारटीस  वेलफेयर
 रविन्द्र  पोस्ट  तथा  जिला  पश्चिम  बंगाल  ।

 21.  जन  जागरण  इलाहबाद  ।

 22.  शोषण  उन्मूलन  चन्द्रलोक  दिल्ली  ।

 23.  आल  इण्डिया  शंड्यूल्ड  कास्ट  39,  पटौदी  हाउस  कंनिग  नई  दिल्ली  ।

 24.  श्री  मुख्तयार  सिंह  स्मृति  शिक्षा  दिल्ली  ।

 25.  डा०  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  राष्ट्रीय  समाज  विज्ञान  मध्य  प्रदेश  ।

 आवियासो  क्षत्रों  में  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाना

 4537.  भ्री  के०  प्रधानी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आदिवासी  क्षेत्रों  में  प्रशासन  का  दर्जा  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  क्या  है  ?

 अम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  और  आठवें  वित्त  आयोग  के

 पंचाट  के  आदिवासी  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  उन्नयन  हेतु  राजस्व  घाटे  वाले  राज्यों  को

 खिद्चित  तीन  योजनाओं  के  वास्ते  अनुदान  दिए  गए  थे  :
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 ())  बादिवासी  क्षेत्रों  में  सेवार्थ  तैनात  राज्य  सरकार  के  कर्मचारियों  को  विशेष  मुआवजा

 भत्ते  की

 (ii)  आदिवासी  क्षेत्रों  में  आवास-इकाइयों  का  तथा

 (iii)  चुनिंदा  आदिवाती  गांवों  में  अवसंरचात्मक  विकास  हेतु  पूंजीगत  परिब्यय  ।

 नौबें  वित्त  आयोग  वर्ष  1990-95  की  अपनी  दूसरी  रिपोर्ट  राजस्व-श्राप्तियां  तथा  ब्ययों

 के  आकलन  में  दृष्टिकोणਂ  अपनाया  है  |  आयोग  ने  सेवाओं  के  उन्नयन  हेतु  किसी  विशिष्ट

 सहायतानुदान  की  सिफारिश  नहीं  की  क्योंकि  राज्यों  में  ये  सेवाएं  औसत  से  कम  हैं  वहां  इनके
 उन्नयन  की  आवश्यकता  का  आयोग  द्वारा  अपनाए  गए  मानदण्डों  में  ही  ध्यान  रख  लिया  गया  है  ।

 बिकलांग  बच्चों  के  बारे  में  भं भो-बार  सब क्षण

 4538.  भरी  सणिकराय  होडल्या  गाबोत  :

 भी  आर०  एस०  राकेश  :

 क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  विकलांग  बच्चों  की  संझ्या  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण
 कराया  था  और  यदि  तो  विकलांग  ओर  मानसिक  रूप  से  अविकसित  बच्चों
 का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  और

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 भ्रम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन  द्वारा

 मुक  तथा  बधिर  और  अस्थि  विकलांगों  के  सम्बन्ध  में  1981  में  एक  सर्वेक्षण  आयोजित  किया
 गया  था  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  और  में  दिया  गया  है  ।
 मानसिक  बिकलांगता  इस  सर्वेक्षण  में  शामिल  नहीं  थी  ।

 उनके  पुनर्वास  के  लिए  अनेक  काय्यक्रम  और  योजनाएं  क्रियान्वित  की  जा  रही  उन
 कार्यक्रमों  और  योजनाओं  के  ब्योरे  में  दिए  गए

 चयनित  राज्यों  में  दृष्टि  बाधितानं  आयवार  जच्चों  को  अनुमानित  संख्या

 1,00,000)
 जज  ee

 राज्य  का  नाम  ग्रामीण  शहरी
 जा  णणणणणणणणाणोजण «न

 0-4  5-14  0-5  5-14

 1  2  3  4  5

 आसप्न  प्रदेश  82  95  22  क्र
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 ||  2  3  4  5

 भासाम  19  24  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 बिहार  21  82  24  75

 गुजरात  21  58  19  8

 हरियाणा  42  19  _  17

 कर्नाटक  53  74  16  35

 केरल  है  48  104  48

 मध्य  प्रदेश  33  61  49  42

 महाराष्ट्र  29  €9  17  51

 उड़ीसा  47  74  54  219

 पंजाब  18  60  न  39

 राजस्थान  37  37  14  35

 तमिलनाडु  56  53  42  426

 त्रिपुरा  71  67  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 उत्तर  प्रदेश  42  72  11  38

 पश्चिम  बंगाल  37  48  32  38

 अखिल  भारत  39  66  25  87

 खयनित  राज्यों  में  आयुवार  श्रणण  विकलांग  बच्चों  को  अनमानित  संख्या

 1,00,000)

 राज्य  का  नाम  ग्रामीण  शहरी
 _

 या

 |

 अन्य  7

 जज

 ऊन  यू

 त्पू

 as  त

 आन्ध्र  प्रदेश

 463

 463  64
 जा

 आसाम  359  297
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 ||  ७  ऊ  2  कर््तम-्नननयणण

 ||  2  3

 गुजरात
 232  147

 हरियाणा  449  299

 हिमाचल  प्रदेश  267  सर्वेक्षण  नहीं  हुमा  ।

 जम्मू  और  कश्मीर  559  वही

 कर्नाटक  385  240

 केरल  3  09  224

 मध्य  प्रदेश  143  152

 महा  राष्ट्र  285  233

 उड़ीसा  359  196

 पंजाब  224  111

 राजस्थान  213  156

 तमिलनाडु  407  544

 त्रिपुरा  354  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ  ।

 उत्तर  प्रदेश  284  199

 पश्चिम  बंगाल  443  223

 अखिल  भारतीय  314  244

 चयनित  राज्यों  में  आयुवार  थाणों  घिकलांग  बच्चों  को  संख्या

 1,00,000)

 राज्यों  का  नाम  ग्रामीण  शहरी

 5--14  5--14

 2  3
 _  nee
 आन्ध्न  प्रदेश  621  551
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 2  3

 आसाम  406  सर्वेक्षण  नहीं  हुमा  ।

 बिहार  379  322

 गुजरात  265  220

 जम्मू  और  कश्मीर  743  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ  ।

 कर्नाटक  449  474

 केरल  604  604

 मध्य  प्रदेश  220  217

 महाराष्ट्र  269  345

 उड़ीसा  393  313

 पंजाब  414  588

 राजस्थान  344  428

 तमिलनाडु  586  499

 उत्तर  प्रदेश  410  570

 पश्चिम  बंगाल  445  246

 मिजोरम  553  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ  ।

 अध्िल  भारतीय  411  429

 चयनित  राष्यों  में  भायुबार  सचल  बिक्लांग  बच्चों  को  संस्या

 1,00,000)
 नी  तल  तन  स्कफयि  न  आन  तन  5-14

 राज्य  का  गाम  प्रामीण  शहरी

 ०-4  335  0--4  217  4

 2  हि  4  5

 आन्प्र  प्रदेश  659  8  32  797

 जासाम  78  335  94

 ।
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 1  2  3  4  5

 29५.  56.
 328  596

 गुजरात  749  840  599  742

 हरियाणा  681  1043  335  1413

 हिमाचल  प्रदेश  191  468  65  403

 जम्मू  और  कश्मीर  815  358  740

 कर्नाटक  472  624  503  542

 केरल
 374  586  561  653

 मध्य  प्रदेश  337  577  437  721

 महाराष्ट्र  611  498  668

 उड़ीसा  288  442  430  466

 पंजाब  1072  1370  921  866

 राजस्थान  582  884  764  1139

 तमिलनाद  450  784  793  815

 त्रिपुरा
 236  549  187  643

 उत्तर  प्रदेश  451  709  618  855

 पश्चिथ  बंगाल  254  523  190  341

 दिल्ली  सर्वेक्षण  नहीं  हुआ  426  500

 अखिल  भारतीय  435  676  540

 विकलांग  व्यक्तितयों  के  कल्याण  और  उत्सान  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  फिर  भी
 अपने  सममन््यय  और  गतिमान  भूमिका  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  पुनर्वास  के  लिए  कार्यक्रम
 तैयार  करने  हेतु  राज्य  सरकार  और  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  करता  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने
 बिकलांगता  के  सम्बस्धित  क्षेत्रों  में  शी  सर  के  संगठनों  के  रूप  में  निम्नलिखित  4  राष्ट्रीय  संस्थानों  की
 स्थापना  की

 ह  ः

 (  ।  )  राष्ट्रीय  दृष्टिबाधितायं  देहरादून  ।

 (2)  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  कलकला  ।
 कि

 (3)  अली  यावर  जंग  श्रवण  विकलांग  बम्बई  ।
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 (4)  राष्ट्रीय  मानसिक  विकलाग  खिकन्दराबाद  ।

 इन  संस्थानों  के  विकलांग  व्यक्तियों  को  सामान्य  सेवायें  प्रदान  करने  के  लिए  मुख्य
 सेवा  संस्थानों  के  रूप  में  दो  निम्नलिखित  प्ंस्थानों  की  स्थापना  की  है  :--

 (1)  विकलांग  जन  नई  दिल्ली  ।

 (2)  राष्ट्रीय  प्रशिक्षण  और  अनुसंधान  उड़ीसा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  विकलांग  व्यक्तियों  की  शिक्षा  और  पुरर्वाश  के  लिए  निम्नलिखित  कायंक्रम  को
 भी  कार्यान्वित  केर  रही  है  :

 विकलांग  व्यक्तितयों  के  लिए  संगठनों  को  सहायता  योणनाएं  :

 इस  योजना  के  अन्तगंत  विकलांग  व्यक्तियों  के  कल्याण  के  लिए  कायंरत  संगढलों  को

 अनुदान  दिया  जाता  है  ।  ऐसे  स्वयंसेवी  संगठनों  को  90%,  तक  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जो
 विकलांग  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  और  पुनर्वास  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।

 योजना  के  अन्तर्गत  (i)  विकलांगता  का  प्राथमिक  स्तर  पर  पत्ता  उपचार  करना  और
 नियन्त्रण  (ii)  शिक्षा  और/या  प्रशिक्षण  (iii)  मनोबंज्ञानिक  समाज  और  आर्थिक
 सेवाओं  के  विकास  के  लिए  सहायता  प्रदान  की  जाती

 सहायक  यत्त्रों/उपकरणों  के  खरोदने/लगाने  के  लिए  विकलांगों  को  सहायता  की  योखना  :

 इसे  योजना  के  अन्तगंत  से  3600/-  रुपए  मुस्थ  के  बीच  के  सहायक  यंत्र  (1)  1200/-
 रुपए  मासिक  से  कम  आय  बाले  बिकलांगों  को  मुफ़्त  (2)  120  1/-  रुपए  से  .500/-  रुपए  मासिक  आय
 वालों  को  50%  मूल्य  पर  दिलाने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  अनुदान  दिए  जाते  यह  योजना

 समूचे  देश  में  फैली  हुई  स्वयंसेवी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  की  जाती  हैं  ।

 योजना  के  अन््तगंत  श्रवण  विकलांग  और  अस्थि  विकलांग  व्यक्तियों  को  संह्वायक  यम्त्र
 और  उपकरण  प्रदान  किए  जाते  है  |

 विकलांग  व्यक्तितयों  के  लिए  छात्रवत्तियां  :

 भारत  सरकार  द्वारा  विकलांग  छात्रों  जिसमें  नेत्रह्ीन  शामिल  को  कक्षा  नोंवी  से  आगे  शिक्षा
 जारी  रखने  के  लिए  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  विकब्रांगों  को तकनीकी  ओर  व्यावसापग्रिक

 पत्राचार  पाठ्यक्रम  और  सेवाकालीन  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  छात्रवृत्तियां  दी  जाती  छात्रवत्ति  के

 रिक्त  जो  पाठ्यक्रम  के  अध्ययन  के  आधार  पर  भिन्न  होती  दिवस  छात्रों  ओर  होस्टकों  के  लिए

 हीनों  को  पाठक  भत्ता  भी  दिया  जाता  है  ।

 बच्चों  को  समेकित  शिक्षा

 योजना  में  आवश्यक  सहायक  प्रोत्साहन  और  विशेष  अध्यापकों  सामान्य  स्कूलों  में

 विकलांग  बच्चों  की  शिक्षा  के  लिए  राज्य  सरकारों/केन्द्र  सरकार  से  100  प्रतिशत  सहायता  की  ब्यवस्था
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 जिला  पुनर्वास  केन्द्र

 जिला  पुनर्वास  केन्द्रों  की  योजना  प्रायोगिक  आधार  पर  शुरू  की  गयी  थी  ।  इन  केन्द्रों  के  माध्यम
 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंविकलांग  जनसंख्या  को  व्यावसायिक  पुनर्वास  सहित  व्यापक  भौर  समन्वय  सेवाएं
 प्रदान  करने  के  प्रयास  किए  जाते  अब  तक  देश  में  11  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  स्थापित  किए  गए
 हैं  ।

 आंग्ल-भारतीयों  के  लिए  आरक्षण

 4539.  भरो  लोस  फर्माण्डोज  :  क्या  भ्रस  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  उपक्रमों  में  आंग्ल-भारतीय  समुदाय  के  लिए  कोई  आरक्षण
 किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  उक्त  समुदाय  के  लिए  आरक्षण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 श्रम  एथं  कल्याण  समंत्रो  राम  विलास  :  नहीं  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 महाराष्ट्र  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  सूच्ो

 4540.  भ्रो  सुदास  देशमुख  :  क्या  भ्रस  संत्री  यह  बताने  को  क॒पा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  राज्य  में  रहने  वाले  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  लोगों  की  कोई  सूची  बनाई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  भो  तंयार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  के  अलावा  कुछ  अन्य  जातियों  को
 किस  आधार  पर  आरक्षण  सुविधा  उपलब्ध

 अम  एवं  कल्याण  मंत्रो  राम  विलास  :  ओर  महाराष्ट्र  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  द्वारा  प्रकाशिक
 विधि  नियमावलीਂ  के  नवीनतम  संस्करण  में  दी  गई

 हां  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  अन्य  पिछड़े  वर्गों  की  सूची  में  201  समुदाय  हैं  ।

 (३) प्रश्न नहीं
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 4641.  श्री  अंबूभाई  देशमुख  :

 शो  बलथन्त  भणवर  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिजार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  राज्यों  के  फार्मेसी  कालेजों  के  विकास  अनुदान  देने  सम्बन्धी  योजना  क्या

 क्या  सरकार  को  वर्ष  1989-90  के  दौरान  गुजरात  राज्य  के  फार्मंसी  कालेज  के  लिए
 विकास  अनुदान  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इन  लम्बित  प्रस्तावों  को  मंजूरी  कब  तक  दी  जाएगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  राज्यों  के

 फा्मे ंसी कालेजों  को  विकास  अनुदान  देने  की  भारत  सरकार  की  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 और  वर्ष  1989-90  में  पी०  के०  मोदी  राजकीय  फार्मेसी  राजकोट  की
 स्थापना  के  बारे  में  गुजरात  सरकार  के  प्रस्ताव  का  अखिल  भारतीय  तकनीकी  शिक्षा  परिषद  द्वारा
 मोदन  कर  दिया  गया  था  और  गुजरात  सरकार  को  तदनुसार  सूचित  कर  दिया  गया  था  ।

 बोनो  बनाने  के  लिए  पुरासो  मशीनों  का  प्रयोग

 4542.  भी  छोतृभाई  देवजोभाई  गासित  :  क्या  क्षाद्य  और  नागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  पुरानी  पड़  चुकी  मशीनों  के  स्थान  पर  आधुनिक  मशीनें  लगाया
 जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए

 क्या  इस  बारे  में  कोई  योजना  तैयार  की  गयी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  सम्त्रालय  में  राज्य  सरत्री  रास  पूजन  :  से  (4)
 सरकार  ने  1973  उस  समय  प्रचलित  नवीनतम  प्रौद्योगिकी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  2000  टी०  सी०
 डो०  तक  विस्तार  योग्य  1250  टी  ०  सी०  डी०  के  चीनी  प्लांट  के  लिए  मानक  बिनिदिष्टियां  तैयार  की

 इन  मानक  विनिदिष्टियों  को  3500  टी०  सी०  डी०  तक  विस्तार  योग्य  2500  टी०  सी०  डी०  के
 चीनी  प्लांट  के  लिए  इस  बारे  में  उपलब्ध  नवीनतम  शात  प्रौद्योगिकी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ,987  में
 फिर  अश्यतन  रूप  दिया  गया  था  ।  नई  चीनी  फैक्ट्रियां  सामान्यतया  इन  मानक  विनिदिष्टियों  के  अनुरूप
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 निर्धय  लिया  है  कि  चीनी  फंमिट्रयों  का  मोजूदा  प्लांट  एवं  मशीनरीं

 के  अन्तर्गत  परिवर्धन/परिवर्तन  के  लिए  पूर्व  अनुमोदन/अनुमति

 को  आधुनिकी क  रण/पुनंठन  कार्यक्रम  के  लिए  बीनी  विकास

 लगाई  गई  सरकार  ने  यह  भी

 लाइसेंसशुदा  क्षमता  के  पैरामीटरों

 की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  चीनी  फैब्िट्र  यों

 निधि  से  उदार  शर्तों  पर  वित्तीय  सहायता  भी  दी  जाती

 तेयारशुदा  कपड़ों  का  उद्योग

 4543.  डा०  सी०  सिसबेरा  :  क्या  बस्त्न  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्वदेशी  तंयारशुदा  कपड़ों  का  उद्योग  अब  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  अत्याधुनिक  फैशन

 वाले  और  उच्चकोटि  के  ऊनी  तंयारशुदा  कपड़ों  का  उत्पादन  करने  में  सक्षम

 यदि  तो  तत्शभ्वस्धी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  का  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  क  रने  का  विचार  है  कि  यह

 उद्योम  अल्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  अपना  स्तर  ओर  अधिक  ऊपर  उठा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  लिए  कितनी  राशि  प्रदःन  की

 और

 ह

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस्तर  संत्रो  और  लाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :  हां  ।

 हाल  ही  के  वर्षों  में  ऊती  निटवीयर  के  निर्यातों  में  बृद्धि  हुई  है  जेसाकि  नीचे  दिया  गया

 ne
 रु०

 1986-87  6-87  1987-88  7-8  8  1988-89 :  1989-90

 56.5 56.50  68.75  78.90  96.00

 सोवियत  संघ  के  अतिरिक्त  हम  संयुक्त  राज्य  अमरी  हे ब्  ज  ॥
 बाजारों  में  प्रवेश  करने  में  भी  सफल  हुए

 ण  मरीका  तथा  पश्चिम  यूरोप  आदि  के  नए

 से  सरकार  ने  भस्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  निटवोवर  के  स्तर  में  सुधा

 उपाय  के  रूप  में  शुल्क  की  रिश्रायत्ती  दर  पर  फती  मशीनों  के  आयात  की  अनुमति  ज्षहै  ।  का
 कस

 बालारों  में
 भिडबीयर

 की  स्पर्दधा्मकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  डब्ल्यू  एण्ड  डब्स्यू  ई  पीसी  खिल
 ऐसे  डिजाइनरों  को  आमंत्रित  करता  है  जो  डिजाईन  ओर  क्वालिटी  के  बारे  में  विनिर्माताओं  का

 गे

 श्देशन  करते  हैं  ।  निष्टवीयर  क्षेत्र  को  समस्याजों  की  जांच  करने  के  लिए  निटबीयर  सम्बन्धी
 बिकार

 परिषद  सी  स्थापित  की  गई  है  ।
 we  चैकास
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 €ल->ञलँल

 भुम्बई  के  लिए  रेल  ट्रालिट  सिल्टम

 4544.  eto  दोौलतराब  सोमूजो  अहेर  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  सुम्बई  के  कुछ  भागों  में  रेल  ट्रांसिट  सिस्टमਂ  स्थापित  करने  के

 लिए  गठित  विशेषज्ञ  सम्रिति  को  रिपोर्ट  पर  विचार  किया

 विशेषज्ञ  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या-क्या  और

 रिपोर्ट  की  मुख्य  बातें  क्या-क्या  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भ्रासोलो  :  से  महाराष्ट्र  सरकार  ने  बस्वई
 नचर  क्षेत्र  में  याभी  रेल  सेचा  सुधार  के  बारे  में  वास्तव  में  क्या  जपेलाएं  की  जानी  के  सम्दर्ध  में  एक
 विस्तुत  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए  अधिकारियों  के  एक  लघु  दल  का  मठन  किया  है  ।

 इस  दल  में  संयुक्त  सचिय  विकास  महाराष्ट्र  सरकार  मुरुय
 केन्द्रीय  रेलवे  मुख्य  महानगर  परिबहन  परियोजना  मुख्य  प्लेतु

 पश्चिम  ($)  मुख्य  इंजीनियर  तथा  केख्रीय  रेखबे  शहर
 नगर  निगम  बृहद  मुझ्य  परिवहन  तथा  संचार  सिदको  व्रया

 परिबहन  तथा  संचार  प्रभाग  बो  एम  आर  डो  ए  को  सम्मिलित  किया  गया

 प्रस्तुत  की  गयी  रिपोर्ट  में  साथ-साथ  बम्बई  के  कुछ  भागों  में  हल्के  रेल  परिवहन  आरम्भ  करने
 के  बारे  में  प्रस्ताव  किए  गए  विभिन्न  अपेक्षाओं  का  विश्लेषण  करते  समय  विभिन्न  योजनाओं /
 परियोजनाओं  मुख्यतः  बम्बई  के  रेल  यात्रियों  को  राहुत  पहुंचाने  तथा  उनकी  अधिकतम  संख्या  के
 साने  ले  जाने  बम्बई  महानगरीय  क्षेत्र  में  यात्रियों  को  राहुत  देना  (7)  नए  अम्बई  शहर  का  शौष्म
 बिकास  सुनिश्चित  करना  तथा  अन्य  नए  विकास  केन्द्रों  क ेविकास  पर  विचार  किया  है  ।

 इस  दल  ने  समस्त  परियोजना  का  आकलन  किया  है  ।

 दल  की  रिपोर्ट  को  महाराष्ट्र  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  विचाराथ्थ  प्रस्तुत  किया  है  ।  चूंकि
 यह  एक  भारी  पूंजीगत  परियोजना  इसमें  करोड़ों  का  पूंजी  निवेश  तथा  बहु-हूपात्मक  परिवहन  नेटबर्क
 है  इसलिए  विस्तृत  तथा  गहरा  विश्लेषण  आवश्यक  है  एबं  इस  पर  अन्तिम  निर्भय  आठकीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  परिणामों  पर  निर्भर  करेगा  ।

 हु

 मंत्रियों  क ेआवासों  की  मरम्मत/नथीकरण  पर  खच  को  गईं  घबरत्तश

 4545.  भी  शंकर  सिह  बधेला  :
 डा०  ए०  के०  पटेल  :

 क्या  शहरी  जिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  ।  46)  प्रत्येक  कैब्रिनेट  मंत्री/राज्य  मंत्री/उप  मंत्री  की  वियुक्षित  के  पश्चात्  दृणके  आबासों  पर
 पिविल  सिर्माण  बिजली  कार्य  तथा  फनिशिंग  की  मरम्मत  तश्वा  तवीकरण  कार्य  पर  अब  तक
 कितनी-कितनी  धनराशि  खच्  की  गई
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 (m)  प्रत्येक  मामले  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  तथा  सम्बद्ध  मंत्रालय  के  बजट  से

 कितनी  धनराशि  खबं  को  गई

 किसी  मंत्री  को  आवंटित  बंगले  पर  विभिन्न  शीर्षों  के  अन्तग्गंत  धनराशि  खर्च  करने  के  लिए

 बित्त  मंत्रालय  ने  कितनी  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  हुई

 क्या  प्रत्येक  मामले  में  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  के  अनुसार  धनराशि  खर्च  की  गई
 यदि  तो  निर्धारित  सोमा  से  कितती  अधिक  धनराशि  खर्च  की  गई  है  और  इसके  कया  कारण

 और

 क्या  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  धनराशि  खर्च  करने  की  निर्धारित  अधिकतम  सीमा  के  बारे  में
 जारी  आदेश  की  एक  प्रतिलिपि  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 शहरी  विकास  संज्नी  म्रासोडी  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 से  मंत्रियों  को  आबंटित  किए  गए  आवासों  में  मरम्मत/नवोकरण  और
 परिबतंन  के  छोटे  निर्माण  कायं  भवन  की  मंत्री  की  आवश्यकताओं  और  निधियों  की  उपलब्धता  के
 आधार  पर  किए  जाते  मंत्रियों  को  आबंटित  किए  गए  आवासों  में  इस  प्रकार के  निर्माण  कार्यों  को
 करने  के  लिए  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करने  वाले  कोई  नियम  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  नहीं  किए
 गए  जहां  तक  फर्नीचर  की  आपूर्ति  का  सम्बन्ध  मंत्री  आवास  1962  के  नियम  4
 के  तहत  मंत्रियों  के आवासों  पर  फर्नीचर  के  लिए  मंत्री  के लिए  38,500  रुपए  की  उच्चतम  सीमा  और
 उप  मंत्री  के लिए  22,500  रुपए  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  और  विद्युत  उपकरण  निशुल्क
 दिए  जाते  हैं  ।  इस  नियम  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  सप्लाई  की  गई  फर्नीचर
 अथवा  विद्युत  उपकरण  की  प्रत्येक  मद  के  लिए  मंत्री  को  विभागीय  शुल्कों  सहित  उश्री  दर  से  किराए  का

 भुगतान  करना  जैसाकि  सरकारी  कमंचरियों  के  मामले  में  प्रयोज्य  निर्धारित  मूल्य  से अधिक
 किराया  मुक्त  फर्नीचर  और  विद्युत  उपकरण  सप्लाई  करने  के  लिए  किसी  भी  मंत्री  के  सम्बन्ध  में  कोई
 मंजूरी  जारी  नहीं  की  गई  हैं  ।

 बागान  भ्रम  1951  में  संशोधन

 4546.  श्री  साणिक  सास्याल  :  कया  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बागान  श्रम  1951  बागान  श्रमिकों  की  वर्तमान  भावश्यकताओं  को  पूरा
 करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  बागान  श्रम  1951  को  परिवर्तित  सामाजिक
 परिस्थितियों  के  अनुरूप  उपयुक्त  रूप  से  संशोधित  करने  के  लिए  कोई  विधेयक  लाने  का  विचार
 और

 यदि  तो  कब  ?

 क्षम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  से  बागान  श्रम  अधिनियम  के
 उपबन्धों  की  सम्बन्धित  राज्यों  के  श्रम  सचिवों  के  सम्मेलन  में  पिछली  बार  1984  में  पुमरीक्षा
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 की  गई  थी  जिसमें  इस  अधिनियम  को  अधिक  व्यापक  बनाने  के  लिए  और  संशोधनों  की  आवश्यकता

 £  पर  विचार  किया  गया  बागान  सम्बन्धी  त्रिपक्षीय  औद्योगिक  समिति  ने  विभिन्न  सुझावों  की  जांच
 की  तथा  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  सिफारिश  की  ।  ये  व्यवसाथिक  स्वास्थ्य  और  कमंकारों

 के  नियोजकों  तथा  कमंकारों  की  परिभाषा  और  शास्तियों  में  बृद्धि  आदि  से  सम्बन्धित
 संशोधन  के  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 सहकारी  समृह  आवास  समितियों  की  सदस्यता  को  जांच

 4547.  भ्री  कमल  चोधरी  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  द्वारा  पंजीयक  सहकारी  दिल्ली  द्वारा  फ्लेंटों  क ेआबंटन

 के  लिए  सहकारी  समूह  आवास  समितियों  की  सदस्यता  की  जांच  करने  के  बारे  में  3।  1985  को

 जारी  किए  गए  निर्देश  रह  कर  दिए  गए

 यदि  तो  उन  सहकारी  समूह  आवास  समितियों  के  नाम  क्या-क्या  जिनकी  सदस्यता

 की  जांच  उपर्युक्त  निर्देश  का  उल्लंघन  करके  वर्ष  1985  में  समितियों  द्वारा  अपने  सदस्यों  को  अवध  रूप

 से  फ्लैटों  का  आवंटन  करने  के  काफी  समय  पश्चात्  अर्थात्  वर्ष  1986,  1987  और  1988  में  पंजीयक

 सहकारी  समिति  द्वारा  की

 उस  प्राधिकारी  का  नाम  कया  है  जिसने  इस  जांच  करने  के  लिए  आदेश  विए  थे  तथा  आदेश

 किस  तारीख  को  दिया

 विलम्ब  से  की  गई  उक्त  जांच  के  दौरान  भुगतान  न  करने  वाले  दोषी  सदस्यों

 जिन्हें  फ्लैटों  के आवंटन  के  योग्य  नहीं  माना  उनका  ब्यौरा  क्या  और  समिति-वार  उन

 सदस्यों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनका  नामांकन  डी०  सी०  एस०  नियमों  के  नियम  65(5)  और  30(4)
 का  उल्लंघन  करके  किया  सहित  उल्लंघनों  भौर  अनियमितताओं  का  ब्यौरा  क्या  और

 |

 प्रत्येक  समिति  द्वारा  किए  गए  ऐसे  गम्भीर  उल्लंधनों  के  मामलों  की  कैसे  अनदेखी  की

 गई  ?

 शहरी  विकास  मंत्रो  मुरासोलो  :  से  (&)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 रिसर्य  एसोसिएट्स  को  दो  जाते  बालो  शिक्षाबत्ति  को  बेतन  मानना

 4548.  श्री  रासेश्वर  पाटोदार  :

 आओ  फूल  सस्द  थर्मा  :

 ओर  गंगा  चरण

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परियद  का  उन  आदेशों  को  कार्यान्यधन  करने  का  विधार
 जिनके  अनुसार  रिसच  एसोसिएद्स  को  दी  जाने  वाली  राशि  को  बेतन  माना
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।

 परारीय  जविकित्ता  अवुतंधान  परिषद  के  अन्तगंत  भवुवंधान  एसोमिएटों  के  वजीफ़े  की
 राशि  को  बढ़ाने  का  निर्णय  लिया  गया  है  जो  हस  प्रकार  है  :--

 2200-100-2700  रुपए  )
 2700-100-3200  ”

 )
 3200-100-3700  ”

 )
 3700-125-4325  ”

 )

 2200-100-2700  रुपए  के  स््लेब  में  2200  रु०  का  वजीफा  निर्धारित  किया  जा  सकता
 चनिंदा  अनुसंधान  एसोशिएटों  को  उच्चतर  सलैव  में  रखा  जा  सकता  है  यदि  इसका  पर्याप्त

 ओऔबित्य  हो  और  उच्च  स्तरीय  विषय  वार  चयन  समिति  द्वारा  ऐसी  सिफारिशें  की  गई  हों  और  उनका
 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  अनुमोदन  किया  गया  हो  ।  इसके  प्रति

 एसोशिएट  10,000  ₹०  प्रति  वर्ष  का  आकस्मिक  अनुदान  दिया  ये  वजीफे  की  संशोधित  दरें
 एक  1987  से  लागू  होंगी  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारी  भूमि  और  भवनों  पर  अवध  कब्जा

 4549.  झ  धत्ताा  भोरडइस्था  साइल  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे
 क्िः

 राजधानी  में  सरकारी  भूमि  और  भवनों  पर  अवंध  कब्जे  और  अनधिकार  प्रवेश  के  बारे
 में  सरकार  की  नीति  क्या  ओर

 सरकार  द्वारा  ऐसे  मामलों  में  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कायंगाही  की  जाती

 शहरी  बिकास  मंत्री  मुरासोली  :  और  सरकारी  भवनों  पर  अवैध
 कब्जे  और  अनधिकार  प्रवेश  को  गम्भीरता  से  लिया  जाता  है  ओर  बेदखली  के  लिए  अपराधियों  के  विरुद्ध
 कार्रवाई  की  जाती  है  तथा  आवश्यक  हो  तो  लोक  परिसर  अधिभोगियों  की  बेदखली

 1971  के  अनुसार  अभियोजन  के  लिए  कारंवाई  की  जाती  है  ।  )

 सरकारी  भूमि  पर  नए  अनधिक्षत  निर्माण/भतिक्रमण  की  अनुमति  न  सरकार  की  स्थायी
 नीति  साबंजनिक  अभिकरणों  को  कड़ी  सतकंता  बरतने  और  निवारक  कारंवाई  करने  का  निदेश  दिया
 गया  है  ।  दिल्ली  के  उप-राज्यपाल  के  अनुदेशों  के  जनता  द्वारा  अनधिक्षत  निर्माणों/अलि  कऋ्रमणों  की
 अविलम्थ  सूचना  देने  के  लिए  एक  तियंत्रण  कक्ष  भे  भी  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया
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 1979  को  योजना  के  ढांचे  पर  नई  योजनाएं

 4550,  श्री  धर्मेश  प्रसाद  वर्मा  :
 डा०  सो०  सिलवेरा  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  दिल्ली  में  रिहायशी  मकानों  की
 जरूरत  को  पूरा  करने  के  लिए  1979  की  योजना  के  ढांचे  पर  कोई  नई  योजना  तंचार  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 दिल्ली  में  रिहायशी  मकानों  को  समस्या  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपाय
 करने  का  विचार  है  ?

 शहरो  विकास  संत्री  मुरासोलोी  :  और  नहीं  ।  पहले  की  योजनाओं
 के  अन्तगंत  पंजीकृत  व्यक्षियों  का  मौजूदा  बकाया  पूरा  होने  से  पहले  कोई  नई  योजना  आरम्भ  करना
 वांछनीय  नहीं  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध  किए  गए  उपायों  में  भूमि  विकास  तथा  आवास  निर्माण  क्रियाकलाप  में
 तेजी  लाना  ओर  सहकारी  क्षेत्र  द्वारा  आवास  क्रिया-कलाप  को  प्रोत्साहन  देने  हेतु  सहकारी  समितियों  को

 भूमि  का  आबंटन  करना  शामिल  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  विकसित  रिहायशी  भूमि  की
 40%  भूमि  सहकारी  समितियों  को  आबंटित  करने  का  निर्णय  पहले  ही  लिया  जा  चुका  है  ।

 बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  दोर्धाषधि  उपाय

 4551.  श्री  सिश्रसेस  यादव  :

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :

 झ्रो  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  प्रथम  पंचवर्षीय  बोजना  से  सातकों  पंचवर्षीय  योजना  के

 बिहार  में  योजना-वार  बाढ़  नियंत्रण  योजनाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित  की

 इस  धनराशि  के  खच्च  करने  से  बिहार  में  बाढ़  नियंत्रण  में  कितनी  सहायता  मिली

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  बाढ़  नियंत्रण  के  बारे  में  कोई

 विमर्श  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नोतोश  :

 और  नीचे  दिए  गए  योजना-वार  व्यय  ने  अब  तक  2.92  मिलियन  हैक्टेयर  क्षेत्र  को  पर्याप्त  सुरक्षा
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 प्रदान  की  है  :

 ग्रोगना  वर्ष  रुपए

 पहली  योजना  54-56  5.16

 दूसरी  योजना  56-61  19.88

 तीसरी  योजना  61-66  13.65

 वाधिक  योजनाएं  66-69  5.31

 चौथी  योजना  69-74  23.62

 पांचवीं  योजना  74-78  58.41

 वाधिक  योजनाएं  78-80  41.38

 छठी  योजना  80-85  113.96

 सातवीं  योजना  85-90  218.30

 और  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  1957,  1964,  1971  और  1976  में  नियुक्त  की
 गयी  उच्च  स्तरीय  समितियों  ने  बाढ़ों  की  समस्या  का  अध्ययन  किया  हाल  ही  उत्तरी-पूर्बी  राज्यों
 तथा  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ोसा  के  लिए  अलग  से  वर्ष  1987  में  विशेष  समितियां
 भी  नियुक्त  की  गयी  इसके  ब्रह्मपुत्र  बोडं  और  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण  बोढ  की  पुनरीक्षण जिनमें  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुंड्यमंत्री  सदस्य  के  रूप  में  शामिल  में  मन््त्री  स्तर  पर
 समय  पर  बिचार-विमश  भी  किया  जाता  है  ।

 गुड़गांव  में  केख्लीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  ओषधालय  के  लिए  भवन

 4552.  भ्री  आर०  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्पाण  संत्रो  यह  बत
 कर  कि  |  है  बताने  की  कृपा

 (%)  क्या  यह  सच  है  कि  गुड़गांव  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजन
 लिए  कोई  अलग  भवन  नहीं

 योजना  ओऔषधालय  के

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  हरियाणा  राज्य  सरकार  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना का  निजी  भौषधालय  भवन  जुटाने  के  लिए  बातचीत  आरम्भ  करेगी  जोकि  एक  छोटे  अस्पताल  की  भांति कार्य  कर  हि

 क्या  गुड़गांव  के  वर्तमान  ओऔषधालय  में  अत्यधिक  भीड़  रहने  के  कारण  यहां  के  केन्द्रीय सरकार  स्वास्थ्य  योजना  का एक  और  औषधालय  खोलने  का  प्रस्ताव  भी  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 ees  -+-++---

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  गुड़गांव  में  केन्द्रीय
 सरकार  स्वास्थ्य  औषधालय  एक  किराए  के  निजी  भवन  में  कार्य  कर  रहा

 हरियाणा  नगर  विकास  प्राधिकरण  से  भू-खण्ड  के  आवंटन  के  लिए  पहले  ही  सम्पर्क  किया
 जा  चुका  है|

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अखिल  भारतीय  आयुषिशान  संस्थान  में  बाह्य  रोगी  विभाग

 4553.  श्री  राम  सागर  :  बया  श्ाश  ओर  नागरिक  पूतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 न्

 क्या  सरकार  का  विचार  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  के  बाह्य  रोगी  विभाग  का
 विकास  करने  का  क्योंकि  वहां  विशेषकर  हड्डी  रोग  और  प्रसूति  बाह्य  रोगी  विभाग  में  अत्यधिक  भीड़
 होती  '

 न्

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  से  अद्विल

 भारतीय  आयुवविज्ञान  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  बहिरंग  रोगी  विभाग  की  वर्तमान  इमारत  का  उपयोग

 इसकी  अधिकतम  क्षमता  तक  किया  जा  रहा  है  और  ऑर्थोपीडिक  और  स्त्री  रोग  विज्ञान  बहिरंग  रोगी

 विभाग  सहित  वर्तमान  बहिरंग  रोगी  विभाग  खण्ड  में  विस्तार  करने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 सेडिकल  कालेजों  में  दाखिले  के  लिए  प्रवेश  परोक्षाओं  में  समागता

 4554,  डा०  वेंकठेश  काबडे  :

 करी  बाल  गोपाल  मिश्र  :

 बया  स्वास्थ्य  और  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मेडिकल  कालेजों  में  दाखिले  के  लिए  विभिन्न  स्वायत्त  और  स्वतन्त्र  संस्थाओं  द्वारा

 भलग-अलग  प्रवेश  परीक्षाएं  आयोजित  की  जाती

 क्या  इन  परीक्षाओं  को  समान  रूप  से  आयोजित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  अखिल  भारतीय

 आयुविज्ञान  कलिज  ऑफ  मेडिकल  बनारस  हिन्दू  जबाहर  झाल  नेहरू
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 मेडिकल  जवाहर  लाल  नेहरू  चिकित्सा  शिक्षा  एवं  अनुसंधान

 स्नातकोत्तर  महात्मा  गांधी  आयुविज्ञान  वर्धा  आदि  ज॑से  स्वशासी  स्वतन्त

 उंस्थान  प्रवेश  परीक्षा  अलग  से  आयोजित  करते  हैं  ।

 (a)  और  भारत  सरकार  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ए०  बी०  लिसिटेड  को  मिलों
 की  पुतर्नवीकरण-सम्बन्धी  रिपोर्ट

 4555.  भी  थो०  शोलिवासम  प्रसाद  :  कया  वस्त्र  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  बी०  ए०  बी०  लिमिटेड  की  भमिलों  के  एकमुश्त
 पुननंबीकरण  के  बारे  में  समिति  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  ब्यवहाय॑  नहीं  पाया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  संसाधन  जुटाने  के  लिए  स्थायी  परिसम्पत्तियों  को  बेचना  सम्भव  नहीं  पाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्रो  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  से  पश्चिम  बंगाल
 में  वस्त्र  भिलों  की  विभिन्न  समस्याओं  की  जांच  करने  तथा  कारंवाई  के  लिए  उपचारी  उपाय  का  सुझाव
 देने  के  प्रयोजन  से  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  दो  सदस्यीय  समिति  की  किसी  भी  सुझाव/सिफारिश  पर
 कीई  विशिष्ट  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इस  समय  एन०  टी०  सी०  रिपोर्ट  के  क्रियान्वयन  के  लिए
 उठाए  जाने  वाले  कदमों  के  बारे  में  राज्य  सरकार  के  प्राधिकारियों  के  साथ  सम्पर्क  बना  रहा  है  ।

 गुंजरात  में  र्य  कपड़ा  सिलों  को  चाल  करना

 4566.  भी  काशीराम  राणा  :
 थभो  छोतूभाई  बेवजोभाई  गामित  :

 क्या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  की  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  करने
 का  कोई  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 इन  कपड़ा  मिलों  को  कब  तक  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  की  सम्भावना  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  कपड़ा  मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  न  किए  जाने  की  स्थिति  में  इन
 मिलों  और  राज्य  की  अन्य  भिलों  को  पुनः  चालू  करने  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  अथवा  उठाए
 जाएंगे  ?

 वस्त्र  मंत्री  ओर  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 और  (=)  राष्ट्रीयकरण  से  रुण्णता  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  जाता  और  सरकार

 नियमानुसार  ऐसे  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करेंगी  ।  फिर  भी  सरकार  अधक्षम  वस्त्र  मिलों  के  पुनरुद्धार  के

 लिए  हर  सम्भव  प्रयास  सरकार  ने  बन्द  पड़ी/रर्ण  लेकिन  अथंक्षम  पाई  गई  मिलों  की

 स्थापना  के  पैकेज  बनाने  तथा  उसका  क्रियान्वयन  करने  के  लिए  नौडीय  अभिकरण  की  स्थापना  की  है  ।

 सरकार  ने  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  के  लिए  सुधारात्मक  तथा  उपचारी  उपाय  निर्धारित

 करने  तथा  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिए  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  की  भी  स्थापना  की

 फिर  भी  तिवाए  इसके  और  कोई  विकल्प  नहीं  है  कि  गेर  अथंक्षम  मिलों  को  इस  शर्त  पर  बन्द  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  कि  कामगारों  के  हितों  की  रक्षा  की

 बिहार  में  सोन  नहर  परियोजना  का  आधुनिकोकरण

 ]
 4557.  श्री  एल०  यो०  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोन  नहर  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  परियोजना  केन्द्रीय  सरकार  के  पाप्त  झ्स्बित

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  और  इसे  कब  तक  स्वीक्ृति  प्रदान  की  और

 इस  परियोजना  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने

 का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :  से

 सोन  नहर  आधुनिकीकरण  परियोजना  सोपान  |  की  जांच  की  गई  है  ओर  उसे  तकनीकी-आथिक  झूप

 से  स्वीकार्य  पाया  गया  लेकिन  राज्य  सरकार  द्वारा  परियोजना  को  पर्याप्त  बजट  सम्बश्धी  सहायता

 प्रदान  न  किए  जाने  के  कारण  योजना  आयोग  द्वारा  निवेश  स्वीकृति  नहीं  दी  जा  सकी  राज्य  को

 आठवीं  योजना  में  उपयुक्त  आबंटन  का
 प्रस्ताव  करना  है  ।

 नशीले  ओऔषधों  के  सेवन  के  आदो  व्यक्तितयों  ओर  उनके  उपचार  के  बारे  में  सर्वक्षण

 4558,  श्री  हेत  राम  :  क्या  भ्रम  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  प्रमुख  नगरों  में  नशीले  औषधों  के  के  आदी  व्यक्तियों  को  संख्या  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
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 यदि  तो  सरकार  द्वारा  देश  में  नशीले  औषधों  का  सेवन  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या

 का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  और

 नशीले  औषधों  के  आदी  व्यक्तियों  क ेउपचार  के  लिए  सरकार  ने  क्या  उपाय  किए  हैं  और

 वर्ष  1990-91  के  दौरान  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  से  जी  कल्याण

 मन्ज्रालय  ने  वर्ष  198४  में  31  कस्बों  तथा  2  सीमान््त  क्षेत्रों  में  एक  समान  प्रपत्र  के  आधार  के  पर

 नशीली  दवाओं  के  दृरुषयोग  की  नशीले  पदार्थों  के  प्रयोक््ताओं  तथा  नशीली  औषधियों  के

 जिवारणाद॑  सेवाओं  के  मुल्याकन  हेतु  22  अध्ययन  श्रायोजित  किए  थे  ।  इसमें  कुल  6382  व्यसनियों  का

 नमुता  सर्वेक्षण  किया  गया  था  ।

 नशीले  दवाओं  के  सेवन  के  व्यसनियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  तथा

 सम्पूर्ण  देश  में  उनकी  संद्या  में  बृद्धि  को  रोकने  हेतु  108  परामश  36  निब्यंसन  केन्द्र  तथा  7

 उत्त  रवर्ती  देखभाल  केन्द्र  स्वैच्छिक  संगठनों  के  माध्यम  से  पहले  से  ही  स्थापित  किए  जा  चुके  चालू

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  दौरान  नशीली  दवाओं  के  दुरुपयोग  की  रोकथाम  के  कार्यक्रमों  के  लिए

 4.50  करोड़  रु०  का  प्रावधान  निश्चित  किया  गया  है  ।

 भारतोय  जनजातोय  सहकारी  विपणन  विकास  संध  के  पास  गौँद  का  भण्डार

 4559.  श्रीमती  जयन्ती  नवीमचन्द्र  मेहता  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जनजातीय  सहकारी  विपणन  विकास  संघ  लिमिटेड  आर०  आई०  एफ०
 ई०  के  पास  कितना  तथा  कितने  मूल्य  के  गौंद  का  भण्डार

 इस  संघ  ने  गौंद  के  भण्डारण  के  लिए  मुम्बई  में  एक  1990  से  कितने  गोदाम  और
 कार्यालय  किराए  पर  लिए  हैं  और  उनके  लिए  कितने  मासिक  किराए  का  भुगतान  किया  जाता  और

 ये  गोदाम  और  कार्यालय  किन-किन  एजेंसियों  से  किराए  पर  लिए  गए  हैं  ?

 क्रम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  विलास  :  की  स्थिति  के  अनुसार
 टी०  आर०  आई०  एफ०  ई०  ट्राइफेड  के  पास  उपलब्ध  गौंद  की  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 श्रेणी  मीट्रिक  टन  मूल्य  लाखों

 601.47  312.76  2.76

 ह

 802.83  341.67

 1324.12  440.88

 कुल  :  2728.42  1095.31  5.3]
 वन  खिलजी  ल्जग््श््ज्््ाअ्ल्  _  ज्क्पषलछढफढकरतनकफफएगकु्ुुा  बन
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 और  ट्राइफेड  द्वारा  गौंद  तथा  अन्य  वस्तुओं  के  भण्डा रण  के  लिए  एक  1990  के
 बाद  अम्बई  में  निम्नलिखित  एजेंसियों  से  2  गोदाम  क्रमशः  31325.00  र०  तथा  9922.75  र०  मासिक
 किराए  पर  लिए  गए  ।

 (1)  लीडंगेट  कॉटन  प्रेस

 16,  मेगजीन  दाहुखाना  बम्बई

 (2)  मंससं  प्रेमसेम  गम  प्राइवेट

 साल््ट  पाम  बम्बई  ।

 जनता  कपड़े  पर  राज-सहावता

 4560.  श्रीमती  हो  सनेम्भा  :
 भरी  हरीश  वाल  :
 बसे  जीकांत  दस  मरसिहराल  बाडियर  :

 क्या  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ते  जमता  कपड़े  पर  दी  जाने  बाली  राज-सहायता  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्या  खरकार  का  बिथार  इस  बढ़ाई  गई  राज-सहायता  को  बापस  लेने  का  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारंण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  प्रंत्री  शरद  :  हां  ।

 पिछले  2  सालों  के  दौरान  बान॑  की  कीमतों  में  बृद्धि  के  प्रभाव  को  मांशिक  रूप  में  कम
 करने  तथा  बुनकरों  को  मजदूरी  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  जनता  कपड़े  पर  दी  जाने  बाली

 राज-सहायता
 की  दर  1-7-1990  से  2.75  २०  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर  3.40  २०  प्रति  बर्ग  मीटर  कर  दी

 गई  है|

 नहीं  ।

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  प्रचलित  लागत  की  तुलना  में  यान  और  अन्य  कच्चे
 मालों

 क्री

 लागत  में  कन्नी  नहीं  आई  इसलिए  बढ़े  हुए  आधिक  सहायता  को  समाप्त  करने  से  जनता  कपड़े  का
 उत्पादन  किफायती  नहीं  रहेगा  तथा  कपड़े  की  बिक्री  कीमतों  को  बढ़ाने  तथा/या  हथक  रघा  बुनकरो  की

 मजदूरियां  कम  करने  की  आवश्यकता  होगी  जिससे  जनता  कपड़ा  योजना  का  मुक्षय  उद्देश्य  धूरा  नहीं
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 होस्योपैथिक  कार्मती  शिक्षा  का  संक्धत

 4661.  भ्री  ए०  अशोक  राज  :

 क्री  गंगा  चरण  रोधी  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  होम्योप॑थिक  फार्मेसी  शिक्षा  का  संवर्धन  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कह्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  से
 पैधिक  फार्मेत्तिस्टों  के  लिए  फार्मेसी  पाठ्यक्रम  में  प्रारम्भिक  डिप्लोमा  शुरू  करने  के  लिए  होम्योपैथिक

 फार्मेश्यूटिकल  साइंस  मिशन  आफ  इण्डिया  का  एक  अनुरोध  सरकार  को  प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  मामले  पर
 केन्द्रीय  होम्योपेथी  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  किया  गया  था  जो  देश  भर  में  होम्योपैथिक
 फार्मेसिस्टों  के  संस्थागत  प्रशिक्षण  की  अपेक्षा  और  मांग  पर  सहमत  थी  ।  उन्होंने  यह  भी  सुझाव  दिया
 था  कि  जब  तक  होम्योप॑थी  फार्मेसी  परिषद  का  गठन  नहीं  हो  जाता  तब  तक  यह  कार्य  भारतीय  फार्मेसी

 परिषद  को  सौंप  दिया  जाए  और  केन्द्रीय  होम्योपैथी  परिषद  में  से  पांच  सदस्यों  को  भारतीय  फार्मेसी
 परिषद  में  मनोनीत  किया  जा  सकता  है  ।

 उदयपुर  में  स्केनिंग  मशीन  के  लिए  बित्तोय  सहायता

 ]

 4562.  भो  गुलाब  चन्द  कटारिया  :  बया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  आदिवासी  बाहुलय  क्षेत्र  उदयपुर  मण्डल  में  स्केनिंग  मशीनਂ  की  स्थापना
 करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  का  विचार  और

 क्या  सरकार  का  उन  गरीब  और  आदिव।सी  लोगों  को  वित्तीय  सहायता  देने  का  विचार
 जो  उपचार  के  लिए  अन्य  स्थानों  पर  नहीं  जा  सकते  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  और
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कसर  राहुत  सोसाइटी  से  प्रस्ताव

 4553.  प्रो०  महादेव  शिवनकर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कसर  राहत  सोसाइटी  ने  स्वास्थ्य  महाराष्ट्र  के  माध्यम  से  केन्द्रीय  सरकार  को
 18  1989  और  6  1990  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथबा  कीजा  रही
 और

 इस  सम्बन्ध  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण

 स्थास्प्य  एवं  परियार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  :  से  कसर

 राहत  नागपुर  ने  राष्ट्र  सन्त  टुकदोजी  कसर  अस्पताल  और  अनुसंधान  केन्द्र  को  एक  क्षेत्रीय
 कसर  कैन्द्र  के  रूप  में  मान्यता  देने  क ेलिए  दिनांक  19-1-1989  के  पन्न  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  माध्यम
 से  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  महाराष्ट्र  सरकार  और  इस  सोसाइटी  को  ।989  में  एक  उत्तर
 भेजा  गया  ।  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केसर  की  रोकथाम  करने  और  इसका  शुरू  में  ही  पता
 लगाने  पर  जोर  दिया  गया  है  और  किसी  भी  आयुविज्ञान  संस्थान  को  एक  क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्र  में  बदलने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 सरदार  सरोधर  परियोजना

 4564.  भ्री  रतिलाल  कालोदास  वर्मा  :  बया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  नमंदा  सागर  और  सरदार  सरोबर  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  किन्हीं
 नाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  मोतोश  :  ओर

 सरदार  सरोबर  परियोजना  के  लिए  सरदार  सरोवर  विद्युत  मुख्य  नहर  तथा  कुछ
 रिणयों  सम्बन्धी  निर्माण  गतिविधियां  पूरे  जोरों  पर  चल  रही  नमंदासागर  परियोजना  के  लिए  बांध

 के  आधार  तथा  विद्युतघर  और  सुरंग  ब्यपवर्तन  की  खुदाई  का  कार्य  प्रगति  पर  नदी  तल  में  काफर

 बांध  पर  कार्य  आगामी  कार  सत्र  में  शुरूहोने  की  भाशा  इन  दोनों  परियोजनाओं  पर  काम  शीघ्र

 किए  जाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 आयुर्वेद  उपचार

 4565.  डा०  लक्ष्मीता  रायण  पाण्डेय  :

 भरी  प्यारेशाल  खण्डेलवाल  :

 क्या  स्थास्थ्य  भर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  कुछ  देशों  के  अस्पतालों  में  आयुर्वेद  उपचार  के  लिए  सुविधाएं  विद्यमान

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  विदेशों  में  आयुर्वेदिक  चिकित्सा  प्रणाली  के  लिए  विशेषज्ञता  भौर
 ज्ञान  के  रूप  में  अपना  योगदान  देने  के  लिए  कदम  उठाए  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  :  हां  ।

 और  इस  बारे  में  विदेशों  से  प्राप्त  हुए  अनुरोधों  पर  सकारात्मक  उत्तर  दिए  जाते
 विदेशों  के  विद्वान  भी  हमारी  आयुर्वेदिक  संस्थाओं  में  उपलब्ध  शंक्षिक  सुविधाओं  का  लाभ  उठाते
 मारीशर  सरकार  के  अनु रोध  पर  एक  आयुर्वेदिक  विशेषज्ञ  को  वर्ष  1988  के  दौरान  दो  मास  के  लिए
 भेजा  गया  इसके  अतिरिक्त  आयुर्वेद  में  विशेषज्ञों  का  आदान-प्रदान  मंगोलिया  गणराज्य  के  साथ  भी
 किया  गया  है  ।

 दिल्लो  बिकास  प्राधिकरण  की  भूमि/फ्लेटों  का  अम्तरण

 4566.  भरी  जे०  पी०  अप्रथाल  :  क्या  शहरी  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  सरकार  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  जमीन  अथवा  प्लैटों  की  दूसरे  व्यक्ति  को
 अन्तरित  करने  की  कोई  भोजना  बनाई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  सहकारी  भूमि  कोਂ  केबल  किसी  रक्त  सम्बन्धी  को  ही  अन्तरित  किया
 जा  सकता

 यदि  तो  बया  सरकार  का  विचार  अग्सरण  की  इस  थोजना  का  विस्तार  अन्य  श्रेणियों  के
 लोगों  तक  भी  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  बिकास  मंत्री  भुरासोली  :  और  वर्तमान  मार्ग-लिदेशनों  के  अनुसार
 डी०  डी०  ए०  फ्लैटों  का  अस्तरण  न  केवल  रबत  सम्बन्धियों  भूमि  के  मूल्य  में  50%  की
 अनाजित  बृद्धि  की  क्सूली  के  पश्चात्  मुख्तारनामे  और  करारतामे  के  आधार  पर  बेचमे  के  मामलों  में
 भी  फ्लैटों  के  अन्तरण  की  अनुमति  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूमि  के  बारे  में  इस  प्रकार  के  कोई
 अन्तरण  की  इस  समय  अनुमति  नहीं  है  ।

 से  (&)  नीति  अनुसार  उप-पट्टा  भूखण्डों  का  अन्तरण/परिवर्तन  केवल  रक्त  सम्बन्धियों  में

 अनुमेय  है  ।  के  जरिए  उत्तराधिकार  की  स्थिति  पट्टा/उप-पट्टा  विलेख  के  क्षत्तों  बौर
 निबन्धों  के  तहत  अनाजित  वृद्धि  की  पट्टाकर्त्ता  के  भुगतान  करने  की  शर्त  रक्त-सम्बन्ध  से  बाहुर
 अन्तरण  अनुमेय  है  ।  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  जिससे  ऐसा  न  हों  कि  कदाचार  को

 प्रोत्साहन  मिले  ।

 क्षेत्र  उपक्षमों  के  कार्यालयों  का  स्थानांतरण

 4567.  श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्या  शहरी  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बष  1990-91  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  उपक्रमों  क ेकिन-किन  कार्यालयों  को  दिल्ली  से  नागपुर
 तथा  अन्यत्र  स्थानांतरित  करने  का  विचार  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्री  मुरासोली  :  27  सावंजनिक  क्षेत्र  जिन्हें  दिल्ली  से

 बाहर  स्थानांतरित  करने  का  प्रस्ताव  है  तथा  स्थानांतरण  1990  तक  पूरा  करने  के  लिए  नोटिस  भेजे

 गए  की  एक  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  अन्तरिम  योजना  के  अन्तरगंत  पता  लगाए  गए  प्रमुख  कस्बों  अर्थात्
 बुलन्दशह  र-खर्जा  पलवल-रिवाड़ी-दारूहेड़ा-भिवानी  पानीपत

 तथा  अलवर  में  स्थानांतरित  करने  के  बारे  में  उन्हें  सूचित  किया  गया  यद्यपि  नागपुर  में  उनके
 स्थानांतरण  पर  कोई  रोक  नहीं  थी  क्योंकि  विशेष  रोक  केवल  यह  थी  कि  उन्हें  कलकत्ता  अथवा
 मद्रास  जैसे  महानगरों  में  से  किसी  में  भी  स्थानांतरित  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 विवरण

 सा्जनिक  क्षेत्र  प्रतिष्ठानों  को  सूथोी  जिम्हें  दिल्लो  से  बाहर  स्थानांतरित
 करने  का  निर्णय  लिया  गया  है

 क्रम  कार्यालय  का  नाम
 सं०

 2

 1.  नेशनल  सीड्स  कार्पोरेशन  लि०

 2.  स्टेट  फार्म  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  लि०

 3.  सेन्ट्रल  वेयरहा  उर्सिंग  कार्पोरेशन

 4.  फूड  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया

 5,  होस्पिटल  सर्विस  कंप्रलटैंसी  कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  लि०|

 6.  बायुदूत

 7.  हैलीकोपटर  कार्पोरेशन  भ्राफ  इण्डिया

 8.  एयरलाइन्स  एलाइड  सबिस  लि०

 9.  नेशनल  एयरपोर्ट  अथार्टी  आफ  इंडिया

 10.  नेशनल  स्माल  इंडस्ट्रीज  कार्पोरेशन  लि०

 11.  नेशनन्न  फर्टीलाइजर  लि०

 12.  फार्टीलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया

 13.  हिन्दुस्तान  फर्टीलाइजर  कार्पोरेशन  लि०

 14.  फोसपेट  तथा  कंमिकल  लि०
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 15.  पाराद्वीप  फासपेट  लि०

 16.  इंडो-बर्मा  पेटरोलियम  कम्पनी  लि०

 17.  नेशनल  हाइड रो  इलेैक्टिक  पावर  कार्पोरेशन

 18.  नेशनल  टंक्सटाइल  कार्पोरेशन  पंजाब  तथा  राजस्थान

 19.  मिनरल  तथा  मेंटल  तथा  ट्रेडिग  कार्पोरेशन  इंडिया  लि०
 20.  स्टेट  ट्रेंडिग  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लि०

 21.  नेशनल  थर्मल  पावर  कार्पोरेशन  लि०

 22.  रूरल  इसक्ट्रीकफीकेशन  कार्पोरेशन  लि०

 23.  नेशनल  पोजक्ट  कश्सटैक्शन  कार्पोरेशन  लि०

 24.  भारत  हैवी  इलैक्ट्रीकल  लि०

 25.  सीमेंट  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया

 26.  भारत  एलमूनियम  कम्पनी  लि०

 27.  नेशनल  टेक्सटाइल्स  कार्पोरेशन  लि०

 केसर  बेख-रेख  ओर  अनुसंधान  केस

 4568.  भो  कुसुम  कृष्ण  भूति  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याथ  पत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  दिल्ली  में  धर्मंशिला  कसर  फाऊन्डेशन  द्वारा एक  आधुनिक  ओर  वृहद  कसर  देख-रेख  और  अनुसंधान  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 सरकार  ओर  बिश्व  स्वास्थ्य  संगठन  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इसे  कितनी  राजसहायता ओर  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  का  विचार  किया  गया  और

 रोगियों  को  विशेषकर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  किस  प्रकार  की  सेवाएं  उपलब्ध  कराए जाने  का  विच्वार  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।
 धर्मशिला  कैंसर  फाऊण्डेशन  एवं  अनुसंधान  जो  एक  स्वेच्छिक  संगठन  ने  सूचित
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 किया  है  कि  उनका  आधुनिक  सुविधाओं  से  युक्त  एक  गहन  कैंसर  परिचर्या  और  अनुसंधान  केन्द्र  खोलने
 का  प्रस्ताव  है  ।

 इस  केन्द्र  को  इमदाद  या  वित्तीय  सहायता  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इस  केन्द्र  का  निम्नलिखित  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव  है  :

 1.  शल्य  चिकित्सा

 2.  रसायचिकित्सा

 3.  विकिरण  चिकित्सा  तथा  ब्रंकिथिरेपी

 4,  अस्थि-भज्जा  प्रतिरोपण

 5.  आपरेशन  के  बाद  पुनःस्थापन

 6.  दर्द  राहुत  और  मरणासन्न  व्यक्ति  के  जीवन  क्षणों  में  सुधार  ।

 आवुर्थेद  ओर  यूनानी  चिकित्सा  पद्धति  हेतु  निदेशालय

 4569.  श्रीमती  सुभाषिनी  अलो  :

 की  सनोरंजन  भक्त  :
 भी  सी०  शीमियासन  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कह्याण  सघंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  आयुर्वेद  और  यूनानी  चिकित्सा  पद्धति  हेतु  राजधानी  में  एक  केम्द्रीय
 निदेशालय  की  स्थापना  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 निदेशालय  को  कौन  से  कार्य  सौंपे  गए

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  में  एक  अखिल  भारतीय  आयुर्वेद  विश्वविद्यालय  खोलने  का  विचार
 भौर

 यदि  तो  क्या  ऐसा  भारत  के  विभिन्न  राज्यों  से  परामर्श  करके  किया  गया

 स्थास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  से  भा
 चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथी  के  आधारभूत  ढांचे  को  सूदृढ़  करने  के  लिए  मन्त्रालय  में  भा
 बिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपंथी  का  एक  विभाग/निदेशालय  स्थापित  करने  के  एक  प्रस्ताव  पर  सरकार
 विशार  कर  रही  विस्तृत  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहे

 और  (3)  बआाबुर्बेद  और  यूनानी  ओऔषध  का  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  एक
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  1990  में  सलाहकार

 योजना  आयोग  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की  गयी  समिति  को  अभी  अपनी
 रिफोटट  प्रस्तुत  करनी  है  ।
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 अल्पसंक्यक  आयोग  को  संब्धानिक  दर्जा  बिधा  आना

 4570.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केस्द्रीय  सरकार  का  अल्पसंझ्यक  आयोग  को  संवंधानिक  दर्जा  देने  के  लिए  संसद  में

 एक  विधेयक  पेश  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  यह  विधेयक  संसद  में  कब  तक  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 भ्रम  एवं  कल्याण  मंत्रो  राम  विलास  :  और  वह  मामला  विचाराधीन
 है  ।

 शहरी  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को  चिशेथष  अगुराम

 4571.  भरी  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्या  शहरी  जिकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 वया  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्य  में  शहरी  विकास  हेतु  विशेष  अनुदान
 देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  विकास  संत्री  म्रासोली  :  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  ऐसा  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 छोटानागपुर  और  संयालपरगना  क्षेत्रों  की  सिचाई  क्षमता

 | आर
 ]

 4572.  भ्री  रीत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  बया  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  छोटानागपुर  और  संथालपरगना  क्षेत्र  प्राकृतिक  घाटियों  और
 जलाशयों  से  घिरे  हुए

 वया  इन  क्षेत्रों  की  सिंचाई  क्षमता  नगण्प  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन  क्षेत्रों  में  बेहतर  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  रूषि  एवं  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  भन्रो  :

 हां  ।
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 से  नहीं  ।  26  मध्यम  स्कीमें  कक्र्यान्वित  की  जा  रही  हैं  जो  इन  क्षेत्रों  को  लाभ
 पहुंचा  रही  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  सिंचाई  क्षमता  की  प्रत्याशित  उपलब्धि  और  उपयोग  क्रमश
 42.12  हजार  हेक्टेयर  जौर  34.81  हजार  हेक्टेयर  जबकि  इस  क्षेत्र  में  91.67  हजार  हेक्टेयर  की

 क्षमता  है  ।

 उचित
 दर  बुकातों  के  सेटअर्स  का  विस्तार

 ]
 4573.  धी  बबनराब  हाक्े  :  कया  लाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  उजित्त  दर  दुकानों  के  नेटवर्क  का  वर्षों  से  विस्तार  हो  रहा

 यदि  तो  1985  से  1990  के  उजित  दर  दुकानों  की  संख्या  में
 राज्य-वार  किलने  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 कया  दूरस्थ  और  उन  क्षेत्रों  में  जहां  पहुंचने  के  साधन  नहीं  आदिवासी
 आबादी  को  इस  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करने  के  विशेष  महत्व  को  देखते  हुए  वहां  उचित  दर  दुकानें
 खोलने  पर  बल  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (5)  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  गत  दो  बर्षों  के  दौरान  वर्षबार  आवश्यक

 वस्तुओं  का  राज्यवार  आबंटन  और  उन  राज्यों  द्वारा  इन  वस्तुओं  की  क्रास्ति  के  भरे  में  स्थिति  क्या

 है  ?

 खास  ओर  मामरिक  पूति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  हां  ।

 1985  से  1990  तक  उचित  दर  की  दुकानों  की  संछया  में  हुई  प्रतिशत

 बृद्धि  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  पर  दिया  गया  है  ।

 ओर  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  स ेअनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंउचित  दर
 की  दुकानों  के  कवरेज  का  आकलन  करें  ताकि  जिन  क्षेत्रों  में  ये  दुकानें  नहीं  वहां  उन्हें  खोला  जा  सके  ।

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  स्थिर  उचित  दर  की  दुकानें  नहीं  खोली  जा  सकती

 वहां  के  रेगिस्तानी  तथा  आविवासी  क्षेत्रों  में  रहने  बाले  उपभोक्ताओं  की

 सुविधा  के  लिए  मोबाइल  वैनें  चलाई

 केन्द्रीय  सरकार  की  एक  योजना  जिसके  तहत  राज्यों  को  चलती-फिरती  दुकाने  चलाने  के

 लिए  वाहन  खरीदने  हेतु  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  1985-86  से  1989-90  9-90  की  अवधि  के  दौरान

 राज्यों/मंष  राज्य  क्षेत्रों  को  वाहन  खरीदने  के  लिए  लगभग  877  लाख  रुपए  दिए  गए

 एक  ब्यौरा  और  पर  दिया  गया

 है  जिसमें  1988  तथा  1989  के  दोरान  भायातित  लाश  तैलों  तथा  मिट्टी  के  तेल

 के  आबंटन  तथा  उनकी  छठाई  गई  मात्रा  का  ब्योरा  दिया  गया
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 ee

 1985  की  तुलना  में  1990  में  उचित  इर  की  दुकानों  को

 संख्या  में  हुई  प्रतिशत  बृधि

 |.

 क्रम  राज्य/ंधराज्यक्षेत्र  1985  की  तुलना  में  1990

 सं०
 में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि

 2  |

 1...  आंध्र  प्रदेश  9.4

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  --

 3...  असम  13.6

 4...  बिहार  1.5

 5...  गुजरात  16.4

 6.  दमन  तथा  दोब  27.8

 7.  हरियाणा  9.3

 8...  हिमाचल  प्रदेश  13.3

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  13.9

 10.  कर्नाटक  5.5

 11.  केरल  5.0

 12.  मध्य  प्रदेश  22.6

 13.  महाराष्ट्र  6.8

 14...  मणिपुर  19.1

 15.  36.7

 16.  मिजोरम  1.1

 17.  नागालैण्ड  97.5

 18...  उड़ीसा  8.0

 19.  पंजाब  2.0

 20.  राजस्थान  8.5

 21.  सिक्किम  14.6
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 2

 22.  तमिलनाडु  3.1

 23.  त्रिपुरा  19.2

 24.  उत्तर  प्रदेश  73.7

 25.  पश्चिम  बंगाल  4.3

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  दीपसमूह  26.8

 27.  चण्डीगढ़  20.9

 28.  दादरा  तथा  मगर  हबेली  16.3

 29.  दिल्ली  15.0

 30.  लक्षद्वीप  20.0

 31.  पांडिबेरी  29.7

 14.1

 1988-1989  के  बोरान  चायल  का  राज्यवार  भाबंदन  तथा  उठाई  गई  मात्रा

 क्रम  राज्य/संघ
 सं०  राज्य  क्षेत्र

 आबंटन

 2  3

 1.  आंध्र  प्रदेश  845.0

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  78.9

 3.  असम  440.0

 4.  बिहार  200.0

 5.  गोवा  52.2

 6.  गुजरात  420.0

 833.8

 68.8

 444.3

 50.2

 46.8

 391.8

 मी०  टन

 1989

 आबंटन  उठाई
 गई  मात्रा

 5  6

 850.0  875.7

 87.9  67.8

 420.0  396.4

 150.0  57.0

 47.1  45.1

 350.0  240.6



 लिखित  उत्तर

 च्न्जि

 2

 .  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश

 21.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.
 पांडिेचिरी
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 जम्मू  तथा  कश्मीर

 .  कनेटिक

 -  कैरल

 .  मध्य  प्रदेश

 «  महाराष्ट्र
 »  मणिपुर
 -  मेघालय

 «  भिजोरम

 .  नागालैंड

 «  उड़ीसा

 »  पंजाब

 -  राजस्थान

 .  सिक्किम

 -  तमिलनाडु
 -  त्रिपुरा
 »  उत्तर  प्रदेश

 «  पश्चिम  बंगाल

 «  अण्डमान  व  निकोबार

 दीपसमृह

 चण्डीगढ़

 दादरा  व  नगर  हवेली

 दिल्ली

 दमन  तथा  दीव

 लक्षद्वीप

 जा

 3  4  5  6

 38.0  26.4  30.0  20.1

 67.5  67.0  78.0.  59.1

 277.0  "235.2  245.0  224.6

 610.0  612.3  510.0  490.7

 1550.0  1647.7  1270.0  1264.9

 250.0  207.5  310.0.  207.9

 750.0  724.4  675.0  659.8

 66.0  41.9  78.0  55.0
 114.0  ALS  116.0  116.0

 83.0  81.8  90.0  90.0
 105.0  90.8  88.0  80.8

 325.0  273.8  .  312.5  175.1
 18.0  6.1  2.1
 48.0  19.8  39.2  7.1
 55.0  49.60  54.0  16.9

 725.0  690.6  605.0  621.5
 152.0  132.9  151.63  131.6
 510.0  396.5  405.0  286,5

 1070.0  876.2  810.0  563.7
 15.0  4.7  19.5  6.7

 6.0  5.9  5.0  3.8
 3.6  3.4  6.0  0.2

 300.0  265.6  260.0  211.3
 5.4  2.1  5.45  0.2
 5.5  5.5  5.5  4.7

 __  30.0  3.9  25.0  4.1

 9215.1

 8409.6
 8113.78



 14  1912  लिखित  उत्तर

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  गेहूं  का  राज्यवार  अभ्यंटन  तथा  उठाई  गई  भाज्रा

 मी०  टन

 क्रम  राज्य/संघ
 1988  1989

 सं०  राज्य  ककਂ  ----  ——

 आबंटन  उठाई  आबंटन  उठाई
 गई  मात्रा  गई  मात्रा

 1  2  3  4  5  6

 आंध्र  153.0  110.0  136.0  116.5
 '

 2,  अरुणाचल  प्रदेश  9.6  4.5  11.88  7.0
 “  3.  असम  237.8  221.9  191.5  190.5

 +.  बिहार  834.0  668.5  675.0  616.8

 $.  गोवा  18.0:  17.4  24.64  20.3

 6.  ग्रूजरात  840.0  761.9  750.0  490.2

 7.  हरियाणा  300.0  135.5  291.0  61.4

 8.  हिमाचल  प्रदेश  155.0  124.9  131.0  109.3

 9.  जम्मू  तथा  कश्मीर  175.0  119.0  247.0  142.9

 10.  कर्नाटक  205.0  174.4  231.5  218.3

 11.  केरल  23.5.0  153.6  211.5  204.2

 12.  मध्य  प्रदेश  410.0  300.4  392.1  278.7

 13.  महाराष्ट्र  _._........  1045.0.  ....-  2926.0  ...  .  AQL9.5.  _  _..  LSS.

 14.  मणिपुर  «  24.0  8.4  27.2  14.4

 15.  मेघालय  25.2  24.4  25.4  23.9

 16.  मिजोरम  12.6  7.3  13.3  12.6

 17.  नागालंष्ड  24.0  23.0  58.2  53.1

 18.  उड़ीसा  249.0  200.0  257.0  235.7

 19.  पंजाब  85.0  9.2  61.75  7.2

 20.  राजस्थाम  1090.0  930.5  790.0  618.5



 लिखित  उत्तर  1990

 1  2  3  4  5  6

 21.  सिक्किम  3.0  2.4  5.85  2.3

 22.  तमिलनाडु  360.0  136.8  363.0  241.2

 23.  त्रिपुरा  30.0  16.4  30.3  14.1

 24.  उत्तर  प्रदेश  695.0  520.8  715.5  465.3

 25.  पश्चिम  बंगाल  1072.0  964.8  995.5  880.5

 26.  अण्डमान  तथा  निकोबार  8.4  2.9  9.8  2.0

 दीपसमूह

 27.  चण्डीगढ़  21.6  16.4  24.2  19.6

 28.  दादरा  व  नगर  हबेली  1.2  1.1  1.22  0.1

 29,  दमन  व  दीव  1.75  0.9  1.87  0.4

 30.  दिल्ली  600.0  525.7  685.0  619.5

 31.  लक्षद्वीप  0.08  न  0.1  क्र्प

 32.  पांडिचेरी  3.45  शृम्य  3.02  1.0

 कुल  :  8923.68  7209.0  8580.83  6855.1

 50  मी०  टन  से  कम  ।

 जा  अभय  कफानया  अिजनय-++

 प्रति  व्यक्ति  425  प्राम  को  उपलस्धता  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 लेबी  लीनी  का  राज्यवार  भासिक  कोटा

 ह  मी०  टन

 क्रम  सं०  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र
 ह

 1987  से  आगे
 मासिक  कोटा

 2  3...

 1.  आंध्र  प्रदेश  25281

 2.  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमृह  247

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  314

 126



 14  1912  लिखित  उत्तर

 3...  नी  भ  न  श  हे:ग।ाासस+  अन्स्स-कससससफससफ5फअफफफ  सफकफकसक कक्न्नच्-४त०७-पससलसफ ससकक्ख  सफसनेंंरुरुरन्ॉञ८₹रघज95प्््््््त+-+-+  ः

 1  2  3

 4  असम  9617

 5  बिहार  33469

 6.  जण्डीगढ़  372

 7  दादरा  तथा  नगर  हवेली  51

 8  दिल्ली  8721*

 9.  दमन  तथा  दीव  539

 10...  16194

 11.  हरियाणा  6386

 12.  हिमाचल  प्रदेश  2019

 13,  जम्मू  तथा  कश्मीर  2884

 14...  कनटिक  17769

 15.  केरल  11953

 16.  लक्षद्वीप  71

 17.  मध्य  प्रदेश  25031

 18...  महाराष्ट्र  29938

 19...  मणिपुर  694

 20.  मेघालय  662

 21...  मिजोरम  261

 22.  नागालैण्ड
 426

 23...  उड़ीसा  12393

 24,  पांडिचेरी  400*

 25.  पंजाब
 7945

 26...  राजस्थान  16914

 27.  सिक्किम
 165

 28...  त्रिपुरा  1001

 29.  तमिलनाडु
 22547

 127



 लिखित  उत्तर  -  5

 2  3

 30.  उत्तर  प्रदेश  52926

 31.  पश्चिम  25888  ,

 हि  योग  :  333068

 +मई  से  आगे  दिल्ली  तथा  पांडिचेरी  के  लिए  क्रमशः  कोटे  में  10:2  मी०  टन  की  वृद्धि  की

 1988-89  के  दोरान  आयातित  खाद्य  तेलों  के आवंटन  तथा
 उनको  उठाई  गई  मात्रा  का  राज्यवार  विधरण

 मी०  टनों

 क्रम  राज्य/पंथ  1988  1989
 सं०  राज्य  क्षेत्र  ———  ———

 आबंटन  उठाई  आबंटन  उठाई
 गई  मात्रा  गई  मात्रा

 1  2
 या

 3  वर
 ्

 5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  136350  127585  25400  22327

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  825  92  530  35
 3.  असम  5150  2055  1650  155

 4.  बिहार  15100  10548  4420  2127

 5.  गोवा  7760  7072  4650  4380

 6.  गुजरात  170050  163582  36700  28404

 7.  हरियाणा  19750  6449  3200  1034

 8.  हिमाचल  प्रदेश  16400  9702  6850  5810
 9.  जम्मू  व  कश्मीर  13760  7566  8740  4451

 10.  कर्नाटक  72800  70308  21100  15680

 11.  केरल  77850  59184  34800  33651

 12.  मध्य  प्रदेश  67000  49508  23400  11916

 13.  महाराष्ट्र  191650  194263  104300  91754



 14  1912  लिखित  उसर

 2  रा  3  4  5  6

 14.  मणिपुर  7660  7099  2800  2323

 15.  मेघालय  5350  4294  1900  1242

 16.  मिजोरम  5170  2781  3600  2075

 17.  नागालैण्ड  6530  5499  4180  3356

 18.  उड़ीसा  27800  18872  6480  4922

 19.  पंजाब  19290  9014  3400  1024

 20.  राजस्थान  28480  13471  3600  562

 21.  सिक्किस  3010  586  1140  465

 22.  तमिलनाडु  111650  97154  37300  41266

 23,  त़िपुरा  4460  4429  1530  260

 24.  उत्तर  प्रदेश  62260  27340  7600  2116

 25.  पश्चिम  बंगाल  1375210  132500  70000  58200

 26.  अण्डमान  व  निकोबार  1075  858  1342  535

 दीपसमूह

 27.  चण्डीगढ़  2140  1342  810  411

 28.  दादरा  व  नगर  975  661  504  471

 हवेली

 29.  दमण  व  दीव  1120.  .  590  740  487

 30.  दिल्ली  50500  41198  19450  12003

 31.  लक्षद्वीप  610  285  400  240

 32.  पांडिबेरी  5350  $723  5140  4082

 कुल  :  1275375  1078609  447656  358164
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 5  1990
 लिक्षित  उत्तर

 1988-89  के  दोराम  मिट्टी  के  तेल  आवंटन  तथा  उनकी  उठाई  गई

 सात्रा  का  राज्यवार  विधरण

 मी०  टनों

 क्रम  राज्य/व्ंष  1988  1989

 सं०  राज्य  क्षेत्र  नाजाजजजइडक्+/८प+भऋज  पापा

 आबंटन  उठाई  आवंटन  उठाई
 गई  मात्रा  गई  मात्रा

 1  2  3  4  5  6

 1.  असम  229990  37679  235491  239366

 2.  आंध्र  प्रदेश  520100  462671  550771  539520

 3.  बिहार  427552  428081  454341  454828  28

 4.  गुणरात  692275  696054  735907  739042

 5.  हरियाणा  137655  137411  142579  143188

 6,  हिमाचल  प्रदेश  34890  35279  35516  36941

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  60785  61759  65733  71714

 8.  कर्नाटक  398925  404782  420713  421599

 9.  केरल  238642  239446  251255  250274

 10.  मध्य  प्रदेश  346602  345823  362965  362206

 11.  महाराष्ट्र  1311540  1320481  1415842  1419937

 12.  मणिपुर  18785  20511  20110  21599

 13.  मेघालय  16190  17644  15566  16739

 14.  नागालैण्ड  9680  10972  9907  10896 6

 उड़ीसा  141049  864  150305  165722

 16.  पंजाब  287480  285754  300450  312750

 17.  राजस्थान  237586  238347  251164  253278

 18.  सिक्किम  6510  8663  7066  13188

 19.  तमिलनाडु  581580  581422  623573  628154
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 14  1912  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4  5  6

 20.  त्रिपुरा  20275  21466  20843  21779

 21.  उत्तर  प्रदेश  811748  819845  881067  890049

 22.  पश्चिम  बगाल  657820  662818  698556  708873

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  3970  3884  3823  4137

 द्वीपसमृह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  9570  13553  9589  15082

 25.  चण्डीगढ़  18490  15256  19683  17472

 26.  दादरा  व  नगर  हवेली  30445  29266  5750*  5737*

 27.  दिल्ली  210870  200353  224394  209253

 28.  मिजोरम  6330  7017  6023  8930

 29.  पांडिचरी  12920  12977  13967  13872

 30.  लक्षद्वीप  770  242  822  188

 31.  गोवा  गा  शा  25546  6953

 *दम्मण  ब  दीव  सहित  ।

 बसन््त  कक्ष  में  मकानों  का  मिर्माण

 4574.  श्री  बागुत  सुस्यरूई  :  क्या  शहरो  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वसन््त  कुंज  नई  दिल्लो  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कुल  कितने  मकान  बनाने  का

 प्रस्ताव

 अब  तक  कितने  मकान  बनाए  गए  हैं  और  कितने  मकान  आबंटित  किए  जा  चुके

 अब  तक  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  कितने  मकान  आबंटित

 किए  गए  हैं  और  कितने  आवंटित  किए  जाने

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  मध्यम  आय  बगे  और  उच्च

 आय  बर्ग  के  अलग-अलग  कितने  फ्लैट  बनाए  हैं  और  अब  तक  कितने  फ्लैट  आवंटित  किए  जा  चुके
 और

 (=)  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  अलग-अलग  कुल  कितने  फ्लेंट

 आवंटित  किए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्रो  म्रासोलो  :  18,018  |



 लिखित  उत्तर
 5  1990

 31  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  9087  1

 इस  रिहायशी  योजना  के  केवल  212  पंजीकृत  व्यक्त  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति

 के  हैं  तथा  उन  सभी  को  फ्लैट  आवंटित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 और  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  उच्च  आय  वर्ग/मध्यम  आय  वर्ग  के

 ,  फ्लैटों  क ेलिए  फिलहाल  अन्य  कोई  योजना  का  प्रस्ताव  नहीं  है  तथा  इस  समय  इस  क्षेत्र  में  उन्हें

 सूचित  जाति/अनुसचित  जभ्जाति  को  आधघंदित  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रामोण  स्थास्थ्य  गाइड  का  मानदेय

 ]

 4575.  श्री  हरि  केवल  प्रसाद  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइडों  को  दिया  जाने  वाला  मामदेयਂ  रोक

 लिया  गया

 यदि  तो अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  और  री

 क्या  सरकार  का  विचार  उनके  मानदेय  में  वृद्धि  करने  का  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  और
 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  को  50/-  र०  प्रतिमाह  की  दर  से  प्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  को  मानदेय  का

 भुगतान  करने  के  लिए  सहायता  अनुदान  दिया  जाता  1990-91  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए
 धनराशि  उपलब्ध  की  गई

 ग्राम  स्कस्थ्य  गाइशों  को  मालदेय  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।

 सहकारी  आबास  निर्माण  समितियों  के  एफ०  डो०  आर०  का  निगम

 अनुवाद ]
 4576.  भ्री  रामाभ्रय  प्रसाद  सिंह  :  क्या  शहरी  थिक्राप्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आई०  पी०  एक्सटेंशन  की  सहकारी  आक्स  निर्माण  समितियों  ने  नगरपालिका  संबंधी
 सेवाओं  की  किसी  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  लाखों  रुपए  के  एफ०  डी०  आर०  दि०  वि०  प्रा०  के  पास

 '  गिरबी  रखे

 क्या  वे  समितियां  जिनकी  नगरपालिका  सम्बन्धी  सेवाओं  को  ले  लिया  गया  है  और  जिन्होंने
 अपनी  देयताओं  को  पहले  ही  निपटा  दिया  उपरोक्त  एफ०  डी०  आरण०  के  निर्गम  के  लिए  अधिकृत  हो
 गए
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 यदि  तो  क्या  उन  एफ०  डी०  आर०  का  निगम  किया  गया  और

 यदि  तो  कब  तक  इनका  निगम  कर  दिया  जाएगा  ?

 शहरो  विकास  मंत्री  भ्रासोलो  :  भोर  हां  ।

 नहीं  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बांधों  को  सुरक्षा  सम्बन्धी  समीक्षा

 4578.  श्री  विद्याधर  गोखले  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  विशेषज्ञों  के  अन्तर-अनुशासनिक  पंनल  से  बांधों  की

 सुरक्षा  सम्बन्धी  समीक्षा  कराने  का  परामर्श  दिया

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  ने  इसे  सरकार  के  निदेशों  के  अनुसार  पूरा  कर  लिया

 राज्यों  द्वारा  दिए  गए  परामर्श  का  अनुपालन  न  किए  जाने  के  क्या-क्या  कारण  बताए

 इन  राज्यों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  और

 (७)  इसे  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतोश  :

 हां

 से  (&)  वह  बांध  जिनकी  ऊंचाई  15  मीटर  से  अधिक  है  अथवा  जो  60  मिलियन  क्यूबिक
 मीटर  अथवा  अधिक  जल  संचित  करते  उनके  लिए  1987  में  जारी  निदेशों  के  अनुसार
 राज्यों  को  10  वर्षो  में  एक  बार  सुरक्षा  पुनरीक्षा  पूरी  करनी  दिशानिर्देशों  के  अनुसार  पुनरीक्षा  शुरू
 करने  के  लिए  राज्यों  को  सूचित  किया  गया

 भूखण्डों/फ्लेटों  के  अन्तरण  सम्बन्धों  मियमों  को  सरल  बनाना

 4579.  श्री  जी०  कृष्णਂ  राव  :

 क्री  सो०  पी०  मुबाल  गिरियप्पा  :

 श्री  प्रतापराब  वो०  भोंसले  :

 क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूखण्डों/फ्लेटों  के  अन्तरण  संबंधी  नियमों  को  सरल  बनाया  जा  रहा  है  ताकि  दिल्ली  में

 सहकारी  आवास  निर्माण  समितियों  द्वारा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  माध्यम  से  बिना  किसी  प्रकार  की

 परेशानी  के  सीधे  हो  भूखण्डों/फ्लेटों  का  अन्तरण  किया  जा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया  है  ?
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 शहरी  विकास  मंत्री  भुरासोली  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 तथा  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रः

 क्रिश्चियन  सेडिकल  लुधियाना  में  प्रवेश

 4580.  भ्री  आरिफ  बेग  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  विश्वविद्यालय  सिडिकेट  ने  1985  से  निर्णय  किया  था  कि  1986  से

 क्रिश्वियन  मेडिकल  कालेज  और  डेन्टल  लुधियाना  में  प्रवेश  पंजाब  विश्वविद्यालय  द्वारा  आयोजित

 की  जाने  वाली  पी०  एम०  टी०  के  आधार  पर  दिया

 क्या  उपरोक्त  निर्णय  को  लागू  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  स  पंजाब
 सरकार  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 खिक्त्सोय  कानूनो  सामले  सम्बन्धी  रिपोट्टों  के  प्रस्तुतोकरण  में  घिलस्थ

 4581.  भ्रो  मनोरंजन  सूर  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  चिकित्सीय  कानूनी
 मामले  सम्बन्धी  रिपोर्टों  के  प्रस्तुतीकरण  में  विलम्ब  के  बारे  में  23  1990  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  10071  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अपेक्षित  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  मामले  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रशोद  :  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  कर  ली  गई  है  और  कार्यान्वयन  रिपोर्ट  को  सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 और  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 ओषधीय  जड़ो  बूटियों  के  पोधे  लगाना

 4582.  श्री  नरासहराव  दोक्षित  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :
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 अननगनगनग#ननन मनन  नमन  नीनीनन-ननननननननननननन न  न  बूटियों

 क्या  औषधीय  जड़ी  बूटियों  के  पोधे  लगाने  को  बढ़ावा  देने  और  उनके  महत्व  का  प्रचार
 करने  के  लिए  पर्यावरण  विशेषज्ञों  और  आयुर्वेद  विशेषज्ञों  क ेबीच  कोई  समन्यय  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शबास्थ्य  एवं  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  :  हां  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आधास  विकास  वित्त  निगम  हारा  घरेल  बचत  योजना

 4583.  श्री  प्रतापराण  बो०  भोंसले  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  आवास  विकास  वित्त  निगम  लिमिटेड  ने  कोई  घरेलू  बचत  योजना  शुरू  की

 ओर

 यवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  संत्री  सुरासोलो  :  और  आवास  विकास  वित्त

 निगम  बम्बई  ने  गृह  बचत  योजना  शुरू  की  है  जिसके  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :--

 (1)  इस  योजना  उधार  लेने  वाले  को  25  से  84  महीनों  की  अवधि  में  3,000  रुपए  से

 1,05,000  दपए  तक  की  बचत  करनी  इससे  उसे  क्रमशः  7,000  रुपए  से  2,45,000  रुपए
 तक  का  ऋण  मिल  सकेगा  ।

 (2)  बचत  और  ऋण  के  मध्य  30:  70  का  अनुपात  है  ।

 (3)  बचत  पर  6%  की  दर  से  वा्िक  ब्याज  मिलेगा  जो  अद्धं-वाधिक  संयोजित  होगा  ।

 (4)  यह  ऋण  8.5%  वाधिक  व्याज  की  बिशेष  दर  पर  उपलब्ध  बचतकर्त्ाओं  को  ऋण
 का  निर्धारण  रैंकिंग  पद्धति  पर  आधारित  होता  ऋण  का  पुनर्भुगतान  15  वर्ष  की  अधिकतम  अवधि

 या  उधार  लेने  वाले  की  आयु  65  वर्ष  होने  तक  समान  मासिक  किस््तों  में  किया  जाना

 (5)  गृह  बचत  योजना  के  अम्तगंत  ऋण  का  इस्तेमाल  मकान  खरीदने  या  परिवर्द्धन
 विस्तार  करने  या  नवीकरणों  के  लिए  किया  जा  सकता  इसका  इस्तेमाल  ब्याज  की  सामान्य

 दरों  पर  आवास  विकास  वित्त  निगम  की  ऋण  सुविधाओं  से  लिए  गए  ऋणों  सहित  मान्यता  प्राप्त

 करणों  से  उनके  द्वारा  उच्चतर  ब्याज  पर  लिए  गए  आवास  क्राणों  के  पुनर्भुगतान  के  लिए  भी  किया  जा

 सकता  है  ।

 (6)  ऋण  के  पुमर्भुगतान  के  लिए  तथा  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  निर्धारित  सीमाओं  के

 अनुसार  बचत  पर  ब्याज  के  कर  में  रियायत  दी  जाती  है  ।

 135



 लिखित  उत्तर  5  1990

 संदृधित  प्ल्इड

 4584.  श्री  राम  बहादुर  सह  :

 श्री  शास्तिलाल  पुरधोश्तम  दास  पढेल  :

 थी  सूथं  नारायण  सिह  :
 झी  आर०  एन०  राकेश  :

 भी  माणिकराव  होडल्या  गाबीत  :

 क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण  अस्पताल  में  एक  रोगी  को  अन्तःशिरा

 (iv)  फ्लुइड  चढ़ाते  समय  उसके  संदूधित  होने  का  पता  चला

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  :  और

 हां  ।  स्त्री  रोग  विज्ञान  और  प्रसूति  वार्ड  में  एक  रोगी  को  अन्तःशिरा  फ्लुदृड  चढ़ाते  समय

 एक  बोतल  में  कुछ  संदूषण  होने  का  पता  लगा  था  और  उस  बोतल  को  बदल  कर  उसके  स्थान  पर  तत्काल

 एक  नई  बोतल  दे  दी  गई  थी  ।

 इस  संदूषित  बेंच  के  उपयोग  को  रोक  लिया  गया  था  और  सम्बन्धित  विनिर्माता  को  दिया
 गया  सप्लाई  आडर  तत्काल  रह  कर  दिया  गया  था  |  उसके  बाद  इस  अभिशंसी  बैच  तथा  अन्य  बंचों  के

 ममूने  जांच  क ेलिए  सरकार  अनुमोदित  प्रयोगशाला  को  भेज  दिए  गए  औषध  दिल्ली
 प्रशासन  को  सूचित  कर  दिया  गया  था  और  उन्होंने  भी  जांच  के  लिए  नमूने  एकत्र  किए  अब
 जनिक  क्षेत्र  के एक  उपक्रम  से  सप्लाई  प्राप्त  की  जा  रही  है  ।

 केरल  में  शहरी  विकास  योजनाएं

 4585.  श्री  रमेश  चेन््नीथाला  :  बगा  शहरो  थिकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  केरल  सरकार  ने  राज्य  में  शहरी  विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  अनुमोदन  हेतु  भेजा

 यदि  तो  तर्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  उस  पर  क्या  कायंवाही  की  है  ?

 शहरी  जिकास  संज्रो  मुरासोलो  :  से  केरल  राज्य  में  शहरी  विकास  में

 लिए  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  केरल  सरकार  ने  केरल

 शहरी  बिकास  परियोजना  विश्व  बैंक  द्वारा  बाह्य  सहायता  के  लिए  सिफारिश  करने  हेतु  एक  प्रस्ताव

 किया  राज्य  की  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  प्रावधान  करके  प्रतिपक्ष  द्वारा  राशि  उपलब्ध  कराने

 हेतु  संसाधनों  की  उपलब्धता  सम्बन्धी  वचनबद्धता  प्रस्तुत  करने  को  राज्य  सरकार  से  कहा  गया  है  ।
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 जाध  प्रसंस्करण  उच्योग

 4586.  श्री  वाई०  एस०  राजशेसर  रेड्डी  :  कया  खास  प्रसंस्करण  उच्चोग  सम्तरो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-9)  |  के  दौरान  राज्यवार  स्थापित  किए  जाने  वाले  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों
 की  संख्या  क्या

 राज्यवार  इन  उद्योगों  में  कितनी  राशि  खर्च  करने  की  सम्भावना  और

 इससे  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  मिलते  की  सम्भावना  है  ?

 वस्त्र  मंत्री  और  खाद्य  प्रसंकरण  उद्योग  मंत्रो  शरद  खाद्य-प्रसंस्करण
 उद्योग  मन्त्रालय  ने  वष  1990-91  के  लिए  खाद्य-प्रसंस््क रण  सैक्टर  के  विकास  की  अनेक  योजना-स्कीमें
 तैयार  की  परन्तु  वर्ष  1990-91  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  खाद्य-प्र  संस्करण  उद्योग  सीधे  स्थापित
 करने  का  खाद्य-प्रसंस्क रण  उद्योग  मन्त्रालय  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हैल्थ-गाइडों  की  छंटनी

 4587.  भरी  चर श  पढेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  हैल्थ  गाइडों  की  छंटनी  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिधार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संजो  रशोद  :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 झुग्गी-झौंपड़ो  निवासियों  को  आवास

 4588.  श्री  मान्धाता  सिंह  :  क्या  शहरी  विकास  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  झुग्गी-झौंपडी  निवासियों  को  आवास  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  जिसमें  गरीब  झुग्गी-मौंपड़ी
 निवासियों  द्वारा  2  रुपए  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  दिया  जाएगा  ताकि  उन्हें  दिए  गए  आबास  की  लागत

 पूरी  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  सरकार  का  पूरे  देश  में  इस  योजना  को  किस

 प्रकार  लागू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  समाज  के  इस  वर्ग  की  उपेक्षा  के  क्या  कारण
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 शहरी  विकास  मंत्री  म्रासोली  :  से  ऐसा  कोई  प्रस्ताव

 का
 शत

 नहीं  है  ।  आवास  राज्य  का  विषय  है  तथा  राज्य  सरकार  और  संघ  शासित  प्रदेशों  के  प्रशासन

 सस्लम  निवासियों  सहित  आबादी  के  विभिन्न  वर्गों  के  लिए  आवास  अपनी-अपनी  प्राथमिकताओं

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रतिपादित  करने  और  क्रियान्वित  करने  के  लिए  सक्षम  हैं  ।

 देश  भर  गन्दी  बस्ती  निवासियों  की  आश्रय  स्थितियों  में  सुधार  करने  के  विचार  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  तहत  शहरी  मलिन  बस्तियों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  योजना  राज्य

 क्षेत्र  में पहले  से  ही  चल  रही  गन्दी  बस्ती  निवासियों  को  मृलभूत  सेवाओं  की  सुलभता  में  सुधार  करने
 के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रवतित  शहरी  मूलभूत  सेवाओं  बी०  की  एक  योजना  भी  प्रारम्भ  की  गई

 है  |  हुडको  आवास  उन्नयन  और  गन्दी  बस्ती  सुधार  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दे  रहा  बहु-पक्षीय
 ओऔर  द्विपक्षीय  अभिकरणों  से  सहायता  के  जरिए  प्रमुख  शहरी  क्षेत्रों  में  गन्दी  बस्ती  उन्नयन  और  सुधार
 कार्यक्रम  भी  कार्यान्वित  किए  जाते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  आवास  नीति  प्रारूप  में  भी  धारण-अधिकार  ओर  मकानों  के  उन्नयन  और  मुलभूत
 सेवाओं  का  जहां  कहीं  सम्भव  उसी  स्थान  पर  करने  और  गन्दी  बस्ती  तथा  निम्न  आय  की
 मानव  बस्तियों  के  स्थापन  और  उन्हें  न  हटाने  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  यह  रोजगार  कार्यक्रम
 के  साथ  जुड़ा  इसमें  निर्धंन  वर्गों  और  गन्दी  बस्ती  निवासियों  की  आवश्यकताओं  ओर  बह  करने
 योग्य  अनुकूल  आवास  वित्त-पोषण  पद्धति  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 होम्योपेण  बोर्ड  में  पंजीकरण  का  नधोकरण

 4589.  श्री  सूयंभारायण  सिह  :  बया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  बोर्ड  आफ  होम्योप॑थिक  सिस्टम  आफ  दिल्ली  में  पंजीकृत  होम्योप॑थिक
 प्रेक्टी  शनरों  को  प्रति  वर्ष  अपने  पंजीकरण  का  नवीकरण  करवाना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  उक्त  बोड्ड  के  लिए  वर्ष  1989  में  चुने  गए  सदस्यों  ने  अपने  चुनाव  से  पूर्व
 उक्त  बोर्ड  से  अपने  पंजीकरण  का  नवीकरण  करवाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिथार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  से  अपेक्षित

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 शखाबल  ओर  गेहूं  का  मुल्य  निर्धारित  करता

 4590.  भरी  सी०  के०  कुप्पुस्थामो  :  कया  खाद्य  ओर  तागरिक  पूर्ति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चीनी  का  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  कित-किन  सिद्धान्तों  का  अनुसरण  किया  आता
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 क्या  चावल  और  गेहूं  का  मूल्य  निर्धारित  करने  में  भी  इसी  सिद्धान्त  का  पालन  किया  जाता
 भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  पूजन  :  सावंजनिक
 बितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  जनता  को  लेवी  चीनी  मुहैया  करने  के  लिए  सामान्यतया  निर्वात  पात्र

 चीनी  फैकिट्रियों  द्वारा  उत्पादित  चीनी  की  45  प्रतिशत  मात्रा  की  पूर्व-निश्चित  निकासी  मूल्यों  पर  बसूली
 की  जाती  लेबी  चीनी  के  निकासी  मुल्य  निम्नलिखित  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखकर  जोनल  आधार  पर

 आवश्यक  बस्तु  1955  की  धारा  के  अधीन  निर्धारित  किए  जाते  हैं  :--

 (1)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  धारा  के  अधीन  गन्ने  के  निर्धारित  किए  गए  न्यूनतम
 यदि  कोई  निर्धारित  किए  गए

 (2)  चीनी  की  उत्पादन

 (3)  उस  पर  यदि  कोई  शुल्क  अथवा  कर  अदा  किया  गया  हो  अथवा  देय  और

 (4)  चीनो  का  उत्पादन  करने  के  कारोबार  में  लगाई  गई  पूंजी  पर  उचित  लाभ  को  सुनिश्चित
 करना  ।

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 रित  किए  गए  समर्थन/बसूली  मूल्यों  पर  स्वेच्छिक  आधार  पर  मूल्य  समर्थभ  योजना  के  अधीन  भारतीय
 खाद्य  निगम  और  राज्य  की  वसूली  एजसियों  द्वारा  केन्द्रीय  पुल  के  लिए  गेहूं  और  धान  की  वसूली  की
 जाती  है  ।  वेश  भर  में  गेहूँ  और  धान  के  न्यूनतम  समर्थंन/बसूनी  मूल्य  एक-समान  होते  चाबल  की

 वसूली  मिल  मालिकों  से  सांविधिक  लेवी  के  अधीन  की  जाती  है  और  लेबी  की  प्रतिशतता  केन्द्रीय  सरकार
 की  पूर्व  स्वीकृति  से  इन  तथ्यों  कि  क्या  राज्य  अधिशेष  है  अथबा  कमी  वाला  राज्य  उत्पादन  की

 प्रवृत्ति  और  अन्य  संगत  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखने  के  बाद  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की  जाती

 है  ।  लेवी  चाबल  के  वसूली  मूल्यों  का  निश्वय  और  निर्धारण  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  सम्बन्धित  राज्य/संघ
 शासित  प्रदेश  के  लिए  धान  के  समर्थन/बसूली  धान  की  खरीद  पर  चावल  मालिकों  द्वारा
 देय  सांविधिक  करों/प्रभारों  मिलिंग  और  अन्य  ख्चों  और  निकासी  के  अनुपात  को  ध्यान  में  रखकर  किया
 जाता

 केरल  को  धटिया  किस्म  का  जावल  दिया  जाना

 4591.  झी  पी०  ए०  एम्टनी  :  क्या  ला  और  नागरिक  पति  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  केरल  को  हाल  ही  में  घटिया  किस्म  का

 चावल  दिया  गया

 कया  राज्य  को  चावल  दिए  जाने  से  पहले  उसकी  प्रयोगशाला  में  इस  दृष्टि  से  जांच  की  गई
 थी  कि  क्या  वह  मनुष्यों  के  खाने  योग्य  है  अथवा
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 कया  इस  प्रकार  के  घटिया  किस्म  के  चावल  की  खरीद  लेवी  के  चावल  के  रूप  में  पंजाब  और

 अन्य  स्थानों  से  की  जा  रही

 कया  अच्छे  किस्म  के  चावल  के  साथ  घटिया  किस्म  के  चावल  को  मिलाकर  उसे  मानवीय
 उपयोग  के  लिए  सप्लाई  करने  के  जिम्मेदार  कर्ंचारियों  के  बिरुद्ध  कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार

 और
 ह

 (&)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खाद  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूलन  :  नहीं  ।

 हां  ।

 नहीं  ।

 क्योंकि  यह  आरोप  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमंचारी  अच्छे  किस्म  के  बाबल
 में  घटिया  किस्म  का  चावल  मिला  रहे  नितान्त  निराधार  है  ।

 (2)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  बनस्पति  तेल  एकक

 4592.  भ्री  बलवन्त  सणवर  :

 श्री  जयसतोलाल  बोरचन्दभाई  शाह  :

 कया  खा  ओर  मागरिक  पूतति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  वनस्पति  घी  के  कितने  संयंत्र

 कया  उनमें  से  बड़ी  संख्या  में  संयंत्र  बन्द  हो  गए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उनके  बन्द  होने  के  क्या  कारण

 इनके  बन्द  होंने  के  कारण  कितने  श्रमिक  बेरोजगार  हुए

 इनके  बन्द  होने  के  कारण  कितना  निवेश  अनुत्पादक  हो  गया  और

 इन  एककों  को  पुनः  खोलने  के  लिए  कया  का्यंबाही  की  जा  रही  है  ?

 लाख  ओर  नागरिक  पूति  मस्वालय  में  राज्य  मन्ह्रो  राम  पूजन  :  गुजरात  राज्य
 में  11  वनस्पति  एकक  हैं  ।

 सात  वनस्पति  एककों  को  माह  जुलाई  और  1990  में  समय-समय  पर  आंशिक
 रूप  से  बन्द  किया  गया

 बनस्पति  उद्योग  की  मांग  में  कक्ी  और  कच्चे  माल  की  प्रतिबन्धित  उपलब्धता  ओर  ऊंचे
 मूल्यों  के कारण  इन्हें  बन्द  किया  गया  था  ।
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 भारतीय  वनस्पति  विनिर्माता  संघ  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इन  एककों  में  श्रमिकों  की
 संख्या  1680

 और  मांग  में  कमी  के समय  एककों  को  आंशिक  रूप  से  बन्द  करना  एक  आम  बात  है
 ओर  इस  प्रकार  इसे  अनुत्पादक  निवेश  नहीं  कहा  जा  सकता  |

 बन्द  पड़ो  कपड़ा  सिलों  को  पुनः  चालू  करना

 4593.  श्री  संजय  लाल  :

 भरी  फूलचन्द  वर्मा  :

 क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  में  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलों  की  कुल  संख्या  कितनी

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1990  में  कितनी  रुपण्ण  कपड़ा  मिलों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए
 प्रयास  किए

 ऐसी  मिलों  में  से  कितनी  मिलों  में  1990  में  उत्पादन  शुरू  हो  गया  और

 जिन  मिलों  ने  इस  वर्ष  से  उत्पादन  शुरू  कर  दिया  उनमें  कितने  मजदूर  काम  करते

 बस्तर  संत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  31-12-1989  की
 स्थिति  अनुसार  124  सूती/मानवनिर्भित  फाईबर  वस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  थी  जिनमें  1989
 के  दौरान  बन्द  हुई  दो  मिलें  भी  शामिल

 (q)  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  30-6-1988  की  स्थिति  अनुसार  226  सूती/मानवनिधित
 फाईबर  वस्त्र  मिलों  को  रुग्ण  मिलों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  1990  से  नोडीय  अभिकरण
 मे  31-12-1989  की  स्थिति  अनुसार  बन्द  पड़ी  छः  बस्त्र  मिलों  के  मामलों  पर  बिचार  किया  है  ।

 सरकार  ने  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनियों  के  लिए  सुधारात्मक  तथा  उपचारी  उपाय  निर्धारित

 करने  तथा  उन्हें  लागू  करने  के  उद्  शय  से  औद्योगिक  तथा  वित्तीय  पुमनिर्माण  बोर्ड  की  स्थापना  भी

 और  31-12-1989  की  स्थिति  अनुसार  बन्द  पड़ी  124  भिलों  में  से  1-1-1990

 से  31-7-1990  तक  24  भमिलों  को  दुबारा  खोल  दिया  बया  है  जिनमें  14148  कामगार  कार्यरत

 हैं  ।

 गेर-मास्यता  प्राप्त  आयुर्थे दिक  कालेज

 4594,  डा०  महादीपक  सिंह  शाक्ष्य  :  स्वास्प्स  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  देश  में  अनेक  गेर-मान्यता  प्राप्त

 बेंदिक  कालेज  चल  रहे  हैं  तथा  ये  भारतीय  चिकित्सा  और  शल्य  विज्ञान  में  स्नातक  की  डिप्रियां  प्रदान

 कर  रहे

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  ऐसे  कालेजों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ऐसे  कालेजों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।

 और  आम  जनता  को  सजग  बनाने  के  लिए  भारतीय  चिकित्सा  केन्द्रीय  परिषद  द्वारा
 अधिल  भारतीय  आधार  पर  विज्ञापन  दिए  गए  थे  ताकि  वे  ऐसे  दावों  द्वारा  धोश्षा  न  उत्तर  प्रदेश

 ओऔर  बिहार  के  बारे  में  सूचना  राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 खाद  परीक्षण  प्रयोगशाला

 ]
 4595.  श्री  भबातो  शंकर  होठा  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 बया  आफ  इण्डिया  ने  चैम्बर  ऑफ  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्री  ओर  संन्द्रल  इंस्टीट्यूट
 बॉफ  टेकक््नोलोजी  ऑफ  इष्डियाਂ  ने  दिल्ली  में  एक  खाद्य  परीक्षण  प्रयोगशाला  स्थापित  की  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 क्या  अपमिश्रण  का  रोकने.के  लिए  जनसाधारण  द्वारा  आम  खाद्य  पदार्थों  के  रूप  में  उपभोग
 की  जाने  बाली  वस्तुओं  के  लिए  ये  परीक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध  और

 परीक्षणशाला  की  क्षमता  क्या  है  और  इसके  कब  से  चालू  होने  की  सम्भावना

 स्वास्थ्य  एबं  परिथार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  :  से
 रेशन  ऑफ  इृण्डियन  चेम्बर  ऑफ  कॉमर्स  एण्ड  इण्डस्ट्री  तथा  खाद्य  उद्योगों  क ेलिए  इसकी  विशेषज्ञ

 द  कन्फैडरेशन  ऑफ  इण्डियन  फूड  ट्रेड  एण्ड  इन्हस्ट्री  ने  दिल्ली  में  एक  खाद्य  प्ररीक्षण  प्रयोगशाला
 स्थापित  की  प्रयोगशाला  ने  1990  से  काम  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  यह  प्रयोगशाला
 खाद्य  संसाधकों  तथा  थ्यापारियों  को  उनके  उत्पादों  का  विश्लेषण  करने  की  सुविधाएं  प्रदान  करती

 है  ।

 प्रयोग  अनुसंधान  के  लिए  अपर्णा  आम  हारा  धन  को  बसूलो

 4596.  प्रो०  विजय  कुमार  मल्होत्रा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संभो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अपर्णा  ने  योग  अनुसंधान  लिए  करोड़ों  रुपया  एकत्र  किया  है  जैसाकि  3

 1990  के  वीकलीਂ  में  प्रकाशित  हुआ
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थिति  क्या

 उपरोक्त  संख्या  के  प्रबन्धकों  द्वारा  कितना  धन  एकत्र  किया  गया  था  और  मशोीनों  तथा
 उपकरणों  के  आयात  पर  व्यय  की  गयी  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजना  के  लिए  आयातित  कितने  उपकरणों  का  उपयोग  वाणिज्यिक  लाभ  के  लिए
 किया

 (2)  बया  सरकार  ने  वाणिज्यिक  लाभ  के  लिए  उपकरणों/मशीनों  के  दुरुपयोग  किए  जाने  के
 सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  की  पूरी  जांच  कराने  तथा  दोषी  पाए  जाने  बाले
 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  करने का  यदि  तो  कब  तक  2)

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  :  से  सूचता
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 घटिया  औषधियों  का  निर्माण

 4597.  प्रो०  बदुनाथ  पांडेय  :
 झी  सरज्  प्रसाद  सरोज  :
 भी  लतादंग  पुजारी  :

 थी  पी०  नरसा  रेड्डो  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्पाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  वित्तीय  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  घटिया  औषधियों  तथा  दबाईयों

 का  पता  लगाया  गया

 यदि  तो  घटिया  औषधियों  तथा  दवाईयों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्मानयों
 नाम  कया  और

 औषधियों  तथा  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 कार्यबाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  मन्त्रालय  में
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  जांच  किए  गए  और  घटिया  पाए
 गए  नमूनों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 चूंकि  ऐसे  मामलों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  यह  मन्त्रालय  उन  कम्पनियों  के  नामों
 का  जो  घटिया  औषधों  और  दवाइयों  का  विनिर्माण  करती  हैं  किसी  प्रकार  का  कोई  रिकार्ड  नहीं
 रखती
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 भारत  सरकार  राज्य  औषध  नियन्त्रकों  को  समय-समय  पर  सलाह  देती  है  कि औषध  और

 प्रसाधन  सामग्री  1940  और  उसके  अन्तगंत  बनाए  गए  नियमों  के  उपबन्धों  का  कार्यान्वयन

 किया

 विवरण

 राज्य  ओषध  नियंत्रण  प्राधिकारियों  हारा  व  1988-89  और  1989-90
 के  दौरान  जांचे  गए  नमसे  ओर  उनके  परिणाम

 क्रम  राज्य/संध  राज्य  वर्ष  1988-89  वर्ष  1988-89  वर्ष  1989-90  वर्ष  1989-90
 से»  क्षेत्रों  का नाम  के  दौरान  जांच  के  दौरान  के  दौरान  के  दौरान  घटिया

 के  लिए  भेज  चटिया  पाए  गए  नमूनों  की  पाए  गए  नमूने
 गए  नमूनों  की  गए  नमूनों  संख्या  की  संख्या

 संख्या  की  संख्या

 1  2  3  4  5  6

 1.  आमन्ध्र  प्रदेश  1557  302  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध
 2.  अरुणाचल  प्रदेश  अनुपलब्ध  शून्य  फ  ए
 3.  असम  169  52  209  58
 4.  बिहार  225  25  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध
 5.  गुजरात  4878  702  5241.  504

 6,  हरियाणा  1586  457  2078  530

 7.  हिमाचल  प्रदेश  357  114  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध
 8.  जम्मू  व  कश्मीर  349  93  छः  न
 9.  केरल  672  34  |  क्र

 10.  कनाटिकः  3263  331  2555  182

 11.  मध्य  प्रदेश  1533  195  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध
 12.  महाराष्ट्र  3763  460  3914  446

 13.  मणिपुर  14  1  शून्य
 14.  मेघालय  श्न्य  शून्य  ”

 15.  कि  ”  श्न्य  न

 16.  नागालेंड  फ  न  ए  ए

 डर
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 1  2  3  4  5  6

 17.  उड़ीसा  918  52  1140  121

 18.  पंजाब  1866  627  2253  709

 19.  राजस्थान  743  123  683  119

 20.  तमिलनाडु  3980  98  3641  134

 21.  त्रिपुरा  84  23  186  62

 22.  उत्तर  प्रदेश  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध
 23.  पश्चिम  बंगाल  661  145  छः  ए

 24.  गोवा  200  34  296  34

 25.  दिल्ली  701  88  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध

 26.  चण्डीगढ़  151  31  फ  ए

 27.  दादरा  और  नागर  हवेली  शून्य  शून्य  शून्य  श्न्य

 28.  पांडिचेरी  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध  अनुपलब्ध

 29.  लक्षद्वीप  शून्य  शून्य  शून्य  शून्य

 30.  अंडमान  और  निकोबार  *  ,,  न  2  शः

 दीपसमृदद

 31.  सिक्किम  न  न  छः  छः
 नमन  ++--  “++>9++++7+ा

 मोतिया  खान  दिल्लो  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेट

 4598,  श्री  अरबिस्द  नेतास  :  क्या  शहरी  विकास  भंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मोतिया  खान  दिल्ली  में  निभित  कई  फ्लैट  को  आवासीय
 प्रयोजन  के  लिए  असुरसित  घोषित  किया  जा  चुका

 यदि  तो  ऐसे  फ्लैटों  की  कुल  संख्या  कितनी  और

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  की  गई  कार्यबाही  का  ब्योरा  कया

 शहरी  विकास  संत्रो  मुरासोली  :  और  केवल  12  मकान  जिनके
 बारे  में  बिशिष्टियों  के  अनुसार  निर्माण  कार्य  नहीं  किया  गया  इन  मकानों  को  आबंटन  के  लिए
 रिलीज  नहीं  किया  गया  था  ओर  इन्हें  गिराया  जा  रहा  है

 निर्माण  करने  बाली  फर्म  तथा  इसके  पार्टनरों  को  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  में  आगे  भोर
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 निविदाएं  देने  से  वंचित  किया  गया  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  स्थल  पर  निष्पादित  खराब  कार्य

 के  लिए  उत्तरदायी  स्टाफ  के  विरुद्ध  अनुशासनोत्मक  कार्यवाही  करने  का  निर्णय  लिया  ।

 दिल्ली  राज्य  नागरिक  पति  निगम  से  राशन  की  चोरी

 4599,  श्री  कल्पनाथ  सोनकर  -  क्या  ध्ाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  राज्य  नाग्ररिक  पूति  निगम  के  विभिन्न  गोदामों  से  कितनी  मात्रा  में  अनाज  की

 चोरी  हुई

 क्या  निगम  द्वारा  चोरी  के  बारे  में  पुलिस  को  कोई  रिपोर्ट  लिखाई  गई  और

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  पूजन  :  निगम  के  किसी
 भी  गोदाम  से  खाद्यान्न  की  चोरी  नहीं  हुई  है  ।

 ह

 और  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 बेरोजगार  व्यक्तियों  का  राज्यवार  फ्रतिशत

 ]

 4600.  श्री  एन०  डेनिस  :  वया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  की  कुल  जनसंख्या  की  तुलना  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  का  प्रतिशन  कितना  है  तथा
 इनके  राज्यवार  प्रतिशत  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  अधिक  प्रतिशत  बेरोजमार  वाले  राज्यों  के  लिए  कोई  जिलेष  कार्यक्रम  बनाने  पर
 विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  चाल  साप्ताहिक  स्तर  के
 राज्यवार  कुल  जनसंख्या  में  से  बेरोजगार  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  संलग्न  बिवरण  में  दी
 गई  है  ।

 ओर  विकास  कार्यक्रमों  और  चालू  विशेष  रोजभार  कार्यक्रमों  से  देश  में
 बेरोजगार  व्यक्तियों  क ेलिए  रोजगार  के  अवसर  सजित  होंगे  ।  आडुकी  योजना  में  मुख्य  बल  रोजगार  पर
 घिया  गया  है  !
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 विवरण

 जाल  साप्ताहिक  स्तर  के  अनुसार  कुल  जनसंख्या  में  से  बेरोजगार
 व्यक्ष्यों  को  प्रतिशतता

 नमूना  सर्वेक्षण  का
 दौर  (1987-88)  ]

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  ग्रामीण  शहरी

 पुरुष  महिला  पुरुष  महिला

 1  2  3  4  5

 आल्भ्र  प्रदेश  2.3  2.0  3.5  1.7

 असम  2.1  0.8  2.8  1.6

 बिहार  1.8  0.3  3.2  0.3

 गुजरात  2.3  0.7  2.8  0.2

 ॥॒  हरियाणा  3.8  0.5  2.5  0.7

 हिमाचल  प्रदेश  2.1  0.3  3.5  1.4

 जम्मू  थ  कश्मीर  2.9  0.2  2.8  1.3

 कर्नाटक  1.3  १0.8  3.2  0.6

 केश्ल  7.6  5.1  8.3  6.6

 मध्य  प्रदेश  1.2  0.4  2.5  0.8

 महाराष्ट्र  1.4  0.5  3.9  0.9

 मणिपुर  0.5  0.2  1.6  0.7

 मेचालय  0.1  न  1.0  0.5

 नागालैंड
 ः

 न+  2.0  1.2

 उड़ीसा  2.5  1.2  3.6  1.2

 पंजाब  1.9  0.4  3.0  0.9

 राजस्थान  2.7  0.7  3.1  0.5

 सिधिकभ  1.3  0.6  1.3  0.1

 तमिलनाडु  4.5  2.6  4.8  2.0
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 2  3  4  5

 त्रिपुरा  1.3  0.6  5.0  2.9

 उत्तर  प्रदेश  1.4  0.2  2.2  0.2

 पश्चिम  बंगाल  2.1  1.3  5.3  2.2

 अण्डमान  और  निकोबार  1.6  0.6  3.7  1.4

 द्वीपसमृह

 अरुणाचल  प्रदेश  0.1  ज+  2.1  0.1

 चण्डी  गढ़  0.9  न  5.4  1.6

 दादर  और  नागर  हबेली  0.7  न  न

 दिल्ली  0.4  न  2.4  1.0

 दमन  और  दोव  4.3  1.6  5.0  1.9

 लक्षद्वीप  5.6  7.9  4.7  4.0

 मिजोरम  न  न  0.1  0.1

 पांडिभेरी  9.0  4.9  4.5  297

 अधिल  भारत  2.2  1.0  3.5  1.2

 भारतीय  लाश  निगम  में  भर्तो

 4601.  श्री  हस्तान  शोह्लाह  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  में  तृतीय
 चतुर्थ  श्रेणी  कर्मचारियों  की  भर्ती  पंजाब  में  ठेकेदार  के  माध्यम  से  की  जाती

 कया  उच्चतम  न्यायालय  के  बिनिर्णय  के  अनुसार  यह  भर्ती  रोजगार  कार्यालयों  माध्यम
 से  की  जानी  होती

 यदि  तो  क्या  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  उच्चतम  न्यायालय  के  निदेश  का  उल्लंधन  किया
 और

 यदि  तो  इस  उल्लंघन  के  विरुद्ध  क्या  सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 खास  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  राम  पूजन  :  भारतीय  खाद्य
 निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  पंजाब  क्षेत्र  में  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  नियमित  आधार  पर  और

 कमेचारियों  की  कोई  भर्ती  नहीं  की  जा  रही  है  ।  जब  कभी  आवश्यक  होता  सुरक्षा
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 गार्ड  मुहैया  करने  के  लिए  लाइसेंसशुदा  प्राइवेट  एजेंसियों/ठेकेदारों  से  सम्पक  किया  जाता  है  क्योंकि  इन
 पदों  पर  भर्ती  करते  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  ।

 से  जब  कभी  नियमित  आधार  पर  कोई  भर्ती  की  जाती  है  तो  वह  रोजगार  कार्यालयों
 के  माध्यम  से  की  जाती  है  |

 लोधी  कालोनी  में  टाईप  फ्लेटों  के  सर्थेम्ट  क्यार्टरों  में  बिललो  का  कनेक्शम

 460!  .  भरी  राधा  मोहन  सिह  :

 शी  तिर्मेल  कान्ति  चटलणों  :

 क्या  शहरो  विकास  संज्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लोधी  रोड  स्थित  टाइप  IV  के  सरकारी  फ्लेंटों  के  सर्वेन्ट  क््यार्टरों  में बिजली  के  कनेक्शन  ते

 दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  बरसाती  पानी  के  लिए  पाइप  भी  इनमें  से  कुछ  क्वार्टरों  के  भीतर  से

 होकर  गुजरता  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इनके  सर्वेन्ट  क्वार्टरों  में  बिजली  के  +नेक्शन  कब  तक  दिए  जाएंगे  तथा  इनमें  बेकल्पिक
 ताली  व्यवस्था  कब  तक  की

 क्या  टाइप  IV  के  क्वार्टरों  में  रसोईघर  अपेक्षाकृत  छोटा  है  और  कया  ऐसे  रसोईघरों  में

 दुर्घटना  होने  का  खतरा  अधिक  और

 सरकार  कब  तक  इस  क्वार्टर  के  रसोईधर  को  बड़ा  करेगी  अथवा  वहां  एक  अन्य  रसोईधर
 बनाएगी  ?

 शहरी  बिकास  संत्रो  सुरासोलो  :  ओर  चूंकि  लोदी  कालोनी  के  टाइप
 ए  के  क्वार्टर  आजादी  से  पहले  बनाए  गए  इसलिए  इस  स्तर  पर  यह  जानकारी  नहीं  है  कि  इन
 क्वार्टरों  से  सम्बद्ध  सर्वेट  क्वार्टरों  में  अलग  से  बिजली  के  कनेक्शन  क्यों  नहीं  दिए  गए  ।  चूंकि  विद्यमान
 नीति  के  टाईप  IV  क्वार्टरों  में  अलग  से  सर्वेन्ट  क्यार्टरों  की  ब्यवस्था  नहीं  इसलिए  इन  सर्बेन्ट
 क्वाटरों  में  बिजली  के  कनेक्शन  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  सही  है  कि  ब्लाक  20,  2।  तथा  23  में  टाईप  IV)  के  213  क्वार्टरों  में

 स््तानगृहों  के  फर्शों  से  होते  हुए  बरसाती  पानी  के  टाईप  गुजरते  यह  भी  सही  है  कि  सी  और  डी
 ब्रेम्बरियों  में  डी०  आई०  ए०  IV)  क्वार्टरों  के  सर्वेन्ट  कमरों  से बरसाती  पानी  की  खुली  नालियां

 गुजरती  छतों  में  विद्यमान  ढ़लान  गन्धरोध  और  खुली  नाली  की  ओर  होने  के  कारण  इस  स्तर
 पर  वंकल्पिक  नाली  की  व्यवस्था  करना  सम्भव  नहीं

 और  यह  सही  है  कि  सी  तथा  डी  चेम्बरियों  के  टाईप  19  क्यार्टरों  में  बनाए  गए
 रसोईघर  का  आकार  छोटा  है  ।  रमोईघर  के  आकार  को  बढ़ाना  या  इन  क्वार्टरों  में  दूसरा
 बजर  बनाना  ब्यबहायं  नहीं  है  ।
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 बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  योजनाएं

 4603.  झी  राम  लाल  राही  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बच्चों  के  कल्याण  और  विकास  के  लिए  त॑ंयार  की  गई  आंगनबाड़ी  बाल  परिथर्या  और

 पोषण  आहार  योजना  विफल  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  गरीब  बच्चों  के  विकास  के  लिए  इन  योजनाओं के
 स्थान

 पर  अन्य  योजनाएं  तैयार  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कह्पाण  संभालय  सें  स्त्रो  एवं  आल  विकास  विभाग  में  उप  संत्री  उथा  :

 भारत  सरकार  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित  बाल  विकास  सेवा  योजना  सी०  डी०  का
 विस्तार  एक  चरणबद्ध  तरीके  से  किया  गया  है  ।  शुरू  में  1975-76  में  आई०  सी०  डी०  एस०
 योजनाओं  की  संख्या  33  जो  वर्ष  1989-90  में  बढ़कर  2424  हो  गई  है  ।  इनमें  से  188

 घोजनाएं  राज्य  क्षेत्र  की  हैं  ।

 आंगनबाड़ियों  माध्यम  से  0-6  वर्ष  की  आयु  वर्ग  के  बच्चों  और  गर्भवती  महिलाओं  तथा

 शिशुबती  माताओं  को  पूरक  रोभ  स्वास्थ्य  संदर्भ  पोधाहार  ओर  स्वास्थ्य
 शिक्षा  तथा  स्कूल  पूर्व  शिक्षा  की  सामूहिक  सेवाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।

 पोषाहार  यद्यपि  राज्य  क्षेत्र  में  भाता  तो  भी  इसके  महत्व  को  देखते  हुए  भारत  सरकार  ने
 1986  में  गेहूं-आाधारित  पोषाह्ार  का  केन्द्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  शुरू  किया  ।  चालू  वर्ष  के  दोरात:इस

 कार्यक्रम  में  16  राज्यों  और  3  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  को  शामिल  किया  जाना  साथ  3-5  वर्ष  के

 आयु  वर्ण  के  स्कूल-पूर्व  बच्चों  के  लिए  बालबाड़ी  पोषाहार  कार्यक्रम  को  पांच  राष्ट्रीब  स्तर  के  स्वयंसेबी
 संगठनों  के  माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  |  नि्धंन  कामकाजी  और  बीमार  माताओं  के  बच्चों  के

 लिए  शिशु-गृह/दिवस  देखभाल  केन्द्र  उपलब्ध  कराए  गए  अन्तर्राष्ट्रीय  स्वयंसेवी  संगठनों  से  केद्ठ  को
 प्राप्त  होमे  वाली  खाद्य  सहायता  के  जरिए  राज्यों  को  पोषाहारीय  सहायता  प्रदान  की  जा  रही  है  ।

 इसका  परिणाम  है  कि  बच्चों  ओर  माताओं  के  पोषाहारीय  दर्ज  में  सुधार  हुआ  है  ज॑साकि
 विभिन्न  अध्ययनों  से  भी  पता  चला  ऐसे  क्षोत्रों  में  जहां  1975  में  आई०  सी०  डी०  एस०  एक
 प्रामौभिक  परियोजना  के  रूप  में  शुरू  की  गई  स्कूल-पूर्व  बच्चों  में  पाई  जाने  वाली  गम्भीर

 हारीय  कमी  8  वर्षों  के  दौरान  19.1  से  घटकर  6.3%  हो  गई  है  ।  सामान्य  पोषाहारीय  कमी  27.0%
 से  धटकर  19.7%  हो  गई  है  ।  इसी  प्रकार  बी०  डी  ०पी०टी ०,  टिटनस  से  प्रति  रोग
 प्रतिरक्षण  सेवा  का  प्रसार  सभी  प्रकार  क ेआई०  सी०  डी०  एस०  क्षेत्रों  अर्थात्त  आदिवासी  भौर

 शहरी  आई०  सी०  डी०  एप्त०  क्षेत्रों  मे ंआधार-रेखा  अर्थात्  21.1  %  से  भी  कम  की  तुलना  में  1985  में
 लगभग  50%  तक  पहुंच  गया  इसके  अतिरिक्त  गर्भवती  महिलाओं  के  लिए  टिटनस  रोग  प्रतिरक्षण  के
 प्रसार  में  पाँच  गुणा  बुद्धि  हुई  है  ।
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 इन  आंकड़ों  ओर  अनेक  अध्ययनों  से  इस  बात  की  पुष्टि  होती  है  कि  इस  विभाग  द्वारा  वित्तपोषित
 आई०  सी०  डी०  एस०  योजना  और  विभिन्न  पूरक  पोषाहार  योजनाओं  के  माध्यम  से  की  जाने  वाली
 बाल  देखभाल  का  बच्चों  के  कल्याण  और  विकास  पर  अच्छा  सकारात्मक  प्रभाव  पड़ा

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विभिन्न  पोषाहारीय  योजनाओं  द्वारा  पूरी  को  गई  सामाजिक  अपेक्षाओं  और  विभिनन  क्षेत्रों
 से  आई०  सी०  डी०  एस०  क'यंक्रमों  के  विस्तार  की  मांग  से  इन  कार्यक्रमों  की  प्रासंगिकता  की  पुष्टि  होती
 है  ।  इसके  अतिरिक्त  विभिन्न  अध्ययनों  से  प्रकट  होने  वाले  तथ्यों  स ेपता  चलता  है  कि  (i)  आई०  सी०
 डी०  एस०  क्षेत्रों  मे ंजन्मदर  और  शिशु  मुत्यु  दर  में  कमी  आई  (1)  गरीबी  रेखा  से  नीचे  की  जनसंख्या
 के  बच्चों  में  स ेलगभग  62%  बच्चे  आई०  सी०  डी०  के  अन्तर्गत  सेवाएं  प्राप्त  कर  रहे  (11)  आई०
 सी०  डी०  एस०  क्षेत्रों  में  75%,,  लाभ  प्राप्तकर्त्ता  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  तथा  पिछड़े
 समुदायों  के  हैं  और  नवजात  शिशु  अधिक  वजनी  पैदा  हुए  हैं  और  विटामिन  ए  की  कमी  और  रकक््तक्षीणता
 के  मामलों  में  कमी  आई  है  ।  समाज  के  सर्वाधिक  कमजोर  वर्गों  क ेलिए  चलाई  गई  इन  योजनाओं
 को  जारी  रखने  की  जरूरत  का  औचित्य  सिद्ध  होता  है  ।

 एन०  पी०  छ्ो०  सी०  के  प्रधाध्कों  और  आल  इश्छडिया  एन०  पी०  सी०  सी०
 इम्प्लाइज  फेडरेशन  के  बोच  समझोता

 4604.  श्री  इन्द्रजोत  गुप्त  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेशनल  प्रोजेक्ट्स  के  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  पी०  सी०  लिमिटेड  ने  10
 1983  को  आल  इंडिया  एन०  पी०  सी०  इम्प्लाइज  फेडरेशन  के  साथ  कोई  समझौता  किया

 क्या  उक्त  समझौते  की  अवधि  31  1986  को  समाप्त  हो  गई

 क्या  उक्त  फंडरेशन  ने  28  1987  को  एन०  पी०  सी०  सी  ०  के  प्रबन्धकों  को  एक
 मांग  पत्र  दिया  था  जिस  पर  अभी  तक  विचार  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  मसले  की  शीघ्रातिशीघ्र  निपटाने  और  यह
 सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  नया  समझौता  बिना  किसी  विलम्ब  के  हो  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतोश  :
 एन०  पी०  सी०  सी०  के  प्रबन्धकों  ने  आल  इण्डिया  एन०  पी०  सी०  सी०  लिमिटेड  इम्प्लाइज  फेडरेशन
 तथा  एलन ०  पी०  सी०  सी०  वर्कर  यूनियत  आफ  इण्डिया  और  एन०  पी०  सी०  सी०  लिमिटेड  स्टाफ
 एसोसिएशन  नामक  दो  अन्य  यूनियनों  के  साथ  एक  समझौता  किया  है  ।

 हां  ।

 और  इम्प्लाइज  फेडरेणशन  के  अलावा  दो  अन्य  यूनियनों  ने  भी  अलग  से  मांग  पत्र
 किए  हैं  ।  चूंकि  तीनों  यूनियनों  की  अनेक  मांग  समान  प्रकार  की  इसलिए  एन०  पी०  सी०  सी ०

 के  प्रबन््धकों  ने  विचार-विमर्श  के  वास्ते  सभी  तीनों  यूनियनों  को  एक  साथ  आमन्त्रित  किया  |
 इम्प्लाइज  फेडरेशन  अलग  से  बुलाए  जाने  की  इच्छुक  है|  परिणामस्वरूप  एन०  पी०  सी०  सी ०  के  प्रबन्धक
 माँध  पत्र  पर  नया  समझौता  नहीं  कर  सके  हैं  ।
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 फोर्थ  जमरेशन  केसर  थैरेपो

 4605.  भ्री  अशोक  आनंवराघ  देशभुल्ष  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  किन-किन  स्थानों  में  हाईपरथरनिया  फोर्थ  जेनेरेशन  कसर  धिरेपी  टैक्नीक
 उपबन्ध  और

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कौन-कौन  से  सम्बद्ध  चिकित्सा  उपकरण  स्थापित  किए  गए  हैं  ॥

 स्वास्थ्य  एव  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  :  कंसर
 अडयार  मद्ास  में  हाईपरथरमिया  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 हाईपरथैरमिया  सुविधाओं  के  उपयुक्त  प्रयोग  के  लिए  अपेक्षित  सम्बद्ध  चिकित्सा  उपकरण
 अर्थात  टेलीथिरेपी  और  ब्रंकिथिरैपी  की  सुविधाएं  उक्त  संस्थान  में  मोजूद  हैं  ।

 श्रमिक  के  रूप  सें  कार्यरत  बालिकाएं

 4606.  क्षुमारी  उम्ता  भारती  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  बाल  विकास  वर्ष  के  दोरान  कितनी  बालिकाएं  श्रमिक  के  रूप  में  कार्यरत
 और

 श्रमिकों  के  रूप  में  कायंरत  बालिकाओं  को  सही  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  भौर

 ऐसी  बालिकाओं  की  दशा  सुधारने  के  अब  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 अस  एथं  कल्याण  मंत्री  राम  बिलास  :  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  संगठन
 द्वारा  किए  गए  नवीनतम  नमूना  सर्वेक्षण  1988)  के

 अनुमान  है  कि  देश  में  बालिका  श्रमिकों  की  संदयथा  लगभग  7.6  मिलियन

 बाल  श्रम  और  1986  में  कुछ  निर्दिष्ट  व्यवसायों  और
 प्रक्रियाओं  घौदह  ब्ं  से  कम  आयु  के  जिनमें  बालिकाएं  भी  शामिल  के नियोजन  पर  रोक
 लगाई  गई  है  तथा  इसका  उद्देश्य  उन  नियोजनों  में  कार्य  दशाओं  को  विनियमित  करना  है  जिसमें  बाल
 श्रम  कानूनी  रूप  से  प्रतिधिड्ध  नहीं  विभिन्न  अन्य  श्रम  कानूनों  जैसे  कारखाना  1948,
 खान  1952  और  बीड़ी  तथा  सिगार  कमंकार  की  1966;
 राज्य  दुकान  और  वाणिज्यिक  प्रतिष्ठान  अधिनियमों  में  ऐसे  अनेक  उपबन्ध  हैं  जो  विशिष्ट  क्षेत्रों  मे ंबाल
 श्रमिकों  श्रमिक  के  रोजगार  पर  रोक  लगाते  हैं  या  उन्हें  विनियमित  करते  अधिकांश

 क्षेत्रों  में  बाल  श्रम  और  1986  और  अन्य  श्रम  कानूनों  में  निहित
 बाल  श्रम  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  को  लागू  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।

 राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नीति  जो  !987  में  तैयार  की  गई  अन्य  बातों  के  बाल

 श्रमिकों  से  सम्बन्धित  कानूनी  उपबन्धों  के  कारगर  बाल  श्रमिकों  तथा  उनके  परिबारों  के

 लाभ  के  लिए  सामान्य  कल्याण  और  विकास  कार्यक्रमों  पर  ध्यान  देने  और  उन  क्षेत्रों  जहां  बाल  श्रमिक

 अधिक  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  की  व्यवस्था  है  ताकि  कामकाजी  बालकों  को  स्वास्थ्य
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 व्यावताधिक  प्रशिक्षण  आदि  जंसी  कल्याण  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  इस  बाल  श्रमिकों
 की  बहुलता  वाले  क्षेत्रों  मे ंऐसी  नो  परियोज॑माएं  काम  कर  रही

 स्वेक्छिक  संगठनों  को  बाल  श्रमिकों  के  लाभ  के  लिए  कारंवाई-उन्मुख  परियोजनाएं  शुरू  करने
 के  लिए  बित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  |

 पटसन  उच्चोग  का  राष्ट्रीयकरण

 4607.  श्री  चित्त  अस्  :  क्या  बस्त्र  प्षंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बंगाल  विधान  सभा  ने  हाल ही
 16  1990  को  सर्वेंसम्मति  से  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसमें  राज्य  सरकार  से  यह

 अनुरोध  किया  गया  कि  वह  पटसन  उद्योग  के  राष्ट्रीयकरण  के  मामले  पर  तुरन्त  केन्द्रीय  सरकार  से
 बातचीत

 पदि  ती  कया  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  बीच  अभी  तक

 कोई  निर्णय  लिया  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  हुईं  वा्ताओं  का  क्या  निष्कर्ष  सिंकलो  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  लाह्  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :

 और  भारत  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  राष्ट्रीयकरण  पटसन  उद्योग  की  अधिकांश
 समस्याओं  का  उचित  समाधान  नहीं  इस  उद्योग  को  शुब्बबंस्थित  बनाने  तथा  इसका  पुनरूद्धार  करने
 के  लिए  सरकार  ने  हाल  ही  के  महीनों  में  अनेक  नीति  परक  उपाय  क्षुरू  किए  हैं  जिनका  फायदा  भविष्य

 में  पत्ता  चलेगा  ।

 खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय  कामगारों  को  परेशान  किया  जाना

 4608.  प्रॉ०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कूपी  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  खाड़ी  के  विभिन्न  देशों  में  काम  करने  के  लिए
 भरती  किए  गए  भारतीय  कामगारों  के  पासपोर्ट  उनके  नियोकताओं  अथवा  एजेंढों  द्वारा  उन  देशों  में

 उनके  पहुंचने  पर  उनसे  ले  लिए  जाते

 यदि  तो  कया  इसके  कारण  भारतीय  कामगारों  को  अनेक  प्रकार  की  परेशानियों  का
 सामना  करना  और

 यदि  तो  उन्हें  मैरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  का  कया  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 भ्रम  एवं  कध्याल  मंत्री  राम  बिलास  :  खादी  के  देशों  में  काम  करने  के  लिए
 भरी  किए  गए  कमंकारी  के  सब  तियोजकों  की  सुरक्षा  में  रखे  जाते  हैं  क्योंकि  वे

 कम  कारों  की  कामूनी  और  अधिकृत  ढ़ग  से  कल्ंकारों  के  बीजा  मादि  को  समय  पर
 बंध  कराने  और  देयो  के  समाधान  के  बिना  कमंचारियों  द्वारा  काम  न  बदलने  या  देश  न  छोड़ने
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 का  सनिश्चय  करने  के  लिए  उत्तरदायी  कतार  सरकार  और  उनके  साबंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  में  काम

 कर  रहे  करमकारों  को  पासपोर्ट  रखने  की  अनुमति  दी  जाती

 परेशान  करने  के  किसी  विशिष्ट  मामले  की  सूचना  नहीं  मिली  जब  कभी  सम्बन्धित

 इृतावात  की  कोई  शिकायत  श्राप्त  होती  तो  इस  मामले  को  स्थानीय  प्राधिक  रगों/नियोजकों  के  साथ
 उठाया  जाता  है  ।  कमंकार  भी  अपनी  शिकायतों  के  समाधान  के  लिए  स्थानीय  प्राधिकारियों  के  पास  जा
 सकते  हैं  ।

 उपरोक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ड्यल  बेग्स  को  खरीद

 4609.  श्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  सरकार  द्वारा  ट्बल  बेग्सਂ
 को  खरीद  के  बारे  में  टु  पे मोर  फार  बी०  दिवल  बंग्स्ਂ  शीर्घक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  चार  महीनों  के  दौरान  जब  सरकार  ने  100  बी०  ट्विल  बंग्स  खरीदे  तो  उस
 समय  इनकी  बाजार  दर  क्या

 क्या  सरकार  ने  ये  थले  बाजार  दर  से  ऊंबे/नीचे  की  दरों  पर  खरीदे  और

 यदि  तो  इसके  क्या  का  रण  हैं  ?

 सत्र  संत्री  ओर  खाश  प्रसंस्करण  उद्योग  पंत्री  शरद  :  पिछले  4  महीनों  के
 दौरान  100  बी  ट्वल  बोरों  की  बाजार  दर  नीचे  दी  गई  है  :--

 1990  रु०  1166.35

 1990  रु०  1058.46

 1990  रु०  1086.25

 1990  र०  1150.00

 और  सरकार  ने  ये  बोरे  निम्नलिखित  दरों  से  खरीदे  ।

 1990  रु०  1376.08

 1990  रु०  1374.24

 1990  रु०  1396.41

 1990  ,  र०  1355.84

 ये  दरें  पाले  फार्मूले  पर  निर्भर  करती  जिसमें  लागत  में  कार्यशील  पूंजी  पर

 भूनतम  कच्चे  पटसन  की  लगगत  सहित  उत्पादन  की  खागत  जेसे  विभिस्न  संचटकों  का
 ध्यान  रखा  जाता  दि
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 स्पिलिंग  शोलापुर  को  भियादी  ऋण

 भरी  एस०  बो०  थोरट  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  श्री  जगदम्बा  अनुसूचित  जाति  शेतकारी  बिकारी  को-आपरेटिव
 स्पिनिंग  लाल  जिला  शोलापुर  द्वारा  लिए  गए  मियादी  ऋण  के  लिए  ब्याज  सम्बन्धी
 सह्यायता  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भेजा  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बस्तर  संत्रो  ओर  खास  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  राष्ट्रीय  सहकारी
 विकास  निगम  द्वारा  कताई  मिलों  के  लिए  ब्याज  उपदान  की  कोई  भी  ऐसी  योजना  नहीं  चलाई  जा
 रही

 लाग  नहीं  होता  ।

 तसिलनाडु  में  भूमिगत  जल  का  स्तर

 .4611.  थी  सी  ०  भीमियासन  :  क्या  जल  संसाधन  घंजो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  तमिलनाडु  के  कुछ  भागों  में  भूमिगत  जल  का  स्तर  और  नीचे
 उतरता  जा  रहा

 .  कया  केन्द्र  सरकार  ने  ऐसी  कोई  योजना  बनाई  है  जिसमें  ऐसे  क्षेत्रों  में भूमिगत  जल  के

 स्तर  को  ऊपर  उठाया  जा

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बष  1989-90  के  दौरान  तमिलनाडु  को  इस  प्रयोजनाथ  कितती  राशि  दी  गई  है  ?

 कृषि  लंतज्ालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  नीतीश

 हां  ।

 भौर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  भूजल  के  कृत्रिम  पुनर्भ रण
 पर  एक  स्कीम  करने  की  योजना  बनायी  है  |

 भूजल  के  पुनर्भरण  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  धनराशि  प्रदान  करने  के  वास्ते  केन्द्र  सरकार
 ने  कोई  केस्द्र  प्रायोजित  स्कीम  तंयार  नहीं  की  है  ।

 मशीलो  ओषधियों  के  खतरे  को  समाप्त  करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता

 4612.  भी  केशरी  बया  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 नशीली  औषधियों  के  खतरे  को  समाप्त  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  प्रदत्त  सहायता  का  ब्यौरा  क्या  और
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 उपचार  करले  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  कितने नशीली  औषधियों  से  प्रभावित  लौगों  का

 केन्द्र  खोले  गए  है  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  और  नशीली  दवाओों  के

 ब्यसतियों  के  उपचार  तथा  पुनर्वात  के  उत्तर  प्रदेश  में  स्वैच्छिक  क्षेत्र  3  निव्य॑सन  केन्द्र  तथा  8

 परामश्श  केस  कार्य  कर  रहे  पिछले  1989-90  9-90  के  दौरान  6  स्वयंसेबी  संगठनों  को  इस  प्रयोजन

 के  लिए  29.42  लाख  रुपए  का  सहायक  अनुवान  दिया  गया  था  ।

 बिहार  में  भारतीय  खाद्य  निमम  के  गोदाभों  में  गहूं  को  कमी

 ]

 4613.  श्री  भोगेरद्र  शा  :  क्या  काश  ओर  नागरिक  पृ्ति  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  समस्तीपुर  डिवीजन  के  अन्तगंत  पड़ने  वाल  जयनगर  रेलवे  स्टेशन  में
 खाद्यान्न  उतारने  के  बाद  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  पहुंचने  पर  कित्तमी  मात्रा  में  खाद्यान्न  रूम
 पाया  गया  और  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  राज्य  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  कितनी  मात्रा  में  कम  खाद्यान्न
 पाया  गया

 क्या  सरकार  का  विजचार  उपरोक्त  स्टेशभों  में  मुख्य  रेल  लाइन  से  कुछ  मीटर  लम्बी  रेल
 लाइन  बिछाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 लाश  ओर  नागरिक  पूति  बंत्रालथ  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  रेलछोर  से
 डिपो  में  खाद्याननों  क ेउतरान  के  वाद  भारतीय  खाद्य  निगम  के  जयनगर  में  स्थित  एफ०  एस०  डी०
 गोदामों  में  सड़क  मार्ग  में  कोई  हानि  होने  की  सूचना  नहीं  खिली  है  ।

 राज्य  खाद्य  निगम  ओर  उस्रके  गोदाम  राज्य  सरकार  के  प्रश्नासनिक  नियन्तण  के  भधीवष  है  और
 इसलिए  इनके  काय॑  केन्द्रीय  खाद्य  और  नागरिक  पूत्ति  मंत्रालय  के  कायंक्षेत्र  में  नहीं  आते  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  जारक्षित  रिक्त  पद

 ]

 4614.  श्री  सनत  क्रुमार  मंडल :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  भारतीय  पटसन  निगम  में  विभिन्न  ग्रेंडों  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  ५  कोटे  के  अलुसार  रिक्त  पद  भरे  गए

 कया  इस  समय  भारतीय  पटसन  निगम  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
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 के  लिए  आरक्षित  कोटे  के  अनुसार  कुछ  बकाया  पद  रिक्त  पड़े  हुए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 श्रेंणी-वार  और  पद-वार  ब्यौरा  क्या  है  ये  पद  कब  से  बकाया  चले  आ  रहे  ओर

 भारतीय  पटसन  निगम  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 कोटे  के  अनुसार  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  से  अ०्जा०/अ०
 ज०जा०»  कोटे  के  तहत  गत  3  बर्षों  के  दौरान  पदोन्नति  और  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरे  गए  रिक्त  पदों  के
 ब्यौरे  कौचे  दिए  गए  हैं  :--

 भरे  गए  कुल  अ०जा०  अ०्ज०ण्जा०  अधिकता  कमी
 रिक्त  स्थान  (+)  (--)

 अण्जा०  अ०ज०्जा  अ०जा०  भग्ज०ण्जा०
 ल2नननममकान--म  पाक ननन-नन-+“+लमनम»कन-ननमन-मकनक न  अननन«मन-म-मननंन-नाम

 2  3  4  5  6  7  8

 बर्ष  1989  के  दोरान

 (31-12-89  की
 स्थित्ति

 समूह  क  29  1  _-  -  ता  3  2

 समूह  ख  20  2  2  प््य
 ना

 समूह  गे  105  19  6  4  ्य्प  ्ा  1

 समृह  21  7  4  4  3.  नै  ++

 वर्ष  1988  के  दौरान

 (31-12-88  की
 स्थिति

 सयुह  .  [7  3.  न  ना  अं  आड

 समूह  थे  7  ।.
 *ਂ
 “/  19  _  ना  “”

 समूह  ग  56  34  3  4  -  +  4

 समूह  घ  56  /»  2  /

 वर्ष  के  दोरान
 2-8 7  की

 स्किति

 समूह  क  25  |  -.  ++  4  2
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 न

 2  3  4  5  6  7  8

 समूह  ख  64  12  3  2  +-

 समूह  ग  86  9  न  विन  -  —  6

 समूह  घ  34  9  की स्थिति  4.  न  :--

 30-6-90  की  स्थिति  अनुसार  बकाया  पदों  की  स्थिति  नोचे  दी  गई  है  :--

 समूह  के  2  न
 +--  6  8

 समूह  ख  231  27  4  +-  8.  12

 समूह  ग  1244  206  25  20  न  न  62

 *  कार्य  निदेशकों  को  छोड़कर  )

 भारतीय  पटसन  निगम  ने  स्थानीय  रोजगार  कार्यालयों/खुले  विज्ञापन  के  जरिए  कमी  को  कबर
 करने  के  लिए  कदम  उठाए

 अशेध  गर्भपात

 4615.  भी  सनत  कुमार  संडल  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अवध  गर्भपात  से  होने  वाले  मानव और  आर्थिक  नुकसान  का  कभी  मूल्यांकन
 किया  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  और

 सरकार  ने  अवध  गर्भपातों  को  रोकने  के  लिए  जिसमें  महिला  के  जीवन  को  खतरा  बना

 रहता  क्या  कदम  उठाए  हैं  भथवा  उसका  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  भारतीय
 जिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  ने  1983-85  3-85  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  और

 तमिलनाडु  के  राज्यों  में  क्षेत्रों  में  गेर-कानूनी  गर्भपातਂ  पर  एक  अध्ययन  इन  पांच
 राज्यों  में  इस  अध्ययन  में  कुल  10,432  महिलाओं  को  कबर  किया  गया  ।  बड़ी  संस्या  में  (57.4

 अधिक  रकक््तस्नाव/कमजोरी/रक्ताल्पता  देखी  गई  और  1-4  माह  के  गर्भ  के  दौरान

 कानूनी  गर्भपात  की  वजह  से  महिलाओं  (29.4  के  जीबन  को  खतरा  पाया  गया  ।  गर्भपात  के
 दौरान  गम्भीर  और  असहनीय  दर्द  था  जिसमें  अधिक  मात्रा  में  21.1  प्रतिशत  भौर  18

 अपूर्ण/असफल  गर्भपात  की  सम्भावना  पाई  गई  ।

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  :---

 (i)  बिशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्र  के  चिकित्सकों  को  सुरक्षित  ढंग  से  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  की
 तकनीकों  में  प्रशिक्षित  किया  जा  रहा  है  ।
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 ब्नि:-:-सक्ससस  ——-—  जञजज+-+  जज

 (1)  रागम्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  प्रमाणित  उपलब्ध
 उत्तम  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  चूषण  उपकरणों/मशीनों  को  खरीदने  की  सलाह  दी  गई

 (iti)  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  कार्यक्रम  के  कार्यों  को  मॉनिटर  करने  और  प्राथमिक  स्वास्थ्य

 केन्द्रों  केन्द्रों  मे ंउत्तम  और  प्रभावशाली  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  बड़े  राज्यों  में  एम०  टी०
 पी०  सेल  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (९)  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  कार्यक्रम  1971  के  अन््तगंत  राज्यों/संघ
 क्षेत्रों  मे ंसरकारों  ओर  प्राइवेट  दोनों  क्षेत्रों  मे ंअधिकाधिक  चिकित्सा  संस्थानों  को  स्थापित  किया
 जा  रहा  और

 (९)  चिकित्सा  द्वारा  गर्भ  समापन  कार्यक्रमों  क ेलिए  उपलब्ध  सुविधाओं  के  बारे  में  अधिकाधिक
 जागरूकता  उत्पन्न  की  जा  रही  है  ताकि  गर्भपात  करवाने  वाली  महिला  अनुमोदित  संस्थान  में  ऐसी
 सुविधाएं  प्राप्त  कर  सके  ।

 उड़ोसा  को  केसोय  सहायता  प्राप्त  सिचाई  परियोजनाएं

 4616,  भरी  डो०  अमात  :  क्या  जल  संसाधन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  उड़ीसा  में  सिचाई  विकास  कार्यक्रम  के  अम्तर्गत
 केसद्रीय  सहायता  से  कितनी  परियोजनाएं  शुरू  की  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता
 दी  गई  है  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :

 और  सातवीं  योजना  के  दौरान  सिंचाई  उन्नति  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  उड़ीसा  सरकार  को  महानदी
 डेल्टा  परियोजना  तथा  टेंक  सिंचाई  नामक  दो  परियोजनाओं  हेतु  लगभग  21.47  करोड़  रुपए  की
 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ।  राज्य  द्वारा  सूचित  किए  महानदी  ढेल्टा  परियोजना  द्वारा  39,290

 हेक्टेयर  तथा  टैंक  सिंचाई  के  अन्त्गंत  4534  हेक्टेयर  अतिरिक्त  सिंचाई  क्षमता  सृजित  की  गई

 केरल  में  लारियल  दूध  पाउडर  उत्पादक  यनिदें

 4617.  भी  भुल्लापलली  रामचसास  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताते  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केरल  में  नारियल  दूध  पाउडर  उत्पादक  यूनिटों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  इस  राज्य  में  ऐसी  कोई  अन्य  यूनिटटें  स्थापित  करने  का  विभ्ार

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इस  प्रयोजनायं  विदेशी  प्रौद्योगिकी  प्राप्त  करने  का  विचार  ;

 यदि  तो  तत्सम्बस्धी  ध्यौरा  क्या  ?

 135
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 जनजकनकिजफजज------_+  लत तक

 बस्तर  मंत्री  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्री  शरद  :  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 खाद्य-प्रसंस्क रण  उस्योग  मन्त्रालय  का  केरल  में  नारियल  दूध  पाउडर  उत्पादक  यूनिट  स्थापित

 करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।
 ह  ह

 और  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 खाद्य  पदार्थों  पर  राणसहायता

 46  श्री  प्रकाश  कोको  श्रह्मसट्ट  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पू्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दोराम  खाद्य  पदार्थों  पर  राजलहाधता
 कम  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 राजसहायता  में  कमी  कहां  तक  की  गई  है  ?

 लाश  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  रास  पूजन  :
 से  भारतीय

 खाद्य  निगम  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्मृक्त  की  गई  खाद्य  राजसहांयता  निम्नाभुसार

 रुपए

 वर्ष  राजसहायता  की  राशि

 1987-88  8  2,000

 1988-89 9  2,200

 1989-90  2,476

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  बर्तमान  वर्ष  अर्थात्  1990-91  में  राजसहायता  का  भुगतान  करने
 के  लिए  बजट  अनुमानों  में  केवल  2200/-  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 खाद्य  राजसहायता  की  मात्रा  वसूली  की  निर्गंम  बफर  स्टाक  की  मात्रा  आदि  पर
 निर्भर  करती  है  ।  खाद्याम्नों  के  मूल्यों  को साधारण  उपभोक्ताओं  की  पहुंच  के  अन्दर  रखने  के  उद्देश्य  से
 केन्द्रीय  सरकार  की  सुविचारित  कल्याण  नीति  के  रूप  में  भारतीय  खाद्य  निगम  को  खाद्यान्नों  की  इक्ताबिक
 लागत  और  उनके  निगंम  मूल्यों  के बीच  की  अन्तर  राशि  राजसहायता  के  रूप  में  अदा  की  जाती

 भारतीय  खाद्य  निगम  राजसहायता  में  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  अपने  परिचालनों  की

 लागत  को  कम  करने  के  लिए  कदम  उठा  रहा

 आरप्न  प्रदेश  में  कब्ठ  रोगी

 4619.  शी  बो०  एन०  रेडडो  :  कया  स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  मह  बताने  की  कुपो

 करेंगे  कि  :
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 नवीनतम  सर्वेक्षण  के  अनुसार  आन्भ्र  प्रदेश  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संस्या  कितनी

 आन्ध्र  प्रदेश  मे ंसरकार  और  गेरसरकारो  क्षेत्र  में  कुष्ठ  उपचार  केन्द्रों  की  संछ्या  कितनी

 है  और  उनमें  कितने  रोगियों  को  ठहराने  की  क्षमता  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  इन  केन्द्रों  को  किस  प्रकार  की  और  वर्षवार  कितनी
 सहायता  दी  गई  और  उन्हें  1990-91  में  कितनी  सहायता  दी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  3
 1990  की  स्थिति  के  अनुसार  2,64,974  रोगी  ।

 आन्प्र  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  के  अधीन  क्कुष्ठ  यूनिटों  की  संस्या
 लिखित  है  :--

 प्रत्येक  पूनिट  में  आने  बालो  अनसंस्या

 1,  क्रुष्ठ  नियंत्रण  यूनिट  94  4.5

 2.  नगरीय  कुष्ठ  केन्द्र  91  50  हजार

 3.  एस०  ई०  टी०  केन्द्र  164  25  हजार

 4.  अस्थायी  भर्ती  व  53  1-2  प्रति  जिला

 5.  जिला  कुष्ठ  यूनि  31 1  प्रति  जिला

 6.  स्वेक्छिक  संगठन  45  1  करोड़

 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यकलापों  के  लिए  राज्यों  को  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी
 जाती

 निम्नलिबित  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  :--

 वर्ष  दी  गई  सहायता

 नकद  वस्तु

 1987-88  222.00  70.00

 1988-89  180.00  80.00

 1989-90  175.55  138.92

 1990-91  200.00  90.00
 वतन  नन-मम-न+  मनन
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 परिवार  केंस्याण  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  फो  सहावता

 4620.  ओऑ  थौ०  एंन०  रेडेंडो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  पंरिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  ऑन््श्र  प्रदेश  में  परिवार  कल््याण/नियोजन  को  लोकश्रिय  बनाने  के  लिए  चलाई  जा
 रही  विभिलत  योजनाएं/विधियां  सफल  सिद्ध  हुई  यवि  कितनी  सफल  हुई

 गत  तीन  क्यों  के  दोरान  आंध्र  प्रदेश  राज्य  को  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दी  गई  सहायता
 का  ब्योरा  क्या  और

 बर्ष  1990-91  में  सहायता  देने  के लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  रशोद  :  राष्ट्रीम  परि*
 बार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  किए  गए  कार्य  का  तीन  संकेतकों  अर्थात्  दम्पति  सुरक्षा  जन्म-दर
 और  शिशु  मृत्यु-दर  के  सन्दर्भ  में  लगातार  मुल्यांकन  किया  जाता  उपरोक्त  3  प्राचलों  के  सन्दर्भ  में
 जहां  तक  प्राप्त  किए  गए  नथीनतम  स्तरों  का  सम्बन्ध  अखिल  भारत  और  आम  प्रदेश  के  बीच
 तुलनात्मक  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 प्राचल  अखिल  भारत  आन्भ्न  प्रदेश

 1.  31-3-90  को  दम्पती  सुरक्षा  42.7  45.2
 दरें  (2८)

 2.  वर्ष  1988  में  जन्म-दर  31.5  27.4
 एक  हजार

 ह

 3.  वर्ष  1988  में  शिश्  मुत्यु-दर  94
 83

 एक  हजार-जीवित  जम्में

 |
 ए्""ैपप्या:भाजजयाययथ  ज्फ्फ्कज-फफक

 पिछले  3  वर्षों
 के

 दौरान  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  आन  प्रदेश  को  दी  गई
 सहायता  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 कं  नकदी/सामग्री  के  रूप  में
 प्रदान  की  गई  सहायता

 8
 4459.89

 9

 ण“थफकफकफक़््-+++

 वर्ष के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 3872. 00 लाख
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 शुफए  को  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  राज्य  सरकार  को  वास्तविक  रूप  में  उपलब्ध  कराई
 गई  आपूर्तियों  क ेआधार  पर  वर्ष  के  अन्त  तक  सामग्री  के  रूप  में  सहायता  के  ब्चौरे  के  बारे  में  निणंव  लिया
 जाएगा  ।

 प्रतिडन्धित  नेत्र  भोषधि

 4621.  थ्री  बी०  एन०  रेड्डो  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  कुछ  विदेशी  नेत्र-भ्ौषधियों  देश  में  बिक्री
 पर  प्रतिबन्ध  लगाया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  सरकार  ने  देश
 में  किसी  भी  आयातित  नेत्र  औषधि  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संथाल  परगना  के  मगरों  के  लिए  हुड़को  फप्ड्स

 4622.  श्री  साईमन  भरांडो  :  क्या  शहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हुडकों  का  विचार  बिहार  में  संधाल  परगना  और  साहेबयंज  जिलों  के  नगरों  के  विकास
 के  लिए  धनराशि  आवंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  म्रासोली  :  से  बिहार  के  सरधाल  परगनों  और
 साहेबगंज  जिलों  के  विकास  के  लिए  बिहार  में  किसी  आवास/शहरी  विकास  अभि+रण  से  अभी  तक
 हडको  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  हुडको  1990-91  के  दौरान  बिहार  में  शहरी  अधसंरश्चना
 विकास  तथा  स्वच्छता  योजनाओं  को  स्वीकृत  करने  की  स्थिति  में  है  बशतें  कि  बिहार  में  अभिकरणों
 एबं  स्थानीय  निकायों  द्वारा  पर्याप्त  योजनायें  प्रतिषादित  की  जाएं  और  हुडको  को  प्रस्तुत  की
 जायें  ।

 मंगनोश  और  क्रोम  आदि  से  प्राप्त  उपकर

 4624.  श्री  सोकमाथ  चोधरी  :  कया  अ्रस  लंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  क्रोम  और  डोलोमाइट  अयस्कों  के  प्रत्येक  मीट्रिक  टन  दे
 की  दरों  का  ब्योरा  क्या

 (@)  उड़ीसा  में  बर्ष  1987  से  1989  की  अवधि  के  दौरान  श्रमिक  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत
 कितना  धन  प्राप्त

 163
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 (7)  पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  इस  धनराशि  में  से  उड़ीसा  के  खदान  श्रमिकों  के  कल्याण  पर

 कितनी  धनराशि  ब्यय  की

 किन-किन  मदों  पर  ये  धनराशि  ध्यय  की

 उड़ीसा  में  इन  कोषों  के  अन्तर्गत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  अस्पताल

 और  डिस्पेंसरियां  कार्य  कर  रही  ओर

 क्या  इस  अस्पतालों  और  डिस्पेंसरियों  में  टी०  बी  ०,  गुर्दा  आदि  रोगों  के
 बलार  की  विशेष  ब्यवस्था  उपलब्ध  है  ?

 अम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  लौह  मेंगनीज  अयस्क  और
 क्रोम  अयस्क  पर  प्रति  मीटरिक  टन  की  दर  1-8-90  से  1.00  ०,  2.00  5०  और
 4.00  र०  डोलोमाईट  पर  की  दर  1-5-1988  से  0.50  *०  प्रति  मीटरिक  टन

 |  आर
 रद  |

 और

 000

 बष  लौह  अयस्क  मेंगनीज  अयस्क  चूना  पत्थर  और  डोलोमाईट  खान
 खान  और  क्रोम  अयस्क  खान  श्रम  श्रम  कल्याण  निधि
 कल्याण  निधि

 आय  व्यय  आय  ब्यय

 1987-88  4181  7468  591  1356

 1988-89  9  3745  8620  1240  1435

 1989-90  3855  8364  1421  1536

 यह  निधि  खान  कमकारों  और  उनके  परिवारों  को

 जल  आपूर्ति  और  परिवार  कल्याण  सुविधाएं  प्रदान  करने  पर  व्यय  की  गई  थी  ।

 उड़ीसा  में  लोह  अयस्क  मैंगनीज  अयस्क  खान  और  क्रोम  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण
 निधि  के  अन्तगंत  दो  पांछ  प्राथमिक  स्वास्थ्य  एक  प्रसूति  एबं  बाल  कल्याण  केन्द्र  और
 एक  50  पलंगों  वाला  अस्पताल  तथा  चूना-पत्थर  ओर  डोलोमाईट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत

 एक  औषधालय  ओर  एक  प्रसूति  एवं  बाल  कल्याण  केन्द्र  काम  कर  रहे  हैं  ।

 उक्त  रोगों  के  उपचार  के  लिए  कोई  विशेष  व्यवस्था  मौजूद  नहीं  तथापि  खान
 कारों  और  उनके  परिक्षार  के  सदस्यों  में  टी०  कसर  और  कुष्ठ  रोगियों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  के
 लिए  इन  निधियों  के  अन्तर्गत  योजनायें  शुरू  की  गई
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 हुदय  रोग

 4625.  भी  पी०  सरसा  रेडडो  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  देशों  में  प्रचलित  एक  विशेष  प्रकार  के  हृदय  रोग  मसल  के
 जब  भारत  के  उत्तरी  विशेषकर  दिल्ली  में  कुछ  व्यक्तियों  को  होने  की  घटनायें  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 हस  रोग  के  उपचार  ओर  बचाव  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कह्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  से
 आइडियोपैथिक  काडिक  मसल  डीजिज  की  तीन  लाक्षणिक  कोटियां  होती  नामतः  विस्फारित  हल्पेशी

 अतिवद्धि  हल्पेशी  विकृति  और  प्रतिबन्धित  हल्पेशी  विक्ृति  |  ये  सभी  हृदयरोग  दिल्ली  सहित
 भारत  के  उत्तरी  भाग  में  पाए  जाते  हैं  । आमतौर  पर  जो  रोग  देखे  जाते  वे विस्फारित  और  अतिवृद्धि
 हल्पेशी  विकृति  हैं  ।  यह  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  ये  रोग  अब  पैदा  हो  रहे  इनका  अधिक  से  अधिक
 रोग  निदान  किया  जाता  है  क्योंकि  इको-कार्डियोग्राफी  और  कलर  डोप्लर  फ्लो  ज॑सी  गैर  प्रसारात्मक
 रोग  नैदानिक  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 इन  रोगों  का  लक्षणों  के  अनुसार  उपचार  किया  जाता  है  ।  चूंकि  इनके  कारण  ज्ञात  नहीं  इस
 लिए  पूर्वोपायों  के  रूप  में  इनके  लिए  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 क्लाइंडनेस  से  धनराशि

 4626.  झो  पी०  नरसा  रेड्डी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  पश्चिम  जर्मनी  के  ब्लाइंडनेस  मिशनਂ  द्वारा
 भारत  को  कोई  धनराशि  प्रदान  की  गई  और

 यदि  तो  उक्त  सहायता  से  आंध्र  प्रदेश  में  लाभान्वित  होने  वाले  नेत्र  अस्पतालों  के
 लाम  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  हां  ।  पश्चिम
 जमंनी  के  किस्टोफेल  ब्लाइन्डनेस  मिशन  ने  नेत्र-चिकित्सा  विज्ञान  में  भविष्य  की  कार्य-नीतियों  और  ने
 विज्ञानी  सेवाओं  का  सुधार  करने  सम्बन्धी  एक  कायंशाला  भायोजित  करने  के  लिए  क्षेत्रीय  नेत्र
 चिकित्सा  विज्ञान  तमिलनाडु  और  सामाजिक  बाल  रोग-विज्ञान  गवर्नमेंट  स्टैनले
 मेडिकल  कालेज  मद्रास  को  वर्ष  1989  में  धन  दिया  है  ।

 आन्ध्र  प्रदेश  में  निम्नलिखित  अस्पतालों  को  क्रिस्टोफेल  ब्लाइन्डनेस  मिशन  से  सहायता  प्राप्त
 हुई  है

 :

 (1)  आपरेशन  आईसाइट  विजयनगरम्  ।
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 (2)  नेत्र  श्रीकाकुलम  ।

 (3)  मदलपल्ली  नेत्र  जिसूर  ।

 गंगा  बाढ़  के  कम्पनी  को  राजस्थान  को  ओर  सोड़ना

 4627.  श्री  गिरधारी  लाल  भागंथ  :  क्या  लल  संसाधन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  बध्यक्ष  ने  गंगा  नदी  के  बाढ़  के  पानी  को  राजस्थान  की  बंजर

 भूमि  के  लिए  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की

 ग्रवि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  के  बारे  में  अपनी  टिप्पणियां  केन्द्रीय  सरकार  को
 भ्रेजो  और

 राजस्थान  को  गंगा  नदी  की  बाढ़  का  पानी  कब  तक  उपलब्ध  कराए  जाते  की  सम्भावना

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिसा  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नीतीश  :
 और  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  रायवाला  तथा  नरोरा  पर  गंगा  के  अधिशेष  बाढ़  जल  का

 कन  करने  के  लिए  अध्ययन  किया  इस  अध्ययन  सम्बर्धी  रिपोर्ट  को  टिप्पणियों  के  लिए  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  को  परिचालित  किया  गया  अनुमोदित  स्कीमों  तथा  अन्य

 जो  केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हुई  की जल  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उक्त

 अध्ययन  से  यह  अन्दाज  लगाया  गया  है  कि  राजस्थान  को  भेजने  हेतु  रायवाला  अथवा  नरोरा  के  बाहर
 किफ्रायती  रूप  से  बर्याप्स  जल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 हां  ।

 रई  का  भिर्यात

 |
 4628.  भी  परसराम  भारहाल  :  क्या  बसत्र  सन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वर्ष  के  दौरान  वितनी  मात्रा  में  लम्बी  और  छोटे  रेशे  की  रुई  निर्यात  और
 भायात  की

 क्या  देश  में  लम्बे  और  छोटे  दोनों  प्रकार  के  रेशे  की  रुई  का  उत्पादन  मांग  की  तुलना  में

 कम  हुआ

 सरकार  ने  किन-किन  देशों  से  दई  आयात  करने  का  निर्णय  लिया  और

 इसके  लिए  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  है  ?
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 बस्तर  संत्रो  ओर  लाश  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  23  1990
 की  स्थिति  के  अनुसार  वर्ष  :989-90  1989  1990)  के  झई  मौसम  के  दौरान
 लम्बे  रेशे  28  मि०  मीटर  से  34  मि०  मीटर  तक  लम्बे  रेशे  की  रुई  की  4.40  लाख  गांठ  तथा  छोटे
 रेशे  (20  मि०  मीटर  से  कम  रुई  की  0.63  लाख  गांठ  का  निर्यात  किया  गया  ।  वर्ष  198  9-90  के
 मौसम  के  दौरान  रुई  के  आयात  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  पड़ी

 3  1990  की  स्थिति  अनुसार  लम्बे  रेशे  और  छोटे  रेशे  के  अनुमानित  आगे  ले
 जाए  गए  स्टाक  का  क्रमशः  9.30  लाख  गांठ  और  0.35  लाख  गांठ  होने  का  अनुमान  है  ।

 इस  समय  सरकार  रुई  के  आयात  करने  के  किसी  भी  प्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही
 श््फ

 प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 बेरोजगार  मेडिकल  स्तातक

 4629.  श्री  जर्नादन  पुजारी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  लंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 31  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  कितने  मेडिकल  स्नातक  अर्थात्  एम०
 बी०  बी०  एस०  बेरोजगार

 उनके  बेरोजगार  रहने  के  क्या  कारण  और

 उन्हें  रोजगार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वाध्थ्य  एवं  परिवार  कश्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशीद  रोजगार
 और  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  से  मिली  सूचना  के  अनुसार  31  1988  को  रोजगार  कार्यालयों
 के  चालू  रजिस्टर  में  स्नातकोत्त  र  सहित  चिकित्सा  स्नातकों  की  संख्या  27,286
 तम  आंकड़  अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उल्लेखनीय  है  कि  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  रोजगार  कार्यालयों  में  सभी  बेरोजमार  चिकित्सा
 स्नातक  पंजीक्षत  हों  और  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  सभी  ध्यक्ति  अभी  बे  रोजगार  हो
 तया  स्वरोजगार  में  लगे  हुए  चिकित्सक  भी  रोजगार  कार्यालयों  में  पंजीकृत  हैं  ।

 सरकारी  माध्यम  के  जरिए  उपलब्ध  सामान्य  रोजगार  के  अवसरों  के  अलावा  चिकित्सा
 स््नातकों  को  रोजगार  देने  की  कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  ।

 दिल्लो  में  सड़कों  को  जोड़ा  करने  हेतु  धनराशि  का  आजंटन

 4630.  प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  कया  शहरी  विकास  मंभो  यह  बताने  की  कृपा  क्षरेते
 किः
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 दिल्ली  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सड़कों  को  सुन्दर  और  चौड़ा  करने  तथा  उद्योगों

 के  विकास  पर  कितनी  धनराशि  ब्यय  की  गई

 इस  कार्य  हेतु  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  है  और

 अभी  तक  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  तथा  यह  किन  निर्माण-कार्यों  पर  व्यय  की  गयी

 भर

 जे०  जे०  कालोनियों  में  नालियों  की  मरम्मत  और  सफाई  के  लिए  कितनी  धनराशि  आवंटित
 की  गयी  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भुरासोसी  :

 1987-88...  1988-89  1989-90

 मई  दिल्ली  नगर  पालिका

 सड़कों  को  चोड़ा  करना  154.00  113.00  48.00

 बागवानी  कार्य  6.82  5.75  22.36

 दिल्लो  तगर  निगम

 सड़क  और  पुल  4850.00  4234.30  4601.40

 बागवानी  काये  148.00  139.00  214.00

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण

 बागवानी  कार्य  464.00  477.00  1269.00

 ह्लस  बिग

 बागवानी  काय॑  1.14  15.48  72.96

 लोक  निर्माण  बिललो  प्रशासन

 सड़कों  को  चौड़ा  करना  1007.91  854.86  1070.83

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
 जाएगी  ।

 रुपए

 या  तियतन  अब  तक  बव्ययकी
 गई  राशि

 2  3

 मई  बिल्ली  सगर  पालिका

 सड़कों  को  चौड़ा  करना  30.00
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 2  3

 बागबानी  कार्य  35.00  2.40

 सड़क  और  पुल  5,727,00  1,637,67

 बागवानी  काय॑  347,00  125,00

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण

 बागवानी  कार्य  965.00  198.00

 दिल्लो  जिकास  प्राधिकरण

 बागवानी  कार्य  40.00  16.24

 चालू  वर्ष  के  दौरान  लोक  निर्माण  दिल्ली  प्रशासन  ने  सड़कों  को  थोड़ा  करने  के  लिए

 439.10  लाख  रुपए  व्यय  किए  हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 दिल्ली  नगर  निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  1990-91  के  दौरान  सभी  सेवा  झों  के  उन्नयन

 और  संवर्धन  तथा  पुनर्वास  कालोनियों  में  जल  निकासी  व्यवस्था
 के  लिए  कुल  अनुमोदित

 परिब्यय  3500.00  लाख  रुपए

 सिचाई  क्षमता  का  उपयोग

 4631.  भी  माधबराब  सिधिया  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि:ः

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  सिंचाई  और  जल  निकासी  आयोग  के  नव-निर्वाचित  अध्यक्ष  मे  इस  बर्ष

 जुलाई  में  देश  के  विभिन्न  भागों  का  दौरा  किया

 देश  में  विभिन्न  भारतीय  नदियों  की  सिंचाई  क्षमता  का  कितने  प्रतिशत  उपयोग  किया  गया

 और  इसकी  कितने  प्रतिशत  सिंचाई  क्षमता  व्यर्थ  और

 नदियों  की  सिंचाई  क्षमताओं  के  उपयोग  में  सुधार  और  वृद्धि  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  की

 गई

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  गोतीश  :

 सिचाई  और  जल  सम्बन्धी  अस्तर्राष्ट्रीय  आयोग  के  नए  चुए  गए  अध्यक्ष  ने  1990  में  नई  दिल्ली

 का  दौरा  किया  था  ।  उन्होंने  भारत  में  किसी  अन्य  स्थान  का  दौरा  नहीं  किया  था  ।
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 देश  में  उपलब्ध  कुल  औसत  वाधिक  प्रवाह  लगभग  188  मिलियन  हेक्टेयर  मीटर  है
 जिसमें  से  उपयोज्य  सतही  जल  संसाधन  क्षमता  लगभग  69  मिलियन  हेक्टेयर  मीटर  है  |  यह  अनुमान  है
 कि  1989-90  तक  सतही  जल  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  प्राप्त  उपयोग  28  मिलिग्रग  हेक्टेयर
 मीटर  होगा  जो  उपयोज्य  सतही  जल  संसाधनों  का  लगभग  40  प्रतिशत  है  ।

 सिंचाई  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कई  सिंचाई  तथा  बहुप्रयोजनी  परियोजनाएं  देश  में
 निष्पादित  की  जा  रही  हैं  |  कमान  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  सिचाई  क्षमता  के  उपयोग  में

 राल  को  कम  करने  के  लिए  कृषकों  को  खेत-नालियों  के  वाराबन्दी  पद्धतियों  जैसे  ऑन-फार्म
 विकास  काय॑  की  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।

 रात्रि  में  काम  करने  वालों  के  लिए  सुरक्षोपाय  करना

 4632.  श्री  हरीश  पाल  :  क्या  श्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  रात्रि  में  काम  करने  वालों  के  लिए  कोई  सुरक्षोपाय  करने  का

 यदि  तो  ये  सुरक्षोपाय  कब  से  लागू  किए  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रम  एवं  कह्साण  मंत्री  राम  विलास  :  से  सूचना  एकत्रित  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 स्वयंसेबो  संगठनों  को  अनुदान

 4633,  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  अम  संज्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  स्वयंसेवी  संगठनों  को  अनुदान  देती
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसे  कितने  संगठनों  को  अनुदान  दिया  गया  और

 प्रत्येक  संगठन  को  कितनी  धनराशि  दी

 कया  सरकार  ऐसे  संगठनों  की  गतिविधियों  की  पुनरीक्षा  करती  और
 यदि  तो  उसका  कया  मानदण्ड  है  ?

 असम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  हां  ।

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  स्वेच्छिक  संगठनों  को  साल  दर  साल  आधार  पर  अनुदान  दिए  जाते  हैं  ।  अनुदान
 मंजूर  करते  संगठन  के  पूर्व  अनुदानों  से  सम्बन्धित  निष्पादन  को  ध्यान  में  रखा  जाता  इसके
 अतिरिक्नत  संगठनों  द्वारा  लेखों  के  लेखा  परीक्षित  वितरण  प्रस्तुत  करना  भी  अपेक्षित  उन  संगठनों
 को  जो  उपयोग  के  ब्यौरे  प्रस्तुत  नहीं  आगे  अनुदान  मंजूर  नहीं  +िए  जाते  ।  कल्याण  मम्त्रालय  के
 अधिकारी  भी  संगठमों  का  दौरा  करते  और  अपने  दौरे  के  दौरान  उनके  द्वारा  किए  गए  काय॑  का
 मूल्यांकन  करते  हैं  ।
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 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  अम  कानूनों  का  उल्लंघन

 4634.  झो  लोकनाथ  चोधरो  :  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  15  1990  के  आवजवंरਂ  में  सेक्टर

 फ्लोट्स  लेबर  लॉजਂ  शीषंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  भर

 यदि  तो  श्रम  कानूनों  का  उल्लंघन  करने  वाले  नियोक्ताओं  के  विरूद्ध  तथा  उनके  द्वारा
 श्रम  नियमों  का  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 असम  एवं  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :  हां  ।

 दिल्ली  प्रशासन  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  श्रम  विभाग ने  ठेकेदारों  द्वारा  ठेका  श्रम
 ओर  1970  के  उपबन्धों  के  उल्लंघन  का  पता  लगाने  के  लिए  विभिन्न

 निर्माण  स्थलों  पर  अनेक  निरीक्षण  निरीक्षण  किए  गए  अनेक  स्थल  सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों  की
 निर्माण  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  थे  ।  सम्बन्धित  ठंकेदारों  को  निदेश  दिए  गए  थे  कि  वे  ठेका  श्रम

 और  1970  के  उल्लंधनों  में  सुधार  उन  ठेकेदारों  क ेखिलाफ
 अभियोजन  चलाए  गए  हैं  जो  अवसर  दिए  जाने  के  बावजूद  उल्लंघनों  को  दूर  करने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  खाद्य  पदार्थ  मानक  समिति  को  सिफारिशें

 4635.  थी  प्रकाश  कोको  श्रह्म  भट्ट  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मग्त्री  यह  बताने
 की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  खाद्य  पदार्थ  मानक  समिति  ने  यह  सिफारिश  की है  कि  ब्रेड  के  प्रत्येक  पैकेट  पर
 उत्पादन  की  तारिख  मुद्रित  की  जानी

 यदि  तो  क्या  इस  समिति  ने  मानव  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  पाए  गए  विभिन्न
 कीटनाशकों  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाने  सहित  अनेक  उपायों  की  सिफारिश  की

 यदि  तो  समिति  की  अन्य  सिफारिशें  क्या

 क्या  इस  समिति  का  स्वरूप  व्यापक  तथा  इसमें  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य  विभागों

 को  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  और

 (5)  समिति  की  सिफारिशें  कब  तक  कार्यान्वित  की  जाएंगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कश्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।

 हां  ।

 अन्य  सिफारिशों  का  सारांश  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 हां  ।  इसमें  सभी  राज्य  सरकारों  और  अन्य  सम्बन्धित  विभागों  के  प्रतिनिधि  हैं  ।
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 (e)  खाद्य  अपमिंश्रण  निवारण  1954  में  केन्द्रीय  खाद्य  मानक  समिति  की

 रिशों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  किसी  समय  सीमा  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 कब

 ्

 a

 an

 श्ज्जे

 विवरण

 केस्रीय  खा  मानक  ससिति  की  सिफारिशों  का  सारांश

 .  मार्गेरीन  में  रंग  और  सुगंध  के  इस्तेमाल  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ,  आटे  और  मैदे  को  पुष्ट  करने  के  लिए  सोया  आठे  का  इस्तेमाल  (10  प्रतिशत  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 देशी  घी  में  पकाई  गई  खाद्य  वस्तुओं  के  नाम  नोटिस  बोड  पर  प्रदर्शित  किए  जाए  ।

 .  का्बोनिटिड  पानी  में  100  पी  पी  एम  तक  एस्टरगम  का  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  दी

 जाए  ।

 .  बिस्कुट  और  मिष्ठान  उद्योग  में  एक  रिलीज  एजेंट  के  रूप  में  स्टिएरिक  एसिड  के
 सरोल  एस्टर  और  रिसिनोलीक  एसिड  के  पोलिग्लिसरोल  एस्टर  का  इस्तेमाल  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  सीमा  0.2  ।

 «  फल  उत्पादों  में  वजन  के  आधार  पर  0.3  प्रतिशत  तक  फ्यूमेरिक  एसिड  के  इस्तेमाल  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 -  लेबल  पर  की  गई  महीने  से  कम  आयु  के  नवजात  शिशु  के  लिए
 मोनोसोडियम  ग्लूटेमेट  युक्त  उत्पादों  के  मामले  में  भी  लागू  की

 8.  एनेटोरंग  के  मानकों  को  संशोधित  किया  जाए  ।

 9.  परिरक्षकों  से  युक्त  खाद्य  वस्तुओं  पर  निम्नलिखित  घोषणा  होगी  :---

 अनुमत्य  परिरक्षकों  से  युक्त

 अथवा

 अनुमत्य  परिरक्षक  से  युक्त

 का  नाम  स्पष्ट  अक्षरों

 10.  निम्नलिखित  कौटनाशियों  का  इस्तेमाल  बन्द  कर  दिए  जाए  :--

 1.  केप्टाफल

 2.  आकव्सीडेमेंटोन  मिथाइल

 3.  क्लोरडेस

 4.  हेप्टाक्सोर
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 5.  एंड्रीन

 खाद्य  में  तकनीकी  बी  एच  सी  के  लिए  सहनशीलता  सीमा  निर्धारित  की

 -  ताड़ी  किसी  प्रशान्तक  अथवा  कृत्रिम  मधुरक  से  रहित  होगी  ।

 12.  अपमिश्रण  निबारण  1955  के  अन्तगंत  अमजूर  पाउडर  के  लिए  एममाकक  मानस

 अधिसूचित  किए  जाएं  ।

 «  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  19:5  में  जहां  कहीं  भी  शब्द  हो  वहां  उसके
 स्थान  पर  डिब्बाबंद  वस्तु  नियमों  में  दिए  गए  अनुसार  से  पंक  की  गई  वस्तुएंਂ  शब्द
 अंकित  किए  जाएं  ।

 ।  प्र

 >  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  अधीन  परिभाषित  शब्द  बिक्री  पकेजਂ
 को  डिब्बाबंद  वस्तु  नियमों  में  दी  गई  परिभाषा  की  पंज्ित  में  परिभाषित  किया
 दार  बाक्स/लकड़ी  के  बाक्स  में  थोक  बिक्री  के  पैकेजों  पर  लगाए  गए  लेबल  डिब्बाबंद  वस्तु
 नियमों  में  दिए  गए  उपबन्धों  के  अनुरूप  हों  लेकिन  टिन  में  पैक  की  गई  वस्तुओं  पर  नियम
 32  के  अधीन  अपेक्षित  सूचना  दी  जाएगी  क्योंकि  प्रायः  ऐसे  पैकेज  उपभोक्ताओं  द्वारा  खरीदे
 जाते  हैं  ।

 15.  मुख्य  प्रदर्शन  तालिका  डिब्बाबंद  वस्तु  नियमों  के  सिद्धान्तों  पर  परिभाषित  की  जाए  और
 किसी  लेबल  घोषणा  से  सम्बन्धित  अक्षरों  का  आकार  डिब्बाबंद  वस्तु  नियमों  के  उपबन्धों  के

 अनुरूप  हो  ।  लेबल  पर  दिए  जाने  वाले  किसी  विशेष  विवरण  के  मामले  में  अक्षरों  का  आकार

 कम  से  कम  3  एम०  एम०  होगा  |

 16.  उत्पादों  के  भले  ही  पैकेट  का  आकार  कुछ  भी  पर  घटकों  के  नाम  दिए  जाने

 चाहिए  ।  यदि  भोषणा  रंग  और  अतिरिक्त  सुगन्ध  से  युक्तਂ  बड़े  और  साफ-साफ

 अक्षरों  में  लिखी  गई  हो  तो  इसे  संघटकों  की  सूची  में
 नहीं

 दिखाया  जाना

 17.  डबल  रोटी  के  लेबल  पर  विनिर्माण  की  तारीख  दी  जानी  चाहिए  ।

 18.  डिम्बाबंद  खाद्य  पदार्थों  के  लेबलों  पर  आज  की  तारीख  से  सर्वोत्तमਂ  लिखा

 जाएगा  ।

 पेय  पदार्थों  की  बोतलों  पर  लेबल  घोषणा  उत्कीर्ण  की  जानी  चाहिए  न  कि  इसके  ढक््कल

 पर  लिखी  जानी  चाहिए  ।

 20.  पिसे  हुए  मसाले  अनिवायं  रूप  से  पक  करके  ही  बेचे  जाने  चाहिए  ।

 19. हकਂ

 21.  घरेल  उपयोग  की  चाय  में  सुगरध  मिलाने  की  अनुमति  उपयुक्त  पैकिंग  और  लेबल  सम्बन्धी

 घोषणाओं  के  अधीन  दी  जा  सकती  है  बशत  यह  चाय  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  नियमों  में

 निर्धारित  चाय  के  मानकों  के  अनुरूप  हो  ।

 22.  अधिनियम/नियमों/गानकों  को  संशोधित  करने  सम्बन्धी  अन्य  सुझाव  केम्द्रीय  खाद्य  मानक

 समिति  की  सम्बन्धित  तकनीकी  उप  समितियों  को  भेज  दिए  गए
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 4636.  क्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  गया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  एक  सुस्पष्ट  कार्ययोजना  के  विकास  और  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  देश  में

 प्लेग  पर  सफलतापूर्वक  नियन्त्रण  पा  लिया  गया  और
 बूबोनिक

 कया  अन्य  प्रमुख  रोगों  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी  प्रकार  की  योजना  और  कार्ययोजना  बनाई

 और  कार्यान्वित  की  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिषार  कप्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रशोद  :  हां  ।

 अन्य  प्रमुख  रोगों  के  नियन्त्रण  के  विभिन्न  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 किए  जा  रहे  हैं  ।  इनमें  फाइलेरिया  कुष्ठरोग  आदि  सम्बन्धी  कार्यक्रम  शामिल

 हैं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  तथा
 प्रबन्ध  के बोच  घिदाद

 4637.  श्री  ह्रोश  रावत  :  क्या  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुख्य  श्रम  आयुक्त  ने  कनिष्ठ  दूरसंचार  अधिकारियों  और  प्रबन्धन  के  बीच
 ओऔद्योगिक  विवाद  में  हस्तक्षेप  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  कि  उसने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ
 अभियन्ताओं  और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  प्रबन्धन  के  बीच  ओौद्योगिक  विवाद  में  हस्तक्षेप  नहीं
 किया  ?

 भ्रम  एवं  कल्याण  सन्त्री  राम  विलास  :  हां  ।

 मुख्य  श्रमायुक्स  संगठन  के  अधिकारियों  ने  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 कनिष्ठ  अभियन्ताओं  और  उनके  प्रबन्धतन्त्र  के  बीच  ओद्योगिक  विवाद  में  हस्तक्षेप  नहीं
 किया  है  क्योंकि  के०  लो०  नि०  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ता  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 की  धारा  के  अधीन  यथा  परिभाषित  नहीं  है  |  चूंकि  के०  लो०  नि०  विभाग  एक
 उपयोगी  सेवा  नहीं  मुख्य  श्रमायुक्त  का  उनके  विवाद  में  हस्तक्षेप  करना  कानून  के  अधीन
 अपेक्षित  नहीं

 अप्पू  नई  बिल्लो  के  प्रयन्धकों  के  हारा  कमंचारो  भविष्य  मिधि  संगठन  ओर

 कमं  चारो  राज्य  बोमा  निगम  के  पास  राशि  न  जमा  कराना

 4638.  श्री  तेज  नारायण  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  अध्यू  नई  दिल्ली  के  प्रबन्धकों  ने  कमंचाारियों  के  वेतन  से  काटी  गई  भविष्य  निश्चि
 की  राशि  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  और  करमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  पास  जमा  करा  दी
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 :
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 :  इस  त्रुटि  के  लिए  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विभार  है  तो  वह  कया  है  ?

 अल  एज  कल्याण  संत्रो  राम  बिसास  :  और  उपलब्ध  सूचना  तीचे
 दी  गई  है  :--

 I.  भविष्य  निधि  को  बढ़ाया

 प्रतिष्ठान  ने  1990  तक  की  सभी  बकाया  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  है  ।

 1.  कर्मचारी  राज्य  बीमा  की  धकाया  राशि  :

 प्रतिष्ठान  ने  मजदूरी  की  छूटी  हुई  6499/-  र०  की  राशि  के  अंशदान  को  जिसका
 पता  रिकार्डों  के  निरीक्षण  के  दोरान  लगा  1990  तक  के  देयों  का  भुगतान  कर  दिया  इस
 राशि  को  बसूली  के  लिए  मांग  पत्र  जारी  कर  दिया  गया

 प्रश्न  नहीं

 सबिस  डाक्टरों  हारा  घरना

 4639.  भ्रोमयी  आसव  शजेश्वरो  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिथार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  19  1990  को  निर्माण  भवन  के  सामने  अनेक  सरकारी  डाक्टरों  ने  धरना  दिया

 (a)  यदि  तो  क्या  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  मोर

 उनकी  मांगों  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिधार  फश्याण  संज्ालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  और

 हां  ।

 ये  लोभों  के  1987  एवं  समझौते  के  ज्ञापन  :989,  के  कार्यास्थयन  तथा  का्मास्शिव्रन
 में  हुए  बिलम्ब  में  स्यायिक  जांच  से  सम्बन्धित  है  ।

 सरकार  ने  कार्यास्वयन  के  लिए  तत्काल  कारंबाई  की  ।  बर्ष  1989  समझौते  के  सम्बन्ध  में

 विवादास्पद  ब्याख्याओं  के  कुछेक  विषयों  पर  सचिव  की  अध्यक्षता  वाली  एक  जिसमें

 व्यय  एवं  कामिक  विभागों  के  वरिष्ठ  प्रतिनिधि  शामिल  द्वारा  विचार  किया  जाना  है  ।

 ठेका  अमर  अधिनियम  में  संशोधन

 4640,  शीभती  धासव  राजेश्वरो  :  कया  भ्रम  लंच  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 है
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ठेका  श्रम  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  विधेयक
 लाने  का  भौर

 (a)  यदि  तो  प्रस्तावित  संशोधनों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 असम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  और  अनेक  प्रस्ताव
 धीन  हैं  ।  सरकार  ने  इस  मामले  में  अभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 बोनस  प्राप्स  को  पात्रता  हेसु  वेतत  की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  करमा

 4641.  प्रो०  राम  गणेश  कापसे  :  क्या  श्रम  भंत्रो  यह  बताने  की  क्लंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  मजदूर  संघों  ने  बोनस  भुगतान  अधिनियम  के  अंतर्गत  बोनस  देने  के  लिए
 पात्रता  हेतु  वेतत  की  अधिकतम  सीमा  में  वृद्धि  करने  हेतु  अभ्यावेदन  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  विशिष्ट  कारण  क्या  हैं  और  सरकार  का  लम्बे  समय  से  चले  आ  रहे
 इस  मुद्दे  को  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 अम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।  है

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 ओद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  के  बारे  में  सुझाव

 4642.  श्री  ए०  के०  राय  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अखिल  भारतीय  रेल  कमंचारी  महासंघ  से  9  1990  और  23
 1990  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  प्रस्तावित  औद्योगिक  सम्बन्ध  विधेयक  से  सम्बन्धित

 विभिन्न  मुद्दों  पर  सुझाव  दिए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उन  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  मजदूर  संघ  संगठनों  से  भी  ऐसे  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  अन्तिम  निर्णय  लेने  से  पहले  विभिन्न  मजदूर  संघ  संगठनों  से  '

 मिले  इन  अभ्यावेदनों  पर  विचार  किया

 श्रम  कल्याण  संत्री  रास  बिलास  :  से  विभिन्न  ट्रेड  यूनियन
 जिनमें  जाल  इंडिया  रेलवे  एम्पालाइज  कनफफंडरेशन  भी  शामिल  से  औद्योगिक  सम्बन्ध
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 विधेयक  से  सम्बन्धित  अनेक  मसलों  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  इनमें  प्रस्तावित  कानून  का

 टैड  यूनियनों  के  पंजीकरण  के  लिए  ट्रेड  यूनियनों  की  प्रजातांत्रिक  काय॑  ट्रेड

 यूनियनों  की  मान्यता  और  ऐसी  मान्यता  के  लिए  ओऔद्योगक  विवादों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए
 जबरी  कामबंदी  आदि  के  बारे  में  उपबन्ध  आदि  शामिल  भारतीय  श्रम  सम्मेलन

 द्वारा  2:  और  22  1990  को  की  गयी  सिफारिश  के  अनुसरण  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  8

 1990  को  द्विपक्षीय  समिति  का  गठन  किया  ताकि  नए  ओद्योगिक  सम्बन्ध  कानून  के  लिए  विशिष्ट
 प्रस्ताव  तैयार  किए  जा  सके  ।

 अल्पसंख्यकों  के  हितों  के  संरक्षण  के  लिए  योजनाएं

 4643.  श्री  प्यारेलाल  खण्डेलबाल  :  क्या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अल्पसंख्यक  आयोग  की  रिपोर्ट  कब  से  सभा  पटल  पर  नहीं  रथ्थी  गई  और

 अल्पसंख्यकों  के  ढ्वितों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार  ने  बया  योजना  बनाई  है
 तथा  इसके  कार्यान्वयन  को  किस  प्रकार  सुनिश्चित  किया  जाएगा  ?

 थम  एवं  कल्याण  मंत्री  राम  विलास  :  अल्पसंख्यक  आयोग  को  एक
 198  |  से  3।  1982  की  अवध  की  चौथी  वाषिक  रिपोर्ट  9  1984  को  लोक

 सभा  पटल
 पर  तथा

 10  1984  को  राज्य  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  के  उसकी  रिपोर्ट

 पटल  पर  नहीं  रखा  गई  ।

 अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  15  अल्पसंख्यकों  के  हितों  की  रक्षा  के

 दुलिए  तैयार  किया  गया  है  ।  विभिन्न  सूत्रों  पर  एक  ठोस  कारंवाई  कार्यक्रम  सम्बन्धित  मन्त्रालयों  द्वारा

 कार्यान्वयनार्थ  तैथार  किया  गया  जिसे  तिमाही  रिपोर्टों  के  जरिए  मॉनीटर  किया  जाता

 को  अध्यक्षता  में  एक  मन्त्रिमण्डल
 समिति  इसके  कार्यान्वयन  की  प्रगति  पर  नजर  रखती  है  तथा

 इस  सम्बन्ध  में  आग  समु।चत  निर्देश  दती  है  ।

 चोनो  मिलों  में  वित्तीय  संकट

 4644.  श्री  बी०  एन०
 श्री  बालासाहिब  विखे  प।टिल  :

 श्री  वाई०  एस०  राजशेश्वर  रेडडो  :

 क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  किसानो  को  लाभकारी  मूल्य  दने  में  चीनी  मिलों  की  क्षमता  को  ध्यान
 न  गन्न  का  ऊंचा  मूल्य  निश्चित  करने  से  चीनी  उद्योग  को  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना

 पड़  रहा

 यदि  ता  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  मे  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 श्ाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राम  पूजन  :  से  केन्द्रीय
 सरकार  ने  1989-90  मौसम  के  लिए  8.5  प्रतिशत  की  रिकवरी  लेकिन  जिसमें  उससे  अधिक
 रिकवेरी  करने  के  लिए  आनुपातिक  प्रीमियम  देने  की  भी  व्यवस्था  गन्ने  का  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य
 22  रुपयै  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  था  जबकि  1988-89  मौसम  के  दौरान  इसी  आधार  पर
 19.50  रुपए  प्रति  क्विटल  का  मुल्य  निर्धारित  किया  गया  राज्य  सरकारों  ने  गन््ने  के
 राज्य  द्वारा  सुझाएं  गए  मूल्य  अधिक  निर्धारित  किए  हैं  ।

 चीनी  फैक्ट्रियों  की  व्यवहायंता  में  सुधार  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  निम्नलिब्ित  उपाय  किए
 हैं  :-

 (1)  लेवी  तथा  खुली  बिक्री  जीनो  का  अनुपात  45  :  55  रखता  ।

 (2)  1989-90  के  लिए  चीनी  की  क्षेत्रवार  एक्स  फैक्ट्री  लेवी  कोमतें  गस््ने  की  22  रुपए  प्रति
 क्विटल  बढ़ी  हुई  सांविधिक  न्यूनतम  कीमत  के  आधार  पर  नियत  करना  ।

 (3)  1989-90  के  चालू  मौसम  के  दोरान  चीनी  फंकिट्रयों  को  जल्दी  पेराई  शुरू  करने  मध्य  में
 और  देर  तक  पेराई  करने  के  लिए  अधिक  खुली  बिक्री  कोटे  के  रूप  में  प्रोत्साहनों  की
 मंज्री  ।

 कर्माटक  में  थोती  अनुसंधान  संस्थान

 4645.  थोमती  बासव  राजेश्वरो  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  उद्योग  की  समस्याओं  का  पता  लगाने  और  अनुप्रयोगिक  अनुसंस्थान  द्वारा  उन्हें
 हल  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का  कर्नाटक  में  चीनी  अनुसंधान  संस्थान  स्थापित  करने  का  विचार

 ओर

 यदि  तो  कब  तथा  ऐसे  कितने  संस्थान  स्थापित  किए  जाएंगे  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 उड़ोसा  में  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तर्गत  किया  गया  व्यव

 4८46.  को  अनादि  चरण  दास  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  उड़ीसा  में  अनुसूचित  जाति/अमुसूचित

 जनजाति  के  विकास  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तगगंत  कितनी  घनराशि  व्यय  की  गई
 और

 उड़ीसा  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  बहुल  उन  खण्डों  के  नाम  कया  जहां
 विशेष  संघटक  योजना  के  अन्तगंत  व्यय  किया  गया  था  ?

 180



 14  1912  लिखित  उत्तर

 अभ  एवं  कल्याण  संत्री  राम  बिलास  :  उड़ीसा  में  पिछले  तीम  वर्षों  के
 दौरान  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  निर्मुक्त
 की  गई  केन्द्रीय  सहायता  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  खर्च  (to  लाखों

 1987-88  3033.20

 1988-89 9  3225.39

 1989-90  3824.16

 मिमु क्त  की  गईं  इस  राशि  में  विशेष  संघटक  योजना  तथा  आदिवासी  उपयोजना  के  अन्तर्मत
 विशेष  केरद्रीय  अनुसूचित  जाति  विकास  निगमों  को  शेयर  मैट्रिकोत्तर  मैद्रिक
 पूर्व  बालिका  अनुसूचित  आतियों/अनुसूबित  जनजातियों  के  लिए  पुस्तक
 को्िंग  तथा  संबद्ध  सफाई  कर्मचारियों  की  मुक्ति  तथा  सिविल  अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  के
 अधीन  सहायता  शामिल  है  ।

 सूचना  उड़ीसा  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  अधिनियम  का  कार्यास्थयस

 4647.  भी  जे  चोकका  राथ  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  विभिन्न  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासन  ने  सुसंगत  निकायों  का
 गठन  नहीं  किया  है  ज॑साकि  उपभोक्ता  संरक्षण  1986  में  उल्लेख  किया  भया  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मरत्रालय  के  राज्य  सम्त्री  राम  पूजन  :  और  (a)
 उपभोक्ता  संरक्षण  1986  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  तहुते  राज्य  सरकारें  और  संध  राज्य  क्षेत्र
 प्रशासन  राज्य  स्तर  को  उपभोक्ता  संरक्षण  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितीष  आयोग

 और  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंच  बठित  करने  के  लिए  जिम्मेबार  हैं  ।  केश्कीय  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  31  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  राज्य  स्तर  की  उपभोक्ता  संरक्षण

 परिषदें  गठित  कर  ली  हैं  ।  प्रतितोष  तन्त्र  ने  19  राज्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  मे ंकाम  करना  शुरू  कर  दिया

 ।]  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  प्रतितोष  सन्त्र  अधिसूचित  कर  दिया  केन्द्रीय  सरकार  ने  शेष

 एक  राज्य  सिक्किम  को  यह  तन््त्र  स्थापित  करने  हेतु  अनुमोदन  सूचित  कर  दिया  यह  अधिनियम

 जम्मू  और  कश्मीर  पर  लागू  नहीं  होता  ।

 कम्ंचारो  भविष्य  निधि  1952  के  अम्तगंत  मेघालय
 राज्य  बिश्ुत  बोर्ड  को शामिल  करना

 4648.  भी  शहुर्य  नारायण  यादव  :  कया  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  मेघालय  राज्य  विद्युत  शिलांग  को  कमंचारी  भविष्य  निधि  1952
 के  अन्तगंत  शामिल  किया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बोडं  द्वारा  जमा  की  गई  बहुत  बड़ी  राशि  उप-क्षेत्रीय  शिलांग  के  पास  पड़ी
 और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  बोर्ड  ने  ऐसी  जमा  राशियों  का  अन्तरण  किए  जाने  का  दावा  किया  है  जोकि

 क्षेत्रीय  शिलांग  से  अभी  ठक  नहीं  की  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  से  मेघालय  राज्य  विद्युत  बोर्ड
 को  21-1-1975  से  कर्ंचारी  भविष्य  निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  के  अन्तर्गत  एक
 छूट  न  प्राप्त  प्रतिष्ठान  के  रूप  में  शामिल  किया  गया  था  और  वह  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  पास
 भविष्य  निधि  अंशदान  जमा  करा  रहा  बाद  में  बोर्ड  को  राज्य  सरकार  द्वारा  कमंचारी  भविष्य  निधि
 योजना के  प्रस्ताव  से  छूट  दे  दी  गई  |  इसलिए  उन्होंने  भविष्य  निधि  की  जमा  राशि  उन्हें  अन्तरित  करने
 का  अनुरोध  किया  उपलब्ध  सूचना  के  35.55  लाख  रुपए  की  राशि  बोर्ड  को  पहले  ही
 अन्तरित  की  जा  चुकी  है  |  बोर्ड  से  कतिपय  सूचना  प्राप्त  करने  के  बाद  35.68  लाख  रुपए  की  बकाया
 राशि  शिलांग  हाइडल  इलेक्ट्रीसिटी  लि०  के  सम्बन्ध  में  19.41  लाख  रुपए  शामिल  भी
 बोर्ड  को  शीघ्र  ही  अन्तरित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 कसंकार  प्रतिकर  अधिनियम  ओर  अन््तर्राज्यिक  प्रवासो  कर्मंकार
 अधिनियम  सें  संशोधन

 4649.  श्री  नकुल  नायक  :  कया  श्रम  मंन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंकार  प्रतिकर  अधिनियम  की  धारा  2  में  प्रवासी  कर्मकारों  के  दावों  को  उनके
 मूल  राज्यों  के  प्रतिकर  आयुक्तों  को  अन्तरित  करने  के  लिए  संशोधन  का  प्रस्ताव  बहुत  समय  से

 कया  अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकार  का  विनियमन  और  सेवा
 1979  के  अन्तगंत  दण्ड  की  मात्रा  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  भी  विचाराधीन  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  अधिनियमों  में  संशोधन  करके  कब  तक  कानून
 बनाते  का  है  ?

 अम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  और  हां  ।

 कर्मकार  प्रतिकर  1923  की  धारा  21  में  संशोधन  करने  का  सुझाव  अधिनियम
 में  संशोधन  करने  के  वतंमान  प्रस्तावों  में  शामिल  है  जिस  पर  अलग  से  विचार  किया  जा  रहा
 बतंमान  में  संशोधी  कानून  को  पेश  करने  के  लिए  सद्दी  समयावधि  बताना  मुश्किल
 अन्तर्राज्यिक  प्रवासी  कमंकार  1979  के  अधीन  दड़ों  में  वृद्धि  करने  के  सुझाव  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  श्रम  जिसने  प्रवासी  कमंकार  सम्बन्धी  अध्ययन  ग्रुप  गठित  किया  की  रिपोर्ट  के  प्राप्त
 होने  तक  कारंवाई  नहीं  की  जा  रही  है  ।
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 भारतोय  बाल  कल्याण  परिषद  के  कार्यकरण  को  पुनरीक्षा

 4650.  श्री  पो०  नरसा  रेड्डो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  समय-समय  पर  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  के  कार्यकरण  की  पुनरीक्षा
 करती  रहती

 यदि  तो  क्या  इस  प्रयोजन  हेतु  क्या  समिति  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  स्त्री  महिला  एवं  बाल  विकास  विभाग  में  उप  संत्री  उदा  :
 भारतीय  वाल  कल्याण  परिषद  सी०  सी०  जो  राष्ट्रीय  स्तर  का  एक  स्वयंसेवी  संगठन

 विभिन्न  कार्यक्रम  चलाने  के  लिए  सरकार  से  सहायता  अनुदान  प्राप्त  करता  धन  उपयोगिता  के
 बारे  में  लेखाओं  के  लेखापरीक्षित  विवरण  प्रति  वर्ष  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  जाते  जिनकी  जांच  की
 जाती  इसके  अलावा  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  सी०  सी०  चलाए  जा  रहे
 अपने  कार्यक्रमों  की  प्रगति  पर  आवधिक  रिपोर्ट  भी  भेजता  है  ।

 सरकार  ने  1986  में  श्री  ज्ञान  प्रकाश  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  गठित  की
 जिसने  अपनी  रिपोर्ट  2-4-1987  को  प्रस्तुत  कर  दी  थी  ।  समिति  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  चुकी  है
 और  सरकार  द्वारा  समिति  की  सिफारिशों  पर  निर्णय  ले  लिए  गए  हैं  ।

 अध्यक्ष  के  अलावा  समिति  में  5  सदस्य  थे  |  समिति  के  विचाराथ  विषय  निम्न  प्रकार
 थे  :--

 (i)  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  को  अपने  कार्यक्रमों  के  महिला  कल्याण  विभाग
 और  भारत  सरकार  के  अन्य  मन्त्रालयों  द्वारा  दी  गई  अनुदान  राशि  के  उपयोग  किए
 जाने  की  समीक्षा

 (ii)  यह  पता  लगाता  कि  क्या  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  अनुदानों  से  अपेक्षित  कार्य-सिद्धि  हो  रही

 (iii)  सहायता  अनुदान  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  सुधार  करने  के  सुझाव
 (iv)  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  को  विभिन्न  योजनाओं  के  लिए  दिए  जाने  वाले  अनुदानों को  लागू  मानकों  और  सिद्धांतों  का  अध्ययन  करना  तथा  ऐसे  परिवर्तनों  का  सुझाव  देगा

 जो  मोजूदा  पद्धति  और  मानदण्डों  में  अवेक्षित  और

 (९)  भारतीय  बाल  कल्याण  परिषद  के  विरुद्ध  गम्भीर  किस्म  को  शिकायतों  और  आरोपों  की
 जांच  करना  तथा  उपचारी  उपायों  का  सुझाव  देना  ।

 गंस-रिसाव  के  मामले

 4651.  भो  शिव  शरण  बर्मा  :  कया  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृष्ा  करेंगे  कि  :
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 पिछले  एक  बर्ष  के  दौरान  गेस-रिसाव  के  माम्लों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 इसके  परिणामस्वरूप  जान-माल  की  कुल  कितनी  क्षति  हुई  और  सृतकों  के  निकट
 सम्बन्धियों  तथा  घायल  व्यक्तियों  को कितना  मुआवजा  दिया

 क्या  इस  प्रकार  की  दुघंटनाओं  की  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  के  लिए  समय-समय  पर  कोई
 कदम  उठाए  जाते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 श्रम  एव  कल्याण  संत्री  राम  विलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  त्रभा-पटल  पर  रख्व  दी  जाएगी  ।

 सोसाघतों  क्षेत्रों  मे ंतार  को  बाड़  लगाने  के  लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  के  कर्मचारियों  को  नियुक्त  करना

 4652.  भी  हरोश  रावत  :  क्या  शहरी  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पंजाब  और  बंगाल  की  सीमा  पर  तार  की  बाड़  लगाने  का  कार्य  प्रारम्भ  हो  गया  है
 और  य॑ह  कांये  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  कराया  जा  रहा

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  बहां  अपने  मिडिल  और  जूतिग्नर  स्तर  के  कर्मचारियों
 के  साथ  अधिशासी  अभियंता  ओर  मुरुय  अभियंता  स्तर  के  अभियंताओं  की  तियुक्षित  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  संत्री  भुरासोलो  :  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  पंजाब  में
 सीमा  पर  बाड़  लगाने  तथा  परिप्रदीक्षित  कार्य  एवं  पश्चिम  बंगाल  सेक्टर  में  भारत-बंगलादेश  सीमा  के
 साथ  निर्माण  कार्य  कर  रहा  है  ।

 और  तैनात  किए  गए  इंजीनियरों  की  कुल  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 पंजाब  सेक्टर  पश्चिम  बंगाल  सेक्टर

 मुख्य  इन्जीनियर  2

 अधीक्षक  इन्जीनियर  11  3

 कार्यंपालक  इन्जीनियर  31  13

 सहावक  इन्जोीनियर  72  51

 ।
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 हु

 संगलोर  में  केस्लोय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  को  आबदिवासो  क्षेत्र  भत्ता

 4653.  थी  हरोश  राबत  :  क्या  शहरी  बिकास  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंगलौर  में  नियुक्त  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमंचारियों  को  आदिवासी  क्षेत्र
 भत्ता  नहीं  दिया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  वहां  नियुक्त  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  कमंचारियों  को  आदिवासी  क्षेत्र  भत्ता  दिया
 जाता  और

 यदि  तो  सरकार  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमंच्रारियों  को  भी  यह  भत्ता

 मस्ज्र  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  सुरासोलो  :  से  मंगलौर  में  नियुक्त  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  कमंचारियों  को  हस  बारे  भारत  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए

 अनुदेशों  के  अनुसार  30-6-90  तक  आदिवासी  क्षेत्र  भत्ता  दिया  जा  रहा  ये  वहां  नियुक्त
 अन्य  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  भी  लागू  इस  भत्ते  को  30-6-90  से  आगे  की  अवधि  के
 लिए  देने  के  निमित  कोई  सरकारी  आदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  परिवार  कह्याण  केस

 4654.  करी  हरोश  रावत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  समंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  परिवार  कल्याण  केन्द्र

 क्या  ये  केन्द्र  प्रदेश  के  लोगों  की  मांग  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  राज्य  में  ऐसे  और  केन्द्र  खोलने  के  लिए  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संज्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  से  परिवार
 कल्याण  केन्द्रों  की  स्थापना  अनुमोदित  मानदण्डों  के  अनुसार  की  जाती  है  बशर्ते  कि  घनराशि  उपलब्ध

 हो  ।  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  के  उत्तर  प्रदेश  में  कायं  कर  रहे  परिवार  कल्याण  केन्द्रों  का  ब्यौरा

 इस  प्रकार  हैं  --

 (1)  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  केन्द्र  907

 (2)  उप-केन्द  21653

 (3)  शहरी  परिवार  कल्याण  केन्द्र  258

 (4)  स्वास्थ्य  केन्द्र  173

 (5)  प्रसवोत्तर  केन्द्र  242

 फार्सेसो  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम

 4655.  क्ली  पो०  एम ०  सईद  :  बया  स्वास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  फार्मेसी  परिषद  ने  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  चलाने  के  लिए  विभिन्न  संस्थानों  को

 दी  गई  ही  में  बह्तुस:से ली  अर

 तो  इस  संस्थातरें  के  इस  मान्यता  वापस  लेले  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिधार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  हां  ।

 भारतीय  फार्मेंसी  परिषद  ने  फार्मेंसी  में  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  चलाने  वाले  निम्नलिखित
 संस्थानों  की  मान्यता  वापिस  ले  ली  थी  क्योंकि  दहन  संस्थानों  ने  शिक्षा  1981  में  यथानिर्धारित
 अपेक्षाओं  का  अनुपालन  नहीं  किया  :--

 ())  फार्मेसी  गुलजार  पटना  |

 (४)  बी.१  एलू.०  डी०.ई०  पस्प्रेश्रिपएशन  स्कूल  बीजापुर  ।

 सफदरज॑ग्र  एशक्लेव में  बहुमंजिले  वाणिज्यिक  भवव

 4656.  औ  पो०  एस०  सईद  :  क्या  शहरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  सफदरजंग  नई-बदिल्ली  में  बढुमंजिले  वाणिज्यिक  भवनों  के  निर्माण
 के  विदृद्ध  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  .

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  थिकास  मंत्रों  सरासोलो  :

 यह  शिकायत  डबल  बेसमेन्ट  और  सेट-बंक  पोशंन  के  अनाधिकृत  निर्माण  के  उल्लंधन  के  बारे
 में

 ््ि

 आगे.ओर  रोकने  लिए  भवन  सी  क.कर  दिग्वा  गया  मामला  पुलिस  के
 ध्यान  में  लाया  गया  है  और  दिल्ली  नगर  निगम के  क्षेत्रीय  स्टाफ  को  स्थल  पर  सख्त  निगरात्री  रखते

 ज्क्ज्ेवा
 अनुदेश  दिए  गए  विद्युत  आपूर्ति  काटने  के  लिए  प्रदाय  संस्थान  से  अनुरोध  किया
 गया

 च्ीनो  का  उत्पएल

 पो०  आर०  कुसारमंगलभ  :  क्या  खाध्  ओर  नागशिक  पति  संत्रो  यह  बताने  की
 क्षपा  करेंगे ह

 क्या  सरकार  को  इस  कबद-कीएज  किबीक्षी  का  उत्पादन  चीनी  निर्माताओं  को
 महंगा  पड़ता  है  और  आम  उपभोक्ता  की  पहुंच  से  बाहर

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  पश्चिमी  देशों  ने  भ्रीनी  के  स्थाज:वर.
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 हाई  फ्रकटोज  कान॑  जो  चीनी  से  मीठा  ओर  सस्ती  का  उत्पादन  करंना  आरम्भ  कर  दिया
 अओऔर

 देश  में  हाई  फ्म्कर  कान॑  सीरप  का  उत्पादन  कब  से  आरम्भ  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  पूजन  :  चीनो  उत्पादन
 की  पेराई  मौसम  की  गन्ने  से  चीनी  प्राप्सि  का  प्लांट  एवं  मशीनरी
 की  तकनीकी-प्रबन्धकीय  क्षमता  आदि  विभिन्न  कारकों  पर  निभभर  करती  है  तथा  यह
 अलग  क्षेत्रों  तथा  फैक्द्रियों  में  अलग-अलग  होती  है  ।  सरकार  द्वारा  किए  गए  विभिन्न  उपायों  के
 परिणामस्वरूप  चालू  मौसम  के  दोरान  चीनी  का  पिंछले  वर्ष  के  87.52  लाख  टंन  की  तुलना  में
 109  लाख  टन  होने  का  अनुमान  है  ।  आंशिक  नियन्त्रण  की  बतेमान  नीति  के  तहत  लेबी  चीमी  साबंजनिक

 प्रणाली  के  माध्यम  से  5.25  रुपए  प्रति  किलोग्राम  की  समान  खुदरा  कीमत  पर  वितरित  की
 जाती  है  ।  इस  समय  उपभोक्ताओं  को  खली  बिंक्री  चीनी  भौ  उचित  दरों  पर  उपलब्ध

 और  कुछ  पश्चिमी  देशों  में  गन्ने  से  चीनी  के  उत्पादन  के  काने  पर
 माधारित  हाई  फ्राकटोज  कारन  सीरप  का  उत्पादन  करना  आरम्भ  कर  दिया  भोरत  में

 बाजरा  आदि  से  बड़े  प॑माने  पर  हाई  फ्राकटोज  कान  सीरप  के  उत्पादन  के  लिए  गहन  अध्ययन  की
 श्यकता  है  क्योंकि  ज्वार  बाजरा  आदि  देश  के  अधिसंख्य  गरीब  लोगों  का  मुख्य  भोजन

 भारतोय  चिकित्सा  पद्धति  के  स्तातकों  हारा  एलोपैथो  पद्धति  के
 आधार  पर  प्रेक्टिस  शुरू  करना

 4658.  भ्री  पो०  आर०  कु्ारंमंगलस  :  क्यो  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मेत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  सम्बन्धी  कालेजों
 के  स्नातक  एलोपैथी  पद्धति  के  आधार  पर  प्रंक्टिस  कर  रहे  जिसके  लिए  बे  प्रशिक्षित  नहीं

 यदि  तो  इस  मामले  में  कया  सुधारात्मक  कार्यवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  किया
 गया

 क्या  कुछ  मामलों  में  इस  अनधिक्ृत  कायं  के  लिए  उनकी  डिप्रियां  रह  की  गई  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  का  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिबार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  से  केन्द्रीय
 भारतीय  चिकित्सा  परिषद  द्वारा  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  के  लिए  समान  पाठ्यक्रम  और  पाठयचर्या
 लागू  करने  से  पहले  पिछले  बर्षों  म  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  की  बहुत  सी  शिक्षण  संस्थाएं  भारतीय
 भायुविज्ञान  विषयों  के  अतिरिक्त  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  में  भी  प्रशिक्षण  दे  रही  भारतीय
 चिकित्सा  पद्धति  के  ऐसे  चिकित्सकों  जिन्हें  आधुनिक  जिकित्सा  में  कुछ  प्रशिक्षण  दिया  गया  बा
 राज्यों  में  जहां  ऐसे  व्यक्ति  भारतीय  चिकित्सा  पद्धतियों  के  साथ-साथ  आधुनिक  चिकित्सा  पद्धति  मे
 प्रंक्टिस  करन  के  हकदार  भारतीय  पद्धतियों  के  अतिरिक्त  एलोपैथिक  पद्धति  में  प्रधिकृत  चिकित्सा
 परिचर  के  रूप  में  नियुक्त  करने  की  अनुमति  दी  गई  इस  प्रकार  से  नियुक्त  किए  गए  भारतीय
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 ee  ------  a nn  in  हनन  न  पथ

 प्राधिकृत  चिकित्सा  परिचर  को  एक  ही  रोगी  के  रोग  की  एक  अवधि  में  चिकित्सा  की  विभिन्न  पद्धतियों

 को  मिलाना  नहीं  चाहिए  ।

 नई  दिल्लो  में  फिरोजशाह  रोड  क्षेत्र  में  झुग्गी-झोंपड़ियों  को  संक््या  में  बुद्ध

 4659.  श्री  पो०  आर०  कुसारमंगलम  :

 झो  जगादंत
 प्रो०  सहादेश  शिवनकर  :

 क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिरोजशाह  रोड  क्षेत्र  में  झुग्गी-झोंपड़ियों  की  संख्या  में  दिन  प्रतिदिन  वृद्धि  होती  जा  रही

 यदि  तो  वहां  वर्ष  1988  में  कितनी  झुग्गियां  थी और  1990  में  अब  कितनी

 झुण्गियां

 क्या  उक्त  क्षेत्र  में  झुग्गिं  डलवाने  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  क्ंचारियों  का  हाथ
 बताया  जाता

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  और

 (४)  उक्त  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  भोर  जांच  के  निष्कर्षों  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरों  विकास  संत्री  मुरासोली  :  और  फिरोजशाह  रोड  क्षेत्र  में

 झोंपड़ियों  की  संख्या  1988  में  30  से  बढ़कर  1990  में  135  हो  गई  है  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भूतपर्थ  संसद  सदस्यों  स ेकिराए  ओर  बिजली/लल  प्रभार  को  बसूली

 4660.  भरी  राधवजी  :
 भ्रो  राजेसा  अग्निहोत्रो  :

 क्या  शहरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन्होंने  30  1990  तक  सरकारी
 आवास  खाली  नहीं  किए

 उनमें  से  प्रत्येक  पर  30  1900  की  स्थिति  के  अनुसार  बिजली  और
 प्रभार  की  कितनी  राशि  बकाया  और

 सरकार  देय  बकाया  प्रभारों  की  वसूली  और  अनधिकृत  कब्जे  को  हटाने  के  लिए  क्या  कदम
 उठा  रही  है  ?
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 शहरी  विकास  संत्री  भुरासोली  :  ओर  विवरण  संलग्न

 लाइसेंस  शुल्क  की  वसूली  के  लिए  समय-समय  पर  बिल  भेजे  जाते  बकाया  राशि  को

 बसूल  करने  के  लिए  समुचित  स्तर  से  अनुस्मारक  भी  जारी  किए  जाते  अगर  आवश्यक  हो  तो  लोक
 परिसर  1971  के  तहत  कारंवाई  भी  की  जाती

 अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किए  हुए  बास  को  खाली  कराने  के  लिए  लोक  परिसर
 1971  के  तहत  कारंवाई  की  जाती  है  तथा  आज  की  तारीख  के

 अनुलम्तक  में  उल्लिखित  20  भूतपूर्थ  सांसदों  में  से  5  सांसदों  ने  सामान्य  पूल  वास  खाली  कर

 दिए  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर  5  .990

 दिललो  विकास  प्राधिकरण  के  घथिरद्ध  अम्पावेदन

 4661.  श्री  मदन  लाल  खुराना  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  से  निर्वाचित  सदस्यों  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकलापों  के  सम्बन्ध
 में  ।7  1986  को  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  अभ्यावेदन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  अभ्यावेदन  में  क्या  मुझय  आरोप  लगाए  गए  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  यदि  कोई  अनुबर्ती  कार्यवाही  की  है  तो  वह  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्री  भुरासोलो  :  हां  ।

 ये  आरोप  मुख्यतः  घटिया  फ्लैटों  के आबंटन  में  कथित
 भण्डार  सामग्री  आदि  की  लक्ष्यों  की  बृहृत  योजना  की  मस्जूरी  में

 भवन  ठेकेदारों  के  प्रति  अनुचित  क्पादुष्टि  आदि  के  सम्बन्ध  में  थे  ।

 सरकार  के  ध्यान  में  आए  अथवा  लाए  गए  दोषपूर्ण  ब्यक्तिगतों  की
 विशिष्ट  मामलों  में  खरीद  में  अनियमितता  के  विभिन्न  आरोपों  की  विभागीय  रूप  से  अथवा

 केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  के  विशेषज्ञों  द्वारा  जांच-पड़ताल  की  गई  है  और  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  के  साथ
 परामर्श  सहित  निर्धारित  प्रक्रियानुसार  उचित  कारंबाई  भी  की  गई

 सरकार  द्वारा  दिल्ली  की  वृहत  योजना  में  व्यापक  संशोधन  अनुमोदित  किए  जा  चुके  हैं  और
 सन्दर्श  2001  के  साथ  वृहत  योजना  1-8-90  से  लागू  हुई  ।  संशोधित  योजना  तैयार  करने  के  कार  में

 आंकड़ों  के  संप्रहण  और  आपत्तियों  की  विभिन्न  स्तरों  पर  अम्यान्य  क्रिया  का  बिशाल
 कार्य  शामिल  है  इसलिए  परिवतंनों  को  पूरा  करने  में  विलम्ब  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  में  किसी
 व्यक्तिगत  अथवा  वर्ग  को  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जा  सकता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्य  निष्पादन  पर  न  केवल  सरकार  द्वारा  अपितु  संसद  द्वारा  भी
 निरन्तर  नजर  रखी  जा  रही  है  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  उपलब्धियों  और  कम्रियों  से  सम्बन्धित
 सूचना  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  कार्यकलापों  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  प्रश्नों  के  उत्तर  के  रूप  में
 संसद  को  प्रेषित  की  जाती  विस्तृत  सूचना  समय-समय  पर  पूछे  गए  प्रश्नों  के  उत्तर  में  तथा  उपर्युक्त भाग  में  उल्लिश्ित  अभ्यावेदन  में  उल्लिखित  मामलों  पर  भी  दी  गई  है  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  घटिया  निर्माण  सामश्ी  का  प्रयोग

 4662.  धो  सदन  लाल  खुराना  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  अधिकांश  मकानों  में  घटिया
 निर्माण  सामग्री  का  प्रयोग  किया  गया  और  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इसमें  से  कुछ  मकान  तो
 बिना  नींव  के  ही  निमित  किए  गए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंबाई  की  गयी  है  ?

 शहरी  थिकास  संत्रो  भुरासोलो  :  ओर  यह  ध्यान  में
 थाया  था  कि  बसस््त  सेक्टर  ए  पॉकेट  बी  के  192  स्वक्तिपोषी  फ्लैट  अपर्याप्त  नींव  बाले

 इस  फ्लैटों  की  नीबें  अब  मजबूत  की  जा  चुकी  हैं  तथा  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  बिरुद्ध
 शास्तात्मक  कारंगाई  की  गई

 कमृंचारी  सविथ्य  निधि  संगठन  के  अधिकारियों  के  दोरों  पर  ध्यय

 4663.  श्री  सूप  भारायण  यादव  :  क्या  भ्रम  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  और
 क्षेत्रीय  आयुक्तों  की  दिल्ली  यात्रा  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  और

 इस  व्यय  में  कटौती  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 अस  एवं  कल्याण  संत्री  राम  बिलास  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कमंचारो  भविष्य  निधि  संगठन  में  स्थानांतरण  सम्धस्धी  नोति

 4664.  भरी  सूर्य  मारायण  यादल  :
 बी  लरंग  साथ  :

 क्या  भ्रम  झंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  भविष्य  निधि  संगठन  के  प्रवर्तेत  और  अन्य  अ्रधिकारियों  तथा  मुख्य  लिपिकों
 का  एक  क्षंत्र  से  दूसरे  क्षेत्र  में  स्थानांतरण  मुख्य  श्रमायुक्त  के  कर्मचारियों  के  स्थानांतरण  के

 अनुसार  ही  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्या  दिल्ली  तथा  दिल्ली  के  आसपास  अन्य  स्थानों  पर  एक  ही  स्थान  पर  कुछ  निहित
 स्वार्थ  व्यक्तियों  की  तंनाती  की  सम्भावना  को  समाप्त  करने  के  लिए  स्थानांतरण  सम्बस्धी  नीति  की
 समीक्षा  की  जाएगी  ?

 अम  एथं  कल्याण  मंत्रो  राम  बिलास  :  से  कर्मचारी  भविष्य  निधि
 संगठम  में  ग्रुप  के  अधिकारियों  को  भारत  में  किसी  भी  स्थान  पर  स्थामांतरित  किया  जा  सकता  है
 ओर  उन्हें  एक  स्टेशन  पर  कम  से  कम  दो  बर्ष  और  अधिक  से  अधिक  पांच  वर्ष  की  सेवावध्चि  पूरी  करनी
 होती  है  |  धुप  के  जैसे  सहायक  लेखा  अधिकारियों  और  प्रवर्तत  अधिकारियों
 प्रद्यपि  अन्तर-्ेत्रीय  स्थामांतरण  किया  जा  सकता  परम्तु  उन्हें  सामान्यतया  एक ही  क्षेत्र  में  एक
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 स्टेशन  से  दूसरे  क्षेत्र  में  स्थानांतरित  किया  जांता  है  और  उमेकी  तैमांती  का  कार्यकाल  बहीं  है  जेसाकि

 ८प्रुप  के  मामले  अधान  लिपिकों  को  छुक  ही  क्षेत्र  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  से

 झा  त्रीय  कार्यालय  में  बारी-बारी  से  कम  से  कम  एक  बर्य  की  अवधि  के  लिए  स्थानांतरित  किया  जाता

 ह ै।

 के  किसी  भी  क्षेत्र  में  उत्कम्न  होने  बालो  किसी  भी  सिहित  स्तार्थ  की  सम्भावना  को

 समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से मौजूदा  स्थानांतरण  नीति  बनायी  गयी  है  ।

 में  कर्णजारी  अधिज्य  मिश्ि  संयरुम का
 का भोष  कार्यालय  खोलना

 4665.  श्री  सूरं  गारायण  पादव  :  क्या  भ्रम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्या  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  तिनसुकिया  में  कमंचा  री  भविष्य  लिधि  संगठन  का  उप-क्षेत्रीय  कार्यालय

 छोलने  का  कोई  प्रेस्तांव

 यदि  तो  यह  कब  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 असम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  से  तिनसुकिया  में  एक
 क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  प्रस्ताव  की  जांच  की  गयी  ज॑ंसाकि  इस  उद्देश्य  के  लिए  तैयार
 किए  गए  विशा-निर्देशों  के  अम्तगंत  अपेक्षित  इसके  अन्तंगंत  लाए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  मंशदाताओं
 की  संख्या  निर्धारित  न्यूनतम  अंशदाताओं  की  संख्या  से  बहुत  कम  अतः  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार
 नहीं  किया

 साध  तेलों  का  उत्मादन  जौर  आवश्यकता

 4666.  प्रो०  रासा  सिह  रण्वत  :  क्या  खाज्य  और  नागरिक  पृत्ति  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चालू  बर्ष  के  दौरान  देश  में  खाद्य  तेलों  के  उपलब्धता  और  आवश्यकता  का  ब्यौरा

 कया  सरकार  को  याद्य  तेलों  की  जमाल्षोरी  और  कालाबाजारी  के  बारे  में  शिकायतें  मिल्ती
 और

 बंदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्रवाही  की  गयीं  है  ?

 ह  संस  लीर
 रभाभरिक  पूर्ति  अंजालथ  में  रईक्य  जंतजी  रास  पृथम  तेल  वेद

 .  1989-90  के  लिए  साख  तैलों  की  आवश्यकता  और  उत्पादन  57.72  भोौख
 भी०  तन और  47.22  शाख  मी  ०  हम  जका  गया  है  |  श्वद्य  तेल  की  उपलध्यता  बढ़ाने  लिए
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 14  1912  लिथितह  उब्चर

 अनू तेल  वश्न  में  1950  तक  तेल  गधे  शक़भश्  3.38  लाख  मो०  ठन  माज्ा  का  आयात
 पहले  ही  किया  जा  चुका  है  |

 हां  ।

 राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  जो  आवश्यक  वस्तु  1955
 के  तहढ़  जारी  किए  गए  चिग्नन्त्र्न  आदेशों  को  लप्न्गू  करने  ढैतु  प्रवृढेंक़  अभ्रिकर  से  बार-द्वार  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  वे  अपने  प्रवर्तन  तन्त्र  को  सशक्त  एवं  सक्रिय  ताकि  जश्मश्बोरी  बर  छोरस्जछी
 जेसी  अनंतिक  व्यापारिक  पद्धतियां  न  पनपें  !

 लच्छी  धाया-नोति  समिति

 ]

 4667.  भो  नरतिहराब  सूर्यवंशी  :  क्या  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लच्छी  धागे  के  उसके  मूल्य  निर्धारण  और  वितरण  के  लिए  दीर्षावधि  की  नीति
 बनाने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  सुझाव  देने  तथा  यह  सुनिश्चित  करमे  के  लिए
 कि  सभी  राज्यों  में  तथा  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इस  तीति  को  लागू  करने  हेतु  प्रभावशाली  तम्त्र  बना  लिए  गए

 9  1990  को  एक  समिति  का  गठन  किद्ा  गया  और

 यदि  तो  इस  नीति  को  लागू  करने  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  में  और  राष्ट्रीय  स्तर  पर
 स्थापित  किए  जाने  बाले  प्रस्तावित  प्रभावी  तन्त्र  के  ढांचे  का  व्योरा  क्या  है  ?

 बस्त्र  मंत्री  ओर  खाक  प्रसंस्करण  उद्योग  संत्रो  शरद  :  हां  ।

 समिति  द्वारा  विचार  के  लिए  सुझाए  गए  विषयों  में  राष्ट्रीय  और  राज्य  स्तरों  पर
 लिखित  को  शामिल  करते  हैं  :--

 (1)  उत्पादन  और  हैक  याने  को  कोमतों  के  लिए  राज्य  और  राष्ट्रीय  स्तर  का  प्रवतंन

 (2)  निजी  क्षंत्र  और  अलग-अलग  बुनकरों  को  शामिल  करने  वाला  वितरण

 (3)  वितरण  तथा  हैक  याने  की  कीमतों  की  मानीटरी  करने  के  लिए  जिला  तथा  राज्य  स्तरीय
 मानीटरी

 (4)  बुनकर  केन्द्रीयकरण  क्षेत्रों  में  और  पूर्वोत्तर  जेसे  पृथक से  क्षेत्रों  में  यानं  की  आवश्यकता
 को  पूरा  करने  के  लिए  वितरण  और

 (5)  राष्ट्रीय  हूथकरधा  विकास  निगम  ओर  राज्य  हृथकरघा  एजेंसियों  की  भूमिका  ।

 महाराष्ट्र  मे ंपानो  की  सप्लाई

 4668.  थ्रो  हरि  शंकर  महाले  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 19



 लिखित  उत्तर  5  1990

 नहीं  की  गयी

 महाराष्ट्र  में  कार्यान्वत  की  जा  रही  पनबिजली  परियोजनाओं  के  नाम  क्या-क्या

 उन  पनबिजली  परियोजनाओं  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिनकी  स्वीकृति  के  प्रस्ताव  महाराष्ट्र
 सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजे

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंबाई  की  गयी  और

 (४)  यदि  कोई  कारंबाही  नहीं  की  गयी  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्री  शोतोश  :
 महाराष्ट्र  में  स्रोत  केਂ  98  समसस््याग्रस्त  गांव  हैं  जिन्हें  सातवीं  योजना  से  आठवीं  बोलना में
 आगे  लाया  गया  इन  गांवों  को  वर्ष  1990-91  में  सुरक्षित  पेयजल  सुविधायें  प्रदान  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ।

 राज्य  में  भण्डारादारा  पी०  एच०  11,
 सर्वा  आर०  बी०  सी०  कोयना  माजाक्षगांव  तथा

 करम्जवान  जल-विद्युत  परियोजना  नामक  15  निर्माणाधीन  जलविद्युत  परियोजनायें  हैं

 से  विवरण  संलग्न  है  ।
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 14  1912  लिखित  उत्तर

 महाराष्ट्र  के  सूला-प्रवण  क्ष  त्रो ंमे ंमुभिगत  अल
 संसाधनों  का  अध्ययन

 4669.  श्रो  हरि  शंकर  महाले  :  कया  जल  संसाधन  मंत्री  बह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  सूखा-प्रवण  क्षंत्रों  मे ंभूमिगत  जल  संसाधनों  के
 बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्वन्धी  ध्यौरा  क्या

 क्या  महाराष्ट्र  क ेनासिक  जिले  को  वर्ष  1990-91  के  लिए  भूमिगत  जल  संसाधन  विकास
 यीजनो  के  अन्तरगगंत  शै।मिल  किया  गया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  बया  कदम  उठाए  गए  और

 (5)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :
 हां  ।

 1989-90  के  औरंगाबाद  जिलों
 के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  मे ंजलभुवेज्ञानिक  सर्वेक्षण  वि.ए  गए  और  अहमादाबाद  और  सतारा  जिलों  में  भूजल
 के  लिए  अन्वैषणात्मक  ड्िलिग  की

 से  (8)  केन्द्रीय  भूजल  बोड़  ने भूजल  विकास  योजना  तैयार  करने  के  लिए  नासिक  जिले  में

 गहन  अध्ययन  किए  ।  केन्द्रीय  भूजल  बीड्ड  द्वारा  तैयार  वी  गई  रिपोर्टों  क ेआधार  पर  भूजल  का  विकास
 एवं  प्रबन्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंसचाई  परियोजनाओं  के  लिए  धनराशि

 4670.  श्री  हरि  शंकर  महाले  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  मे ंछोटे  किसानों  की  सहायता  के  लिए  सिंचाई  परियोचनाओं  हेतु  धनराशि
 उपलब्ध  कराने  का  कोई  प्रावधान  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इससे  महाराष्ट्र  के  कौन  से  क्षेत्र  लाभान्वित  होंगे  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  संत्री  नोतीश  :  से

 सिंचाई  और  बहुप्रयोजमी  परियोजमाएं  कमान  क्षत्रों  में  सिचाई  सुविधाएं  प्रदान  करती  हैं  तथा  उनसे

 प्राप्त  लाभ  उस  क्षंत्र  के  सभी  बड़े  अथवा  लघु  किसानों  को  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।  महाराष्ट्र  में

 1990  तक  सजित  सिंचाई  सुविधाएं  4225  हजार  हेक्टेयर  हो  जाने  का  अनुमान
 वर्ष

 !990-91

 के  लिए  राज्य  में  सिचाई  प्रयोजनों  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  466.02  करोड़  रुपए  का  परिष्यय

 अनुमोदित  किया  गया

 199



 जात  उत्तर  5  सम्बन्धी

 नीति प्रारम्भ करने के सभी प्रयास  ३उऊ  करके

 इस्ज्  निर्यात  के  लिए  विपणन  सम्बन्धी  नीति

 भ्री  प्रकाश  कोको  प्रहममट्ट  :

 झी  गोपीनाथ  गजपति  :

 बया  बस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  वस्त्र  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  वृहत्त  विपणन  सम्बन्धी

 नीति  प्रारम्भ  करने  के  सभी  प्रयास  कर  रही

 केन्द्रों का एक  यदि  तो  क्या  इस  नीति  के  एक  अंग  के  रूप  में  सरकार  का  विदेशों  में  व्यापारिक  सेवा

 केन्द्रों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अन्य  कया  कदम  उठाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 बस्त्र  संत्री  ओर  खाहा  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रों  शरद  से  हां  । रद
 हमारे  वस्त्र  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  विभिन्न  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  तथा  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  के
 विदेशों  में  निर्यात  संवधंत  क्रियाकलापों  को  पुनः  सुसंगत  बनाना  ऐसा  ही  एक  कदम  है  ।

 गर्मपात  के  कारण  होने  बालो  मौतें

 4672.  श्री  प्रकाश  कोकों  श्रह्मसट्ू  :  क्या  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारत  में  गर्भपात  के  कारण  कुल  कितनी  मौतें  होने  की  सूचना
 प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  करने  का  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  एव  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  रशोद  :  पिछले  3  बर्षों
 के  दोरान  भारत  में  गर्भपात  से  हुई  मोतों  की  संद्या  का  कोई  पक्का  अनुमान  नहीं  है  |  बेसे  भारत  के

 महापंजीयक  से  प्राप्त  हुई  अद्यतन  उपलब्ध  सूचना  (1988)  के  अनुसार  देश  में  5  प्रतिशत  माताओं
 की  मृत्यु  गर्भपात  के  कारण  होती  है  ।

 और  इस  समय  किसी  ऐसे  अध्ययन  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा

 हरिधाणा  ओर  हिमाचस  प्रदेश  में  मकलो  आओोषध

 4673.  श्री  कमल  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  अंबी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  पिछले  शीम  वर्षों  के  दोराम  किन-किन  कष्पनियों
 के  औषध  नकजी  और  घटिया  स्तर  के  पाए
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 कया  इनके  विरुद्ध  कोई  दंडात्मक  कारंवाई  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  कल्याण  संजालय  के  राज्य  मंत्रो  रशोद  :  से  सूचता
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पंजाब  में  कृष्ठ  रोगी

 4674.  भरी  फसल  चोधरी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कह्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि३

 पंजाब  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  कितनो  है  और  इनमें  से  सरकार/ऐच्छिक  संगठनों  द्वारा
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  कुष्ठ  रोगियों  की  चिकित्सा  की  गई  तथा  उन्हें  बसाया

 पंजाब  में  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  उक्त  अवधि  के  दौरान  कुल  कितमी  राशि  व्यय

 की  गई  और

 इस  प्रयोजन  हेतु  बर्ष  1990-91  के  लिए  प्रस्तावित  योजनाओं  का  उनके  वित्तीय  परिव्यय

 सहित  ब्यौरा  क्या

 स्थास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशीद  :  पंजाब  में

 ग्रों  की  संडथा  और  उनमें  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इलाज  किए  गए  रोगियों  की  संख्या कुष्ठ  रोगि
 इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  वर्ष  के  अंत  में  अब  तक  इलाज  के  बाद
 रिकार्ड  में  दर्ज  छूट्टी  दिए  गए
 किए  गए  सक्रिय  रोगियों  की  संख्या
 रोगियों  की

 संख्या

 1987-88  3495  2681

 1988-89  319  3525

 1989-90  3477  3800

 पिछले  तीन  ब्षों  के  दौरान  पंजाब  में  क्रुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  पर  खच  की  गई  धनराशि

 इस  प्रकार  है  :--

 बे  नकद  सामग्रीगत  योग

 1987-88  10.00  0.50  10.50

 1988-89  8.00  0.50  8.50
 1989-90  8.00  1.19  9.19
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 राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  कार्यक्रम  को  केन्द्रीय  सरकार  से  प्राप्त  बित्तीय  सहायता  के  साथ  एक
 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  रुप  में  कार्यान्वित  किया  जाता  रोगियों  को  उनके  घरों  के  यथासंभव
 नजदीक  निःशुल्क  उपचार  प्रदान  किया  जाता  1999-91  के  लिए  निम्नलिब्ित  परिव्यथों  का
 प्रस्ताव  है  —

 नकद  8.00

 सामग्रीगत  0.50

 योग  8.50

 भागरतोय  साथ  निगभ  में  कामिक  नोति

 4675.  शा०  सुधीर  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अधिकारी  प्रशिक्षुओं  की  वार्षिक  भर्ती  के  बारे  में  नीति  सहित  भारतीय  खाद्य  निगम
 की  कीई  कामिक  नीति  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (@)  क्या  प्रबन्ध  मंडल  में  उच्च  और  मध्यम  स्तर  पर  राज्य  स्तर  के  सिविल  कमंचारियों  को
 लिया  जात्ता  हैं  यदि  तो  इसकें  क्या  कारण

 क्या  कर्मचारी  संधों  और  प्रवन्ध  मंडल  के  बीच  हुए  द्विपक्षीय  समझौतों  पर  आधारित
 संशोधित  वेतनमानों  का  मामला  उनके  मंत्रालय  में  तीन  वर्ष

 स ेअधिक  अवधि  से  लम्बित  पड़ा  और
 यदि  तो  निगम  में  नए  वेतनमानों  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 लाध  ओर  नोगरिक  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  पूजन  :  भारतीय  खाद्य
 निगम  ने  खाद्य  निगम  1964  के  उपबन्धों  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  )  विनियम
 बनाए  हैं  जिसमें  कामिक  सम्बन्धी  नीति

 के  विभिन्न  पहलुओं  को  शामिल  किया  गया  जब  कभी
 रिक्तियां  होती  हैं  तब  निगम  स्टाफ  की  भर्ती  करता  है  ।

 निगम  अखिल  भारत/केन्द्रीय/राज्य  सेकाओं  आदि  से  भारतीय  खाद्य  निगम  में  प्रतिनियुक्ति
 के  आधार  पर  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करता  ऐसी  नियुक्तितयां  मुख्यतया  उन्हीं  स्तरों  तक  सी
 रखी  जाती  हैं  जहां  राज्य  सरकारों/एजेन्सियों  के  साथ  मिलकर  दिन  प्रतिदिन  के  आधार  पर  परस्पर
 कार्य  करना  अपेक्षित  होता  है  अथवा  उन्हें  सतकंता  ओर  सुरक्षा  क्षेत्रों  तक  सोमित  रखा  जाता  भारतीय
 सांख  निगम  में  कुल  अधिकारियों  की  तुलना  में  निमम  में  फ्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  ऐसे  अधिकारियों  की
 कुल  संसुया  मगण्य  है  ।

 नहीं  ।

 बश्न  ही  नहीं

 पश्चिम  अंगाल  में  शोतल  केम्ड्रों  को  स्थापना

 4676.  डा०  सुधोर  राय  :  क्या  खास  प्रसंस्करण  उद्योय  संत्री  यह  बताने  की  क्षूपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  गिकुट  सपिध्म  में  पहिच्न  बंगान्न  राज्य  में  कुछ  शीतन  केन्द्र  स्थापित
 करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 चस्त्र  संत्रो  ओर  खलाज  प्रसंस्करण  उद्योभ  मंत्री  शश्व  :  और  जाथ
 प्रसंस्क रण  उद्योग  मंत्रालय  का  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  शीतन  केन्द्रों  की  स्थापना  का  कोई  विचार  महीं
 है  ।  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  मात्स्यिकी  सेक्टर  में  सावंजनिक  सुविधा  केस्द्रों  और  कच्चा  माल
 संचालन  केन्द्रों  की  स्थापना  को  स्करीमें  वर्ष  1990-91  की  वाषिक  योजना  में  शामिल  की  गई  हैं  ।

 कस  लायत  के  घकत्नों  क ेलिए  उत्तत  किल्म  का  निर्माण  कार्प

 4677.  भ्री  धर्मन्ता  मोग्डस्पा  साडुल  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कम  कीमत  पर  अच्छे  विशेष  रूप  से  संस्थागत  और  सावंजनिक  भवनों  और  कप्त  लागत  के
 मकानों  के  निर्माण  कार्य  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  कौन  से  उपाय  किए  जा  रहे  और

 इस  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  ओर  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  की  क्या  कार्य
 सौंपे  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  संत्री  स्रासोली  :  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संहिता  और  व्यवहार
 की  कुछ  अन्य  संहिताएं  भारतीय  मानक  तैयार  किए  गए  हैं  और  विक्िस्त  प्रकार  के  भवनों  के  निर्माण
 में  गृणवत्ता  तथा  मितव्ययता  को  घुनिश्चित  करने  हेतु  इनका  समय-समय  पर  पुणरीक्षण  किया  जाता  है
 तथा  इन्हें  अद्यतन  बनाया  जाता  कम  लागत  के  आवास  आयंत्रमों  में  गुणवत्ता  तथा  मितथ्ययता
 सुनिश्चित  करने  के  लिए  राज्यों  और  केन्द्र  सरकार  के  निर्माण  अभिकरणों  को  मा्गनिरदेंश  अपनाने  के  लिए
 समय-समय  पर  शहरी  विकास  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  जाते  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  राष्ट्रीय
 भवन  निर्माण  निगम  आदि  जंसे  प्रमुख  निर्माण  अभिकरणों  ने  अपने  स्वयं  के  गुणवला  नियन्त्रण  तथा
 तकनीकी-परीक्षा  सेल/विग  स्थापित  किए

 *  ताकि  आकस्मिक  निरीक्षण  द्वारा  निर्माण  की  गुणवत्ता
 सुनिश्चित  की  जा  सके  और  उन्होंने  सम्बन्धित  अधिकारियों  के  लिए  गुणवत्ता  नियन्त्रण  मार्गनिर्देश  तैयार
 किए  हैं  ।  निर्माण  पूर्व  उत्पाद  अनुमोदन  तथा  नियन्त्रण  एवं  परीक्षण  के  लिए  बढ़े-परियोजना  क्थसलों  पर
 क्षेत्रीय  प्रयोगशालाओं  को  स्थापना  गुणवत्ता  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कुछ  अन्य  उपाय  हैं  ।

 सावंजनिक  भवनों  ओर  आवासों  के  निर्माण  में  गुणवत्ता  और  मित्तव्ययत्ता  के  करे  में
 रूकता  लाने  के  लिए  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  और  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  प्रशिक्षण
 क्रम/का्यंशालाएं/समिनार  आयोजित  कर  रहे  हैं  और  वे  तकनीकी  मंनुअल  आदि  प्रकाशित  कर
 रहे  हैं  जिनमें  मार्गनर्देश  दिए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय  भवन  संगठन  ने  एक  अखिल  भारतीय  बिनिर्देश

 अनुसूची  प्रकाशित  की  थी  जिसमें  लागत  में  मितथ्ययता  लाने  और  निर्माण  की  कोटि  में  सुधार  करने  के
 लिए  नवीन  निर्माण  सामग्रियां  तथा  निर्माण  तकनीक  दी  गई  शहरी  विकास  मंत्रालय  विभिन्न

 अनुसंधान  एवं  विकास  परियोजनाओं  की  सहायता  करता  रहा  है  जिसका  लक्ष्य  गुणवत्ता  नियश्त्रण
 घारणा  और  निर्माण  लागत  को  आशाजनक  बनाना  है  ।
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 ज्ासोन  स्थास्थ्य  गाइड  योजना  में  चिकित्सा  अधिकारो

 4678.  भी  चस्दूभाई  देशमुख  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  में  चिजित्सा  अधिकारी  क्षेणी-दो  का  पद  समाप्त  कर  दिया

 गया

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  स्वास्थ्य  गाइड  की  योजना  प्रारम्भ  कर  दी  जिसके

 कर्ताओं  को  50  रुपए  मानदेय  दिया  और

 यदि  तो  यह  योजना  शिकित्सा  अधिकारी  श्रेणी-दो  के  पर्यवेक्षण  अधिकारी  के  पद  के
 बिना  कंसे  कार्यान्वित  हो  पाएगी  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परियार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  भारत  सरकार
 ने  !  1989  से  ग्राम  स्वास्थ्य  गाईड  योजना  के  अन्तगंत  चिकित्सा  अधिकारी  के  पदों  के  लिए
 घनराशि  उपलब्ध  न  करने  का  निश्चय  किया  राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  सरकारों  से  अनुरोध  किया
 गया  है  कि  वे  इन  चिकित्सा  अधिकारियों  को  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सेक्टर  में  चिकित्सा  अधिकारी  के
 रिक्त  पड़े  पदों  पर  खपा  लें  ।

 प्राम  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  1977  में  शुरु  की  गई  थी  और  यह  अभी  भी  चल  रहो
 सरकार  द्वारा  प्रत्येक  प्राम  स्वास्थ्य  ग।ईड  को  ८0/-रुपए  प्रतिमाह  के  हिसाब  से  मानदेय  दिया  जाता

 प्राम  स्वास्थ्य  गाइडों  के  का  की  देखरेख  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  अन्य  पर्यवेक्षी  स्वास्थ्य
 कर्मचारियों  के  जरिए  को  जाती  है  ।

 ास्थ्य

 प्रासोण  स्थास्थ्य  गाइड  योजना  को  समाप्त  किया  जानता

 4679.  री  अन्दूभाई  देशभुख  :
 को  काशोराम  राजा  :

 क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  प्षंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  1979  में  आरम्भ  की  गई  ग्रामीण
 के  केन्द्रों  में

 स्वास्थ्य
 के  अस्तमंत  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  मे ंआयुर्वेदिक  चिकित्सा  अधिकारी  नियुक्त  किए

 गाइड  योजना

 क्या  यह  योजना  समाप्त  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 कया  केन्द्रीय  सरकार  इस  योजना  को  पुनः  लागू  करता  चाहती
 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  ता  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशीद  :  उपलब्ध  सूचना
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 के  अनुसार  प्राम  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  के  अन्तगंत  आन्ध्र  गुजरात  और  उड़ीसा  राज्यों  में  आयुर्वेद
 चिकित्सा  अधिकारियों  को  नियुक्त  किया  गया

 से  ग्राम  स्वास्थ्य  गाइड  योजना  जारी  साधनों  की  कठिनाई  के  कारण  इस  योजना
 के  अन्तगगंत  1-7-1989  से  चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  के  लिए  धनराशि  न  देने  का  निर्णय  लिया
 राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  वे  इत  जचिकित्सा  अधिकारियों  को  राज्य  सेक्टर  में  चिकित्सा
 कारियों  के  रिक्त  पड़े  पदों  पर  खपा  लें  ।

 भूतल  ओर  भूमिगत  जल  सम्बन्धी  संगठनों  को  सुदृढ़  बनाने  को  योजना

 4680.  भरी  चन्दूमाई  देशमुख  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  राज्यों  में  भूतल  और  भूमिगत
 जल  सम्बन्धी  संगठनों  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  एक  केम्द्रीय  प्रायोजित  योजना  प्रारम्भ  की  थी  जिसे
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  भी  जारी  रखा  गया  ?

 क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अस्तगंत  जल  सम्बन्धी  उपकरणों  की  स्थापना
 के  लिए  सहायता  देना  बन्द  कर  दिया  है  जबकि  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  सहायता  देना  जारी
 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 क्या  सरकार  का  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अम्तर्गत
 उक्त  उपकरणों  की  स्थापना  के  लिए  सहायता  देने  का  विचार  है  ?|॥

 कृषि  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  भंत्री  लोतीश  :

 सातवीं  योजना  के  दौरान  स्थापना  के  लिए  सहायता  को  उत्तरी-पूर्थी  राज्यों  (1)  असम
 (2)  मेघालय  (3)  मणिपुर  (4)  त्रिपुरा  (5)  नागालैण्ड  (6)  अरुणाचल  प्रदेश  और  (7)  मिजोरम  तक
 सीमित  रघछ्चा  गया  था  क्योंकि  इन  राज्यों  में  तकनीकी  कर्मचारियों  की  कमी  से  भूजल  बिकास  में  बाधा
 उत्पन्न  हो  रही  थी  ।

 आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  स्कीम  को  जारी  रखना  अभी  विच्वाराधीन

 जूट  पंफेज  सामग्री  को  जाने  बालो  बस्तुओं  में  अभिषायं
 1987  को  पुनरीक्षा

 4681.  भी  चग्दूभाई  देशमुक्ष  :  क्या  बस्त्र  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जूट  पैकेज  सामग्री  की  जाने  बाली  वस्तुओं  में  अभिवार्य
 1987  को  कार्यान्वित  किए  जाने  के  कारण  गुजरात  राज्य  में  स्थापित  लगभग  150  एच्०  डो०  पी०
 बोबन  सेक्स  यूनिटों  के  कार्यकरण  में  क्षमता  का  बहुत  कम  उपयोग  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  भ्रुजरात  राज्य  में  स्थित  सीमेंट  तथा  उबंरक  यूनिटों  के  लिए

 जूट  पैकेज  सामग्री  में  पंक  किए  जाने  वाले  उत्पादन  की  प्रतिशतता  में  कमी  करके  सुधारात्मक  उपाय

 करने  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और
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 यदि  तो  अभ्यावेदन  के  सम्बन्ध  में  तथा  इस
 आदेश  के  कारण  बड़ी  संख्या  में  रुग्ण

 होती  जा  रही  एस०  एस्त०  आई०  यूनिटों  को  कार्यक्षम  बनाने  के  लिए  सरकार  ने
 क्या  कार्यवाही  की  है

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 बस  मजो  ओर  सा  प्रसंस्करण  उद्योग  संजो  शरद  :  से  देश  के
 बिभिन्न  भागों  से  जिसमें  गुजरात  शामिल  प्लास्टिक  सैकरिंग  अथवा  एच०  डी०  पी०  ई०  यूनिटों  से

 समय-समय  पर  इस  आशय  के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  कि  पटसन  पक्ेजिक  सामग्री  की  पंकिंग

 में  अनिवायं  ।  987  के  प्रावधानों  के  अनुसार  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  आरक्षण

 आदेशों  से  उनकी  उपयोगिता  क्षमता  तथा  आर्थिक  क्षमता  पर  प्रभाव  पड़ा  सरकार  का  विचार  है
 कि  परम्परागत  पटसन  पंकेजिए  क्षेत्र  और  सिथेटिक  प्लास्टिक  यूनिटों  के  हितों  को  सुसंगत  बनाया  जाए
 तथा  दोनों  को  अर्थव्यवस्था  के  विभिन्न  क्षेत्रों  जंसे  सीमेंट  तथा  उबंरकों  की  पेकेजिग  में
 स्रमान  कानूनी  अधिकार  देकर  बवाए  रखा  इस  उद्दंश्य  को  ध्यान  में  रखकर  ही  पिछले  तीन
 क्यों  से  आरक्षण  आदेश  लागू  सरकार  का  यह  विचार  कि  इसमें  पटसन  और  पसिथेटिक  संकिंग

 यूनिटों  को  उचित  रूप  से  सभान  अधिकार  प्राप्त  भारत  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  सरकार  के
 परामशं  से  इस  राज्य  में  सिथेटिक  वूवन  सैक  यूनिटों  के  साथ  बातचीत  भी  शुरू  की  है  ताकि  पटसन  और

 एच०  डी०  पी०  ई०  थूनिटों  का  सम्रान  रूप  से  सुसंगत  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 केस्तोय  आयुर्वेद  ओर  सिद्ध  अनुसंधान  परिथव  में

 _.
 4682.  झी  असुदेव  आय  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्पाण  मंत्री  यह  ब्रताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ह
 कया  रिक्त  स्थानों  को  भरने  तथा  योजना  से  गर-योजना  पदो  पर  स्थानान्तरण  पर  लगी

 प्रतिबस्ध  उनके  मन्त्रालय  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वायत्त  संगठनों  पर  लागू  होता
 ह

 |
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसंधान  फरियद  में

 किए  गए  अनेक  स्थानान्तरणों  के  क्या  कारण

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  प्रतिबन्ध  आदेशों  का  उल्लंघन  करके  अनियमित  नि
 और  ब्यक्तियों  ओर  पदों  के  अन्तरण  करने  के  बारे  म॑  कोई  कायंवाही  की  और

 युक्तियां  करने

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  को  रोकने  के  ं

 विचार
 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का

 स्वास्थ्य  एवं  परिषार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रशोद  :
 हां

 ।
 ण

 ,  का
 हे से  सिद्ध  को  एक  जांच  समिति  नियुक्त  की  गई  है  जो  अन्य  बातों  के

 केल्लीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अमुसंध्ान  परिषद  में  न  की  जांच
 यु  तथाकथित  अईः  २  |

 केनीब
 नयमित  स्थानान्तरणों  की  जांच

 राज्यों  को  खास  तेल  की  सप्लाई

 4683. भौ  बाबूनाई  सेघलो
 ते

 प्मंत्री
 करेगे  कि  |

 बाबू  झाह  :  के  ओर  मागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  को  क्र्पा
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 कया  अनेक  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  हाल  ही  के

 महीनों  के  दौरान  खाद्य  तेल  और  अधिक  मात्रा  में  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  राज्यों  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए
 का

 गा

 लिलजल्लाल

 और

 प  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चाल  वर्ष  के  दौरान  राज्यों  को  बिभिस्त  खाद्य  तेलों  का  राज्य-वार

 ।

 जौर  मंहीने-बार  कितनी-किंतनी  मात्रा  में  आवंटन  किया  गया  है  ?

 खास  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राम  पुजम  :  हां  ।

 बंढ़ी  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्य  तेलों  का  आवंटन
 1990  में  70,000  मी०  टन  से  बढ़ाकर  1990  में  90,000  मी०  टन  कर  दिया

 गया  ।  1990  के  लिए  आवंटन  और  बढ़ाकर  92,000  मी०  टन  कर  दिया  गया  है  तथा

 आबंटन  की  यह  बढ़ी  हुई  मात्रा  त्यौहार  मौसम  के  अन्त  तक  जारी  रहेगी  ।

 चालू  तेल  वर्ष  के  दौरान  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  खाद्य  तेलों  का  किया  गया  राज्यवार

 आवंटन  और  उनके  द्वारा  उठाई  गई  मात्रा  द्शने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 तेल-बर्ष  1989-90  के  दोराम  राफ्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  को

 साथजनिक  वितरण  प्रणाली  हेत  खाद  तेलों  का  राज्यवार  ओर

 माहवार  आवंटन  और  उठाई  गई  सात्रा

 मी०  टन

 क्रम  राज्य  89  89  90
 री  eo

 आ०  उ०  आ०  उ०  आ०  Jo

 1  9  3  4  5  6  8

 1.  आंध्र  प्रदेश  950  1418  950  1036  1000  9335

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  70  न+  20  13  20  10

 3.  असम  150  20  50  चज-ः  100  त+

 4.  बिहार  600  654  300  न  300  300

 5.  गोवा  350  555  500  554  500  446

 6.  गुजरात  3500  3251  1500  1199  1600  3099

 7.  हरियाणा  250  90  250  108  300  22
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 8.  हिमाचल  प्रदेश  800  992  400  503  500  106

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  900  319  400  416  400  55

 10.  कर्नाटक  3000  3270  2500  2498  2500  2648

 11.  केरल  2500  3003  3000  2500  2500  2770
 12.  मध्य  प्रदेश  4000  3550  23000  1464  2000  1299

 13.  महाराष्ट्र  12000  14330  6500  7122  6500  8035
 14.  मणिपुर  300  290  130  250  130  200
 15.  मेघालय  150  न+  100  40  100  94

 16.  मिजोरम  200  262  100  8  100  60
 17.  नागालैण्ड  500  330  300  125  300  370
 18.  उड़ीसा  800  850  600  73  600  500
 19.  पंजाब  250  160  0  70  200  56

 20.  राजस्थान ,  400  48  100  40  200  --

 21.  सिक्किम  100  35  100  60  100  30
 22.  तमिलनाडु  1250  2006  1250  1057  1250  1302

 23.  त्रिपुरा  100  100  100  8  100  100

 24.  उत्तर  प्रदेश  1000  559  500  202  500  446
 25.  पश्चिम  बंगाल  5000  5158  2300  2965  3300  2113
 26.  अण्डमान  व  निकोबार  200  200  200  100  200  न्ज+

 द्ीपसमूह

 27.  चण्डीगढ़  60  न  60  36  60  18
 28.  दादरा  व  नगर  हवेली  40  50  40  57  40  47
 29.  दिल्ली  2750  1045  1000  1120  1000  568
 30.  दमन  व  दीव  100  120  00  40  100  50
 31.  लक्षद्वीप  50  39  50  48  50  50
 32.  पांडिचेरी  550  622  400  651  450  478

 42870  43326  26000  24963  27000  26207
 ्ाभभ»)»)/प्डश्ै./””४"""-/"एछआेईटअइै४अ:अइक४/४अई४  ४  ४अइकअ  अकअकंइऑइए  फइ४  +-....
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 राज्य  90  90  90

 आा०  उ०  आ०  उ०  आ०  ड०

 2  3  4  $  6  नृ

 आंध्र  प्रदेश  1000  840.  1500  1457  1850  1630

 अरुणाचल  प्रदेश  20  10  50  —_—  50  न

 असम  100  80  100  न  100

 बिहार  300  300  600  261  600  500

 गोओआ  500  510  500  488  500  424

 गुजरात
 1600  84  2600  3168  4600.  4938

 हरियाणा  300  342  500  20  550  406

 अरुणाचल  प्रदेश  500  890  600  464  700  472

 जम्मू  व  कश्मीर  400  100...  600  245  600  149

 कर्नाटक  2500  2016  3000  3246  3000  3383

 केरल  2500  816  3000  2058  3000  2569

 मध्य  प्रदेश  2000  1757  2000  1044  2000.  1484

 महाराष्ट्र  8000  9115  9000  9776  11000  8423

 मणिपुर  100  न+  100  80  100  न

 मेघालय  100  80  100  न  100  न

 मिजोरम  150  100  300  न  300  न

 नागालंण्ड  200  30  200  न  200  न

 उड़ीसा  600  500  650  459  750  न-+

 पंजाब  100  88...  200  96  200  46

 राजस्थान  100  --.  200  84  300  55

 सिक्किम  100  45  100  —  100  --

 तमिलनाइ  1600  1274  2100  2038  2350.  1680

 त्रिपुरा  50  न  100  ना
 100  जा

 उत्तर  प्रदेश  500  204  1000  121  1000  177

 पश्चिम  बंगाल  3300.  1453  4000  1270  4000...  988
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 2  3  4  5  6  7

 अण्डवान  व  निकोकर  200  50  200  200  100
 द्वीप  समूह

 चअण्डीगढ़  50  18  50  17  50  36

 दादरा  व  तगरः  हवेसी  40  50  60  60  60  50

 दिल्ली  1000  831  1000  805  1000  783

 दमण  व  दीव  90.  108  90  95.  90  20

 लकषहीप  40  150*  39  --  29

 पांडिबेरी  450  339  550  479  550  406

 योग  :  28490  22030  35200  27870  40000  28748

 यहीनों  के  लिए  अग्रिम  आावंटत  ।

 राज्य  90  90  90  90

 आ०  उ०  आ०  उ०  आ०  उ०  आ०  उ०

 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 वी  डी  जन  रननतत  नमन  जज

 आंध्र  प्रदेश  3500  2479  <5000  3258  6500  4639  8000
 अरुणाचल  50  ने  50  —  150  4  150

 असम  200  --.  200  46  300  —  400

 बिहार  1000  530  1000  —  1000  i734  1500

 गोआ  600  443  600.  371  650  327  800

 भुश्ररात  6550  6225  8000  5437  9500  7500  12500

 हरियाणा  600  579  600  583  800  689  1000

 हिमाचल  प्रदेश  800  349  800  296  1000  531  1200

 जम्मू  व  700  474  700  448  700  242  700
 कश्मीर

 कर्माटक  3950  4155  4500  3416  5000  3637  6500

 केरल  3500  4473  3500  3262  3500  2999  5000

 210  हु



 14.RTm,  1912

 1

 महू  राष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैण्ड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 बण्डमान  व
 निकोबार  द्वीप

 समूह

 चण्डीगढ़

 दादरा  व
 नगर  हवेली

 दिल्ली

 दमण  व  दीव

 लक्षद्वीप

 पांडिबेरी

 2

 12000

 200

 200

 657

 "13000

 _
 50500  39338  61100  41368  70000

 ET  लोन  10129
 योग  :

 आ०  आवंटत  ।

 उठाई  गई  मात्रा  ।

 532

 लिखित  उस्तर

 6  7  8  9

 १4500.  10878  16500

 300  —  400

 200.  200.  300

 300  24...  400

 300  190  400

 3000  1700  3000

 400.  130  600

 750.  345  1750

 150  89.  200

 6000.  5600  7500

 300  735...  350

 2100  678  2100

 6000.  £769  10000

 2060.  १206.  250

 50  54  90

 60  70  80
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 न  39  —

 550  560.  750

 47060  90000
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 hh  ७  ७ख ऊझझखफपफपा/।प/7

 हैदराबाद  हाउस  में  न्वीकरण  कार्य

 4684.  भो  लगादंन  तिथारो  :

 प्रो०  महादेव  शिवनकर  :

 डा०  खुशाल  परशुराम  बोपषचे  :

 क्या  शहरी  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 कया  हैदराबाद  नई  दिल्ली  में  बड़े  पमाने  पर  नवींकरण  कार्य  किए  गए

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 केख्त्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  इस  सम्बन्ध  में  किस  सलाहकार  अथवा  सलाहकारों  ने

 सलाह

 क्या  सलाहकार  अथवा  सलाहकारों  की  सलाह  पर  वातानुकूलन  के  डक्ट  अनेक  बार

 स्थानांतरित  किए  जिसके  परिणामस्वरूप  विभाग  को  लाखों  रुपए  के  अतिरिक्त  ब्यय  का  वहन  करना

 पड़ा

 (४)  क्या  वहूं  पर  कोमती  विदेशी  बिजली  और  सैनिटरी  फिटिंग  लगाई  गई  हैं  जिनके  स्थान  पर

 कम  कीमत  का  स्वदेशी  सामान  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  और

 नवींकरण  कार्यों  के  अन्तगंत  वातानुकूलन  तथा  संनिटरी  फिटिंग  पर  अलग-अक्षग

 कुल  कितना  ब्यय  किया  गया  ?

 शहरी  बिकास  संत्री  मुरासोलो  :  और  हैदराबाद  हाउस  को  राज्य  अतिथि

 गुह  में  बदलने  के  लिए  इस  भवन  में  नवींकरण  काय॑  1989  की  अवधि  के  दौरान  किया

 गया  ।  इनमें  भवन  की  मरम्मत  पुनः  सुसज्जित  पुराने  फर्नीचर  की  मरम्मत  और  नया

 फर्नीचर  लगाना  तथा  भू  एवं  प्रथम  तलों  पर  कमरों  को  केन्द्रीय  रूप  से  वातानुकूलित  बनाना  शामिल

 भवन  की  आन्तरिक  सज्जा  से  सम्बन्धित  मदों  पर  सलाह  देने  के  लिए
 कोहली  को  परामशंदाता  नियुक्त  किया  गया

 ए  श्रीमती  सुनीता

 नालियों  को  बदलना/फिर  से  करना  फालतू  घोषित  नालियों  की

 71,600  रुपए  की  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  तंयार  की  गई  है  ।

 (2)  केबल  स्थानीय  रूप  से  निर्मित  वंद्यूत  और  संनेट्री  फिटिस्स  का  इस्तेमाल  किया
 ऊर्जा  की  बचत  करने  वाले  बल्व  तथा  कान्फ्रेंस  जिनका  स्वदेश  में  निर्माण  नहीं  गा

 आयात  किए
 Tor  कया

 विभिन्न  मदों  पर  व्यय  के  ब्योरे  इस  प्रकार  हैं  :--
 कु  5
 ()  बेच्ू,त  87.02  लाख  रुपए

 (ii)  जल  आपूर्ति  तथा  सेनेट्री  11.53  रुपए

 (४)  बातानुकूलन  63.00  रुपए
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 इसाई  और  इस्लाम  धर्म  प्रहण  करने  वाले  अनुसूचित  जातियों
 जनजातियों  के  व्यक्तियों  को  सुविधाएं

 4685.  डा०  शलेख  नाथ  भोवास्तथ  :  क्या  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  निदेश  दिया  कि  जिन  लोगों  ने  धर्म  परिवतंन
 कर  लिया  है  वे  अपनी  पहली  जाति  को  उपलब्ध  सुविधाएं  पाने  के  हकदार  नहीं

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  उन  लोगों
 जिन्होंने  इसाई  ओर  इस्लाम  धर्म  अपना  लिया  वे  सुविधाएं  जारी  रखने  का  है  जो  उन्हें  धर्म
 परिवतेन  से  पहले  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इसका  क्या  ओऔचित्य  है  ?

 अम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  जिलास  :  (१)  उच्चतम  ध्यायालय  की
 1983  की  रिट-याचिका  संख्या  90596  और  1984  की  रिट-यात्रिका  संख्या  1017  ।

 और  अद्यतन  यथा  संशोधित  संविधान  1950  के  अनुसार
 सिख  अथवा  बौद्ध  धर  से  भिन्न  धर्म  अपनाने  बाली  अनुसूचित  अनुसूचित  जातियों  को

 अनुमत्य  लाभ  प्राप्त  करने  की  पात्र  नहीं  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में  धर्म  कोई  बाधा

 नहीं  है

 भारतोय  चिकित्सा  परिषद  हारा  किश्थियन  सेडिकल  लुधियाना  पर  रिपोर्ट

 |

 4686.  स«  अतिनन््दर  पाल  सिंध  :  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  व

 कया  वर्ष  1985  में  भारतोय  चिकित्सा  परिषद्  के  एक  दल  ने  क्रिश्थियन  मेडिकल

 लुधियाना  का  निरीक्षण  किया  था  और  अनेक  अनियमितताओं  के  बारे  में  बताया

 यदि  तो  तत्सभ्वन्धी  ब्यौरा  क्या

 इनमें  से  किन-किन  अनियमितताओं  को  दूर  कर  दिया  गया  भोर

 रिपोर्ट  में  बताई  गई  अनियमितताओं  में
 से

 कौन-कौन  सी  अनियमितताओं  को  अभी  तक

 दूर  नहीं  किया  गया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  मे  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्थास्थ्य  एथं  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रशोद  :  हां  ।

 से  कर्मचारियों  के  प्रवेश  और  नियुक्ति  की  विधि  में  कोई  प्रोफेसर

 मभादि  के  न  रह  ते  हुए  भी  बिक्ृति  विज्ञान  में  स्नातकोत्तर  दाखिलों  में  पूर्व  और  अधंक्लिनिकी

 प्रशिक्षण  सुविधाओं  की  उपेक्षा  से  सम्बन्धित  कमियों  और  उनमें  सुधार  करने  के  लिए  सम्बन्धित
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 कारियों  को  सूचित  कर  दिया  गया  अधिकांश  कमियों  को  दूर  कर  लेने  के  खाद  अनुपालन  रिपोर्ट

 प्राप्त  होने  पर  परिषद्  के  निरीक्षकों  द्वारा  1988  में  धुसरा  निरीक्षण  किया  गया  ।  इस

 निरीक्षण  रिपोर्ट  के आधार  पर  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद्  ने  यह  सिफारिश  की  fs  क्रिश्चियन  मेडिकल

 लुधियाना  में  प्रशिक्षित  जिए  जा  रहे  छात्रों  को  पंजाब  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदान  की  जा  रही
 एम०  बी०  बी०  एस०  डिग्री  की  मान्यता  जारी  रखी  जाए  बशतें  कि  इस  परिषद  के  निरीक्षकों  द्वारा
 निरीक्षण  रिपोर्ट  में  की  गई  विभिन्न  सिफारिशों  और  सुझावों  जो  विक्रति  विज्ञान  विभाग  में
 प्रोफेसर  की  नियुक्ति  तथा  अपराध  चिकित्सा  विज्ञान  विभाग  के  सुजन  के  बारे  में  को  पूरा
 करते  हों  ।

 केननीय  भूमिगत  जल  बोर्ड  का  सुख्यालय

 4657.  झ्ली  सर्य  पाल  लिह  यादव  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  भूमिगत  जल  बोर्ड  के  मुख्यालय  और  क्षेत्रीय  कार्यालय  कहां-कहां

 क्या  सरकार  का  विचार  मुख्यालय  केवल  एक  ही  स्थान  पर  स्थापित  करने  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नोतोश  :
 केन्द्रीय  भू-जल  बोड्ड  का  मुख्यालय  फरीदाबाद  में  है  ।  केन्द्रीय  मन्त्रालयों  और  अन्य  कार्यालयों  के  साथ
 निकट  सम्पर्क  बनाए  रखने  के  लिए  बोर्ड  के  केवल  मुख्य  जल  भू-वंज्ञानिक  और  अपने
 सहामक  स्टाफ  के  साथ  नई  दिल्ली  में  बंठ्ते  हैं  ।

 केसद्रीय  भू-जल  बोडईड  के  12  क्षेत्रीय  कार्यालय
 बंगलोर  और  त्रिवेन्द्रम  में  स्थित  हैं  ।

 और  हां  ।

 केम्द्रीय  प्रशासनिक  स्यायाधिकरण  के  मिर्णयाघोत  मालथले

 4688.  श्री  लरंय  साथ  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  मअंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उनके  मन््त्रालय  से  सम्बन्धित  कितने  मामले  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न््यायाधिकरण  के  पास
 लम्बित  पड़े  हुए

 ये  मामले  कितने  समय  से  लम्बित  पड़े

 कया  उनके  मन्जालव  हारा  उत्तर  न  दिया  जाना  ही  इन  मामलों  के  मिपटान  में  देशी  होने  का
 कारण  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  इस  बारे  में  क्या  उपधारात्मक  कवम  उठाए
 गए  हैं  !

 214



 14  1912  लिखित  उत्तर

 पग्ि स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कह्याण  संत्रालय  के  राज्य  पंत्री  रशीद  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्लो  प्रशासन  को  हरिजन  कल्याण  बोड़  के  सदस्यों  को  मियुक्ति  के  लिए  सानदण्ड

 ]

 4689.  श्री  रथि  नारायण  पालनि  :  क्या  कल्याण  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  प्रशासन  हरिजन  कल्याण  बोड्ड  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  लिए  क्या  मानदण्ड
 अपनाए  जाते  और

 कया  वर्ष  1988-89  में  सदस्मोें  की  नियुक्ति  इन  मानदण्हों  के  अनुसार  ही  की  गई  थी  ?

 अस  एवं  कल्याण  संत्री  रास  विलास  :  हरिजन  कल्याण  संघ  राज्य
 दिल्ली  की  अनुसूचित  जातियों  क ेसामाजिक  तथा  आ्थिक  विकास  पर  लगातार  नजर  रखने  के

 दिल्ली  द्वारा  गठित  एक  सलाहकार  निकाय  जिसमें  दिल्ली  प्रशासन  के  अधिकारी  सदस्य
 तथा  अनुसूचित  जाति  के  प्रतिष्ठित  सामाजिक  कार्यकर्ता  होते  हैं  ।

 हां  ।

 आंध्र  प्रदेश  के  लेफ्ट  अंक  केमाल  प्रोजेक्डਂ  को  नन््ल्री

 4691.  भरी  एम०  बागा  रेडड़ो  :
 श्री  जे०  चोकका  राव  :
 झीमती  जें०  जसना  :

 क्या  जल  संलाधल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  फरेंगे  कि  आरध्र  प्रदेश  की  लेफ्ट  बैंक
 केनाल  प्रोजेक्टਂ  को  मन्जूरी  देमे  का मामला  किस  चरण  में  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  सें  कि  ओश  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नोतीश  :  अन्यों  के
 साथ  दीर्घावधिक  आधार  पर  जल  उपलब्धता  को  सुस्थापित  करन  के  लिए  एक  टिप्पणी  के  साथ  यह
 परियोजना  राज्य  सरकार  को  लौटा  दी  गई  राज्य  सरकार  ने  टिप्पणियों  की  अनुपालना  नहीं  की

 15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  को  निगरानी  के  लिए  संत्रिमण्डलीय  सॉिति

 4692.  श्री  ए०  के०  ए०  अब्दुल  समद  :  क्या  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  के  लिए  15  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  पर

 निगरासी  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  आदि  फा  ब्यौरा  क्या  है  और  इसकी  अब  तक

 कित्तनी  बैठक  हुई

 राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ढारा  सावधिक  रिपोर्ट  दिए  जाने  के  लिए  निर्धारित  प्रपत्र  को

 संशोधित  किया  गया
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 यदि  तो  संशोधित  प्रपत्र  का  पाठ  क्या  और

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जनवरी  से  1990  की  अवधि  के  दोरान  क्या-क्या  कार्य  किए

 गए  हैं  ?

 असम  एथं  कल्याण  संत्रो  राम  विलास  :  और  हां  ।  अल्पसंख्यक

 कल्याण  के  !5  सूत्री  कार्यक्रम  पर  प्रधानमंत्री  जी  की  अध्यक्षता  में  एक  मंत्रिमंडलीय  समिति  है  जिसमें

 6  केन्द्रीय  मंत्री  सदस्य  हैं  और  जिसकी  बेठकें  हर  महीने  होनी  होती

 और  हां  ।  संशोधित  प्रोफार्मा  संलग्न  है  |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  1533/90] ]

 जनवरी  से  1990  के  दौरान  राज्य  सरकारों  द्वारा  15  सूत्री  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन
 की  मदवार  प्रगति  दर्शान  वाला  एक  विवरण  साथ  ही  अल्पसंख्यकों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समयबद्ध

 वाही  कार्यक्रम  पर  की  गई  कार्यवाही  की  स्थिति  दर्शन  वाला  एक  विवरण  संलग्न  में
 रखा  बेलिए  संख्या  एल०  टी०  1533/90] ]

 तेपाल  क्षेत्र  मे ंउदगमवाली  नदियों  के  पानी  का  उपयोग  करने  के  लिए
 भारत  ओर  नेपास  द्वारा  संयुक्त  प्रयास

 4693.  श्री  मासधाता  सिह  :  क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उन  नदियों  के  पानी  को  काम  में  लाने  और  उसका  उचित  उपयोग  करने  के  लिए  भारत
 ओर  नेपाल  सरकार  मिलकर  कोई  परियोजनाएं  तंयार  कर  रहे  जिनका  उद्गम  नेपाल  क्षेत्र  में

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  वर्षा  के  मौसम  के  दोरान  इन  नदियों  के  द्वारा  उत्तरी
 झारत  के  मंदानों  में  किए  जाने  वाले  विनाश  पर  किस  तरह  नियन्त्रण  करने  का

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  संत्रो  नोतोश  :
 हां  ।  है

 (a)  नेपाल  के  साथ  विचार  की  गई  कोसी  और
 कंकई  नदियों  पर  अभिज्ञात  की  गई  परियोजनाओं  में  से  नेपाल  से  करनाली  परियोजनाओं  की  रिपोर्ट
 विचार  हेतु  प्राप्त  हुई  है  ।  भारत  द्वारा  कोसी  उच्च  बांध  पर  तैयार  की  गई  परियोजना  रिपोर्ट  पहले  ही
 नेपाल  को  भेज  दी  गई  है  ।

 भण्डारणों  के  अतिरिक्त  नेपाल  में  जिनकी  चर्चा  की  जा  सकती  गंगा  बाढ़  नियन्त्रण
 आयोग  द्वारा  गंगा  की  उत्तरी  सहायक  नदियों  की  मास्टर  योजनाओं  में  तटबन्धनों  और  जल  निकास
 बेनलों  सहित  व्यापक  बाढ़  नियन्त्रण  उपायों  का  पता  लगाया  गया  है  और  मास्टर  योजनाओं  को  अभिज्ञात
 उपायों  के  लिए  विस्तृत  तकनोकी  प्रस्ताव  और  परियोजना  रिपोर्टों  को  तैयार  करने  के  लिए  राज्यों  को
 प्लेजा  गया  है  ।  नेपाल  में  बेसिन  क्षेत्रों  सहित  बाढ़  पूर्वानुमान  नेटवर्क  के  विस्तार  के  लिए  प्रस्ताव  भी
 तैयार  किए  गए  हैं  और  मामला  नेपाल  के  साथ  उठाया  गया  है  ।
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 पंजाब  के  रोजगार  कार्यालयों  के  वर्तमान  रजिस्टरों  में  दर्श  बेरोजगारों  को  संख्या

 4694.  भी  कृपाल  सिंह  :  क्या  अ्रस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  पंजाब  में  रोजगार  कार्यालयों  के  बतंमान  रजिस्टरों
 में  दर्ज  चिकित्सा  में  स्नातकों  और  स्नातकोत्तरों  तथा  ट्रेंड
 ग्रेजुएट  पोस्ट-प्रेजुएट  पी०  जी०  डी०  और  पी०  एच०  डी०  ढिप्रियां  धारण  करने  बाले
 उम्मीदवारों  की  संद्या  कितनी-कितनी  और

 इनके  नाम  वर्तमान  रजिस्टर  में  कब  से  दर्ज  हैं  ?

 असम  एवं  कल्याण  संत्रो  राम  बिलास  :  1988  के  अस्त  में  पंजाब
 के  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू  रजिस्टर  पर  चाहने  वाले  स्नातकों  तथा  स्नातकोत्तरों  की  संख्या  के
 सम्बन्ध  में  नवीनतम  उपलब्ध  सूचना  निम्न  प्रकार  है  :---

 स्नातक  रोजगार  चाहने  बालों  की  संख्या

 कला  41.1

 वाणिज्य  2.4

 विज्ञान  4.5

 इम्जीनियरिंग  0.4

 चिकित्सा  0.2

 कुल  स्नातकोत्तर  10.2
 एच०  डी०

 शिक्षा  स्नातक  18.9

 शिक्षा  स्नातकोत्तर  0.3
 बन-जजज++

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 पंजाब  में  लमोन  के  अधिकतम  मुल्य  में  बढ़ि

 469  5.  श्री  रामजो  लाल  घुस  :  क्या  शहरी  बिकास  संत्री  पंजाब  में  जमीन  के  अश्विकतम  गृल्य
 में  बढ्धि  के  बारे  में  23  1990  के  अतारांकित  प्रश्त  संडया  10023  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  जमीन  के  स्यूनतम  अधिकतम  मूल्य  में  बृद्धि  को  सूचना  इस  बौच  प्राप्त  कर

 ली  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्ध्री  ब्यौरा  क्या  और
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 नग्न  ीतत+

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  इसे  कब  तक  पटल  पर  रखे  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 शहरी  थिकास  संत्री  मुरासोलो  :  ओर  पंजाब  सरकार  ने  सम्पत्तियों  के

 कम-मूल्यांकन  तथा  उसके  परिणामस्वरूप  राजस्व  की  हानि  को  रोकने  के  उद्देश्य  से  पंजाब  के  विभिन्न

 स्थानों  में  भूमि  के  पंजीकरण  के  लिए  न्यूनतम  कीमत  निर्धारित  की  यह  मामला  पंजाब  तथा

 हरियाणा  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  पेश  किया  गया  था  और  पंजीकरण  के  लिए  भूमि  की  न्यूनतम  कीमत

 निर्धारित  करने  के  पंजाब  सरकार  के  आदेशों  को  न्यायालय  द्वारा  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्षमों  के  प्रबन्ध  में  मजद्रों  को  भागीदारी

 4696.  करी  लाथ्  सिह  :  क्या  श्रस  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  मजदूरों  की  भागीदारी  को  बढ़ावा  देने  का

 विचार  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सीमेंट  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  में  भी  इस  नीति  को  लागू  किया  जा  रहा  यदि

 तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अम  एथं  कल्याण  संत्री  राम  विलास  :  ओर  प्रबन्ध  में  कमंकार

 भागिता  सम्बन्धी  विधेयक  संसद  में  30-5-1990  को  पेश  किया  गया  ।  इस  विधेयक  में
 ओऔद्योगिक  स्थापनों  की  विभिन्न  श्रेणियों  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  की  प्रबन्ध  में

 कार  सहभागिता  के  लिए  योजना  का  विस्तार  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 सिवकाशी  स्थित  मालिस  तथा  आतिशबाजो  को  फंक्टरियों  में  लिकित्सा  सुविधाएं

 4697.  को  भवातों  शंकर  होटा  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  केवल  सिवकाशी  में  माचिस  तथा

 बाजी  की  फंक्टरियों  में  4000  से  6000  तक  बाल  श्रमिक  काम  करते  हैं  और  उन्हें  इस  काम  के  दौरान

 होने  बाले  रोगों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  विशेष  चिकित्सा  सुविधाएं  नहीं  दी  गई

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  पूरी  सिवकाशो  में  बाल  श्रमिकों  और  अन्य

 श्रमिकों  के  लिए  इस  काम  के  दोरान  होने  बाले  रोगों  के  उपचार  द्वेतु  प्रशिक्षित  चिकित्सा  कर्मचारियों  का
 नितांत  अभाव  और

 क्या  सरकार  का  विचार  यहां  चिकित्सा  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  गर-सरकारी  संगठनों

 को  सहायता  लेने  का  है  ?

 रूप  एज  कल्याण  संत्री  राम  शिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 दालों  का  आयात

 4698.  डा०  लक्ष्मोनाश्यण  पाण्डेय  :  क्या  स्ाज्य  ओर  नागरिक  पूति  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दालों  का  आयात  करने  का  विभार

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया

 क्या  दालों  का  आयात  खुला  सामान्य  लाइसेंस  व्यवस्था  के  स्थान  पर  सरकारी  निकाय
 व्यवस्था  के  माध्यम  से  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  के  अन्तगंत  कौन-कोन  सी  दालें  आयात  की  जाएंगी  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राम  पूजन  :  ओर  दालों
 का  आयात  करने  की  अनुमति  खुले  सामान्य  लाइसेंस  जी०  पर  दी  जाती  दालों  का
 आयात  करने  के  ठेकों  के  लिए  नेफेड  एक  पंजीकरण  करने  बाला  प्राधिकरण  नेफेड  ने  बर्ष  1990-91
 में  1990  132.27  करोड़  रुपए  मूल्य  की  2.09  लाख  मीटरी  टन  दालों  का  आयात  करने
 के  लिए  ठेक्ों  का  पंजोक रण  किया  सरकारी  खाते  पर  दालों  का  आयात  करने  का  इस  समय  कोई
 विधार  नहीं  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डा०  थोी०  आर०  अस्थेडकर  के  लेखों  का  घिभिभ्त  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशन

 4699.  थ्री  हेत  रास  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  जन्म  शताब्दी  बर्ष  में  उनके  लेखों  को
 विभिन्न  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  करने  की  कोई  योजना

 क्या  सरकार  ने  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  को  जीवनी  और  लेखों  से  सम्बन्धित  अध्याय

 स्कूल/कालेजों  की  पाठ्य  पुस्तकों  में  शामिल  करने  के  लिए  कोई  निर्देश  जारी  किए  और

 सरकार  द्वारा  ढडा०  बी०  भार०  अम्बेडकर  की  जीवनी  मौर  लेखों  का  प्रचार  करने  के  लिए
 अन्य  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 श्रम  एवं  कल्याण  संत्री  राम  विलास  से  सरकार  ने  संकल्प  स ं०
 सेल  दिनांक  9-8-90  के  अन्तगंत  श्री  प्रभाष  जोशी  की  अध्यक्षता  एक

 उप-समिति  प्रचार  और  मीडिया  समिति  का  गठन  किया  है  जो  बाबा  साहेब  की  कृतियों  तथा
 भाषणों  के  विद्यमान  प्रकाशनों  का  लेखा-जोश्चा  लेगी  ओर  देश  के  सभी  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उनके

 अनुवाद  आदि  के  लिए  उपयुक्त  समझे  गए  सुझाव  देगी  ।
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 2.  समिति  बाबा  साहेव  के  मिशन  तथा  विचारधारा  पर  तथा  उनके  सम्बन्ध  में  प्रकाशित

 साहित्य  का  लखा-जोखा  भी  लेगी  ओर  उनके  मिशन  तथा  विचारधारा  का  प्रचार  करने  के  लिए  इस
 सम्बन्ध  में  आगे  किए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  सिफारिश

 3.  समिति  शताब्दी  वर्ष  के  बाबा  साहेब  के  व्यक्तित्व  और  क्ृतित्य  की  यादें  दिलाने  के
 लिए  विभिन्न  कार्यक्रमों  को  भी  सिफारिश  करेगी  ।

 4.  इस  समिति  द्वारा  शताब्दी  समारोहों  के  लिए  विभिन्न  कार्यक्रमों  का  निर्धारण  और  सिफारिश
 करने  के  लिए  अपनी  पहली  बंठक  31-8-90  को  पहले  ही  आयोजित  की  जा  चुको  है  ।

 अपने  ठिकाते  मजबूत  कर  रहा  हैਂ  शोष॑क  से  प्रकाशित  समाचार

 4700.  भी  हरीश  पाल  :  क्या  लल  संसाधन  संत्नो  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1990  को  टाइस्सਂ  में  अबने  ठिकाने
 मजबूत  कर  रहा  हैਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  सें  राज्य  मंत्रों  मोतोक्  : :

 से  भारत  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  सभी  विकासों  पर  सरकार  सतत  नि
 है  तथा  इसकी  सुरक्षा  के  लिए  उपयुक्त  उपाय  करती  है  ।

 तत  निगरानी  रखती

 उतादास  को  अनुभनति

 4701.  भी  मुल्लापलली  रामचसाम  :  :  क्या  अम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  विदेश  में  नोकरी  प्राप्त  करने  वाले  नागरिकों  के

 मे
 एकों  को  उत्प्रवास  की

 अनुमति  दिए  जाने  हेतु  क्रतिभूति  के  रूप  में  नकद  धनराशि  जमा  किए  जाने  की
 शर्त

 केरल  से  कोई  अभ्यवेदन  प्राप्त  हुआ  और
 ही  दा  समाप्त  करने  के  लिए

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  का  उत्प्रवास  की  अनुमति  के
 हि

 नकद  धनराशि  जमा  किए  जाने  की  शर्त  समाप्त  करते  का  बिचार
 पु  हें  लिए  अतिभूति  के  रुप  मं

 कम  एवं  कल्याण  मंत्रों  राम  बिलास  :  हां  ।
 इस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा
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 बाबा  साहेब  सोमराव  अम्बेडकर  का  जन्म  शताब्दों  समारोह

 4702.  श्री  रोत  लाल  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  डा०  बाबा  साहेब  भीमराव  अम्बेडकर  की  जन्म

 शताब्दी  बनाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  तयार  किए  गए  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 अस  एथं  कल्याण संत्रो  राम  बिलास  :  हां  ।

 बाला  साहेब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  शताब्दी  समारोहों  के  एक  भाग  के  रुप  में

 निम्नलिखित  का  पहले  ही  कार्यात्वयन  किया  जा  चुका  है  :

 (1)  बाला  साहेब  को  रत्नਂ  से  सम्मानित  करने  के  सरकार  द्वारा  बाबा  साहेब
 डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  शताब्दी  समारोह  शुरू  किए  जा  बुके

 (2)  वर्ष  1990-91  को  सामाजिक  ग्याय  वर्ष  घोषित  किया  गया  है  ।

 (3)  12-4-90  को  संसद  के  केन्द्रीय  हाल  में  बाबा  साहेब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  लित्र

 का  अनावरण  किया  गया  ।
 .

 (4)  14-4-90  को  बाबा  साहेब  का  जम्म  दिवस  रष्ट्रीय  अवकाश  घोषित  किया

 (5)  14-4-1990  को  अम्बेडकर  नई  दिल्ली  में  एक  विराट  सम्मेलन  के  आयोजन

 द्वारा  मनाया

 (6)  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजद्ति  आयोग  को  संबेधानिक  दर्जा  तथा
 व्यापक  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 ह

 (7)  नव-बोढ़ों  को  अनुसूचित  जातियों  का  दर्जा  दे  दिया  गया

 (8)  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  अन्तर्गत  सेवाओं  तथा  केख्लीय  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्षमों  में

 सामाजिक  तथा  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  को  27  प्रतिशत  आरक्षण  देते  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट
 का  कार्यान्वयन  करने  का  निर्णय  लिया

 2.  उपर्युक्त  के  अतिरिक्त  बाबा  साहेब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  शताब्दी  समारोहों  के  लिए
 एक  राष्ट्रीय  समिति  गठित  की  गई  प्रधान  म्त्री  जिसके  अध्यक्ष  तथा  श्रम  एवं  कल्याण  मन््त्री  उपाध्यक्ष

 इस  राष्ट्रीय  समिति  की  पहली  बंठक  21  1990  को  हुई  थी  ।

 3.  बाबा  साहेब  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  शताब्दी  समारोहों  के  लिए  विभिन्न  कार्यक्रम

 तंयार  करने  हेतु  केन्द्रीय  श्रम  एवं  कल्याण  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक  स्थायी  समिति  भी  गठित  की  गई
 इस  स्थायी  समिति  की  पहली  बेठक  14-8-90  को  आयोजित  की  गई  ।
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 4.  बाबा  साहेब  शताब्दी  समारोहों  के  लिए  अपने  विषय  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  विभिन्न  कार्यक्रमों

 का  पता  लगाने  तथा  उनकी  सिफारिश  करने  हेतु  विभिन्न  विषयों  पर  निम्नलिखित  7  उप-समितियां

 गठित  की  गई  हैं  :

 (1)  आर्थिक  विकास  समिति

 (2)  शिक्षा  समिति

 (3)  भूमि  सुधार  समिति

 (4)  आरक्षण  कार्यान्वयन  समिति

 (5)  योजना  तथा  कार्यक्रम  समिति

 (6)  अत्याचार  निवारण  तथा  विधान  समिति

 (7)  प्रचार  तथा  मीडिया  समिति

 5.  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  के  उच्च  तथा  उदार  विचारों  के  अनुरूप  योजनाओं  तथा

 क्रमों  के  प्रतिपादन  तथा  कार्यान्वयन  का  अनुरोध  करते  हुए  श्रम  एवं  कल्याण  मन्त्री  द्वारा  सभी

 केन्द्रीय  योजना  मुख्य  मन्त्रियों  तथा  राष्ट्रपति  शासन  वाले  राज्यों  के  राज्यपालों  तथा

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  के उप-राज्यपालों  को  पत्र  लिखा  गया  है  ।

 अभी  तक  कोई  आवंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 चिसोमो  बांध  परियोजना

 ]
 4703.  भरी  ए०  चाहस  :

 भी  लोकेप

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चिभोनी  बांध  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  इस  परियोजना  के  कुल
 कितने  क्षेत्र  की  सिंचाई  की  जा  सकेगी  ओर  तत्सम्बन्धी  अन्य  ब्योरा  क्या

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  सरकार  को  जिमोनो  बांध  परियोजना  प्रारम्भ  न  करने  का
 निर्देश  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 केन्द्रीय  सरकार  सम्बन्धित  अड़चनों  को  दूर  करने  और  उक्त  परियोजना  को  अविलम्ब
 प्रारम्भ  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  और

 (2)  इस  परियोजना  के  पूरी  तरह  से  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 कृषि  मंजालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंज्रो  नोतोश  :
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 परियोजना  का  ब्यौरा  निम्नवत्  है  :

 अनुमानित  लागत  36.15  करोड़  रुपए

 कृष्य  कमान  क्षेत्र  13,000  हेक्टेयर

 सिंचाई  की  सघनता  192%

 अन्ततः  क्षमता  25,000  हेक्टेयर

 से  (४)  योजना  आयोग  ने  1990  में  केरल  सरकार  से  अनुरोध  किया  था  कि  वे
 वन  संरक्षण  1980  के  अन्तगंत  स्वीकृति  प्राप्त  करने  से  पहले  आगे  कार्रवाई  न  वन
 संरक्षण  1980  के  अन्तर्गत  स्वीकृति  हेतु  राज्य  सरकार  को  कारंवाई  करनी

 सलकप  स्थापित  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  विश्व  बेंक  से  सहायता

 4704.  करो  पलास  बर्संभ  :  क्या  जल  संसाधस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  से  प्राप्त  सहायता  में  से  कितनी  राशि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  नलकप  लगाने
 के  लिए  पश्चिम  बंगाल  को  आवंटित  की  गई  और

 राज्य  में  जिला-बार  कितने  नलकूप  चालू  किए  गए  हैं  ओर  चालू  योजना  को  शेष  अवधि  के
 दौरान  कितने  अतिरिक्त  नलकूप  लगाने  का  विचार  है  ?

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहुकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  लघ॒  सिंचाई  परियोजना  के  अन्तर्गत  सावंजनिक  नलकूप  लगाने
 के  लिए  विश्व  बैंक  सहायता  का  वर्ष-वार  वितरण  निम्नवत्  है  :--

 विसीय  वर्ष  वितरण  अमेरिकी  डालर  में
 आ

 |  8  0.140  मिलियन  डालर

 1988-89  8-8  9  7.244  मिलियन  डालर

 1989-90  2.600  मिलियन  डालर
 _  |  +++__

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1990  के  अन्त  तक  इस

 योजना  के  अन्तगंत  कोई  नलकूप  नहीं  लगाया  गया
 तथापि  उच्च  क्षमता  के  गहरे  नलकृपों  से  उथले

 नलकपों  तक  की  श्रेणी  के  विभिन्न  क्षमता  के  कुल  2462  नलक्ूप  ड्िल  किए  गए  इनमें  63

 नलकूਂ  यों  को  ऊर्जा  प्रदान  कर  दी  गयी  अब  तक
 ड्रिल  किए  गए

 जिद
 पूरी  तरह  से  ऊर्जा  मिलने

 तथा  पाईप  लाइन  और  वितरण  नेटवर्क  के  निर्माण  के  बाद  ही  संचालित/चालू  किए  परियोजना

 में  पश्चिम  बंगाल  के  13  जिलों  में  10040  नलकूप  लगाने  की  परिकल्पना  को  गयी  इस

 परियोजना  के  अन्तर्गत  स्थापना  के  लिए  योजनागत  मलकूपों  का  जिला-बार  ब्यौरा  विवरण  के  रूप  में

 संलग्न  है  ।
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 ggg  एफ

 विवरण

 क्रम  जिला  गहरे  नलक्प  उथले  कुल
 नलकप

 उच्च  मध्यम  निम्न  क्षमता
 क्षमता

 चौबीस  परगना  60  90  क्रम do | जिला गहरे TET  270  600

 2.  हुगली  —_——  30  822  न+  952

 3.  बर्देवान  60  40  372  270  684

 4.  मिदनापुर  100  60  630  _  952

 5.  नादिया  170  30  270  600  684

 6,  मुशिदाबाद  170  80  270  468  993
 7.  मालदा  160  20  90  420  680
 8.  पश्चिम  दीनाजपुर  175  20  90  960  993
 9.  कूच  बिहार  20  20  न  420  680

 8.  जलपाईगुड़ी  180  न
 न+  960  1250

 9.  हावड़ा  20  50  6  न+  56
 10.  बिरभूम  न  50  60  न  1155
 11.  बांकुरा  न  30  6  न+  300

 कुल  500  2940  5400  110
 जन

 फाउंडरो  एककों  में  विश्फोट

 क्री  सरण  प्रसाद  सरोश्ष  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  फाउण्डरियों  की  कितनी  धमन-भट्टियों  में  विस्फोट  हुए  और
 इन  विस्फोटों  में  कितने  लोगों  की  मृत्यु

 मृतकों  के  परिबारों  को  कितनी  राशि  का  मुआवजा  दिया

 इन  बिस्फोटों  के  कारणों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  जांच  कराई

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम
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 इन  विस्फोटों  के  कारण  हुई  क्षति  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  क्षति  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का  विचार  किया  गया

 अभ  एथं  कल्याण  संत्री  राम  बिलास  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही
 है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी

 12.00  भध्याह

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  दिनेश  सिंह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ

 )

 झी  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  विल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  दिए  जाने
 के  लिए  इसी  सेशन  में  हससे  सम्बन्धित  बिल  पास  कराने  का  हमें  आश्वासंन  दिया  गया  था  लेकिन  बह
 आज  तक  पूरा  नहीं  हुआ  है  ।  आज  भाहे  रात  के  12  बज  इस  पर  आज  ही  डिसकंसशन  होना
 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  खुराना  आप  बैठ  मैं  आपको  बुलाऊंगा  ।

 झो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  दिल्ली  के  लोगों  के  साथ  अन्याय  हो  रहा

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कालका  आप  बैठ  मैं  आपको  बोलने  के  लिए  बुलाढंगा
 भी मदन लाल खुराता : हमें वचन

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आर्डर  आप  बेठ  जाएं  ।

 )

 भी  मदन  लाल  खुराता  :  हमें  वचन  दिया  गया  था  यह  इसी  सेशन  में  पास  होगाਂ

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  वह  सा  रहे  आप  बँठे  जायें  ।  आप  सब  बोलेंगे  तो  बह  कैसे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  दिनेश  पिह  मस्यी  श्री  कुछ  ओल़  रहे  हैं  ।

 )

 अंसदोम  काश  अंज्ालय  में  राज्य  पंडी  क्षा  प्रमेटल  संदालस  में  राज़्य  संज्री  सत्यपाल

 :  अध्यक्ष  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  दिए  जाने  के  लिए  म्रंविधान  में  ब्रंशोधन  का  ज्ो  बिल

 वह  आज  के  लिए  स्लेटिड  हमारा  उसके  लिए  कमिटमेंट  है  ।  हमारे  सदस्यों  की  जो  भावना  वह

 जैसा  चाहेंगे  हम  उससे  सहमत  हैं  लेकिन  रास्ता  खोजना  पड़ेंगा'''(ब्यबधान)***

 क्री  साल  कृष्ण  आडवाणों  :  अध्यक्ष  इस  विषय  में  जो  बेचनी  मेरे  कुछ
 साथियों  में  और  जिसमें  मैं  भी  हिस्सेदार  चाहे  मैं  उत्त  प्रकार  से  व्यक्त  नहीं  कर  उसका  कारण

 है  कि  दिल्ली  के  बारे  में  चर्चा  बजट  सत्र  स ेचलती  आई  है  और  लगातार  यह  कहा  जाता  रहा  है  कि  इस

 सत्र  में  पास  होगा  और  होते-होते  इस  सत्र  के  बारे  में  भी  कहा  गया  था  कि  प्रथम  सप्ताह  में  ही  हम
 लायेंगे  ।  इण्ट्रोडयूस  हो  चुका  था  लेकिन  प्रथम  स्रन्न  से  त्ल्रआकर  के  )

 झरो  जे०  पो०  अप्रयाल  :  बी०  जे०  पी०  वाले  कहते  असेम्बली  सफेइ  हाथी

 अध्यक्ष  सहोदय  :  अग्नवाल  आप  बैठ  अभी  आडवाणी  जी  बोल  रहे  हैं  ।

 थो  बाप  इज़ण  झाड़ब्ाजी  :  भ्रध्यक्ष  इसो  कारण  में  बाहुता  हुंकि  इस  मामले  में  सरकार

 अपना  पंकल्प  कर  भ्रतेक  बार  जब  सरकार  तय  कर  लेती  है  कि  हमको  इस्न  सन्न  में  यह
 बाड़ी  पूरी  करती  होती  है  तो  उस  द्विताब  से  सब  का  रेस्पोंस  होता  है  ।  अन्यथा  अलग-अज्ग  पार्टीज  का
 अलग-अलग  मंतब्य  हो  सकता  है  लेकिन  अगर  सरकार  का  मंतव्य  साफ  है  कि  हम  इस  सत्र  सबावसात
 होने  के  पहले  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  का  जो  इनका  आश्वासन  मेरी  पार्टी  का  आश्वासन
 इस  तरफ  की  पार्टी  का  आश्यासन  है  और  कांग्रेस  पार्टी  का  भी  आश्वासन  उसको  पूरा  करेंग  ।  अगर
 कांग्रेस  पर्टी  अपने  अ्राशब्रासन  से  मुकरता  चाहती  है  तो  यह  उनका  काम  है  लेकिन  मैं  उनके  बारे  में  शिकायत

 नहीं  करूंगा  लेकिन  मैं  सरकार  के  बारे  में  यह  शिकायत  जरूर  करूंगा  कि  यह  आश्वासन  आपने  दिया
 जिसमें  मैं  भी  भागीदार  जो  आश्वासन  आपने  महीं  दिया  उसके  बारे  में  मैं  कभी  दबाव  नहीं  डालता

 हैं  लेकिन  जो  आामद्रासन  झ्रापका  और  हमारा  प्षमान  उस  मामले  में  मैं  पूरा  दबाव  डालूंगा  और  मैं
 अपेक्षा  दिल्ली  का  एक  प्रतिनिधि  होने  के  अध्यक्ष  शायद  लोगों  को  जानहारी  न  हो  कि
 पिछले  तीन  साल  से  यहां  दिल्ली  में  चाहे  नाली  का  काम  चाहे  साधारणतया  स्कूलों  का  काम  जो
 काम  साधारणतया  असेम्बली  करती  है  या  कारपोरेशन  करता  है  हम  जो  चार  लोग  हैं  या  उधर  बैठने
 बाले  दो  लोग  हैं  या  एक  दृधर  के  उन्ही  सात  लोगों  को  करना  पड़ता  इस  नाते  भी  मैं  समझता  हूं
 कि  दिस्ली  के  नागरिवते  ये  साथ  न्याय  नहीं  हो  अफसरशाही  छाई  हुई  है  इसलिए  जल्दी  से
 बाकी  सब  काम  छोइब.र  ६ितली  १)  राज्य  क्र  दर्जा  दिया  जाने  वाला  कानून  हमको  पास  करना
 मैं  सरकार  से  यह  छो  कर  +हा  हूं  तो  मै  कोई  बहुत  ज्यादा  अपेक्षा  नहीं  करता  हूं  बल्कि  मैं  तो
 कांग्रेस  पार्टी  से  भी  निवेदन  बरूगा  कि  आपका  भी  आश्वासन  आपका  भी  विश्वास  चाहे  आज  है
 इसको  कयंक्ेक्  ड़  के  कोग  बड़हे  हे  कि  प्रष्डिकेरी  क्रा  दर्जा  यूनियन  डेरिस्री  का  दर्जा  दीजिए
 लेक्मि  मैं  रपप्ट  कर  दू  कि  मै  समझता  हूं  कि  पूरे  त्न्य  का  दर्जा  दिया  जाना  बच्छा  तो  यह

 होता  कि  कम  से  कृम  अरुणाचल  का  दर्जा  दिया  जाता  लेबि.न  यह  नहीं  हुआ  है  और  एक  प्रकार  से  जो
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 बिल  लाया  गया  उसमें  लॉ  एण्ड  ओॉर्डर  संप्ट्रल  सकजंबट  रखा  गया  है  ओर  हमने  कम्प्रोमाइज़  के  नाते
 रीकन्साइल  कर  लिया  लेकिन  कम  से  कम्त  उसको  तो  मत  रोड़िये  सरकार  को  कम  से  कम  उसकों
 निश्चित  रूप  से  आज  लोक  सभा  में  पास  करना  चाहे  रात  को  12  बजे  तक  बैठना  इसको
 हमें  कोई  चिन्ता  नहीं

 मैं  आपसे  करबद्ध  प्रार्थना  करता  हूं  कि  हसे  मच  में  सरकार  किसी  भी  प्रकार  की  हिचकिचाहट
 न  दिखाए  और  विरोधी  दल  भी  जिस  प्रकार  से  आपने  प्रसार  भारती  के  मामले  में  सहयोग  यद्यपि
 प्रसार  भारती  यहां  पास  करने  के  बाद  राज्य  सभा  में  आपेकौ  पॉं्टों  ने  जिंसे  प्रकार  की  वि७ंशंवीसर्चीत  किया

 झी  संतोष  मोहन  देव  :  अप  यहां  राज्य  सभा  से  सम्बन्धित  मामले  नहीं  उठा

 सकते  ।

 ]

 क्री  लास  कृष्ण  आडयाणी  :  यह  उचित  नहीं  है  ।  ऐसा  रबेया  अगर  आप  दिल्ली  के  बारे  में  भी

 अपनाने  वाले  हैं  तो  उसकी  प्रतिक्रिया  सरकार  की  ओर  से  उचित  होनी

 भी  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मैं  यह  बताना  भाहंता  हूं  भाहे  बुछ  हो  लेकिन  दिल्ली  के

 बिल  को  यहां  पास  करना  चाहिए  ।

 श्री  जे०  पो  ०  अप्रवाल  :  सरकार  बनने  के  बार्द  संबसे  पहले  दिस्ली  नगर  मिगम  ओर  मैट्रोपोलिटन
 काउ  सिल  को  तोड़ने  के  लिए  वबाव  बी०  जे०  पी०  ने  डाला  ओर  आज  बह  कहते  हैं  कि  दिल्ली  में

 क्टेड  रिप्रेजेप्टेटिव्ज  नहीं  हैं  |  1977  में  जब  इनकी  सरकार  आई  थी  तब  यह  कहां  सो  गएं  तब

 यह  मांग  क्यों  नहीं  मानी  गई  ?  कांग्रेस  ने  हमेशा  दिल्ली  में  असेस्बली  की  मांग  की  है  और  आज  भीं

 उसके  लिए  छड़ी  हुई  जहां  ये  अफसरों  के  दबाव  की  बात  करते  हैं  तो  दबाब  कौन  दे  रहा  है  ?  बौ०

 जे०  पी०  वाले  दे  रहे  य ेअफसरों  को  बुलाते  डांटते  डपटते  उनसे  पार्टी  के लिए  चम्दा  इकटंठा

 करवाने  की  बात  करते  ये  कांग्रेस
 के
 ऊपर  आक्ष प  नहीं  लया  सकते

 कांग्रेस  पर  आक्षेप  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।  कांग्रेस  ने  इसकी  मांग  रखती  है  |  कांग्र स  ने  हमेशा  कहा  है

 कि  दिल्ली  में  एलेम्बली  लेकिन  दिल्ली  में  दादामिरी  करने  की  कोशिश्न  गहीं  की  भाज

 दिल्ली  के  लोग  इनके  साथ  नहीं  कांग्रेस  के  साथ  हैं  ।  करा  सें  जब  चाहें  तब  करा  से  ''

 अध्यक्ष  भहीयथ  :  भाष  कैठ

 करो  सत्यपाल  मलिक  :  अध्यक्ष  नौयत  के  बारे  में  कोई  शक  त  इसलिएं  मैं  कुछ  चीजे

 निबेदन  करना  चाहता  हूं  ।  आज  के  लिए  यह  एजच्डे  में  हमारी  जो  सबसे  महत्वपूर्ण  चीज  फाइनेंस

 बिल  बह  भी  इसके  बाद  ऐसे  आडिनेंस जो  पास  झेने  जरूरी  वे  भी  दिल्ली  के  बाद
 ले

 रहे
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 हमारी  नीयत  के  ऊपर  जाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  जेसा  हाउस  आप  चाहते  वेसा  हाउस  और  रात  देर

 तक  बैठने  के  लिए  तैयार  हैं  ।  जैसा  आप  चाहते  वसा  हम  बँंठ  लेंगे

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।

 )

 भी  कालका  वास  :  अध्यक्ष  पहले  सेशन  में  विश्वास  दिलाया  गया  कि  दिल्ली  का  बिल

 इस  सैशन  में  पास  होगा  ।

 बिस  संत्रो  मधु  :  हम  लोग  बैठने  के  लिए  तैयार  उनको  कहिए  ।

 बस्तर  भंत्री  और  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  :  हम  लोग  तैयार

 ७७

 अध्यक्ष  भमहोदय  :  एक  सुझाव  है  कि  इस  पर  चर्चा  आज  की  जानी  चाहिए  और  चर्चा  आज  ही
 समाप्त  हो  जानी  चाहिए  ।

 )

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  अध्यक्ष  माननीय  आडबाणी  जी

 दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  वाले  विधेयक  के  बारे  में  अपने  विचार  ब्यक्त  करते  हुए  हमारे  दल  के  रुख
 का  भी  जिक्र  किया  इस  हमारे  नेता  श्री  दिनेश  सिह  प्रतिक्रिया  व्यक्त  मैं  इस  बात  का
 उल्लेख  नहीं  करू  परस्तु  मैं  उस  बात  पर  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  जो  श्री  सत्यपाल
 मलिक  ने  कही  आज  की  कार्यंसूची  चर्चा  के  लिए  पंजाब  का  बजट  इसके  बाद  चर्चा  के  लिए
 विक्त  विधेयक  आएगा  |  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  जहां  तक  पंजाब  का  सम्बन्ध  उस  दिन  अध्यक्षपीठ  के
 साथ  सहमति  हो  गयी  थी  ।  माननीय  उपाध्यक्ष  महोदय  मौजूद  थे  |  सहमति  यह  हुई  थी  कि  हम  स्वापक
 ह्लौषध  विधेयक  के  लिए  अपना  समय  छोड़  बशतें  कि  हमें  पंजाब  पर  बोलने  के  लिए  अधिक  समय
 दिया  जाए  क्योंकि  पंजाब  एक  बहुत  हो  संवेदनशील  मुद्दा  हमारे  कई  सदस्य  बोलना  चाहते  मुझे
 विश्वास  है  कि  उस  पक्ष  से  भी  सदस्यगण  बोलना  चाहते  आपको  याद  होगा  कि  स्वयं  माननीय
 आडवाणी  जी  खड़े  हुए  थे  ओर  कहा  था  कि  पंजाब  में  स्थिति  गम्भीर  है  ।  उन्होंने  भी  पंजाब  में  सरकार
 के  रवेंमे  को  आलोचना  की  पंजाब  पर  हम  भी  अपने  बिचार  व्यक्त  करना  चाहते
 कृपया  मुझे  अपना  भाषण  पूरा  करने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  ग्रहण  कया  कृपा  करके  आप  उनकी  बात  सुनेंगे  ?

 कृपया  उतके  विचार  सुनिए  ।
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 शो  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  यह  सदन  तब  तक  नहीं  जब  तक  दिल्ली  का
 बिल  पास  नहीं  होता  वि

 झो  कालका  दास  :  अध्यक्ष  यह  तो  बहाना  बना  रहे  दिल्ली  की  जनता  के  साथ
 बविश्वासधात  कर  रहे  यह  इनके  मेनिर्फस्टो  में  लेकिन  ये  मुकर  रहे  ये  बहाना  बना  रहे

 )

 ]
 प्रो०  पी०  जे०  कुरियम  :  मैं  केवल  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  स्वापक  ओषध  विधेयक  के

 लिए  हमने  जो  समय  छोड़ा  था--जिसके  लिए  अध्यक्षपीठ  सहमत  हो  गयी  है--वहु  समय  हमें  पंजाब  पर
 बोलने  के  लिए  दिया  जाना  चाहिए  ।  पंजाब  पर  चर्चा  करने  के  बाद  तथा  अजट  पर  पूर्ण  चर्चा  करने
 तथा  बजट  को  पारित  करने  के  बाद  ही  हम  दूसरे  काम  के  बारे  में  सोच  सकते  मैं  यह  निवेदन  करना
 चाहुता  हूं  ।

 रो  सदन  लाल  खुरातना  :  अध्यक्ष  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  श्री  सत्यपाल  मलिक  जी  ने
 जो  प्रस्ताव  रखा  उसको  तय  कर  लीजिए  ।  हम  पंजाब  को  भी  डिसकस  हम  तो  रिवर्जेशन  को
 भी  डिसकस  करेंगे  ।  सदन  सब  तक  नहीं  जब  तक  दिल्ली  का  बिल  पास  नहीं  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमें  प्रो०  दण्डबते  की  बात  सुननी  चाहिए  ।

 )

 ब्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैंने  ऐसा  इसलिए  कहा  था  कि  आडवाणी  जी  ने  हमारे  दल  का  उल्लेख

 किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  नहीं  जानता  ।

 क्री  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  आपने  प्रसार  भारती  विधेयक  के  साथ  जो  किया  है

 उसे  कभी  भी  भुलाया  नहीं  जा  सकेगा  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  अध्यक्ष  विपक्ष  के  माननीय  सदस्यों  को  यह  याव  होगा  कि  पिछली

 झंसद  या  उससे  भो  पूर्व  अनेक  ऐसे  मुद्दों  जिनका  कि  निपटारा  किया  जाना  उचित  समझनबूझ

 हम  ।]  बजे  11.30  बजे  ।2  बजे  और  कभो-कभी  उसके  बाद  तक
 भी

 बंठे  थे  ।  मुझे
 याद  है  कि  एक  बार  हमने  आधी  रात  1.30  बजे  तक  इम्तजार  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  हम  सुबह  चार  बजे  तक  भी  बैठे  थे  ।

 229



 लिखित  उत्तर  5  सितम्बर

 प्रो०  सधु  दष्डबले  :  इसका  मतलब  हुआ  है  कि  बेठक  दो  दिन  तक  चलती  रही  थो  ।  ऐसा  प्री
 हो  चुका  मैं  यह  सुझाव  देता  हूं  कि  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  है  उन्होंने  यह  आश्वासन  दिया  है
 कि  दिल्ली  विधेयक  को  पारित  कर  दिया  जाएगा  ।  मैं  आडवाणी  जी  द्वारा  की  गईं  इस  मांग  का
 समर्थन  करता  हूं  कि  यदि  हमें  सुबह  3  बजे  तक  भी  बैठना  पड़े  तो  भी  हम  बैठने  तथा  यह  कि

 दिल्ली  विधेयक  पारित  हो  गया  के  लिए  तैयार  हैं  ।  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  हम  पंजाब  को  महृत्व

 नहीं  देते  ।  जहां  तक  हमारे  पक्ष  का  सम्बन्ध  हमने  यह  निश्चय  किया  है  कि  क्योंकि  हमने  इस  चर्चा

 में  कई  बार  भाग  लिया  हमारी  ओर  से  एक  भी  वक्ता  पजाब  पर  नहीं  हम  अपना

 कोण  व्यक्त  कर  चुके  हैं  ।  कोई  बात  नहीं  ।  चाहे  जो  भी  मुद्दा  उन्होंने  यह  मुझ  पर  छोड़
 दिया  मैं  कहूंगा  कि  पंजाब  पर  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  प्रधिनिधित्व  मैं  करता  आप  मनभाहा
 समय  ले  सकते  हैं  ।  हम  पंजाब  पर  नहीं  बोलेंगे  क्योंकि  हम  कई  बार  बोल  चुके

 भरी  लाल  कृष्ण  आडवाणी  :  हमारी  तरफ  से  भी  कोई  नहीं  बोलेगा  ।

 ]
 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  अब  हमें  उनकी  बात  मानने  का  प्रयास  भी  करना  चाहिए  ।  मैं  अपनी  दल

 की  ओर  से  बचत  दे  रहा  हूं  ।

 थो  मिल  कास्ति  चटओं  :  मैं  भी  आपका  समर्थन  करूंगा  ।  )

 प्रो०  सधु  इच्छते  :  यदि  इस  बात  पर  सहमति  है  ओर  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  अनेक  दल
 भी  सत्तारुढ़  दल  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  और  वे  यह  बांत  कहने  के  लिए  तैयार  भी  यह  एक  महत्वपूर्ण
 मुह  है  और  हम  नहीं  चाहते  कि  लोग  यह  सोचे  कि  हम  जानबूझकर  इससे  बचना  चाहते  उस
 ओर  से  जो  भी  बोलना  चाहते  अर्थात्  जिन  लोगों  ने  अपने  नाम  दिए  हैं  और  जिन्हें  आपने  बोलने  को

 अनुमति  दी  वे  बोल  सकते  हम  इस  विषय  को  निबटायेंगे  और  मैं  इस  सभा  को  पक्का  आश्वासन
 देता  हूं  कि  क्योकि  जनता  दिल्ली  के  इस  मामले  पर  बिन्तित  हम  सभा  की  कार्यबाही  आज  तब
 तक  चलने  देंगे  जब  तक  कि  दिल्लो  सम्बन्धी  विधेयक  पारित  नहीं  हो  भले  हो  हमें  दर  तक  क्यों
 न  बैठना  पड़े  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चट्थों  :  मैं  अपने  दल  की  स्थिति  स्पष्ट  करता  हूं  ।  हमारे  दल  की  स्थिति
 भी  बसी  ही  है  जैसी  विः  और  आणवाणी  जी  की  है  |  हमारी  ओर  से  भी  पंजाब  के  मुहँ  पर  अब  कोई

 नहीं  बोलेगा  ।  पहली  बात  तो  यह  है  ।  हम  आज  पूरे  दिन  12  बजे  तक  बंठने  के  लिए  तैयार  हैं
 और  यदि  आवश्यक  जंसाकि  मधुओ  ने  बताया  यह  कल  तक  अर्थात्  2.00  म०  पू०  अथवा
 अथवा  3.00  म०  पू०  तक  भी  जारी  रह  सकता  है  ।  हमें  उस  पर  बिल्कुल  भी  कोई  एतराज  नहीं  हमें
 इस  मामले  पर  कोई  निर्णय  लेना  चाहिए  और  उसके  बाद  ही  चर्चा  समाप्स  करनी  चाहिए  ।

 डा०  तस्थि  बुर  :  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहता
 प्रो  श्री  आणवाणी  ओर  क्री  निर्मल  चटर्जी  ने  इसके  बारे  में  कहा  है  ।  परग्तु  मेरा  सुझाव  है  कि
 कल  सभा  की  बेठक  पूरी  होने  से  पहले  मैंने  उपाध्यक्ष  महोदय  से  निवेदन  किया  था  कि  आज  प्रश्तकाल  ,
 समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  मंडल  आयोग  पर  बहस  भारम्भ  की  क्योंकि  यह  एक  अत्यधिक  है
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 जग  विषश्न  है  और  सदक््यगण  इस  विषय  पर  बोलने  के  इच्छुक  हैं  ।  कल  केवल  दो  या  तोन  बकता  ही  बोल
 थे  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वे  सभी  चुनाव  बायदों  को  पूरा  करना  बाहूते  भी  भाडवाणी  जी

 में  जो  कुछ  कहा  मैं  उसकी  सराहना  करता  हूं  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  पांडियेरी  को  राज्य  का
 दर्जा  देने  की  बात  भूल  गयी  उन्होंने  वायदा  किया  ्रा  ओर  वे  इस  वायदे  के  कारण  हो  चुनाव  जोते
 थे  |  हमने  भी  बायदा  किया  था  और  हम  पांडिचेरी  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  हज्छुक  उन्होंने
 चेरी  को  राज्य  का  दर्जा  देने  सम्बन्धी  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  देश  में  आतंकवाद  के  बारे  में  बेकारी  बढ़  रही  काम  के  अधिकार
 सम्बन्धी  विधेयक  सबसे  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  जिसे  इस  सभा  को  निपटाना  है  ।  प्रधान  मन्जी  ने  कहा  था
 कि  वे  हस  विधेयक  को  इसी  सच्र  में  पारित  वे  इस  ब्रिप्लेयक  को  कब  लाएंगे  ?  उन्हें  इस  बारे  में
 आश्वासन  देना  चाहिए  |  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  हमें  पहले  मंडल  आयोग  पर  पांडिचेरी  को
 राज्य  का  दर्जा  देने  सम्बन्धी  विधेयक  और  काम  के  अधिकार  सम्बन्धी  विधेयक  को  लेना  बदि
 वे  इस  प्रकार  से  सहयोग  देते  तो  हम  सहयोग  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 6  बजे  के  बाद  सभी  की  कार्यवाह्दी  जारी  रखने  की  जो  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि यदि  सभी
 दल  इस  बात  के  लिए  सहमत  तभी  वे  ऐसा  कर  सकते  यद्वि  वे  सभा  की  बेठक  6  बजे  के  बाद  जारी
 रखना  चाहते  तो  सभी  की  सहमति  प्राप्त  करनी  यदि  आप  मंडल  आयोग  पर  पांडिचेरी
 को  राज्य  का  दर्जा  देने  और  काम  के  अधिकार  सम्बन्धी  विधेयकों  को  लेना  चाहते  तो  अपने  इल  की
 ओर  से  मैं  कह  सकता  हूं  कि  हम  6  बजे  के  बाद  बैठने  के  लिए  तैयार  अन्यथा  हम  इसे  स्वीकार  नहीं
 कर  सकते  |

 श्री  ससबन्त  सिंह  मुझे  जो  निवेदन  करना  है  उसमें  मैं  काफी  कम  समय  मैं
 काम  के  अधिकार  के  बारे  में  अपने  माननीय  साथियों  की  बातों  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  ।  मैं  जो  निवेदन
 करना  झाहता  मह  बह  है  कि  काम  के  अधिकार  के  साथ-साथ  इस  सभा  को  काम  के  प्रति  कत्त व्य  की
 भावना  भी  प्रदर्शित  करनी  चाहिए  ।  यदि  काम के  प्रति  करंव्य  की  भावना  को  प्रदर्शित  करना  है  तो  हमें
 आज  ही  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  वाले  विधेयक  को  निबटा  देना  काम  के  अधिकार  को
 काम  के  प्रति  कत्तंब्य  से  जोड़ना  होगा  ।

 जहां  तक  मण्डल  आयोग  का  सम्बन्ध  मैंने  कल  भी  निवेदन  किया  था  कि  प्रधान  मस्त्री  हारा

 बुलाई  गयी  बेठक  में  मण्डल  आयोग  पर  पांच  घण्टे  चर्चा  हुई  थो  |  यदि  मण्डल  भायोग  पर  बर्ना  को  कल
 तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  जाता  तो  वर्चा  समाप्त  नहीं  होगी  ।

 प्रो  मधु  वष्डबले  :  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  भी  कोई  मठदान  बहीं  होगा  ।

 श्री  जसबम्त  :  इस  पर  चर्चा  कल  को  जा  सकती  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  चर्चा
 कल  की  जा  सकती  है  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  सम्बन्धी  विधेयक  को  आज  ही  पारित
 किया  जाना  चाहिए  ।  हमें  काम  के  प्रति  अपने  कत्तंव्य  को  प्रदर्शित  करना  चाहिए  ।  मैं  यही  बात  कहना
 चाहता  हूं  ।

 शो  ए०  के०  राय  :  यहां  हमारी  एक  प्राथमिकता  प्राथमिकता  काम  के  अधिकार
 और  शासन  करने  के  अधिकार  के  मध्य  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देते,का  प्रश्ण  शासन  करने  का
 अधिकार  है  मौर  काम  के  अधिकार  का  तात्पयं  यह  है  वि  जनता  काम  और  रोजगार  चाहतो
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 मेरा  विचार  है  कि  सभा  को  यह  रिश्चित  करने  के  लिए  मतदान  करना  चाहिए  कि  काम  के  अधिकार

 अथवा  शासन  के  अधिकार  में  कौन  सा  मुद्दा  अधिक  महत्वपूर्ण  दूसरे  आपको  देखना  चाहिए  कि  राष्ट्रीय
 मोर्चा  सरकार  का  कया  वायदा  है  ।  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  छोटे-छोटे  राज्यों  के  पक्ष  में  दिल््ती
 को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  विधेयक  पर  इस  व्यापक  सिद्धान्त  के  अनुसार  विच्वार  किया

 क्या  सरकार  छोटे  राज्य  बनाने  के  लिए  तैयार  क्या  सरकार  विदर्भ  राज्य  बनाने
 के  लिए  त॑यार  अगर  आप  इसके  लिए  तैयार  तो हम  इस  पर  विचार  कर  सकते  हैं  अगर
 आप  यह  नहीं  चाहते  तो  आपके  पास  जादू  का  पिटारा  नहीं  कि  जिसे  खोलते  ही  सब  कुछ  सही  हो
 जाएगा  ।

 मैंने  पिछली  बार  भी  कहा  था  कि  हम  किस  दिशा  में  जा  रहे  हैं  वे  देश  को  शून्य  काल  की  तरफ
 लेजा  रहे  हैं  जिसके  तहत  आपके  पास  कोई  कानून  और  व्यवस्था  नहीं  केवल  व्यवस्था  सम्बन्धी
 प्रश्न  होंगे  ।

 ।

 प्रो०  बिलय  कुसार  मल्होत्रा  :  दिल्ली  स्टेट  की  मुखालिफत  पर  इन  लोगों  ने

 कितनी  तालियां  बजाई  इससे  जाहिर  होता  है  कि  इनकी  नीयत  क्या  है  ।

 ]

 थरी  दिनेश  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  बारे  में  अपनी
 पार्टी  की  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  हम  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  देने  के  पक्ष  में  हमारे
 प्रेद  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  के  सम्बन्ध  में  हम  सरकार  को  यह  समझाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि

 बह  इस  सम्बन्ध  में  स्बंसम्मति  प्राप्त  करे  जिसके  आधार  पर  हम  ऐसे  विधेयक  पर  सहमत  हों  जो  दिल्ली
 के  लोगों  के  लिए  लाभप्रद  हो  और  इतके  साथ-साथ  एक  राष्ट्रीय  राजधानी  की  धारणा  के  तहत  प्रभावी

 हो  |  भारतीय  जनता  पार्टी  में  मेरे  मित्र  मुख्यमन्त्री  बनने  के  लिए  इतने  उतावले  हैं''****

 )

 कली  सदम  लाल  खराना  :  40  साल  में  आपने  दिल्ली  को  राज्य  का  दर्जा  नहीं  अब  ये
 की  बात  कर  रहे

 श्री  हरित  पाठक  :  श्रध्यक्ष  ये  लोग  यह  बात  तो  मानते  हैं  कि  दिल्ली  में

 जो  बौ०  जे०  पी०  का  चीफ  मिनिस्टर  बनेगा  |

 क्री  कालका  दास  :  आपको  अपनी  हार  नजर  आ  रही  इसलिए  आप  दिल्ली  स्टेटहुड  का  विरोध

 कर  रहे  हैं  ।

 क्षी  बिनेश  सिंह  :  मैं  मुख्यमम्त्री  बनने  की  प्रतिस्पर्धा  में  खंगे  दो  मित्रों  क ेबीच  अपनो

 पसन्द  नहीं  बताता  चाहता  मैं  कह  रहा  था  कि  इस  समय  अनेक  गम्भीर  राष्ट्रीय  मुह  हमने  इस
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 art
 बारे  में  सुबह  चर्चा  की  थी  ।  मुझे  इस  बात  पर  आश्चयं  है  कि  देश  में  जो  कुछ  हो  रहा  उस  बारे  में
 श्री  खुराना  ने  अपेक्षित  चिन्ता  नहीं  हमारे  पास  समाचार  पत्र  आते  हैं  |  इनके  किसी  भी  पृष्ठ  पर

 छात्र  मारे  जा  रहे  लोग  मारे  जा  रहे  यह  क्या  हो  रहा  है  |  हमें  इस  बारे  में
 चर्चा  करनी  आप  अपना  दिल्ली  राज्य  बना  सकते  आप  किसी  भी  तरह
 मन्त्री  नहीं  बनेंगे  ।  लेकिन  यह  मुद्दा  नहीं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  पाठक  आप  बेठ  जाएं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  चाहूंगा  कि  भिन्न-भिन्न  पार्टियों  के  जो  «्हीप्स  वे  सब  बात  कर  लें  और
 और  हो  सकता  है  कि  यूनेनिपस  फैसले  पर  आ  जाएं  और  आडवाणी  जी  का  जो  प्रस्ताव  उसी  पर
 सहमति  हो

 श्री  लाल  कृष्ण  अध्यक्ष  सदन  में  सरकार  और  लंफ्ट  पार्टीज  भाहती  हैं  कि
 यह  बिल  पास  हो  और  चाहे  जितनी  देर  बंठना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  रेगुलेट  कर  रहा  हूं  आप  रेगुलेट  नहीं  कर  रहे  जमुगा  जी  आप  बेठ
 जाएं  ।

 )

 झो  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  हाऊप  का  कन्सेस्सस  है  कि  दिल्ली  स्टेट-हुड  के  बारे  में
 डिसकश  कीजिए  ।  अपनी  रूलिंग  दीजिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जाएं  ।

 बंठेंगे

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपने  स्थान  पर  बंठेंगे  ?

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  स्थान  पर  बंठ  जाइए  ।

 भी  कालका  बास  :  अध्यक्ष  क्या  रात  भर  सदन  बंठेगा  या  यह  बताइए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाएं  ।  मैंने  दिनेश  सिह  जी  को  बोलने  को  इजाजत  दी  है  ।

 233



 सिफ्ित  अतर  5  1990

 1308  |

 अध्यक्ष  महीदय  :  क्या  आप  श्री  दिनेश  सिंह  को  बोलने  देना  नहीं  चाहते  ?

 -

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  श्री  दिनेश  सिह  को  बोलने  की  अनुमति  दी  है  ।

 कली  दिलेश  सिह  :  मैं  बढ़  दुःख  के  साथ  देश  में  घट  रही  गम्भीर  घटनाओं  के  बारे  में  इस

 सभा  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  |  देश  में  छो  जुकत  हो  रहा  उसके  बारे  में  दो  सुफयन  प्रस्ताव

 दिए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 खुराना  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  दिनेश  सिंह  जी  को  बोलने  के  लिए  कहा  है  ।
 ।

 श्री  अस्यारासु इरा  :  भारतीय  जनता  पार्टी**  इस  सभा  में  अनुमति  नहीं  दी  जा
 सकती  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अम्बारासु  आप  यह  वक्तव्य  वापस

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  सभी  अपना  स्थान  ग्रहण  करेंगे  ?

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  अभी  बोल  रहा  हूं  |  कृपया  आप  अपना  स्थाम  ग्रहण

 )

 अध्यक्ष  सहोदम  :  श्री  अस्यारासु  इरा  ने  जो  कुछ  कहा  मैंने  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  यह
 अच्छा  होवा  कि  कह  क्पने  शब्द  चापस  ले  आप  जानते  हैं  कि  आपने  किन  शब्दों  का  उपयोग

 किया

 |

 स्रष्टयक्षपीठ  के  श्रादेशानुसार  कार्यडाही-अतान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।
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 श्री  हरोश  रावत  :  मेरा  व्यवस्था  सम्बस्शी  एक  ब्श्त

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रएन  कया  है  ?

 )

 श्री  हरोश  रावत  :  अध्यक्ष  मेरा  पाईट  आफ  आर्डर  मेरे  मिश्र  श्री  अन््यरासु  ने  यह
 एक  पार्टी  का  नाम  लेकर  कहा  कि  इस  तरीके  का  ““““'

 नहीं  चल  सकता ।  गुण्डय  नहीं
 कहा  |

 ]

 आप  स्वयं  ही  पता  लगाइए  ।  महोदय
 “''”'  शब्द  असंसदीय  नहीं  है  ।

 मध्यक्ष  महोदय  :  श्री  अस्थारास्  इरा  द्वारा  उपयोग  किए  गए  शब्द  संसद  के  एक  माननोय
 को  उपयोग  नहीं  करने  च्याहिएं  ।

 तदश्य

 )

 झ्रो  सदन  लाल  खुराना  :  मेरा  पाइंट  आफ  आडंर  है  कि  में  आफ्की  रुलिग  चाहता  हूं  कि  यह  जो
 हाउस  में  कसेंसल  बनी  इस  पर  आप  रूल्लिंग  दें

 कि
 रात  को  12  बजे  तक  भी  बैठता  पड़े  तो  हम  बटेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बंठ  जायें  ।

 )

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  पहले  दिल्ली  का  बताये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  क्यों  खड़  होते  आप  बेठ  जायें  ।

 ]

 श्री  विनेश  सिंह  :  अध्यक्ष  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  मुझे  आज  बड़े  दुःख  के  साथ  देश  में  जो
 कुछ  हो  रहा  उसके  बारे  में  इस  सभा  को  बताना  है  ।

 थ्रो  तरित  वरण  तोषदार  :  आपने  इतनी  देर  तक  केवल  परिचय  हो  दिका

 )

 ]

 अध्यक्ष  कहोदयथ  :  हाउस  का  काम  क्लना  में  चाहता  हूं  कि  जो  पार्टीज  के  नेता
 ब्होप  हैं  वे  मेरे  कमरे  में  आ  जायें हम  बात्त  कर  लेसे
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 जज

 को  मदन  लाल  खुराना  :  यहों  हाउस  में  डिसकश
 मि०  दिनेश  सिंह  |, अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  बेठ  जाएं  |  मि०

 ]

 मर०  १०

 महोदय  पोठासोग

 ओ  दिनेश  लिंह  :  मुझे  आशा  थी  कि  मैं  अभी-अभी  जिस  व्यथा  के  बारे  में  बताने  वाला

 ,  उसे  श्री  आडवाणी  और  उनके  साथी  भी  महसूस  करेंगे  ।  मुझे  आश्चयं  है  कि  जब  इस  प्रकार  की
 गम्भीर  बात  होती  तो आडवाणी  जी  अपने  पीछे  बँठे  सदस्यों  को  नियन्त्रित  करने  में  असमर्थ  रहते  हैं

 और  उन्हें  ऐसा  कुछ  करने  देते  हैं  जिस  पर  अध्यक्ष  महोदय  पहले  ही  विनिर्णय  दे  चुके  क्या  उनका

 उद्देश्य  यह  है  कि  जब  पुलिस  द्वारा  अपनी  बन्दूकों  स ेउनके  और  हमारे  बच्चे  मारे  जा  रहे  तो  इस  मुह

 पर  सभा  को  चर्चा  जारी  नहीं  रखने  कया  आप  यही  चाहते  हैं  कि  देश  में  ऐसा  ही  होता  रहे  और

 पुलिस  बच्चों  को  मारती  रहे  ?

 हरी  लाल  कृष्ण  आडयबांजो  :  व्यर्थ  ही लांघझन  मत  लगाइए  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  अभी  श्री  दिनेश  सिह  जी  ने  कुछ  बातें  कहीं  जिससे  मुझे  खड़ा  होना  पड़ा  |  पिछले

 भाघे  धष्टे  से  या  35  मिनट  से  इस  सदन  में  इसकी  चर्चा  हो  रही  थी  कि  दिल्ली  का  विधेयक  किस  समय

 लाया  जाएगा  और  उसी  सन्दर्भ  में  यह  अपेक्षा  की  गयी  थी  कि  जब  तक  अध्यक्ष  जी  अपनी  कोई  सम्मति
 न  दे  दें  तब  तक  कोई  और  विषय  नहीं  आएगा  ।  तब  श्री  दिनेश  सिंह  जी  कंसे  उस  विषय  पर  बोलने  के

 लिए  खड़े  हो  गए  ।  इस  पर  हमारी  पार्टी  के  लोगों  की  प्रतिक्रिया  और  कुछ  नहीं  हुआ  ।  ऐसा  नहीं  है
 कि  जिस  विषय  के  बारे  में  आप  कह  रहे  उसकी  जानकारी  हमें  नहीं  है ओर  ये  बिना  जानकारी  के  यह्
 कह  रहे  इसलिए  हमको  चिन्ता  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  जिस  समय  अध्यक्ष  जी  ने  कह  दिया  कि  सदन  की  सभी  पार्टियों  के  नेता  आकर

 मुझसे  मिलें  कि  दिल्ली  का  विधेयक  कब  यह  तय  करना  है  तब  तक  उनका  विषय  समाप्त  नहीं
 हुआ  था  इसलिए  इन  लोगों  को  आपत्ति  हो  रही  मैं  यही  बात  साफ  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  कि
 जो  विषय  पहले  कहा  गया  उस  पर  मेरी  पार्टी  के  सदस्यों  ने  प्रतिक्रिया  ब्यक्त  की  है  जिसे  मैं  कह  रहा

 बो  दिनेश  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  बड़ी  विनम्नता  से  माननीय  आडवाणी  जी  से  निवेदन  करना

 जाहुंगा  कि  मैं  उस  बत  बोलने  के  लिए  खड़ा  हुआ  जब  कि  स्पीकर  महोदय  ने  अपना  निर्णय  दिया  था
 ओऔर  मेरा  नाम  बुलाया  ।  मैं  अपने  आप  खड़ा  नहीं  हुआ  हूं

 जिस  तरीके  से  हमारे  देश  में  छात्रों  ओर  युवा  वर्ग  से  ब्यवह्र  किया  जा  रहा  उस

 दर  मैं  इस  सभा  का  आकर्षित  करना  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  ने  अका  रण  ही  अपने
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 निहित  स्वार्थों  क ेलिए  यह  कार्यकारी  आदेश  जारी  किया  है  जिसने  देश  में  अशान्ति  उत्पन्म  कर  दी  है
 ओर  इस  अशान्ति  एवं  अपने  अनिश्चित  भविष्य  के  कारण  युवक  उत्त  जित  वे सड़कों  पर  आकर  उत्तर

 मांग  रहे  ये  युबा  लड़के  ओर  लड़कियां  वे  आपके  बच्चे  हैं  ओर  मैं  सभा  और  इस  सभा

 में  प्रत्येक  सदस्य  से  अपील  करता  हूं  :  क्या  वे  अपने  बच्चों  से  ऐसा  व्यवहार  पसन्द  करेंगे  ?  पुलिस  आती

 है  और  उन्हें  बन्दूकों  से  मारती  हैं  ओर  इस  प्रक्रिया  में  बे  मर  जाते  क्या  थे  इसी  तरीके  से  इस  देश  में

 जनता  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  चलाना  चाहते  हैं  ?  मुझे  आश्चयं  है  कि  एक  अत्यन्त  हमदकद
 मेरे  मित्र  की  तरहਂ

 एक  सासनोय  सदस्य  :  मुझे  व्यवस्था  सम्बन्धी  एक  प्रश्न  करना  है  |

 हपाध्यक्ष  भहोदय  :  इस  समय  व्यवस्था  सम्बन्धी  कोई  प्रश्न  न

 करो  बिसेश  सिंह  :  अपने  प्रिय  जिनका  मैं  अत्यधिक  आदर  करता  हूं  ओर  इस  सरकार

 के  एक  वरिष्ठ  मन्त्री  श्री  मधु  दण्डबते  को  अपील  कर  रहा  उनमें  इस  देश  के  युवाओं  के  लिए

 हमदर्दी  क्या  उनका  ओर  दूसरे  पक्ष  में  बंठे  सदस्यों  का  यह  दायित्व  नहीं  है  कि  हस  स्थिति  को  समाप्त

 करने  का  प्रयास  किया  जाए  ?  इस  समस्या  का  समाधान  खोजना  सरकार  का  दायित्व  है  और  मैं  दलगत

 आधार  पर  नहीं  बोल  रहा  हूं  और  न  ही  कोई  दलगत  लाभ  प्राप्त  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  मैं  तो

 इस  सभा  और  हर  सदस्य  से  अपील  कर  रहा  हूं  :  क्या  वे  इसे  जारी  रखना  चाहते  क्या  आपकी  इच्छा

 यह  है  कि  आप  पुलिस  द्वारा  स्कूली  बच्चों  और  युवकों  को  पिटने  और  मरने  मुझे  आश्चयं

 हुआ  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  उनकी  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  हेतु  सेना  को  बुला  लिया  ।  क्या  हमारी  सो  माओं

 की  सुरक्षा  कर  रहे  शूरवीर  सेना  का  यही  उद्देश्य  कया  अब  उनसे  यह  अपेक्षा  है  कि  वे  हमारे

 आपके  बच्चों  को  मारें  ?  क्या  आप  यही  चाहते  हैं  कि  इस  देश  का  ढांचा  ही  तष्ट  कर  दिया  जाए  ?

 क्या  आप  यही  करना  चाहते  हैं  ?

 कुषि  मंत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  नीतीश  :  उपाध्यक्ष

 क्या  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  पटना  में  क्या  हुआ  ।  बहां  बम  फेंक  गए  ।  बहां  आपके  कांग्रेस

 आई  के  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  और  तमाम  उनके  उसका  नेतृत्व  कर  रहे  थे  ।  उन  लोगों  ने

 वहां  क्या  नहीं  गोलियां  वह  हिसक  भीड़  थी  कोई  शान्तिपू्वंक  भीड़  जमा  नहीं  हुई  थी  ।

 कांग्रेस  क ेलोग  हिसा  पर  उतारू  थे  और  तरह-तरह  के  काम  कर  रहे  गोलियां  चला  रहे  बम  फेंक

 रहे  थे  ।  पटना  और  बिहार  में  जो  कुछ  द्वो  रहा  उस्तके  पीछे  इनका  हाथ  है  '  वहां  मजबूर  होकर  पुलिस

 को  गोली  चलानी  पुलिस  मजबूर  हो  गयी  थी  गोली  चलाने  के  आज  ये  सदन  में  उल्टी  बात

 बोल  रहे  हैं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  आप  को  इस  प्रकार  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  करनी  यह  उचित

 गहीं  ।  मैं  आपको  बाद  में  बोलने  का  अवसर

 ]

 क्री  कमल  चौधरी  :  मन्त्री  भापके  आदमी  पीछे  से  तालियां  बजा  रहे
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 आगे  गोलियां  चल  रही  वहां  जिस  तटीके  से  माहौल  बिगाड़ा  उसके  लिए  भाष  जिम्मेदार
 जापके  लोग  पीछे  से  तालियां  बजा  रहे  लोगों  को  आपसे  )

 आप  इस  देश  के  लोगों  को  उक्सा  रहे  हैं  ।

 ]

 क्री  मोतीश  कुमार  :  जनता  दल  का  कौन  आदमी  उसमें  शामिल  बताइए  |  कौन  है  भोगेश्वर
 झा  ?

 भी  एस०  जे०  अकबर  :  क्या  आप  मन््त्री  होकर  गूंगे  और  बहरे  दोनों  हो  गए
 हैं  ।  आपको  कुछ  भी  पता  नहीं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  बोलने
 के  लिए  खड़ा  हो  गया  हूं  तो आप  सब  लोग  बैठ  जाइए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  सदन  में  एक  दूसरे  की  तरफ  देखकर  बोल  रहे  हैं  तो  कुछ  उच्यमें
 से  रिकाई  में  जा  रहा  कुछ  रिकार्ड  में  नहीं  जा  रहा  अगर  आपको  किसी  बात्त  का  जवाब  देना
 तो  उसके  लिए  मैं  आपको  जरूर  टाइम  ममर  कृपा  करके  ट्रंजरी  बेंचेज  भो  ओर  इधर  से  आप
 एक  दूसरे  के  खिलाफ  ऐसे  न  एक  दूसरे  के  मुद्दों  क ेखिलाफ  बोलें  ।

 थी  लतादग  यादव  :  वहां  कांग्रेस  क ेचार  एम०  एल०  ए०  थे  जो  प्रदर्शन  का  नेतृत्व  कर
 रहे  बिहार  में  स्थिति  बिगाड़ने  में  आपके  लोग  ही  नेतृत्व  कर  रहे  थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  में  आपको  टाइम  अभी  आप  बैठिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  इजाजत  के  बिना  अगर  आप  कुछ  भी  बोलेंगे  तो  वह  रिकार्ड
 में  नहीं  जावेगा  ।  इन्होंने  जो  कुछ  वह  रिकार्ड  में  नहीं  जाएगा  ।

 ]
 थी  दिनेश  लिंह  :  मैं  आपका  ध्यान  उस  ओर  दिलाना  चाहता  हू  जोकि  जैसे गम्भीर  और  प्रतिष्ठित  समाचारपत्र  में  आज  आया  है  ।  और  फिर  महोदय

 *
 )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  कुछ  भी  रिकाड  में  नहीं  जा  रहा

 कर

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  इसे  कायंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  हां  श्री  दिनेश
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 _  झ्रो  क्िनिश  लिह  :  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जा  रहा  हू--मुझे  समझ  वहीं  आ  रहा  कि  मायकोय
 सदस्य  इस  प्रश्न  के  गुण  दोषों  के  प्रति  क्यों  इतने  उत्त  जित  मैं  केवल  उस  तरोके  का  उस्लेश  करता

 चाहता  हूं  जिससे  कि  पुलिस  तथा  अद्धंसेनिक  बलों  से  बच्चों  की  हत्याएं  करबाई  जा  रही

 र्प्रक़यक्ष  महोदम  :  अपने  ही  श्ववस्य  की  बात  में  स्कावट  मत

 भरी  दिनेश  सिह  :  समाचार  पत्र  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  पुलिस  ने  पहले  बच्चों  का  घेराव
 किया  फिर  उन्हें  पीटना  तथा  मारना  आरम्भ  कर  प्रैस  ने  सरकार  की  शक्ति  के  इस  प्रकार  बच्चों
 की  हत्या  के  लिए  प्रयोग  किए  जाने  की  तुलता  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  द्वारा  चलाए  गए  आवलोलच  से
 की  यह  एक  अश्यवस्था  की  शुरुआत  है  और  यदि  इसे  अभी  नहीं  रोका  गया  तो  सरकार  के  लिए
 इसे  रोकना  असम्भव  हो  जाएगा  ।

 हमने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  था

 तथा  गुजरात  में  पुलिस  द्वारा  गोली  चल्ाए  जाने  से  हत्याएं  दशा  उनके  का  रण  व्याप्त
 गम्भीर  तनाव  और  इन  राज्यों  में  सांविधानिक  तन््त्र  का  असफल  हो  जाता  ।/

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  उचित  नहीं  ।  आपको  पहले  अनुमति  प्राप्त  करनी  भाहिए  ।

 श्री  दिनेश  सिह  :  मेरा  इस  सरकार  से  यही  निवेदन  है  कि  या  तो  बे  ठीक  तरीके  से  प्रशासन
 खलायें  अन्यथा  भगवान  के  लिए  इस  देश  को  नष्ट  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  फिर  कहता  हूं  कि  मेरी  अनुमति  के  बिना  जो  भी  बोला  उसे

 कार्यवाही  वुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 करी  सत्यपाल  मलिक  :  उपाध्यक्ष  माननीय  दिनेश  सिह  जी  ने  मुह  उठाया  है--आज  हुम  मंडल

 कमीशन  पर  बहु  कर  ही  रहे  हैं  ।  एट्या  में  बास्तव  में  क्या  भाष्र  थानना  ज्ाइते  तो  हमारे
 साथी  बता  मैं  मेरिट  पर  नहीं  जा  रहा  लेकिन  आप  अधे-सत्य  मत  बताया  पूरी  सभ्चाई
 बताइए  कि  भीड़  क्या  था  ?  जहां  तक  इस  सरकार  का  देश  के  नौजवानों  और  बच्चों  के  प्रति

 एटीट्यूड  का  सवाल  मैं  बहुत  विनज्भता  के  साथ  बता  देना  चाहता  हूं

 भी  एम०  सें०  अकबर  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  सायपाल  स्रघिक  :  आप  कत्त  राजतीति  में  आए  मैं  सन्  1967  से  राजनीति  में  में

 छाब-आन्वोलन  में  रहा  हूं  सन्  1967

 उपाध्यक्ष  अगर  इस  तरह  से  तो  फिर  कोई  नहीं  बोल  पाएगा  ।  )

 मैं  छात्र-आस्दोलम  में  रहा  शरद  जी  हमारे  साथ  रहे  हैं|  हमाशा  कहने  का  अधिकार

 है  1967  थें  हममे  दिल्ली  में  प्रदर्शन  करना  चाहा  उस  समय  माननीय  दिनेश  तिह  जी

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 मन्त्रिमण्डल  में  दिल्ली  में  एट  साइटਂ  का  आडंर  कर  दिया  गया  हमें  प्रदंशन  नहीं  करने
 दिया  गया  ।

 सन्  1967  में  गौहृत्या-आन्दोलनकारियों  ने  प्रदर्शन  ता  सन्यासियों  पर  गोलियां  चलाई
 तब  से  आज  तक  विजय  चौक  से  संसद  तक  किसी  को  नहीं  आने  दिया  लेकिन  पहली  बार  संसद

 के  दरवाजे  तक  हमने  बच्चों  को  आने  दिया  ।  विजय  चौक  पर  राजनारायण  जी  की  टांग  हमने  तोड़ी
 थी  या  आपने  तोड़ी  थी  ?  सरदार  पटेल  चौक  पर  क्या  हुआ  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  मसत्री  महोदय  को  बोलने  की  अनुमति  दी  है  ।

 ]

 क्री  सत्यपाल  सलिक  :  मेरी  पीठ  पर  आपकी  पुलिस  की  40  लाठियां  लगी  हुई  अकबर
 आप  तो  कल  राजनीति  में  आए  )

 ]

 आपको  सच्चाई  सुननी  चाहिए  ।  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  जो  कह  रहे  उसे  कार्यंबाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  किया  जा  रहा
 बह  कह  रहे  उप्ते  नहीं  ।

 दी

 5

 शिया  ःः  | आर
 ]

 भी  सत्यपाल  सलिक  :  आप  उनको  कष्ट्रोल  करने  की  कोशिश  कीजिए  ।  आपके  बारे  में  हम
 कभी  कोई  बात  नहीं  कहेंगे  सर  ।

 आपको  उन्हें  नियन्त्रित  करना  हमने  उनकी  बात  सुन  लो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  संसदीय  काय॑  मन््त्री  ऐसा  मत  कहिए  |  यह  ठीक  नहीं  ।

 भरी  सत्यपाल  मलिक  :  आप  इस  सदन के  प्रमुख  संरक्षक

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ये  यहां  उपदेश  न  दें  |  हमारी  सरकार  बच्चों  के  नौजवानों  के
 प्रति  और  देश  के  लोगों  के  प्रति  पूरी  तरह  से  वबनबद्ध  जिस  सहिष्णुता  के  जिस  हमदर्दी  के
 जितनी  समझ्नदारी  के  बर्ताव  किया  किसी  सरकार  किसी  आंदोलन  में  ऐसा  नहीं

 प्रो०  बिजय  कुमार  मल्होत्रा  :  उपाध्यक्ष  देश  में  जो  हालात  पैदा  हो  रहे  हैं  उससे  हमारी  पार्टी
 ओर  सारा  देश  बिस्तित  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  समाचारप्रों  में  सुबह  जब  पढ़ें  कि
 आसाम  में  एक  बस  में  बम  फटने  से  इतने  लोग  मर  बिहार  में  इतने  लोग  मर  गुजरात  में  इतने
 लोग  मर  सारा  पहला  पेज  इन  चीजों  से  भरा  होता  यह  देश  के  लिए  बहुत  चिन्ता  का  विषय  है  ।
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 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि यदि  किसी  जगह  भो  गोली  चलती  है  तो  यह  बहुत  ही  दुष्प्रदाई  ओर  चिंता
 का  विषय  है  ।  किसी  भी  सरकार  को  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  लोगों  से  बातचीत  के  द्वारा  समस्या  का

 हल  लाठी  चार्ज  और  गोली  चलाना  उचित  नहीं  मैं  मलिक  साहब  से  भो  कहना  चाहता  हू  कि
 कांग्रेस  वालों  ने  गोलियां  इन्होंने  लोगों  को  मारा  है  तो  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  जनता  दल  की
 सरकारें  भी  इसी  तरह  का  दमन  यह  उचित  नहीं  मैं  सदन  से  रिक्वेस्ट  करना  बाहता  हूं
 प्रधानमन्त्री  जी  से  हमने  बार-बार  अनुरोध  किया  है  कि  वे  लड़कों  से  बातचीत  नौजवानों  से  बातचीत

 देश  को  गृह  युद्ध  में  न  कास्टबार  न  इसके  लिए  प्रधानमन्त्री  यदि  छात्रों  से बातबीत
 करें  तो  यह  मामला  रुक  सकता  कांग्रेस  वाले  आग  लगा  रहे  हैं  यह  भी  ठीक  है  परन्तु
 आप  प्रधानमन्त्री  जी  से  कहिए  कि  लड़कों  को  बुलाकर  बातचीत  प्रसटिज  न  बता  लें  कि  मैंने  जो  कर
 विया  वह  वापिस  नहीं  हो  अब  उसके  ऊपर  कोर्ड  बातचीत  नहीं  हो  सकती  ।  बिना  कण्डीशन  के
 नौजवानों  से  बातचीत  करें  और  देश  में  जो  आग  लगी  हुई  है  उसको  रोके  ।

 थी  तरित  घरण  तोपदार  :  मेरे  दो  पाइंट  इण्डिया  स्टीम  नेवीगेशन  कम्पनी  की  यूनियन  की
 तरफं  से  अन्हर  दी  लीडरशिप  आफ  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  दो  मांग  की  वह  ओ  कम्पनी  तबाह  हो
 रही  हैं  उसके  चेयरमेन  को  कोई  एक्संटेंशन  नहीं  दिया  दस  हजार  स्कवेर  फीट  कलकता  पार्क

 स्ट्रीट  में  जो  जंगह  हैं  उसका  किंराथा  श्री  ए०  पी०  झञ्ञा  ने  सर॑स्डर  कर  बर्ग  रह-बगेरह  काम  किया  ।

 यहेँ  एक  मुंहा  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  सदन  को  इस  सम्बन्ध  में  यह  निर्णय  लेना  चाहिए  कि
 क्या  कांग्रेस  पार्टी  द्वारा  रचा  गया  यह  षश्यन्त्र  कि  उस्होंने  किसी  भी  विधेयक  को  पारित  नहीं  होने  देगा

 को  चलने  देना  चाहिए  ।  हमें  हस  मुद्दे  पर  पहले  चर्चा  करनी  चाहिए  |  माननीय  अध्यक्ष  महोदय
 ***

 उपाध्य  सहोदय  :  आपको  यह  सब  नहीं  कहना  चाहिए  ।  इसे  कार्यवाही  ब॒लांत  में  सम्मिलित
 नहीं  किया  जाएगा  ।

 )
 *

 डा०  शंलेसानाथ  अवास्तव  :  उपाध्यक्ष  आज  5  सितम्बर  शिक्षक  दिवस  के
 हुप  में  पनाया  जाता  है  |  आज  प्रधानमन्त्री  का  चित्र  भी  बई  पृरुस्कृत  होने  वाले  शिक्षकों  के साथ  छपा

 शिक्षक  कोन  जो  छात्रों  को  पढ़ाते  आज  5  सितम्बर  को  हम  शिक्षक  दिवस  मना  रहे  हैं  औरे
 शिक्षक  दिवस  की  पूर्व  सरेया  पर  4  सितम्बर  को  पटना  में  छात्रों  और  शिक्षकों  पर  लाठी  चार्ज
 गोलियां  चलाई  11  लोग  धायल  पड़े  हुए  यह  भी  कहा  गया  कि  पिछली  सरकार  ने  किस  प्रकार
 से  छात्रों  के  साथ  दुग्यंबहार  किया  मुझे  यह  भी  पता  है  कि  उनको  कितना  नुकसान  भुगतना  पढ़ा

 मैं  सरकार  के  समर्थकों  और  सहयोगियों  को  यह  चेताबनी  देगा  चाहता  हूं  कि  पटना  की  छात्र
 पटना  की  अध्यापक  शक्ति  और  पटना  के  बुद्धिजीवियों  की  शक्ति  के  साथ  आप  खिलवाड़  न
 जब  भी  वहां  का  नौजवान  बिगढ़ता  है  तो  सत्ता  में  परिवतंन  होता  है  ।  प्रधानमन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  वह
 छात्र  सभा  मैं  निबेदन  करना  चाहूंगा  कि  बिहार  के  मुक्यमन्त्री  वहां  के  छाडों  बुद्धिजीबियों  से

 *कार्यवाही  बुतांत  में  सम्मिलित  तहीं  किया  गया  ।
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 ओर  पत्रकारों  स ेमिलकर  बात  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  इस  घटना  के  पीछे  कांग्रेसी  विधायकों
 और  कांग्रेस  दल  का  हाथ  हम  आरक्षण  के  विरोधी  नहीं  हम  चाहते  हैं  कि आरक्षण  के  साथ
 आधिक  आधार  जोड़ा  जाए  और  प्रतिभा  और  मेहनत  की  हत्या  न  हो  ।  इसी  निवेदन  के  साथ  अपनी
 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 शो  नीतीश  कुसार  :  उपाध्यक्ष  बड़ें  ही  दुख  के  साथ  दो  तथ्यों  की  ओर  मैं  आपका  ध्यान
 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अब  इस  मन्त्रालय  का  हिस्सा  जब  आप  बोलें  तो  यह  ध्यान  रखें
 कि  जाप  सरकार  की  तरफ  से  बोल  रहे  मैं  आपको  सावधान  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  मीतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  मैं  दो  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  लूंगा  ।  माननीय
 सदस्य  श्री  दिनेश  सिंह  पटता  की  कल  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  कर  रहे  मैं  भी  उप्त  सम्बन्ध  में

 एक  बात  आपके  समक्ष  रखना  चाहता  हूं  कि  पुलिस  को  गोली  नहीं  चलानी  चाहिए  इसमें  कोई  दो  राय

 नहीं  पुलिस  को  गोली  किसी  खास  परिस्थिति  में  ही  चलानी  पड़ती  है  ।  कल  जो  कुंछ  भी  हुआ  उसमें
 जो  भीड़  थी  वह  हिसक  थी  ।  शायद  माननीय  सदस्य  श्री  दिनेश  सिंह  जी  को  पता  है  या  नहीं  वह  हिंसक
 भीड़  थी  और  उस  भीड़  से  बम  फेंके  जा  रहे  थे  ?  उसमें  सी०  आर०  पी०  के  जवान  और  पुलिस  के  जवान
 भायल  रहे  थे  |  वहां  के  कलेक्टर  और  एस०  पी०  घायल  हो  रहे  थे  ।

 झी  एम०  जे०  अकबर  :  किसी  अखबार  में  ऐसा  नहीं  आया  है  ।

 धो  नोतोश  कुमार  :  दिनेश  सिह  जी  को  यह  पता  है  या  नहीं  उसी  बेली  रोड  पर  बगल  अकबर

 साहब  जानते  हैं  जोर  से  बोल  रहे  वहां  पर  जनता  दल  का  कार्यालय  उसमें  आग  लगा  दो  गई  ।
 जाग  बुझाने  के  लिए  जो  दल  वहां  जा  रहा  था  उसको  रोका  जा  रहा  थाਂ

 ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  आप  को  थयहू  सूचना  एकत्रित  करने  के  बाद  कहना  चाहिए  ।

 श्री  नोतोश  कुमार  :  वहां  पर  बम  फेंके  गए  ओर  दफ्तर  में  भाग  लगा  दी  बेली  रोड  के
 पास  जितने  डिवाइडस  उसके  ऊपर  लगी  जालियों  को  तोड़ा  जितने  मकान  हैं  और  जितने  वाहन
 चल  रहे  थे  उसके  शीशे  तोड़े  गए  ओर  उनको  उश्चण्ड  कर  फेंक  दिया  ऐसी  नौबत  आ  गई  थी  ।
 क्ाग  लगायी  जा  रही  उस  आग  लगाने  बाली  भीड़  पर  और  हिंसा  पर  उतारू  भीड़  पर  गोली  चलानी
 पड़ी  बालक  की  इससे  मृत्यु  हुई  उससे  सब  को  दुख  पहुंचा  और  तकलीफ  वह
 बम  से  मरा  है  |  दिनेश  जी  जयप्रकाश  नारायण  जी  की  चर्चा  कर  रहे  हम  लोग  जयप्रकाश  नारायण
 आन्दोलन  को  उपज  यह  अब  जयप्रकाश  नारायण  जी  का  नाम  ले  रहे  हैं  ।  उसी  पटना  में  4  नवस्ब्र
 को  अयप्रकाश  मारायण  जी  पर  लाठियां  चलायो  गईं  और  हम  लोगों  को  एकत्रित  नहीं  होने  दिया  गया  ।
 विभिन्न  अबसरों  पर  जिस  प्रकार  जुहम  ढाये  गये  उसके  बारे  में  सब  को  मालूम  तत्कालीन  कांग्रेस
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 अध्यक्ष  की  गाड़ी  के  सामने  जो  भीड़  खड़ी  थो  आन्दोलन  के  10-1  2  सास  के

 स्कूली  बच्चों  पर  गाड़ी  चढ़ा  दी  गई  थी  और  कांग्रेस  आई  के  लोगों  ने  उसको  कुचल  दिया  ।  मैं  अस्तिम
 बात  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिंसक  भीड़  का  नेतृत्व  कौन  कर  रहा  कांग्रेस  आई  के  विधायक  ही
 उस  भीड़  का  नेतृत्व  कर  रहे  मैं  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सदन  में  अगर  किसी  घटना  की  चर्चा
 की  जाए  तो  वह  अधूरी  न  की  पूरी  की  जो  कुछ  कल  पटना  में  हुआ  बह  शमंनाक  जिस
 प्रकार  एक  पार्टी  ने  हिसा  पार्टी  के  नेताओं  ने  हिंसक  भीड़  का  नेतृत्व  बह  शर्मनाक  हमें
 उसकी  निन्दा  करनी  चाहिए  ।

 भी  एम०  ज०  अकबर  :  कया  मुझे  बिना  बाधा  बोलने  का  अवसर  मिलेगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ओ  कुछ  कह  रहे  केवल  उसे  ही  कार्यवाही  बृत्तांत  में  सम्मिलित
 किया  जा  रहा  इसलिए  आप  अपनी  बात  कह  सकते  हैं  ।

 थो  एम०  जे०  अकबर  :  मैं  चाहता  हूं  कि  सदन  में  मेरी  बात  को  सुना  मैं  मंत्री  नहीं  हूं  ।
 मेरा  सूचना  का  स्रोत  केवल  समाचारपतन्र  आज  के  सभी  समाचारपत्रों  में  एक  ही  बात  प्रमुख  है  कि
 पहला  पृष्ठ  हत्याओं  के  समाचारों  से  भरा  है  ।  सारे  देश  में  दो  प्रकार  के  युद्ध  की  ध्वनि  उभर  रही
 जातिवाद  की  लड़ाई  तथा  साम्प्रदायिकता  की  लड़ाई  ।

 1.00  म०प०

 अगर  जातिवाद  के  थुद्ध  की  आवाज  सरकार  के  कानों  तक  नहीं  पहुंच  रही  तो  इसके  लिए
 कुछ  नहीं  किया  जा  परन्तु  मैं  सदन  से  यह  अपील  करना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  युद्ध  की  आवाज  को
 अनदेखा  न  यह  सरकार  जब  अस्तित्व  में  आई  थी  तो  बहरी  थी  और  अब  अपनी  बविसंगतियों  के
 दबाव  के  नीचे  यह  गूंगी  भी  हो  गई  परन्तु  मुझे  आशा  है  कि  यह  सदन  इस  सरकार  हारा  दिखाया  गया
 गूंगे  और  बहरों  का  रास्ता  नहीं  अपनाएगा  ।

 गुजरात  के  तीन  शहरों  में  भयानक  साम्प्रदायिक  दंगे  उभरे  हैं  ।  बड़े  पैमाने  पर  साम्प्रदायिक  दंगे
 हो  रहे  बड़ी  संख्या  में  प्रतिदिन  बच्चों  की  हृत्या  की  जा  रही  है  ।  निर्देयता  तथा  ह॒त्याओं  के  अतिरिक्त
 उड़ीसा  में  पुलिस  ने  मतमानी  करते  हुए  मारे  गए  बच्चों  के  शबों  को  भी  उनके  माता  पिता  को  नहीं
 सौंपा  ।

 मैं  आपसे  पूछता  हूं  कि  ऐसा  क्यों  हो  रहा  यह  सब  केवल  एक  ही  व्यक्ति  के  अड़ियल
 स्वभाव  के  कारण  हो  रहा  जो  प्रधानमस्त्री  |  क्योंकि  एक  व्यक्ति  अपनी  बत  पर  हृठ
 किए  हुए  ओर  युवकों  से  बातचीत  करने  से  इस्कार  कर  रहा  है  ।  अगर  वह  युवकों  से  बातचीत  कर  लें
 तो  शान्ति  स्थापित  हो  जाएगी  तथा  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बहाल  हो  जाएगी  ।

 मैं  इस  सरकार  तथा  प्रधानमन्त्री  पर  अपने  मन्त्रियों  के  माध्यम  से  हिंसा  भड़काने  तथा  राजनीति
 के  नाम  पर  जातीय  हिसा  भड़काने  का  आरोप  लगाता  हूं  और  उनमें  से  दो  ते  सांजनिक  रूप  से  अपने
 विचार  ब्यक्त  किए  हमने  यह  सब  देखा  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  लोक  सभा  मध्याह्ृ  भोजन  के  लिए  2.00  म०प०  तक  के  लिए  स्थविद्ध
 होती  है  ।
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 1.02  भ०प०

 मध्याह  भोजन  के  पश्चात्  लोकसभा  2.06  प्०प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोश्य  पीठासोन

 झरो  पो०  आर०  कुमारभंगलम  :  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुद्दा  कल  सदन  में  उत्पाद

 शुल्क  की  वर्थात्  क्षयुच्चित  लाभ  का  सुद्दा  उठाया  गया  था  ।  इस  मुहं  पर  नियम  184  के  अन्तर्गत

 एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  सदन  इस  पर  चर्चा  क्वी  अनुमति  प्रदान  करे  ।  जो

 भी  समय  निश्चित  किया  हम  इस  पर  चर्चा  कर  सकते  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  उन्हें
 इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  |  मेरा  निवेदन  है  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  कृपा  करके  अध्यक्ष  महोदय  के  घर

 सूचना  दे  देंगे  कि  इस  मुद्दे  पर
 सदन  तत्काल  चर्चा  करवाना  चाहता  विशेषरूपਂ  से  संयुक्त  संसदीय

 जांच  के  लिए  हमने  नियम  184  के  अन्तगंत  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  है  ।

 2.06  भम०  १०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 बगर  मूसि  सोसा  ओर  संशोधत  1990  ओर

 शहरी  विकास  मंत्रालय  ऐेखा  भर्तो  1988

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल

 :  मैं  श्री  मुरासोली  मारन  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  नगर  भूमि  सीमा  और  1976  की  धारा  46  की

 उपधारा  (3)  के  अन्तयंत  स्पष्टी  कारक  ज्ञापन  सहित  नगर  भूमि  सीमा  ब्ोर
 संशोधन  1990  जो  21  1990  के  भाद्ुत  के  राजपत्र  में

 अधिमूत्रता  संख्या  सा०  का०  नि०  245  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तश्ा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संडया  एल०  दटो०  1385/90]

 (2)  दिल्ली  विकास  1957  की  घारा  58  के  अन्तर्गत  शहरी  विकास  मन्त्रालय

 लेखा  भर्ती  1988  जो  31  1988.8 के  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  1023  में  प्रकाशित  हुए  थे  की  एक  प्रति
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 तथा  अंग्रेजी  तथा  उसका  एक  शुद्धि  पत्र  जो  14  फरवरी  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संड्या  सा०  का०  नि०  143  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रक्त  यए्  ।  देछिए  संद्या  एल०  डो०  1386/90] ]

 लोह  अयस्क  मैंगनील  अयस्क  खास  ओर  कोम  अवस्क  क्षात
 असम  कल्याण  निधि  1989  इत्यादि

 कृषि  मंजालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  थिभाग  में  राज्य  मंत्री  भोतोश  :  मैं  श्री
 राम  बिलास  पासवान  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (१1)  लोह  अयस्क  मैंगनीज  अयस्क  खान  गौर  क्रोम-अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  मिष्ति

 (4)

 (5)

 धारा  14  की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  लौह  अयस्क
 मैंगनीज  अयस्क  खान  क्षौर  क्रोम-अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि
 1989,  जो  21  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संब्या  सा०  का०  नि०

 250  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्राति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  बेलिए  संक्या  एल०  हो०  1387/90]

 चूना-पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निष्चि  1972  की  धारा
 16  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 1989,  जो  2।  1990  के  भारत  के  राजपन्र  में  अधिसूचना
 संस्या  सा०  का०  नि०  249  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 में  रखो  ग़ई  ।  देलिए  संख्या  एल०  टो०  1388/90

 अअक  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1946  की  धारा  6  की  उपधघारा  (3)  के
 अन्तगंत  अभज्वक  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1989,  जो  5  1990
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  सा०  का०  नि०  282  में  प्रकाशित  हुए  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रछ्यो  गई  ।  देखिए  संस्या  एल०  टी०  1389/90 ]

 बीड़ी  कमंकार  श्रम  कल्याण  निधि  1976  की  धारा  12  की  उपधारा  (4)
 के  अन्तगंत  बीड़ी  कमंकार  कल्याण  निधि  1989,  शो  21
 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  251  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रो  मई  |  देखिए  संख्या  एल ८  ही०  1390/90}

 शिक्षु  1961  की  धारा  37  की  उपधघारा  (3)  के  अस्तर्गत  शिक्षुता
 1988,  जो  4  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
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 सा०  का०  नि  827  ३  मी
 "०  न०  O27  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 ।  हु  ए  तथा  अंग्रेजों

 में  रखी  गई  ।  देलिए  संहया  एल०  टी०  1391/90]

 (6)  अल्पसंख्यक  आयोग  की  1982  से  3  1983  तक  की  अवधि
 के  पांचवें  बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपर्युक्त  प्रतियेदन  की  गई  कार्यवाही  के  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1392/90] ]

 (8)  अल्पसंख्यक  आयोग  के  ।  1983  से  3।  1984  तक  की  अवधि
 के  छठे  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कार्यवाही  के  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 (9)  उपयुक्त  (8)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्क  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1393/90] ]

 अल्पसंब्यक  आयोग  के  1  1984  से  3  1985  तक  की  अवधि
 के  सातवें  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  पर  की  गई  कारयंबाही  के  ज्ञापन  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 (11)  उपयुक्त  (10)  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संश्या  एल०  टी०  1394/90)

 (12)  अल्पसंदयक  आयोग  के  1  1985  से  31  1986  तक  की  अवधि
 के  आठवें  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (13)  उपयुक्त  (12)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1395/90]
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 केम्द्रीय  रेशम  बोर्ड  अधिनियम  भर्तों  1989  इत्यादि

 बस्ल  संत्री  और  साध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रो  शरद  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  1948  की  धारा  13  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत
 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  भर्ती  1989,  जो  5  1990  के  भारत  के
 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  51()  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  गई  ।  देलिए  संक्या  एल०  टी०  1936/90],

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  के  अन्तगंत  लिम्नलिब्ित  पत्रों  की

 एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :---

 बिहार  फल  तथा  सागभाजी  विकास  निगम  पटना  के  वर्ष  1987-88
 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 बिहार  फल  तथा  सागभाजी  विकास  निगम  पटना  का  बर्च  1987-88
 का  वाधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्जक-महूलेलापरीक्षक
 की  टिप्पणियां  ।

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण (3
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 बनी

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1397/90]

 (4)  पेप्सी  फूड्स  में  सब्जियों  और  अनाजों  के  प्रसंस्करण  के  बारे  में  श्री  रामाश्रय
 प्रसाद  प्रो०  मालिनी  भट्टाचायं  तथा  श्रीमती  सुभाषिनी  अली  द्वारा  पूछे  गए
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2124  के  22  1990  को  दिए  गए  उत्तर  में
 शुद्धि  करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शने  बाला
 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  ही०  1398/90] ]

 राष्ट्रीय  अल  विकास  नई  दिल्लो  का  बाथिक  प्रतिवेदन

 कृषि  संत्रालय  में  कृषि  ओर  सहकारिता  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  गोतीश  :  मैं  श्री
 मनुभाई  कोटाड़िया  की  ओर  से  राष्ट्रीय  जल  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के
 बाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  सभा  पटल
 पर  रखता  हूं  ।

 में  रखो  गई  ।  बेलिए  संब्या  एल०  टी०  1399/90]
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 उ

 डि5ा-नस तन  ,  1990
 कफ

 शिक्षा  1987,  भारतीय  दस्त  ध्

 परिषव्  इत्यावि  के  वाषिक  प्रतिवेदन

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सथा  परययंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सत्यपास
 :  मैं  श्री  रशीद  मसूद  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)

 (4)

 (5)

 (6)

 भेषजी  1948  की  धारा  18  की  उपघारा  (4)  के  अन्तगंत  शिक्षा

 1987,  जो  13  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 14-21/81  (भाग-।)/पीसीआई  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  और  अंग्रेजी
 तथा  उसका  जो  29  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  14-21/81  तथा  अंग्रेजी  तथा
 27  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  14-21/8  |

 9804-6  में  अंग्रेजी  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1400/90]

 भारतीय  दन्त  चिकित्सा  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक
 बेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेख़ापरीक्षित  लेखे  ।

 भारतीय  दन्त  चिकित्सा  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1401/90]

 केन्द्रीय  योग  अनुसंधान  तथा  प्राकृतिक  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1988-89  9  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 केन्द्रीय  योंग  अनुसंधान  तथा  प्राकृतिक  बिकित्सा  नई  दिल्ली  के  वर्ष
 1988-89  के  कार्यंकरण  की  सरकार  द्वारां  संमीक्षां  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  ।

 उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  टी०  1402/90] |]

 बितरंजन  राष्ट्रीय  केसर  संस्थान  कलकत्ता  के  वर्ष  1988-89
 के

 वाधषिक  लेखाओं  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा  23  1990  को  सभा  पटल  पर

 रखी  गई  |)  की  एक  प्रति  ओर  अप्नरेजी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा

 प्रतिवेदन  ।



 14  1912  राज्य  सभा  से  सन्देश

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिब्वित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दाने  बाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  हो  1403/90]

 भारतोय  मानक  ब्यूरो  1990  इत्यादि

 खास  ओर  मागरिक  पूति  मंतजातय  में  राज्य  संत्रो  राम  पूजन  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  मानक  ब्यूरो  1986  की  धारा  39  के  अन्तर्गत  भारतीय  मासक

 ब्यूरो  संवर्ग  के  लिए  संशोधन  199  /  जो  8  1990
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचता  संद्या  सा०  का०  मि०  में  प्रकाशित  हुए

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  टो०  1404/90]

 (2)  पंजाब  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  11  1987  की

 उद्धोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  भाण्डागारण  निगम
 1962  की  धारा  31  की  उपधारा  (11)  के  अन्तगंत  पंजाब  राज्य  भाण्डागारण

 चण्डीगढ़  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 पंजाब  राज्य  भाण्डागारण  चण्डीगढ़  के  वर्ष  1988-89  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  श्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयुक्त  में  उल्लिलित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संख्या  एल०  हो०  1405/90]

 (4)  खाद्य  1964  की  धारा  45  की  उपधारा  (5)  के  अन्तगंत  भारतीय
 खाद्य  निगम  1990,  जो  26  1990
 के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ई०  पी०  पांच  में
 प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  1  देलिए  सल््या  एल०  हटो०  1406/90]

 2.07  भम०  १०

 राज्य  सभा  से  सम्बेश

 अपर  सचिथ  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सम्देश  की  सूचना
 सभा  को  देनी  है  :

 ह
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 बृत्रुयूजित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  5  1990

 कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  127  के  प्रावधानों  के

 अनुसरण  में  मुझे  लोक  सभा  को  यह  बताने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  3
 1990  को  हुई  अपनी  बंठक  में  लोक  सभा  द्वारा  2]  1990  को  पारित  किए  गए

 सशस्त्र  बल  द्िल्लेश्  शक्तियां  1990  से  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत

 हुई
 हर

 2.973  म्व०  १०

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 दसवां  प्रतिवेदन

 भरी  कृपाल  सिंह  :  मैं  ग्रेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकलपों  सम्बन्धी

 सरद्धिति  का  दप्त॒वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 2.07}  Ho  प०

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसधित  जनजातियों  के
 कल्यक्षा  बाबन्धों  प्रसिति

 अध्ययन  दलों  के  दोरों  के  प्रतियेदन  और  विवरण

 की  मकुल  सायक  :  मैं  त्रिम्मलिखित  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 सभा पटल पर  समिति  के  अध्ययन  दल  के  1५90  के  दौरान  आगरा  के  अपने  अध्ययन  दौरे  का
 प्रतिवेदन  ।

 (2)  हैबी  इलंक्ट्रीबल  लिमिटेड  तथा  हरिद्वार  में  अनुसचित  जातियों  तथा
 अनुसूचित  जनजातियों  के  भारक्षण  के  लिए  तथा  उनके  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  समिति

 लोक  के  चाणी्षवरें  प्रत्षिग्ेदत  के  दो  तथा  तीन  में  अन्तविष्ट
 सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  काययंबाही  तथा  अध्याय  पांच  के  सम्बन्ध  में  मग्तिम
 उत्तर  दशने  बाला  विवरण  ।

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सामाजिक  एवं  आर्थिक  दशाओं  के  सम्बन्ध  में  समिति  लोक

 के  इकतालीसमबें  प्रतिवेदन  के  दो  तथा  तीन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों
 पर  सरकार  द्वारा  की  गई  क्रायंवाही  तथा  अध्याय-पांच  फे  सरबन्ध  में  अन्तिम  उत्तर  दर्शाने

 बाला  एक  विवरण  ।

 दा
 य

 जन
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 4  1912  दिल्ली  में  श्रम  न्यायालयों  के  बारे  में  तारांकित  प्रश्मे  संधवों
 31  के  8  1990  को  दिए  गए  उत्तर  के  हिन्दी
 संस्करण  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 (4)  लक्षद्वीप  संघ  राज्यक्षेत्र  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसू वित  जनजातियों  की  सामाजिक

 एवं  आधिक  दशाओं  के  सम्बस्ध  में  चबालीसबें  प्रतिवेदन  के  दो  तथा  तीन
 में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायंवाही  तथा  अध्याय-पांच  के
 सम्बन्ध  में  अन्तिम  उत्तर  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  ।

 बैंक  आफ  बड़ौदा  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जंगजांतियों  के  लिए  आरक्षण
 तथा  उनके  नियोजन  और  अनुसूचित  जातियों  तंथो  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  बैंक
 द्वारा  दी गई  ऋण  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  पतालीसवें  प्रतिबेदव  के  दो  तथा
 तीन  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  तथा  अध्याय-पांच  के
 सम्बन्ध  में  अस्तिम  उत्तर  दर्शाने  वाला  एक

 (5,

 2.083  स०  प०

 पालिका  समिति

 पहला  प्रतिबेदन

 क्री  लोकनाथ  चोधरी  :  मैं  यात्रिका  समिति  का  पहला  प्रतिबेदन  तथा
 अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 2.09  Ho  प०

 दिल्ली  में  श्रम  न्यायालयों  के  बारे  में  तारांकित  प्रश्न  संदया  3  के
 8  1990  को  दिए  गए  उत्तर  के  हिस्दो  संस्करण  में

 शुद्धि  करने  बाला  विवरण

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  घिभांग  में  राज्य  भंत्रो  नौतीशं  :  श्रम  एवं
 कल्याण  मंत्री  की ओर  से  ।

 ]

 दिनांक  ४  1990  के  लोक  सभा  तारांकित  प्रश्न  के  उत्तर  में  भाग  और
 के  उत्तर  का  हिन्दी  रूपान्तर  निम्नानुसार  दिया  गया  था  :

 ]

 और  भालू  वर्ष  के  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  एक  और  केस्द्रीय  सरकार
 ओऔद्योगिक  अधिकरण  व  श्रम  स्यायालयं  तथा  चार  और  श्रम  न्यायालयों  को  गठित  करने  का
 प्रस्ताव
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 लिग्रम  377  के  अधीन  मामले  5  1990

 जैसाकि  अंग्रेजी  रूपान्तर  में  बताया  गया  जो  सही  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिल्ली  में  केन्द्रीय

 सरकार  औद्योगिक  अधिकरण  व  श्रम  न्यायालय  गठित  करने  का  प्रस्ताव  इसे  ध्यान  में  रखते

 प्रइत  के  भाग  ओर  के  उत्तर  का  हिन्दी  रुपान्तर  निम्नानुसार  होगा  :

 है  ~

 और  घालू  वर्ष  के  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  चार  श्रम  न्यायालय  और
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  एक  ओद्योगिक  अधिकरण  एवं  श्रम  न्यायालय  गठित  करने  का  प्रस्ताव

 है  ।!

 गलती  को  ठीक  करने  में  हुए  विलम्ब  के  लिए  खेद  है  ।

 2.10  स०प०

 नियस  377  के  अधोन  मामले

 हिमाचल  प्रदेश  में  कृषि  विशान  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  को  सांग

 हो  के०  डो०  सुह्तानपुरी  :  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  ने  1989  के  शुरू  में

 हिमाचल  प्रदेश  के  हमीरपुर  जिले  में  एक  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  स्वीकृति  दी  थी  ।
 केम्द्र  का  स्थान  हमीरपुर  चुना  गया  है  और  बागवानी  और  वन  सम्बन्धी  के
 मार्गेनिर्देशन  में  केन्द्र  की आयोजना  बनाई  गई

 अब  राज्य  सरकार  इस  केन्द्र
 को

 किसी  अन्य  जिले  में  खोलना  चाहती  इससे  हमीरपुर  तथा
 उसके  पड़ोसी  जिलों  के  लोगों  में  काफी  रोष  व्याप्त  मैं  केन्द्र  सरकार  ओर  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद्  से  तुरन्त  इस  केन्द्र  को  हमीरपुर  में  स्थापित  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  इसे  वहां  से  नहीं  हटाया
 जाना  चाहिए  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  कृषि  पालमपुर  को  इसकी  आयोजना  तथा
 करण  की  देखरेख  लिए  कहा  जा  सकता  है  ।  राज्य  सरकार  अगर  अन्य  जिलों  में  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  स्थापित
 करना  चाहती  है  तो  वहू  अतिरिक्त  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  मांग  पर  जो  केन्द्र  हमीरपुर  जिले  के
 लिए  स्वीकृत  हो  चुका  उसे  वहीं  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।

 आगरा  उत्तर  प्रदेश  में  पासपोर्ट  कार्यालय  छोले  जाने  को  मांग

 भरी  रामजो  लाल  धुमन  :  उपाध्यक्ष  मैं  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  के
 पश्चिमी  अ  चल  में  खासतोर  से  फिरोजाबाद  तथा  आगरा  के  हज  यात्रियों  की ओर  आकर्षित
 करना  चाहता  पासपोर्ट  कार्यालय  न  होने  की  वजह  से  हजारों  हज  यात्री  हज  से  बंचित  रह  जाते  हैं  ।
 सपरोक्स  जनपदों  में  बड़ी  संख्या  में  मुस्लिम  समुदाय  के  लोग  रहते  हैं  ।
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 आवश्यक  है  कि  आगरा  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोला  जाए  ।

 मुम्बई  में  केखोय  सरकार  को  भूमि  पर  गन्दो  बस्तो  क्षेत्रों  में  रहने  बाले
 लोगों  को  सागरिक  सुलिधाएं  प्रदान  किए  जाते  को  मांग

 चिता

 श्री  राम  भाईक  :  अक्षतन  जनगणना  आंकड़ों  के  अनुसार  मुम्बई  की  जनसंस्या

 एक  करोड़  से  भी  अधिक  हो  गई  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  रोजाना  300  परिवार  देश  के
 कई  भागों  से  मुम्बई  आकर  बस  जाते  अपनी  विशिष्ट  भोगोलिक  स्थिति  के  कारण  मुम्बई  में  मकान
 बनाने  के  लिए  भूमि  का  अभाव  क्योंकि  तीनों  तरफ  से  समुद्र  से  घिरी  हुई  है और  केबल  एक  तरफ

 भूमि  इससे  आवास  बहुत  महंगा  है  और  एक  ईमानदार  मध्यवर्गीय  व्यक्ति  के  लिए  मकान  की
 व्यवस्था  कर  पाना  बहुत  कठिन  है  क्योंकि  मकानों  के  दाम  बहुत  अधिक  हैं  ।

 55  प्रतिशत  से  अधिक  जनसंख्या  झोपड़  पट्टी  और  गन्दी  बस्तियों  में  रहती  है  ।  इनमें  से  लगभग
 25  लाख  लोग  केन्द्रीय  सरकार  की  भूमि  पर  जो  पोर्ट  एयरपोर्ट

 नमक  डाक  तथा  टेलिग्राफ  आदि  के  पास  पर  बसी  गन्दी  बस्तियों  में  रहते
 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  गन्दी  बस्ती  सुधार  कार्यक्रम  लागू  कर  रही  फिर  भी  कुछ  अपरिहाय
 नाइयों  के  कारण  जो  पिछले  ।0  बर्षों  में  वहां  उत्पन्न  हो  गई  है  अभी  भी  केन्द्र  सरकार  को  भूमि  पर
 बसी  गन्दी  बस्तियों  में  रह  रहे  असहाय  निर्धन  नागरिक  न्यूनतम  नागरिक  सुविधाओं  जंसे  पेयजल

 और  बिजली  इत्यादि  से  बंचित  केन्द्र  सरकार  को  इस  दिशा  में  युद्ध  स्तर  पर  उपाय
 करने  चाहिए  और  प्रमाणपत्रਂ  जारी  करने  चाहिए  ताकि  केन्द्र  सरकार  की  भूमि  पर  बसी
 गन्दी  बस्तियों  में  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  जा  सके  ।  यवि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  लोगों
 द्वारा  आन्दोलन  आरम्भ  कर  दिया  जाएगा  ।

 राजस्थान  के  इंरी  मालिकों  को  दूध  का  उचित  भल्प  सुनिश्चित
 किए  जाने  को  सांग

 श्री  शोपत  सिह  सक्कासर  :  राजस्थान  में  सर्वाधिक  दुग्ध  उत्पादन  करने  बाली  संस्था
 राजस्थान  सहकारी  दुग्ध  उत्पादक  संघ  बीकानेर  है  जोकि  मेरे  लोक  सभा  क्षेत्र

 बीकानेर  में  स्थित  है  ।  इस  सहकारी  संस्था  से  जुड़े  लाखों  गरीब  दुग्ध  उत्पादकों  की  माली  हालत
 दिन  बदतर  होती  जा  रही  देश  की  सबसे  बढ़िया  राठी  नस्ल  की  गायें  इस  क्षेत्र  में  हैं  इस  बढ़िया  मसल
 की  गायों  को  बचाया  जाये  व  उनका  विकास  इस  तरह  से  किया  यह  सवाल  किसानों  के  सामने

 प्रमुख  समस्या  बनकर  खड़ा  हो  गया  है  ।

 देश  के  दुग्ध  उत्पादकों  को  दुग्ध  का  भाव  उसकी  लागत  के  अनुरूप  नहीं  दियाजा  रहा  है  ।

 मौजूदा  महंगाई  के  कारण  पशु  आहार  व  खलों  के  भाव  इतने  तेज  हो  गए  हैं  कि  दुग्ध  उत्पादक  हन्हें
 खरीदने  में  अपने  आप  को  असम  पा  रहा  इस  बच  देश  के  सभी  हिस्सों  में  आमतौर  पर  अच्छी  वर्षा

 हुई  वहीं  मेरे  क्षेत्र  बीकानेर  में  भारो  सूखा  पड़ा  है  और  अकाल  की  परिस्थितियां  पंदा  हो  चुकी
 अतः  सरकार  तुरन्त  इनकी  समस्याओं  को  ओर  ध्यान  दे  ।

 |
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 देश  का  यह  सीमावर्ती  क्षेत्र  विकास  के  हर  दौर  में  पिछड़ा  हुआ  आमतौर  पर  यह  रेगिस्तानी

 क्षेत्र  अआल  और  आंधियों  का  शिकार  रहता  पशुधन  ही  इस  क्षेत्र  के  लाखों  गरीब  किसानों  की

 बिका  का  साधन  दुभग्य  है  कि  देश  में  सबसे  अधिक  दुग्ध  उत्पादन  करने  वाले  इस्त  क्षेत्र  की  समस्याओं

 की  तरफ  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  नहीं  जा  रहा  है  ।

 बाबरो  मस्जिद-राम  जन्म  भूमि  विवाद  के  सम्बन्ध  में  उत्तेजक  प्रधार  पर

 प्रतिबन्ध  लगाए  जाने  की  सांग

 री  जो  ०  एस  ०  बनातबाला  :  मैं  सरकार  का  ध्यान  उत्तर  प्रदेश  में  अयोध्या

 में  30  1990  से  बाबरी  मस्जिद  स्थल  पर  कतिपय  ताकतों  द्वारा  मंदिर  के  निर्माण  के  फैसले

 के  कारण  साम्प्रदायिक  सद्भाव  तथा  कानून  और  व्यवस्था  को  गम्भीर  खतरे  की  ओर  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हालांकि  यह  मामला  न्यायालय  के  विचाराधीन  ज्योति  देशव्यापी

 कार  सेनाए  तैयार  चेतानवी  चेतावनी  संकेत  आदि  मनाए  जाने  से  साम्प्रदायिक

 भावनाएं  भड़क  सकती  उत्तेजक  आन्दोलन  से  शान्ति  और  सत्ता  को  चुनौती  तथी  न्यायिक

 प्रक्रिया  की  पवित्रता  को  खतरा  मैं  सरकार  को  इस  आन्दोलन  पर  तथा  बावरी  मस्जिद  या  उस  स्थल

 पर  हस्तक्षेप  करने  वाले  जनसमूह  पर  तुरन्त  प्रतिबंध  लगाने  तथा  प्रतिबन्ध  को  चुनौती  देने  वालों  के

 विरुद्ध  कठोर  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  इस  विषय  में  यदि  विलम्ब  हुआ  तो  देश  में

 साम्प्रदायिक  सदूभावना  तथा  न्याय  के  लिए  खतरा  होगा  ।

 लिकन्वराधाद  छाबतो  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  प्लान  का

 अनुसोदन  ओर  कार्यास्वयन  किए  आने  को  सांग

 श्री  येलेम्पा  नन््दी  :  सिकन्दराबाद  छावनी  क्षेत्र  देश  के  महत्वपूर्ण  छावनी

 क्षेत्रों  में  से  एक  है  ।  चार  वर्ष  पहले  रक्षा  मंत्रालय  के  निर्देश  पर  किलेस्किर  कम्पनी  द्वारा  इस  क्षेत्र  के

 समग्र  विकास  के  लिए  एक  बहद  योजना  वनाई  गई  थी  ।  इस  योजना  को  छावनी  और  रक्षा  भूमि
 आर०  के०  नई  दिल्लो  को  मंजूरी  के  लिए  भेजा  गया  था  किन्तु  वह  अभी  तक  उन्हीं  के

 पास  पड़ी  हुई  है  ।

 छाबनी  क्षेत्र  की  जनसंख्या  तीन  लाख  से  अधिक  उसमें  से  अस्सी  प्रतिशत  लोग  कमजोर  वर्गों
 के  चूंकि  इस  क्षेत्र  का  अभी  तक  विकास  नहीं  हुआ  इसलिए  वहां  के  लोगों  को  पीने  के  सड़कों
 पर  भूमिगत  नालियां  तथा  अस्पताल  आदि  जंसी  सुविधाओं  के  अभाव  में  भारी  परेशानी  हो
 रही  आवास  योजनाएं  अभी  तक  शुरू  नहीं  की  गई  है  और  तथा  क्लास  भूमि  जो  रक्षा

 उद्देश्यों  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  चूंकि  वहू  नागरिक  क्षेत्रों  में  वह  भूमि  भी  अभी  तक  आबंटित  नहीं
 की  गई  है  ।

 इस  छावनी  क्षेत्र  के  निवासियों  की  समस्याओों  को  पहले  कई  बार  उठाया  गया

 मैं  सरकार  से  सिकम्दराबाद  छाबनी  के  विकास  हेतु  प्रास्टर  प्लान  को  शीघ्र  क्रियास्वित  करने
 ओर  अपेक्षित  राशि  की  व्यवस्था  किए  जाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
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 बिहार  के  झरिया  कोयला  क्षेत्र  की  खानों  में  लगो  आग  बुझाने  के  लिए
 तत्काल  कदम  उठाए  जाने  को  मांग

 थी  कभ्ल  चोधरी  27-8-90  को  छपी  खबरों  के  अनुसार  दक्षिण  विहार  के
 झरिया  कोल  फील्ड्स  की  खानों  में  लगातार  कई  वर्षों  से  आग  लगी  हुई  इस  आग  के  कारण  हन
 कोयला  क्षेत्रों  में  कोयला  राख  बनता  जा  रहा  है  इससे  वातावरण  भी  दूषित  हो  रहा

 यह  अनुमान  है  कि  1864  मीट्रिक  टन  कोयला  जिसका  प्रूल्य  55,000  करोड़  रुपए  से  भी

 अधिक  नष्ट  होने  की  आशंका  यह  आग  कोयला  क्षेत्र  के  1700  वर्ग  किलोमीटर  से  अधिक  क्षेत्र
 में  फंली  हुई  है  ।  इस  आग  के  कारणों  को  जानने  के  लिए  वंशानिक  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  और
 आग  पर  नियन्त्रण  पाने  के  उचित  समय  के  भीतर  उपाय  किए  जाने  चाहिए  सरकार  को  इस  उद्देश्य  के

 लिए  पर्याप्त  धनराशि  आबंटित  करनी  चाहिए  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  तो  राष्ट्र  को  अत्याधिक

 महत्व  के  ऊर्जा  साधन  से  हाथ  धोना  पड़ेगा  ।

 अहमदाबाद  हथाई  अड्डे  का  अम्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डे  के  रूप  में  तेजी  से
 विकास  किए  जाने  को  सांग

 थी  प्रकाश  कोको  ब्ह्मभट्ट  अहमदाबाद  हवाई  अहु  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  हवाई
 अह्डू  के  रूप  में  बनाए  जाने  में  काफी  देरी  हुई  है  ।

 गुजरात  सरकार  अनुरोध  करती  रही  है  कि  अहमदाबाद  हवाई  अहू  को  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के

 हवाई  अड्डा  बनाने  के  लिए  द्तगति  से  निर्माण  की  आवश्यकता  है  ।  इस  हृणाई  अहूं  से  विदेशों  के

 लिए  सीधी  वायु  सेवा  की  नितांत  आवश्यकता  है  ।

 गुजरात  सरकार  ने  बजन  दिया  है  कि  हवाई  अहुं  के  विकास  सम्बन्धी  सड़कों  आदि  का  कार्य
 निश्चित  अवधि  के  अन्दर  अहमदाबाद  नगर  नियम  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।

 राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  ने  1990  में  गुजरात  राज्य  का  दौरा  किया
 था  और  राज्य  सरकार  को  शीघ्र  का  आगे  बढ़ाने  और  हवाई  अट्टा  घालू  करने  का  आश्वासन  दिया
 उन्होंने  यह  भी  आश्वासन  दिया  था  कि  राष्ट्रीय  विमानपत्तन  प्राधिकरण  सभी  काय॑  पूरे  करने  के  सिए
 सभी  सम्भव  प्रयास  करेगी  जिससे  कि  शीघ्र  ही  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ाने  शुरू  की  जा  सके  ।

 मैं  एक  बार  फिर  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस  हवाई  अड्डुं  को  अस्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के
 हवाई  अहुं  के  रूप  में  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  के  अनुसार  शीघ्रातिशीघक्र  बिकास  किया  जाए  ताकि  इसे
 1990  तक  अन्तर्राष्ट्रीय  हुवाई  अह्ा  बनाया

 ee न  सनम  ee,

 अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  पंजाब  बजट--अनुदानों  की  मांग  संक््या  |  से  30  जो  3-9-
 1990  को  प्रस्तुत  की  गई  पर  चर्चा  प्रारम्भ  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ।
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 श्री  इख्धजोत  गुप्स  :  उपाध्यक्ष  एक  बार  फिर  इस  सदन  को  पंजाब  राज्य

 के  बजट  आवंटन  के  अनुमोदन  के  लिए  कहा  गया  है  ।  मैं  नहीं  जानता  हूं  कि  यह  स्थिति  कब  तक  जारी

 रहेगी  ।  पंजाब  की  पीड़ा  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  और  वह  अब  भी  जारी  पंजाब  रक्त  रंजित  हो
 रहा  है  और  मेरे  विचार  में  यह  हमारे  देश  के  लिए  एक  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  किसी  को  भी  इसे
 दलगत  राजनीति  का  मुद्दा  नहीं  बनाना  चाहिए  ।  यह  पूरी  तरह  से  एक  राष्ट्रीय  मुद्दा  हे  और  निश्चय  ही
 चर्चा  के  दौरान  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगाते  हुए  इस  समस्या  की  जड़  के  इतिहास  में  जा  सकते  लेकिन
 इससे  कोई  लाभ  होने  वाला  नहीं  अभी  हमें  भविष्य  के  बारे  में  मधिक  सोचना  है  ।  बतेमान  स्थिति  में
 प्रो०  मधु  दण्डवते  क ेबजटीय  आवंटन  में  मुख्य  रूप  से  दो  विस्तृत  आयोगों  को  सम्मिलित  करना

 पहला  सुरक्षा  का  और  दूसरा  विकास  का  पहलू  है  और  मेरे  विचार  में  वहां  के  सन्दर्भ  में  इन  दोनों
 यकताओं  में  किसी  को  छोड़कर  एक  पर  ही  विशेष  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  ऐसी  स्थिति  अभी  तक
 नहीं  आई  है  |  लेकिन  यह  सत्र  दो  दिनों  में  समाप्त  होने  वाला  है  और  साधारण  तौर  पर  जब
 यह  सदन  पुनः  समवेत  होगा  तो  नवम्बर  का  महीना  आ  जाएगा  ओऔर  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  जिसे

 माह  के  लिए  आगे  बढ़ाया  गया  नवम्बर  में  समाप्त  हो  जाएगी  1  इसलिए  अब  हमें  उन  प्रश्नों  का
 सामना  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  जो  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  के  मन  में  है  कि  संसद  की  सम्मति  से
 आगामी  तीन-चार  माह  में  सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?  हमारे  पास  कुछ  विकल्प  हैं  जिनका  उल्लेख
 कई  अन्य  वक्ताओं  ने  भी  किया  है  |  या  तो  हम  पंजाब  में  राज्य  विधान  सभा  के  चुनाव  कराने  का  निर्णय
 करें  या  राष्ट्रपति  शासन  फिर  एक  अवधि  के  लिए  आगे  बढ़ाने  का  निर्णय  करें  ।  तीसरा  जिसके
 बारे  में  लोग  बातचीत  कर  रहे  वह  यह  है  कि  पुरानी  विधान  सभा  को  पुनर्जीवित  किया  जाए  जो  मेरे
 विचार  में  कोई  गम्भीर  विकल्प  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  इस  परिप्रेक्ष्य  में  सरकार  वास्तव  में  एक
 ऐसी  विधान  सभा  को  पुनर्जीवित  करने  के  प्रति  गम्भीर  है  जिसके  प्रति  पंजाब  के  लोगों  में  कोई
 नीयता  नहीं  लेकिन  हम  एक  अनिश्चितता  में  पड़े  हैं  और  पूरा  देश  ही  इस  अनिश्चितता  की  स्थिति
 का  सामना  कर  रहा  यदि  हम  चुनाव  नहीं  करवाते  यदि  के  लोग--'पंजाब  के  लोगोंਂ  से
 मेरा  तात्पयं  सिखों  से  ही  नहीं  है--यह  महसूस  करते  रहें  कि  उन्हें  हमेशा  के  लिए  लोकतांत्रिक  प्रक्रिया  से
 अलग  कर  दिया  गया  जोकि  देश  के  अन्य  हिस्सों  के  लोगों  को  उपलब्ध  तो  मुझे  विश्वास  है  कि
 इसका  नकारात्मक  परिणाम  के  अलावा  और  कोई  परिणाम  नहीं  होगा  ।  लोगों  में  अलगाव  की  यह  भावना
 जो  पहले  ही  बहुत  मधिक  हो  गई  ओर  भी  गहरी  हो  एक  बात  यह  है  कि  यदि
 सरकार  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  को  और  आगे  बढ़ाने  का  निश्चय  करती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 सरकार  को  संसद  का  दूसरा  सत्र  नवम्बर  से  पहले  बुलाना  होगा  अन्यथा  उस  संबंधानिक  प्रक्रिया  का
 अनुसरण  करना  मुश्किल  हो  अतः  यदि  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  को  और  आगे
 बढ़ाया  जाता  है  और  यदि  वहां  चुनाव  नहीं  कराए  जाते  हैं  और  इन्हें  आगे  के  लिए  स्थगित  कर  दिया
 जाता  है  तो  इसके  लिए  यह  तक  दिया  जाता  है  कि  वतंमान  स्थिति  में  स्व॒तन्त्र  एबं  निष्पक्ष  तरीके  से
 चुनाव  कराना  सम्भव  नहीं  चुनाव  बन्दूक  की  नोंक  पर  कराए  इसके  लिए  यह  तक॑  दिया
 जाता  है  कि  लोग  इतने  डरे  हुए  होंगे  कि  या  तो  वे  मतदान  करने  ही  नहीं  जाएंगे  अथवा  उन्हें  मजबूरन
 ऐसे  उम्मीदवारों  को  वोट  देना  पड़ेगा  जो  बन्दूक  की  धमकी  से  उन  पर  थोपे  यह  कोई  सुखद
 स्थिति  नहीं  होगी  ।  कोई  भी  ऐसे  चुनाव  नहीं  चाहता  जो  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  ढंग  से  नहीं  कराए  जा
 सकते  हों  ।  चुनाव  से  पहले  किस  तरह  सामान्य  और  शांतिपूर्ण  स्थिति  पुनः  उत्पन्न  की  जा  सकती
 यहो  हमारे  समक्ष  ज्वलंत  प्रश्न  दूसरी  यदि  हम  यह  निश्चय  करते  यदि  यह  सरकार  यह्
 निश्चय  करती  है  और  सदन  हस  निर्णय  का  अनुमोदन  करता  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  को  एक  और  अवधि
 के  लिए  आगे  बढ़ाया  जाए  तो  मेरे  विद्यार  में  ऐसे  कदम  से  विधघटनकारी  वे  जो  देश
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 की  एकता  बनाए  रखना  नहीं  चाहती  उन्हें  और  अधिक  बल  मिलेगा  ।  लेकिन  अब  हम  क्या  करें  ?  मैं
 उन  बकताओं  से  सहमत  नहीं  हूं  जिन्होंने  बतमान  सरकार  पर  यह  आरोप  लगाने  का  प्रयास  किया  है  कि
 इसने  पंजाब  की  स्थिति  को  सुधारमे  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  हो  सकता  है  कि  वह  कोई  सम्ब्ध
 भौर  व्यापक  नीति  नहीं  बना  पाई  हो  ।  इस  बारे  में  यदि  आप  मुझसे  अथवा  किसी  से  आप  किस
 तरह  की  मीति  पंजाब  के  लिए  चाहते  हैं  ?',  तो  इस  बारे  में  कई  तरह  के  सुझाव  दिए  जा  सकते  आज
 की  परिस्थितियों  में  ऐसी  नीतियों  को  लाग्रू  करने  के  लिए  सभी  दलों  का  पूर्ण  सहयोग  चाहिए
 और  वे  लोग  जो  वास्तव  में  हिंसा  तथा  आतंकवाद  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  और  जो
 शान्ति  तथा  सामान्य  स्थिति  पैदा  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  मेरा  यह  मानना  है  कि  पंजाब  की
 आम  जनता  सिख  और  हिन्दू  दोनों
 ओर  सामान्य  व्यक्ति--स भी  इस  स्थि|त  से  पूरी  तरह  से  ऊब  गए  विगत  कई  बर्षों  से  बहां  सामान्य
 जीवन-यापन  असम्भव  हो  गया  वे  इस  हिंसा  से  तंग  आ  गए  हैं  और  इससे  राहुत  पाना  चाहते  मैं
 समझता  हूं  कि  लोग  यही  चाहते  चाहे  वे  यह  बात  कहें  अथवा  नहीं  ।  इसलिए  यदि  कोई  मरहम  लगाना
 है  तो  उसके  लिए  सहयोग  की  आवश्यकता  है  ताकि  इस  स्थिति  में  बदलाव  आ  सके  ।  पंजाब
 में  ऐसी  अनेक  पाटियां  और  शक्तियां  हैं  जो  एक  दूसरे  से  सहयोग  करने  की  मन:स्थिति  में  नहीं  जब
 पिछली  बार  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  छः  माह  और  बढ़ाने  के  लिए  संविधान  संशोधन  का  प्रस्ताव
 लाया  गया  था  तो  चर्चा  के  दौरान  मैंने  कहा  था  कि  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  को  बढ़ाएं  जाने  का
 तातपय॑  यह  नहीं  है  कि  हम  संविधान  संशोधन  पारित  करने  के  बाद  घर  जाएं  और  सो  कुछ  अनुबर्ती
 कारंवाई  अवश्य  की  जानी  इस  माह  की  अवधि  का  सदुपयोग  उन  सभी  लोगों  द्वारा  किया
 जाना  चाहिए  जो  दस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  एकजुट  होकर  कोई  सकारात्मक  कदम  उठाना  चाहते
 हैं  ।  मैंने  सलाह  दी  थी  ओर  ऐसा  आभास  हुआ  था  कि  प्रधानमन्त्री  भी  इससे  सहमत  थे  कि  पंजाब  में
 सभी  धर्मनिरपेक्ष  शक्तियां--मैं  किसी  का  विरोधी  नहीं  हू--वे  सभी  पार्टियां  जो  हिंसा
 और  अलगाववाद  का  विरोध  करते  हैं  और  जो  देश  की  सुरक्षा  और  एकता  के  लिए  एकजुट  उन्हें  एक
 साथ  मिल-बैठकर  एक  संयुक्त  कायंक्रम  निर्धारित  करें  ताकि  वे  पंजाब  के  लोगों  के  पास  जा  इसमें
 खतरे  हो  सकते  लेकिन  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  विगत  वर्षों  में  हमने  अनेकों  जानें  गंबाई  हैँ
 और  इससे  यह  बात  समझ  में  आई  है  कि  हम  बिना  खतरों  का  सामना  किए  पंजाब  में  कुछ  भी  नहीं  कर
 सकते  हैं  ।  उन्हें  लोगों  के पास  जाना  चाहिए  और  गांवों  में  जाकर  संयुक्त  अभियान  चलाएं  और  लोगों  में
 भ्रात्मवल  पैदा  करने  में  सहयोग  दें  क्योंकि  शांति  और  सामान्य  स्थिति  कायम  करने  के  लिए  उनमें  एकता
 और  भाईचारे  की  भावना  पँंदा  करनी  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  से  पूर्थ  कई  संयुक्त
 रैलियों  का  आयोजन  किया  गया  था  और  इनसे  लोगों  को  एकजुट  करने  में  सफलता  भी  मिली  थी  ।

 खटकड़  कलां  तथा  अन्य  कई  स्थानों  पर  बड़ी  रैली  की  गई  थी  ।  लेकिन  राष्ट्रपति
 शासन  की  अवधि  बढ़ाए  जाने  के  ऐसी  जिससे  कि  वास्तव  में  जनता  राजनीतिक  पार्टियों
 के  माध्यम  से  एकजुट  हो  जाती  आयोजित  नहीं  की  गई  ।  पिछले  दिन  श्रीमती  भिहर  ने  अपने  भाषण
 में  इस  तथ्य  की  निन्दा  की  थी  कि  जन  सभाओं  में  कतिपय  ऐसे  प्रयास  किए  गए  थे  जो  विफल  रहे  थे  और

 बहुत  ही  कम  लोग  उसमें  आए  इसका  कारण  यह  है  कि  लोगों  को  वहां  लाने  का  आयोजन  किसी  भी
 राजनीतिक  पार्टी  और  शक्तियों  द्वारा  आयोजित  नहीं  किया  गया  था  |  उनका  आयोजन  सभा  स्थल  पर
 कड़ो  सुरक्षा  व्यवस्था  के  साथ  सुरक्षा  बलों  भौर  गुप्तबर  सेवाओं  की  सहायता  से  किया  गया  था  ।
 ऐसी  सभाओं  में  कौन  आएगा  ?  बहां  कोई  भी  आना  तहीं  किन्तु  यदि  जनता  का  सहयोग  लिया
 जाता  तो  कई  बातें  हो  सकती  थीं  |  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  इसके  लिए  अब  समय  है  या  बहुत  देर  हो
 आकी  है  ।  इस  सरकार  ने  कुछ  सकारात्मक  कदम  उठाए  हैं  ।  उनमें  से  कुछ  मात्र  सांकेतिक  लेकिन
 बतेमान  परिस्थिति  में  सांकेतिक  विचार  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  इस  सरकार  ने  पहला  काय॑  यह  किया
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 था  कि  इसने  संविधान  संशोधन  को  निरस्त  कर  दिया  जिसने  पंजाब  के  लोगों  के  जीने  के  अधिकार

 को  भी  निलम्बित  कर  दिया  यह  पहले  की  गई  बहुत  ही  गलत  चीज  को  ठीक  करने  की  दिशा  में
 किया  गया  कार्य  इसके  वर्ष  1984  में  हुए  सिख-बिरोधी  दंगों  में  दोषी  ब्यक्षितयों  को  दंडित

 करने  के  लिए  विशेष  न्यायालयों  को  स्थापित  किया  गया  |  सभी  भगौड़े  सैनिकों  को  छोड़  दिया  गया

 यह  बहुत  दिनों  से  चली  आ  रही  मांग  थी  और  यह  मुद्दा  मुख्य  रूप  से  सिखों  में  पीड़ा  और  क्षोभ  पैदा  कर

 रहा  विधवाओं  की  पेंशन  दोगुनी  कर  दी  गई  है  ।
 ये

 सभी  कदम  काफी  समय  बड़े
 घीरे  उठाए  गए  हैं  और  इसका  सम्मिलित  प्रभाव  उतना  नहीं  हुआ  जितना  हो  सकता  15  अगस्त

 को  दूरदर्शन  पर  चार  वर्ष  के  बाद  लोगों  ने  यह  देखा  कि  प्रधानमन्त्री  लाल  किले  की  प्राथीर  पर  सिख

 अफसर  कै  जिसके  हाथ  में  तलवार  खड़े  वह  प्रधानमन्त्री  को  झंडा  फहराने  के  लिए  मंच  पर

 ले  गया  मेंरे  विचार  में  यह  एक  ऐसी  सांकेतिक  भंगिमा  थी  जिसके  बारे  में  पहले  किसी  ने  नहीं  सोचा

 सुरक्षा  की  वर्तमान  स्थिति  में  एक  सिख  अफ़सर  द्वारा  नंगी  तलवार  लिए  प्रधानमन्त्री  की

 झुरक्षा  में  साथ  चलते  हुए  देखना  यह  एंक  ऐसी  बात  है  जो  कुछ  लोगों  द्वारा  पहले  सोची  भी  नहीं  जा

 सकती  थी  ।  लेकिन  छोटी  बातें  हैं  ।  निस्सन्देह  इस  समय  हमारे  सामने  बहुत  सी  कठिनाईयां हैं  ।

 बड़ी  कठिसाई  सभी  भिन्न-भिन्न  अकाली  दलों  के  नेताओं  के  नकारात्मक  रबंगे  की  अकाली

 दल  जो  भब  कई  भ्रूपों  और  उप-प्रुपों  में  बंट  दया  पंजाब  में  एक  महत्वपूर्ण  शक्ति  वे  सिखों  की

 मुंद्य  शक्ति  थे  ।  अन्य  दलों  में  भी  सि्व  अमुयायी  हमारी  पार्टी  भी  सिख  किसानों  में  हमारे  भी

 आड़े  जनुयायी  कांग्रेस  दल  में  भी  सिख  हैं  ।  मेकिन  बह  इन्हें  इकट्ठा  नहीं  कर  पाते  हैं  ।  वह  उन्हें  सक्तिय

 महीं  बना  पाते  जहां  तक  अकालियों  का  सम्बन्ध  वे  किसी  के  साथ  भी  सहयोग  करने  को  तंपार

 हैं  ।  मूल  समस्या  है  ।  यदि  आप  संयुक्त  बैठकें  था  रेलियां  करते  हैं  तो  कोई  भी  अकाली  नेता  मंच

 चर  साथ  बैठने  को  तैयार  नहीं  है--शायद  वे  डरते  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  उनका  डर  बेबुनियाद  है  ।

 जी  कोई  भी  शांति  और  सामान्य  स्थिति  लाने  के  लिए  दूसरी  ताकतों  के  साथ  सहयोग  करता  नजर  ब्ाता

 है  अपसे  भांप  को  हिट-लिस्स्ट  में  पाता  हम  यह  जामते  हैं  ।  पिछले  सप्ताहों  में  जो  हुआ  वह  हप

 अबमे  देखा  है  कितने  नेताओं  को  गोंसी  मार  दी  गई  ।  अब  फेथल  हिन्दू  ही  पीड़ित  नहीं  हैं  ।  मुझे  नवीनतम

 आंकड़ों  की  जानकारी  नहीं  गृह  मंत्री  यह  बता  सकते  लेकिन  पिछले  बर्ष  के  आंकड़ों  को  देखें  तो

 आप  पाएंगे  कि  हिन्दुओं  से  ज्यादा  सिख  मारे  गए  इन  सभ  वर्षो  में  हत्या  करने  के  तरीके  में  भी  बदलाब

 जया  अब  जो  भी  व्यक्ति  आतंकवादी  या  उप्रवादी  जो  चाहते  हैं  उसके  विरुद्ध  बोलता  जो  उनकी

 जोजलाओों  का  विरोध  करता  या  उन्हें  धन  देने  से इन्कार  करता  है  उसे  मार  दिया  जाता  श्रीमती

 सिंडर  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  फा  क्राभ  आदमी  दो  तरफसे  पिस  रहा  है--आतंकवादियों  के

 आऑततिक से  और  सुरक्षा  दलों  के  आतंक  से  ।”  दोनों  वहां  मौजद  हैं  |  दोनों  पंजाब  के  लोगों  को  दबा  रहे

 हुं

 वंजांब  में  समस्या  यह  है  कि  कुछ  लोग  केवल  एकपक्षीय  होकर  देखते  हैं  और  दूसरा  पक्ष

 कारने  को  तंयार  ही  नहीं  होते  कुछ  लोग  हमेशा  बेगुनाह  लोगों  की  आतंकवादियों  द्वारा  हत्या  किए
 काते  की  भर्त्सता  करेंगे--जिसकी  भत्संना  की  भी  जानी  चाहिए--लेकिन  बह  सुरक्षा  बलों  और  पुलिस
 द्वारा  की  जा  रही  ज्यादतियों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  देते  हैं  ।  कुछ  लोग  केबल  सुरक्षा  बलों  द्वारा  की

 जा  रही  ज्यादतियों  को  देखते  हैं  भोर  रोजाबा  आतंकवादियों  द्वारा  बेगुनाह  लोगों  की  की  णा  रही  हत्याओं
 के  विरद्ध  एक  शब्द  भी  नहों  इस  तरह  का  एकपक्षीय  रुख  आप  कंसे  रख  सबते  हैं  ?  मनुष्य  का
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 मनुष्य  का  जीवन  है  !  दुर्भाग्पवश  हमारे  पूर्वापग्रह  इतने  गहरे  हैं  कि  आप  पायेंगे  कि  लोग  हृत्याओं
 की  भत्सेता  करने  को  तंयार  नहीं  हैं  चाहे  वह  हत्याएे  किसी  के  द्वारा  की  गई  हों  ।  में  समझता  हूं  कि
 यदि  ऐसे  लोग  दल  ताकतें  हैं--बाहे  वहू  कांग्रेस  दल  हों  या  भाजपा  या  कस्युनिस्ड  दल  था
 जनता  दल  चाहे  कोई  हो  जो  भी  पंजाब  में  सभी  प्रकार  की  आतंक  ओर  हिंसा  का  विरोध  करते

 हैं  और  जो  इस  स्थित्ति  की  समाप्ति  चाहते  हैं  जो  राष्ट्र  की  एकता  की  रक्षा  के  लिए  तंयार  हैं  और  यदि
 वे  निष्यक्ष  और  स्वतन्त्र  चुनाव  कराने  के  इच्छुक  हैं  तो  उच्हें  मिल-बंठकर  किसी  आपसी  ब्हमति  पर

 पहुंचने  की  कोशिश  करनी  जाहिए  ।  मेरा  ऐसा  विश्वास  है  कि  यदि  यह  ताकतें  कुछ  मूलभूत  घिद्धएतों  और
 विचारों  पर  सहमत  हो  जाएं  तब  पंजाब  में  चुनाव  कराना  सम्भद  है  जिसका  नतीजा  राजनैतिक
 सामाजिक  रूप  से  सकारात्मक  होगा  और  यह  आवश्यक  नहीं  कि  इन  चुनाबों  में  धांधली  हो  ।  मैं  नहीं
 कह  सकता  कि  आगे  क्या  होगा  क्योंकि  स्थिति  हमारे  नियंत्रण  में  नहीं  लेकिन  मैं  और  मेरा  दल  इस
 बात  को  ठीक  नहीं  समझते  कि  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  और  बढ़ाने  के  लिए  हम  एक  या  दो  महीने  बाद
 फिर  इस  संसद  के  पास  यह  इस  कारण  है  क्योंकि  पंजाब  के  लोगों  में  अलग-बलग  पड़  जाने  की
 भावना  आ  गयी  है  |  वहां  पर  न  तो  हिन्दू  और  न  सिख  ही  यह  महतूस  करता  है  कि  वहां  कोई  सरकार

 है  ।  हर  छह  महीने  के  बाद  मात्र  राज्यपाल  बदल  देने  से  इसका  कोई  हल  नहीं  निकल  सकता  ।

 जँसाकि  हम  जानते  भारी  संढपा  में  अल्परंडफक  वहां  से  पलायन  कर  रहे  इस  स्थिति  में

 आंख  मूंद  लेने  स ेकोई  लाभ  नहीं  होगा  |  विशेषकर  तीन  चार  जिलों  के  सीमावर्ती  गांबों  में  भारी  संख्या

 में  लोगों  ने पलायन  किया  वह  अब  वहां  नहीं  रह  सकते  |  यदि  शहरों  में  उनके  मित्र  या  शब्यस्धी

 हैं  तो  बे  कहां  चले  जाते  हैं  अन््यथा  थे  दिस््ली  तक  आ  जाते  इजमें  से  कई  बेहद  तकलीफदेह  हालात  में

 रह  रहे  यह  अभी  भी  जारी  ह्दू  पलायन  कर  रहे  सिख  पलायन  कर  रहे  यह  एक  तरफ
 से  खाली  होता  जा  रहा  है  जहां  या  तो  सुरक्षा  बलों  की  या  आतंकवादियों  की  बस्दूकें  सुनाई  देती  हैं  ।

 एक  दो  दिन  बाद  इस  सत्र  की  समाप्ति  हो  जाएगी  बिना  इस  बात  भा  निर्णय  लिए  कि  कक

 राष्ट्रपति  शासन  जारी  रखा  जाए  या  फिर  धमंनिरपेक्ष  सुदृढ़  ताकतों  को  किस  तरह  इकट्ठा  किया

 इस  बात  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जाए  ।  किसी  को  भी  ऐसे  प्रयासों  से दलगत  बाठों  को  लेकर

 असहयोग  नहीं  करना  सभी  दलों  को  मिलजुलकर  आपसी  समझौता  करना  चाहिए  बोर  बह
 सोचना  चाहिए  चुनावों  माहोल  बताने  के  लिए  क्या  किया  जाए  जिसे  कि  परिणाम  सकारास्मक  हो  ।

 हमारी  राय  में  सरकार  को  सभी  दलों  के  सहयोग  से  और  उनसे  विचार-विमर्स  करके  ऐसी  सम्भावनाओ्रों

 का  पता  लगाना  चाहिए  और  मुझे  है  कि  ऐसा  ही  होगा  और  बिना  किसी  हल  की  आशा  के  ।  हम

 हर  समय  अंधेरे  में  नहीं  अब  यह  मामला  बहुत  लम्बा  लिच  चुका  बहुत  लष्ट  बह  चुका  है  और

 अब  समय  आ  गया  है  कि  हमें  मिल  बंठकर  इस  स्थिति  से  निबटना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  कार्य  के  लिए  तीन  बण्टे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  तीज  घष्टे
 बीत  बे  नेताओं  के  बीच  यह  सहमति  हो  गई  है  कि  बित्तोय  कार्य  भाज  ही  किया  बानता  मैं  दो

 या  तीन  सदस्यों  को  मैं  उतसे  निवेदन  करूंमा  कि  वे  संक्षिप्त  भाषण  दें  जिससे  यह  कार्य  पूरा
 किया  जा  सके  ।  अब  श्री  संतोष  देव  बोलेंपे  ।

 भरी  सब्तोष्  मोहन  देव  :  यदि  आप  मुझे  समय  बता  दें  तो  मैं  इसका  पाखन

 करूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पांच  से  सात  मिनढ  ।
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 भो  सन्तोष  सोहन  देव  :  में  अपना  भाषण  दस  मिनट  के  अन्दर  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 की  कमल  चोधरो  :  यह  एक  महत्वपूर्ण  विषय  कुछ  अन्य  सदस्य  भी  बोलना

 चाहेंगे  ।  समय  बढ़ाया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  कार्य  को  तीन  घण्टे  के  भीतर  निबटा  देने  पर  सहमति  हुई  है  ।

 करी  हरभणन  लाखा  :  पंजाब  के  सभी  संसद  सदस्य  इस  चर्चा  में  भाग  लेना  भाहते

 श्री  सन््तोष  मोहन  देव  :  यह  हम  सबके  लिए  खेद  की  बात  है  कि  हम  पंजाब  बजट  पर  चर्चा  कर

 रहे  हैं  जबकि  इस  पर  चर्चा  पंजाब  विधान  सभा  में  होनी  चाहिए  थी  और  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  सही  ही

 कहा  है  कि  पंजाब  की  स्थिति  पर  पूरा  राष्ट्र  चितित  पंजाब  अनाज  का  भुख्य  उत्पादक  था  ओर

 पंजाब  वह  भूमि  थी  जिस  पर  दूध  और  शहद  पैदा  होता  था  और  अभी  भी  बड़ी  मात्रा  में  यह  पंदा  होता

 है  और  यह  और  लस्स्सीਂ  की  भूमि  कहलाती  है  जंसाकि  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  बताया  ।  दुर्भाग्यवश
 पंजाब  आतंकवादियों  के  मामले  में  भी  देश  में  सबसे  आगे  है  ओर  वहां  बड़ी  बुरी  तरह  से  आतंकवादी
 गतिविधियां  फैल  रही  हैं  जैसे  मेरे  राज्य  असम  ओर  काशमीर  में

 हम  आज  विनियोग  विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहे  मैं  इसका  पूर्णतया  समर्थन  करता  हूं  जंसे  कि

 कई  सदस्यों  ने  किया  और  इसके  विरुद्ध  कुछ  नहीं  इस  पर  कोई  मतभेद  नहीं  हो  सकता  ।

 पंजाब  में  एक  अजीब  सी  स्थिति  पैदा  हो  गई  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  यह  उल्लेख  किया  था  कि
 संविधान  संशोधन  जिसे  बहुत  लोगों  ने  पसन्द  नहीं  किया  को  निरस्त  कर  दिया  गया

 है  ।  कुछ  के  लिए  यह  विवादास्पद  संशोधन  इसे  निरस्त  किया  जा  चुका  हमने  भी  समर्थन  दिया
 था  ।  मुझे  अभी  भी  याद  है  कि  उस  दिन  जब  गृह  मन्त्री  सदन  में  बोले  थे  तो  उन्होंने  इस  सदन  को
 बासन  दिया  था  कि  सरकार  समयावधि  बढ़ाने  के  लिए  इस  सदन  के  समक्ष  दुबारा  नहीं  आएगी  और  सभी
 राजनंतिक  दलों  और  घमंनिरपेक्ष  दलों  के सहयोग  से  सरकार  पंजाब  में  ऐसी  स्थिति  का  निर्माण  करेगी
 जिसमें  चुनाव  कराए  जा  इस  सदन  में  बिना  पार्टी  संबंद्धताओं  को  ध्यान  में  रखे  सभी  सदस्यों  द्वारा
 एक  तरह  को  शंका  व्यक्त  की  गई  है  कि  यदि  चुनाव  हुए  तो  कया  वह  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  बुनाव  होंगे  ।
 यही  नहीं  कुछ  सदस्यों  ने  तो  यह  भी  कहा  कि  यह  बन्दूक  की  नोंक  पर  इस  समय  मैं  यह
 नहीं  जानता  कि  कल  या  अगले  दिन  क्या  पंजाब  की  स्थिति  निष्पक्ष  और  स्वतन्त्र  चुनाव  कराने
 के  लिए  बिल्कुल  भी  अनुकूल  नहीं  है  ।

 मेरे  अच्छे  मित्र  ओर  माकसंवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  सदस्य  श्री  सैफुहीन  चौधरी  यहां
 मौजूद  नहीं  हैं  ।  श्री  संफुद्दीन  चौधरी  ने  अपने  भाषण  में  सदन  के  सम्मुख  एक  विचार  रखा  था  ।  मैं  नहीं
 जानता  कि  यह  विचार  उनका  ब्यक्षितगत  विचार  था  या  वह  सरकारी  विचार  विचार  यह  है  कि  भंग
 विधानसभा  को  पुनर्जीवित  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  एक  मंच  हो  सकता  है  जिसके  माध्यम  से
 पंजाब  समस्या  सुलझाई  जा  सकती  है  ।  यदि  मेरी  जानकारी  सही  है  तो  पिछली  विधानसभा  की
 यधि  अक्तूबर  के  महीने  में  किसी  समय  समाप्त  होने  जा  रही  मैं  नहीं  जानता  कि  सरकार  या  उसके
 सहयोगी  दल  किस  प्रकार  से  इस  निर्णय  पर  पहुंचे  हैं  कि  न्यायालय  का  निर्णय  विधानसभा  को  पुनर्जीवित
 करने  के  पक्ष  में  होगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा  मान  लिया  गया  है  क्योंकि  न्यायालय  के  निर्णय  की  कोई
 पहले  से  द्वी  भविष्यवाणी  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  यह  मान  भी  लिया  जाए  कि  ऐसा  मानना  सही  साबित
 होता  है  ओर  न्यायालय  के  निर्णय  के  पश्चात्  उसकी  समयावधि  मुश्किल  से  महीने  भर  की  होगी  ।  आज
 लाबी  में  मैंने  एक  और  बात  सुनो  थी  कि  संविधान  में  ऐसा  प्रावधान  है  कि  किसी  सरकार  विशेष  के
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 कार्यकाल  की  समाप्ति  पर  यदि  भारत  के  राष्ट्रपति  चाहें  तो  कार्यकारी  मन्त्रिमण्डल  को  छः  माह  जारी

 रहने  के  लिए  कह  सकते  हैं
 ''  लेकिन  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  मैंने  यह  लाबो  में  सुना

 था  ।  वास्तव  में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  न ेएक  बहुत  ही  अच्छा  संवंधानिक  प्रश्न  रखा

 श्री  सैफुद्दीन  चौधरी  भी  इसमें  शामिल  थे  |  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  सम्भव  है  |  यह  वांछनीय

 भी  नहीं  होगा  ।  मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  के  इस  सुझाव  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  पंजाब  में  स्व१स्त्र  और

 निष्पक्ष  चुनाव  कराने  के  लिए  वातावरण  तैयार  करना  चाहिए  ।  सभी  राजनंतिक  दलों  का  जिसमें  हमारा
 दल  भी  शामिल  एक  उत्तरदायित्व  मैं  इस  बात  पर  सहमत  हूं  कि  भारतीय  कम्युनिष्ट  पार्टी  और

 माक्सवादी  कम्युनिष्ट  पार्टी  ने  लोगों  को  इकट्ठा  करने  की  कोशिश  की  थी  ।  उन्होंने  दिल्ली  में  एक  रैली

 भी  की  लेकिन  यदि  वह  यह  कहते  हैं  कि  हमने  लोगों  को  हकटठा  करने  की  कोशिश  नहीं  की  तो

 यह  पंजाब  के  कांग्रेस  के  लोगों  के  साथ  न्याय  नहीं  हम  लोगों  को  इकट्ठा  करने  का  प्रयास  कर

 रहे  जहां  तक  राजनैतिक  नेताओं  की  मुत्यु  का  सम्बन्ध  है  इनमें  सर्वाधिक  संख्या  कांग्रेस  दल

 के  लोगों  की  फिर  भी  हम  अपने  उत्तरदायित्व  से  बचने  का  प्रयास  नहीं  कर  रहे  हैं  क्योंकि  हम  यह
 जानते  हैं  कि  यदि  हमें  वहां  एक  वाताबरण  तंयार  करना  तो  राजनतिक  दल  के  रूप  में  हमें  एक
 निश्चित  भूमिका  अदा  करनी  होगी  ।  संसद  ओर  विधान  सभा  के  पिछले  चुनावों  में  हमें  35-40  प्रतिशत

 मत  प्राप्त  हुए  जनता  हमारे  साथ  है  ।  कांग्रेस  अध्यक्ष  श्री  राजीब  गांधी  के  आदेश  से  मैंने  छः  सदस्यों

 के  साथ  पंजाब  का  दौरा  किया  ।  मैं  इस  सभा  को  अपना  अनुभव  बताना  चाहता  हूं  जिस  दिन  मैं  बहां  गया

 था  उस  दिन  एक  विशेष  गांव  में  एक  व्यक्ति  की  हत्या  कर  दी  गई  वहां  पंजाब  से  सम्बद्ध  संसढ  भी

 मौजूद  मैं  एक  दिलचस्प  पहलू  को  देखकर  आश्चयं  चकित  हुआ  उससे  पहले  मैं  उस  तथ्य  में  विश्वास

 नहीं  बात  यह  थी  कि  उस  विशेष  मकान  में  हिन्दुओं  और  सिखों  की  संक्या  बराबर  हिन्तू
 शायद  सिखों  से  अधिक  ही  थे  |  वे  जिस  सौहादंतापूर्वक  ढंग  से  बातचीत  कर  रहे  थे  और  पंजाब  की
 स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  उसे  देखकर  मुझे  आश्चयं  हुआ  |  आज  भी  प्रामीण  क्षेत्रों  में  और  शहरी
 क्षेत्रों  क ेअधिकांश  भागों  में  हिन्दुओं  ओर  सिखों  के  बोच  कोई  दुर्भावना  नहीं  है  ।  पंजाब  में  आज  जितनी
 आशा  नजर  आती  है  उतनी  कश्मीर  और  असम  में  नहीं  है  ।  इसलिए  यह  कहना  गलत  है  कि  यदि  हम
 भागे  कायंबाह्दी  नहीं  करेंगे  तो  पंजाब  के  लोग  पिछड़  परन्तु  हमें  भी  पहल  करनी  चाहिए  ।
 बतंमान  सरकार  का  पंजाब  में  कुछ  राजनंतिक  बंठकें  आयोजित  करने  का  विचार  था  और  हमने  शुरू  में
 इसका  बहिष्कार  किया  परन्तु  बाद  में  इनमें  सम्मिलित  हो  लेकिन  हमने  क्या  देखा  ?  पंजाब
 की  विशेष  स्थिति  के  बारे  में  कांग्रेस  को  खलनायक  बनाने  के  लिए  उस  मंच  का  प्रयोग  केवल  बामपथी
 दलों  ने  ही  बल्कि  कुछ  अन्य  दलों  ने  भी  किया  ऐसा  कहु॒  कर  मेरा  इरादा  उन  पर  लांछन
 लगाने  का  नहीं  है  ।  हमें  इस  समय  यह  कहना  उचित  नहीं  समझते  कि  यह  समस्या  इस  सरकार  को
 कांग्रेस  स ेविरासत  में  मिली  है  अथवा  यह  सरकार  कोई  कार्यवाही  करने  में  नाकाम  रही  इस  समय

 उसके  सहयोगी  दलों  और  विपक्ष  को  इस  समस्या  के  समाधान  के  लिए  एकजुट  हो  जाता

 चाहिए  ताकि  पंजाव  में  जनप्रतिनिधित्व  सरकार  बनायी  जा  सके  ।  कोई  भी  पार्टी  मत्ता  में  परस्तु
 ऐसी  स्थिति  पंदा  की  जिससे  कि  प्रो०  दण्डवते  को  पंजाब  का  अगला  बजट  इस  सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत  करने  की  आवश्यकता  न  पड़े  ।  मेरे  बिचार  से  इसे  वह  स्वयं  नहीं  क्योंकि  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  वह  किसी  राज्य  बजट  की  देख-रेख  उनके  पास  पहले  से  ही  कार्य  का  बोझ
 अधिक

 प्रो०  एन०  ली०  रंगा  :  वहां  सर्वदशीय  सरकार  का  गठन  कर  लिया  जाए  ।
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 करो  सम्तोध  मोहन  देव  :  मैं  किसी  विशेष  नेता  की  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  मैं  उस

 बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  जो  सी०  पी०  सी०  पी०  फोरवर्ड  ब्लक  के  और

 सत्तारुढ़  दल  के  कुछ  सदस्यों  तथा  हमारे  सदस्यों  ने  बताया  है  कि  शुरू  में  सरकार  का  उद्देश्य  एक  ऐसे
 व्यक्ति  को  सम्मान  प्रदान  करना  जो  इस  सभा  का  सदस्य  परन्तु  जिसने  अभी  शपथ  नहीं  ली  है  ।

 यह  मानमा  कि  वह  पंजाब  समस्या  के  समाधान  के  लिए  पंजाब  की  जनता  को  सहारा  गलत  साबित

 हुआ  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  मैं  उनके  प्रयासों  में  कोई  गलती  नहीं  लेकिन  पंजाब  में  उनकी  इस
 चोषणा  के  बाद  कि  वह  चाहते  हैं  कि  सयुकत  राष्ट्र  संध  को  खलिस्तान  के  लिए  पंजाब  में  चुनाव  अथवा
 जनमत  कराना  मैं  समझता  हूं  कि  क्तंमान  सरकार  अथवा  किसी  राजनैतिक  दल  को  इस  विशेष
 व्यक्ति  से  कोई  प्रेम  नहीं  होना  हम  सबको  ऐसे  व्यक्ति  की  निंदा  करनी  चाहिए  तका  किसी  भी
 परिस्थिति  में  पंजाब  के  मामले  में  उसे  कोई  बात  कहने  के  लिए  प्रोत्साहित  नहीं  किया  जाना

 मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  कि  इस  मामले  में  लगभग  सभी  राजनंतिक  दलों  ने  यह  उचित  दृष्टिकोण
 अपनाया  है  कि  हमारा  देश  इस  मामले  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  अथवा  किसी  अन्य  का  हस्तक्षेप  स्वीकार  नहीं
 कर  सकता  है  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यदि  पाकिस्तान  भारत  पर  आक्रमण  करेगा  तो  बह  भारतीय  सेना
 के  जवानों  को  ह॒श्या  के  लिए  उनके  पीछे  रहेंगे  और  देश  की  रक्षा  नहीं  करेंगे  ।  यह  सिख  हंस्कृति  नहीं  है  ।

 इस  देश  के  सिखों  ने  देश  के  लिए  भारी  बलिदान  किया  उनकी  जनसंकया  केवल  दो  प्रतिशत  द्वो
 सकती  है  परन्तु  उनके  बीरोचित  कृत्य  इस  देश  के  किसी  जाति  अथवा  समुदाय  की  तुलना  में  90%  से  भी
 अधिक  है  ।  इस  बात  को  प्रत्येक  व्यक्ति  ने  स्वीकार  किया  इस  दृष्टि  से  मैं  इस  सभा  के  माध्यम  से
 पंजाब  की  जनता  से  अपील  करता  हूं  कि  यदि  पंजाब  की  जनता  धर्म  को  नजरअंदाज  करते  हुए  ज॑साकि
 श्री  इस्द्रजीत  गुप्त  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है--आगे  आए  तथा  सभी  राजनेतिक  दल  यह  सुनिश्चित  करते
 के  कि  पंजाब  में  स्वतंत्र  और  निष्पक्ष  चुनाव  कराने  की  स्थिति  पैदा  की  जा  महत्वपूर्ण  भूमिका

 तो  देश  के  समक्ष  जो  समस्या  है  उसे  आसानी  से  हल  किया  जा  सकता  परन्तु  मेरी  पार्टी
 अभी  यह  अनुभव  करती  है  कि  वहां  जो  वर्तमान  स्थिति  है  उसमें  स्वतन्त्र  और  निष्पक्ष  चुवाव  कराना
 कठिन  है  ।  इस  विशेष  पहल्  के  बारे  में  निर्णय  करने  से  पहले  सरकार  को  दुबारा  सोचना  चाहिए  ।  यही
 मेरा  निवेदन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोबत  :  कपाल  सिह  जी  आप  5  मिलेट  में  अपनी  बात

 झी  कृपाल  सिंह  :  थोड़ा  सा  समय  तो  लगेगा  ही  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपाल  सिह  जी  मैं  अच्छी  तरह  से  जानता  कि  आप  थोड़े  शब्दों में  कहूत
 बात  कह  सकते  हैं  ।

 शी  कृषाल  सिह  :  मैं  थोड़े  शब्दों  में  ही  अपनी  बात  कहना  चाहता  लेकिन  कुछ  एस्पशंन  जो  -

 जातीतौर  पर  किए  गए  उनके  बारे  में  भी  कुछ  कहना  उसके  लिए  मुझे  माफी  चाहिए  ।

 )

 उपध्य्यक्ष  यह  मान  लिया  गया  है  कि  पंजाब  के  डेक्शपमेंट  के  लिए  पैसा  नहीं
 सिक्यूरिटी  पर  बहुत  खर्ज  हो  रहा  है  ।  मैंने  पहले  भी  अपनी  स्पोच  में  यही  बात  कही  थी  कि  सिक्यूरिटी  की ४  UR
 पंजाब  को  जरूरत  नहीं  यह  सारी  स्थिति  यहां  की  पिछली  गबनंमेंट  की  शैतानी  चालों  स्ले  पैदा

 हुई
 ।
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 झो  कृपाल  सिंह  :  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  सेंद्रल  गवनमेंट  को  सारा  भार  उठाना  चाहिए
 क्योंकि  यह  स्थिति  उसकी  ही  पंदा  की  हुई

 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यहां  पर  सब  लोग  तकरीर  करते  हैं  कि  सिबखों  के  जसमों
 पर  मरहम  समानी  मेरी  राय  है  कि  यह  बात  दिल  से  नहीं  कही  जाती  ।  श्री  दरबार

 अकाल  तख्त  पर  मिल्ट्री  का  हमला  हुआ  या  नबंवर  1984  में  कत्लेआम  अभी-अभी  की  बात

 कथूरनंगल  के  गांवों  को  सिक्यूरिटी  वालों  ने  घेरकर  200-250  लोगों  को  बुरी  तरह  से  उनकी
 तस्वीरें  अखबारों  में  छपी  लेकिन  उनके  धारे  में  कोई  बात  नहीं  कही  गई  |  हमने  प्रधानमन्त्री  जी  से

 इस  चटना  की  जांच  के  लिए  एक  कमेटी  संटअप  करते  के  लिए  कहा  है  ।  अभी  रात  को  मेरे  पास  एक
 दोस्त  का  टेलीफोन  उससे  बताया  कि  मैं  एक  गाड़ी  में  सफर  कर  रहा  उस  डिब्पे  में  मैं  अकेला
 सिक्ख  सफर  कर  रहा  लिफ  भेरे  सूटफेस  की  तलाशी  ली  ओर  किसी  की  तलाशो  नहीं  ली  गई  ।
 इंसश  किस्म  की  जो  बातें  उनको  ठीक  करने  की  आवश्यकता  है  ।  इसी  तरह  से  मीडिया  को  सिक्खों  के
 खिलाफ  श्रणार  करने  के  लिए  उपयोग  किया  उसी  मीडिया  को  आज  सिक्खों  की  बहादुरी  और  देश
 भक्ति  जादि  के  मुतस्लिक  बताने  के  लिए  मजबूर  किया  जाए  ।

 मेरे  पास  सत्का  रयोग्य  श्री  मौलाना  आजाद  साहब  की  लिखी  हुई  एक  किताब  उसमें  छपा

 हुआ  है  कि  आजादी  के  आंदोलन  में  जिन  लोगों  को  उञ्र  कंद  की  सजा  उनकी  कुल  संक््या  2646
 जिसमें  2147  सिक्ख  थे  और  499  गँर  सिक्ख  थे  ।  इसी  तरह  से  कुल  121  लोगों  को  फांसी  जिसमें
 93  सिकख  थे  और  28  बाक्ती  लोग  थे  |  जलियांवाला  बाग  में  1300  लोगों  की  मौत  जिनमे  799
 सिक्ख  501  बाक़ी  लोग  थे  ।  मेरे  दोह्त  यहां  पर  कहते  हैं  कि  सिक्ख  बहादुर  इन्होंने  कुर्बातियां  की

 सब  बातें  ठोक  लेकिन  प्ैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पंजाब  में  किस  तरह  को  हालत  अमी
 थोड़े  दिन  पहले  मैं  अमृतसर  गया  तो  वहां  के  किसानों  ने  बताया  कि  हमारी  फसल  200  रुपए  के  भाव  से
 बिक  रही  है  जबकि  भाव  225  हपए  लेकिन  क्योंकि  अभी  तक  शरेंट्रल  एजेंसी  ने  खरीद  शुरू  नही
 की  इतना  नेगलेब्ट  किया  जाता  है  पंजाब  को  ।  न  वहां  पर  खाद  अच्छी  न  कोई  सुविधाएं
 बावजूर  इसके  कि  रन्होंने  बहुत  कुर्बानियां  की  हैं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि दरबार  साहब  और  1984  के  दंगों  के  लिए  इस  हाउस  में  दिल  से
 अफ॑सोस  करना  पैंने  देखा  +#  भोपाल  गंस  कांड  के  बारे  में  यहां  रेजोल्यूशन  पौँच  इसी
 तरह  से  दिल्ली  में  जिन  लोगों  को  दंगों  में  मारा  जिनके  बच्चे  जलाए  जिनके  गले  में  टायर
 डाल  कर  जलाया  उनके  प्रति  एक  लफ्ज  का  रेजोल्यूशन  भी  इस  सदन  ने  पास  नहीं  क्या
 इस  किस्म  से  इन्साफ  हो  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  राजीब-लौंगोंवाल  जोकि  तकरीबन  मर  चुका  लेकिन  जब  तक
 उसकी  मदों  को  महीं  माना  रेपेरियन  रोहट्स  के  मुताबिक  पानी  का  तकसीम  यमुना  नहर  को
 शामिल  करके  महीं  किया  तब  तक  एस  वाई  एल  बेनान  का  काम  नहीं  चलना  चाहिए  |  क्योंकि
 इससे  लोगों  में  उसके  एक  हिस्से  को  चलाना  अच्छी  बात  नहीं

 ''  पंजाब  को  भी  मिले
 शोर  आपको  भी  मिले  |  आप  अपना  हिस्सा  लें  और  ज्यादा  न  ले  जाएं  ।

 3.00  म०  प०

 इचाध्यक्ष  महोक्थ  :  बीच-बीच  में  जो  प्रश्त  उठते  उनका  उत्तर  न  दीजिए  ।
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 श्री  कपाल  सिह  :  हरियाणा  और  पंजाब  का  जो  मसला  है  उसमें  किसी  की  कोई  बात  नहीं  है  ।
 आज  भी  श्री  के०  पी०  एस०  गिल  वहाँ  पर  पुलिस  चीफ  वही  लोग  ब्यूरोक्रेसी  में  बैठे  हैं  जिनकी  यद्द
 सारी  आग  लगाई  हुई  इसमें  कोई  अच्छी  तब्दीली  आने  का  इमकान  नहीं  पंजाब  के  विकास  के

 लिए  मैं  कहना  एक  तो  एग्रो  बेस्ट  इंडस्ट्री  वहां  पर  ज्यादा  होनी  चाहिए  और  एक  कंडी
 केनाल  का  मसला  है  जहां  पर  पीने  का  पानी  भी  नहीं  मिलता  ।  मेरे  अजीज  दोस्त  कमल  जी  मे  यह  बात

 कही  है  क्योंकि  वह  उनके  इलाके  से  ताल्लुक  रखती  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  के जरिए  पंजाब  देश  की

 इन्डस्ट्री  के  नक्शे  पर  हैथी  इंडस्ट्री  का  रंग  इसमें  नाममात्र  ही  होगा  ।

 स्माल  स्केल  पर  भी  कातिलाना  हमले  होते  रहते  25  हजार  आवादी  के  कस्बे  में  2  लाख
 की  मशीनरी  का  कारखाना  टाइनी  संक्टर  में  शुमार  होता  था  ।  अब  50  हजार  की  आबादी  और  5  लाख
 की  मशीनरी  का  कारखाना  टाइनी  सेक्टर  में  शुमार  सेन्सेज  के  मुताबिक  दो  लाख  से  कम  वाले
 कारखाने  97%  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  से  ब्यूरोक्रसी  ने  यह  बहुत  गलत  फंसला  करवाया
 इसको  कच्चा  माल  भी  नहीं  मिल  रहा  और  एक्साइज  में  छूट  भी  नहीं  मिल  रही  जबकि  इनको  इस्सेटिव
 ज्यादा  मिलना  यह  लिमिट  क्रास  कर  जावे  तो  लिमिट  के  अन्दर  वाली  इनको  एक्साइज  में  छूट
 नहीं  मिलती  जबकि  इनसे  ऊपर  वाले  लोगों  को  लिमिट  क्रास  करने  के  बावजूद  लिमिट  से  नीचे
 फेक्चर  किए  माल  की  एक््साइज  छूट  मिल  जाती  यह  डिस्क्रीमिनेशन  खत्म  होनी  चाहिए  ।  आबादी
 की  शर्तें  हुटनी  बहुत  जरूरी  है  ।  इनसे  गांव  वालों  को  भी  फलने  फूलने  का  मौका  मिलेगा  कम  से  कम
 30-35  शुगर  की  फंक्ट्रीज  पंजाब  में  लगनी

 स्माल  स्केल  सेक्टर  की  हृद  पहले  37  लाश  थी  और  अब  60  लाख  कर  दी  गयी  ।  उसमें  बड़े
 सर्माया  वाले  लोगों  को  फायदा  हो  सकता  मैं  पोलिटिकल  स्थिति  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  मेरे
 दोस्त  कहते  हैं  कि  पंजाब  में  इलेक्शन  नहीं  होने  चाहिए  और  गबनंमेंट  के  अन्दर  सोच  चल  रही  है  कि
 पंजाब  के  अन्दर  पुरानी  गवनंमेंट  को  रिवाइज  कर  दिया  ये  दोनों  बातें  गलत  हैं  और  पंजाब  को
 डेमोक्रेटिक  प्रोसेस  से  डिबार  किया  रीसेंटली  पालियामेंट  के  इलेक्शन  हुए  इलेक्शन  कमीशस
 आफ  चीफ  सेक्रेटरी  पंजाब  ने  तारीफ  फी  है  कि  पंजाब  में  जिस  ढंग  से  शान्तिपूवक  इलेक्शन  हुए
 हैं  ऐसे  पहले  कभी  नहीं  हुए  ।  जो  हार  उन्होंने  बहाना  बना  लिया  कि  लोगों  ने  खामोश  डर  के  तहत
 बोट  दिए  ।  अगर  ऐसा  हो  तो  फिर  एक  ही  तबका  आना  चाहिए  पंजाब  में  सब  मिलजुलकर  आए

 किसीक्षतों  कोई  डर  नहीं  था  और  न  ही  कोई  खामोश  डर  शिरोमणी  गुरुद्वारा  प्रवन्धक

 दिल्ली  गुरुद्वारा  कमेटी  और  पंजाब  के  इलंक्शन  फौरन  होने  जितनी  भी  जल्दी  हो  सके  तो  उतना

 ही  बेहतर  होगा  और  उतना  ही  खूबसूरत

 आज  की  सरकार  बैलट  और  बुलट  इकट्ठे  नहीं  चल  ऐसी  बात  करती  जहां  तक
 टेरोरिस्टों  का  ताल्लुक  है  उनके  मुतल्लिक  मिस्टर  रिवेरों  जो  उस  वक्त  डी०  जी०  पी०  थे  और  फिर

 एडबादजर  वह  टेरोरिस्टों  की  वक्त-वक्त  पर  मुखतलिफ  गिनती  बताते  रहे  ।  लोग  कहते  थे  कि
 रिज्म  खत्म  क्यों  नहीं  होता  तो  उनका  उत्तर  होता  था  कि  इनकी  रिक्रूटमेंट  बंद  नहीं  होती  जाहिर  है  कि

 रिक्रूटमेंट  गोली  से  बंद  नहीं  हुयी  न  हो  सकती  इसको  प्यार  की  बोली  से  बंद  करना  चाहिए  था  |  जो
 अभी  तक  नहीं  हुयी  ।  बन्द  न  करने  के  लिए  जो  तरीके  पंजाब  में  अपनाए  गए  उनमें  इजहार  आलम  एस»

 एस०  पी०  अमृतसर  जो  बाद  में  डी०  आई०  जी०  भी  रहे  उनकी  उ्लक  कैट  फोर्स  थी  ।  और  अब  के०  पी०

 एस०  गिल  ने  लायनਂ  बनाई  ?,  शेर  बह  हम  लोगों  को  मारते  हैं  और  जब  मेरे

 मरने  की  खबर  सुनने  को  मिले  तो  समझ  लेना  कि  इण्डियन  लायन  के  हाथों  से  मारा  गया  इस

 364



 14  1912  असुदानों  की  मांगें  1990-91

 किस्म  के  लोग  जो  प्रशासन  में  बैठे  हैं  उनको  वहां  से  हटाना  वक्त  की  सबसे  बड़ी  और  फौरी  जरुरत  है  ।

 यहां  पर  मेरे  एक  दोस्त  ने  मेरे  बारे  में  बात  की  और  कहा  कि  मैं  तो  किसी  पंचायत  का  सदस्य  बनने  के
 काबिल  भी  नहीं  हूं  ।  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  मैं  स्वतस्त्रता  संगाम  के  दिनों  का  सेनानी  1947  से
 लेकर  आज  तक  सस्पेडेड  और  सुपरसीड  पीरियड  को  छोड़कर  अमृतसर  स्यूनिसिपल  कार्पोरेशन  का  सदस्य
 और  जेयरमन  रह  चुका  तीन  बार  विधायक  रह  चूका  हूं  और  अब  अच्छी  गिनती  से  एम०  पी०  बना

 हूँ  । जब  आज  के  कुछ  सिआसी  लोग  मिलाबटी  धी  बेचा  करते  थे  और  स्मर्ग्लिग  किया  करते  थे  उस
 वक्त  मैं  देश  की  और  लोगों  की  खिदमत  किया  करता  था  ।  देश  के  अमन  को  सबसे  पहले  आग  तब  लगी
 जब  एशियाड  के  मौके  पर  रास्ते  में  शरीफ  लोगों  को  रोककर  उनके  केश  काटे  गए  और  उन  पर  झूठे  केंस

 किए  गए'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  भी  बोल  चुके  हैं  ।

 भरी  कृपाल  या  और  बातें  की  गयीं  ।  मैं  अन्त  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  तो  चुनाव
 की  बात  पर  आप  दूसरे  पंजाब  में  स्माल  स्केल  हन्डस्ट्रीज  के  बारे  में  ध्यान  दें  और  तीसरा  मेरा
 निवेदन  है  किसानों  की  एग्रो  बेस  इन्हस्ट्रीज  के  बारे  में  ध्यान  दें  और  सबसे  अहृभ्  बात  यह  है  कि  पंजाब
 के  खजाने  पर  सेन्ट्रल  फोर्स  का  खर्च  नहीं  पड़ना  चाहिए  ताकि  पंजाब  का  बिकास  अच्छी  तरह  से  हो
 सके  |

 लाश  ओर  नागरिक  पृति  संत्रो  वाथ्  रास  मानतीय  सदस्य  ने  कहा  कि  उनको
 अमृतसर  में  किसान  मिले  और  उन्होंने  कहा  कि  225  रुपए  गेहूं  के  प्रोक््योरमेंट  का  तय  किया  हुआ

 बहू  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  आपकी  और  सदन  की  जानकारी  के  लिए  कहना  चाहता  हूं  कि जिस  तारीख
 को  225  रुपए  का  हुक्म  हुआ  उसके  पहले  जिन  किसानों  ने  गेहूं  की  इस  सीजन  में  डिलीवरी  की  है  उनको
 225  रुपए  एरिअसं  के  रूप  में  द  दिए

 थरो  कृपाल सिंह  :  आप  जो  कहते  हैं  वह  सही

 मरी  लाथू  राम  सिर्धा  :  सीधे  अकाउष्ट  पे  चेक  किसानों  को  दिए  मिडल  मेंस  को  देने  का
 सवाल  नहीं

 ]

 डा०  तब्बि  बुरे  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  पंजाब  के  बजट  की  इस
 चर्चा  में  भाग  लेना  चाहता  इस  चर्चा  में  भाग  सेने  वाले  अधिकांश  सदस्यों  ने  केबल  कुछेक  सेकिस्ड
 तक  ही  बजट  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  अपने  शेष  भाषण  में  उम्होंने  पंजाब  की  स्थिति  का  उल्लेख
 किया  मैं  भी  ऐसा  ही  कडहूंगा  क्योंकि  मैं  अपवाद  नहीं  हूं  ।  यह  बड़ी  दयनीय  स्थिति  है  कि  आज  धो ०
 मधु  दण्डबते  पंजाब  बजट  पेश  कर  रहे  जब  बह  विपक्ष  में  थे  तो  उन्होंने  अनेक  बार  कहा  था  और

 सत्ताडढ़  पक्ष  से  अनुरोध  किया  था  कि  पंजाब  राज्य  का  बजट  उस  समय  अन्तिम  बार  ही  पेश  जि  या  जाना

 चाहिए  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  इस  बार  उन्होंने  ही  पंजाब  का  बजट  प्रस्तुत  किया  है  और  मैं  जानता  हूं  कि

 बह  भविष्य  में  भी  ऐसा  करेंगे  इस  तरह  की  स्थिति  होने  के  कारण  ऐसा  ही  होगा  ।  जब  श्रीमती  सुखबंश
 कौर  ने  पंजाब  में  तत्काल  चुनाव  कराने  के  बारे  में  कहा  तो  उन्होंने  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  था
 कि  सरकार  विधाम  सभा  को  बहाल  करते  समय  कुछ  अन्य  लोगों  को  पदासीन  करने  का  प्रयात  कर  रही

 उस  समय  प्रो०  मधु  दण्ड्वते  ने  कहा  था  कि  यह  स्यायोलय  का  निर्णय  हो  सकता  है  वह  क्या  कर
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 झक़त्ते  हैं  ।  उन्होंने  ऐसा  कहा  भ्रा  ।  परन्तु  वे  कुछ  भी  ऐसा  करते  का  श्रयात  अच्छी  बात  नहीं  है  ।

 सकतन्त्र  और  निष्पक्ष  चुताव  कराना  बेहतर  है  तथा  वलंमात  स्थिति  से  उबरने  का  उपाय  किया  जाना

 शाहिए  |

 हम  यह  भूल  रहे  हैं  कि  पंजाब  की  वर्तमान  स्थिति  कंसे  उत्पन्न  इसके  मुल  कारणों

 को  हमेशा  भुलाया  जा  रहा  हम  हमेशा  जनता  और  युवकों  की  आलोचना  करते  मैं

 यह  कहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की  स्थिति  के  लिए  यह  सभा  और  संसद  जिम्मेदार  क्योंकि  संघीय

 व्यवस्था  में  जिस  बात  का  पालन  करने  की  जरूरत  हैं  उसका  सझछती  से  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 हम  राज्यों  से सभी  शक्तियां  छीनना  चाहते  हैं  ।  जबं  आप  सत्ता  से  बाहर  थे  तो  आप  विकेन्द्रीकरण  पर

 बल  देते  परन्तु  जब  आप  सत्ता  में  हैं  तो आप  राज्य  की  सभी  शक्तियां  हथियाना  चाहते  देश  के
 सामने  यह  विशेष  स्थिति  शिक्षा  राज्य  का  विषय  उन्होंने  केन्द्र  का बिषय  बना  दिया  और

 अब  अपने  घोषणापत्र  में  हसको  विकेन्द्रीकृत  करना  चाहते  आज  तक  मैं  यह  नहीं  समझ  पाया  कि  वे

 किसका  विकेन्द्रीकरण  करना  चाहते  जब  से  आप  संत्ता  में  आते  तो  आप  सभी  विधानमण्डलों  की

 शक्तियां  छीनकर  उन  पर  शासन  करना  चाहते  जब  आप  सत्तासीन  आप  क्षेत्रीय

 संस्कृति  और  भाषा  आदि  को  भुला  बंठे  हैं  ।  मुख्य  कारण  यही  देश  की  शक्ति  विभिन्न  संस्कृतियों  और
 भाषाओं  में  निहित  है  परन्तु  आप  उन्हें  भूल  रहे  एकता  के  नाम  पर  आप  एक  संस्कृति  और  भाषा
 थोपना  चाहते  हैं  और  दूसरों  की  तरफ  ध्यान  नहीं  देते  हैं'*ਂ

 हम  जब  कभी  अपनी  मातृभाषा  में  बोलना  चाहते  हैं  तो  साथ-साथ  तमिल  में  अनुवाद  की  कोई
 ध्यवस्था  नहीं  है  ।

 जिस  प़ंक्रो  स्न्ु  :  इसकी  व्यवस्था

 डा०  तम्बि  बुर  :  यदि  आप  अंग्रेजी  में  तो  क्या  मैं  तमिल  में  सुन  सकता  हूं  ?  इसकी  व्यवस्था

 ही  नहीं  यदि  मैं  अपनी  मातृभाषा  में  बोलता  हूं  तो  इसका  अंग्रेजी  में  अनुवाद  करने  की  व्यवस्था  तो

 परन्तु  तब  इसका  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाओं  में  अनुवाद  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 बिस  संत्रो  सथु  :  आपका  भाषण  हमेशा  कीमती  होता  इसलिए  इसका  अनुवाद
 किया  जाता  परन्तु  मेरा  भाषण  महत्वहीन  हो  सकता  है  इसलिए  इसका  तमिल  में  अनुवाद  नहीं  किग्रा
 जाता

 हा  ०  जम्बि  दुरं  :  हम  आपकी  प्रतिक्रिया  सुनना  चाहते  आपकी  प्रतिक्रिया  जाने  बगर  हम
 किम  प्रकार  प्रप्तिक्रिया  व्यक्त  कर  सकते  हैं  ?  हम  आपको  अनेक  बहुमूल्य  सुझाव  देते  परन्तु  उन्हें  भुला
 डिया  जाता  है  ।  यह  एक  समस्या  है  ।

 आनन्दपुर  साहिब  प्रस्ताव  का  यहां  उल्लेख  किया  गया  मैं  देश  को  विभाजित  करने  के  वक्ष

 में  नहीं  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  आपको  पंजाब  के  लोगों  की  भावनाओं  का  सम्मान  करना

 चाहिए  ।

 जम्फब्क्ष  महोदय  :  कृपया  अब  अपना  प्राषण  सम्राप्त  कोजिए  ।  आपने  ब्रड़ी  अच्छी  बातें  कही  हैं

 ब्र्षाव्  चुमाढ़  कराए  जाने  विकेस्द्रीकृरण  किया  जाना  चाहिए  तथा  सांस्कृतिक  पहुलूओं  पर  भी

 जियार  किया  जाता  भाहिए  |
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 हा०  सस्बि  बुर  :  इससे  भी  बढ़कर  बात  यह  है  कि  देश  में  इस  प्रकार  की  समस्या  को  सुलेशानें
 हेतु  सरकार  का  आर्थिक  कार्यक्रम  क्या  इधर-उधर  की  बातें  करने  की  हुमें  भुक्य  मुद्दे  पर
 आना  चाहिए  |  हम  आथिक  और  सामाजिक  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  इन  समस्याओं
 का  निपटारा  करने  के  लिए  आप  कौन-सी  ठोस  कायंवाही  करने  पर  विचार  कर  रहे  राजनेतिक

 पहलू  पर  आपको  लोगों  की  लोकतान्त्रिक  इच्छाओं  का  ध्यान  रखना  फिर  सामाजिक  समस्याओं  के
 बारे  में  आप  क्या  कहते  हैं  ?  क्या  आप  उन्हें  सुलझाने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  इसी  प्रकर  हम
 आशिक  समस्याओं  पर  भी  ध्यान  दें  ।  बामपन््थी  दल  आशिक  समस्याओं  को  सुलझाने  का  दावा  करते  ई  ?
 वे  क्या  कर  रहे  हैं  ?  वे  चुपचाप  बंठे  हुए  काम  के  अधिकार  और  रोजगार  के  अधिक  अब्तर  मुहैया
 कराने  सम्बन्धी  प्रश्न  का  उत्तर  कोई  भी  नहीं  दे  रहा  जब  तक  आप  रोजगार  के  अधिक  अवसर  एंदा
 करके  तथा  काम  के  अधिकार  को  प्रदान  इस  देश  की  आर्थिक  समस्याओं  का  समाधान  ढरनले  में
 सक्षम  नहीं  होते  हैं  तब  तक  आतंकवाद  का  सफाया  नहीं  द्वों  सकता  |  जोकि  भाज

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  असम  में  ब्याप्त  कभी  तमिलनाडू  में  भी  फैल  क्योंकि  बहां  युदाओं  की
 समस्याओं  पर  कोई  भी  ध्यान  नहीं  दे  रहा  है  ।

 उन्हें  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  हेसु  आपके  पास  क्या  कार्यक्रम  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 देने  की  जगह  आप  किसी  न  किसी  रैली  का  आयोजन  कर  रहे  आप  पंजाब  मैं  पदयात्रा  पर  जाना

 चाहुँते  हैं  ।

 यदि  भाप  अपने  राजनीतिक  लाभ  के  लिए  इस  समस्यालों  के  समाधान  फ₹  उचित  नहीं
 देते  हैं  और  यदि  आप  कुछ  वोत्रीय  दलों  को  समाप्त  करता  चाहते  तो  वह  बहुत  ही  घातक  वात  है  ।

 एक  अच्छी  भावना  लेकर  आपको  राष्ट्र  के  बारे  सभी  भाषाणों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।  संभी
 भाषाओं  को  वेश  की  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  रूप  में  माभ्यता  उतहें  कोेत्रीव  भाषा  मत  कहिंए  |  ज॑च

 भी  कोई  मंत्री  महोदय  इन  भाषाओं  का  उल्लेख  करते  हैं  तो  वे  इन्हें  क्षेत्रीय  भाषा  कह  कर  शम्बोधिंत
 करते  मैं  यह  नहीं  समझ  पाता  हूं  ।  आप  जानते  है  जब  किसी  व्यक्ति  ने  पष्डित  नेहरू  से  यह  पूछा  तो

 उन्होंने  कहा  कि  ये  हमारी  राष्ट्रीय  भाषाएं  जब  भाषा  आयीग  ने  क्षेत्रीय  भाषाओं  की  बात  तीं

 पण्डित  नेहरू  ने  इसका  खण्डन  किया  और  कहा  कि  ये  भाषाएं  हमारी  राष्ट्रीय  भाषा  हैं  ।  लेकिन  भाजਂ

 हमारे  मंत्रीगण  इन्हें  क्षेत्रीय  भाषा  कह  कर  सम्बोधित  करते  जब  यहां  मैं  इस  मुद्दे  पर  जोर-जोर  से

 बोल  रहा  तो  वे  चुप्पी  लगाए  बेठे  वे  इस  पर  कुछ  भी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं  कर  रहे  इसी  बजह
 से  मैं  कहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  वर्तमान  राजनैतिक  स्थिति  का  यही  मुख्य  कारण  यदि  आप  भाषा
 सम्बस्धी  समस्या  सांस्कृतिक  और  आधिक  समस्याओं  का  तथा  युवाओं  की  समस्याओं  का  समाधान

 कर  पाते  तभी  आप  पंजाब  में  शान्ति  स्थापित  कर  सकते  हैं  अन्यथा  इससे  सम्पूर्ण  देश  प्रभावित  होने
 जा  रहा  है  ।  आपको  इसमें  सहयोग  करना  है  ।

 मैं  पंजाब  बजट  पर  चर्बा  करना  चाहता  हूं  लेकिन  इस  प्रकार  से  पंजाब  बजट  की  चर्चा
 पंजाब  विधान  सभा  में  की  वे  जो  भी  ब्यय  करना  चाहते  हम  उन्हें  समथन  देने  के  लिए  तैयार

 केन्द्रीय  बजट  द्वारा  आवंटन  में  वृद्धि  करने  हेतु  हम  अपना  समर्थन  देने  के  लिए  तैयार  हैं  लेकिन  मैं
 मानभीय  मन्त्री  प्रो०  मधु  दण्डवते  जी  से  यह  अनुरोध  करूँगा  कि  वह  सुनिश्चित  करें  कि  संसद  में  पंजाब  के

 लिए  वैश  किए  जाने  वाला  यह  अस्तिम  बजट  होगा  ।  पंजांच  में  लोकतान्त्रिक  व्यवस्था  कायम  करने  हेंतु
 मानसीध  मंत्री  महोदय  सरकार  पर  दबाव  डालें  और  यह  देखें  कि  वहां  शान्ति  स्थापित  हो  ।
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 झोमती  बिमल  कोर  खालसा  :  ऑनरेबल  डिप्टी  स्पीकर  केवल  इस  देश  की
 जनता  ही  सारी  दुनिया  इस  बात  को  जानती  है  कि  सिक््खों  ने  इस  देश  को  आजाद  कराने  के  लिए
 सबसे  ज्यादा  कुरबानियां  की  90  फीसदी  कुरवानियां  दी  अगर  सिक्खों  को  अलग  राण्य  लेना

 होता  तो  उस  टाइम  भी  ले  सकते  जेसे  कि  इस  देश  के  मुसलमानों  ने  पाकिस्तान  की  मांग  की  ओर

 पाकिस्तान  ले  लिया  |  मगर  आज  सिबखों  की  कण्डीशन  ऐसी  कर  दी  गई  है  कि  इस  देश  में  सिक््खों  को

 गुलाम  बना  दिया  गया  सिक््खों  को  यहू  सोचने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ा  कि  सारे  सिक्ख  भारत  में

 गुलाम  हैं  और  उनके  साथ  गुलामों  जैसा  सलूक  किया  जा  रहा  कई  सालों  से  बरेली  की  जेल  में  अनेक
 सिक््ख  नौजवान  ऐसे  जिन्हें  हाथों  में  हृथकड़ी  और  पैरों  में  बेड़ियां  डालकर  बन्द  करके  रखा  हुआ
 धर्मी  फौजी  नेनी  जेल  में  अभी  भी  हैं  और  उन्हें  तसीहे  दिए  जा  रहे  हैं  ।  जैसा  सरकार  ने  कहा  कि  हमने
 सारे  धर्मी  फौजियों  को  रिहा  कर  मैं  बताना  चाहती  हूं  कि  कोई  धर्मी  फौजी  रिहा  नहीं  किया  गया

 है  बल्कि  जिनकी  सजा  पूरी  हो  गई  सिर्फ  उन्हें  ही  रिहा  किया  गया  बाकी  धर्मी  फौजी  अभी  भी

 जेलों  में  बन्द  हैं  और  उन्हें  तसीहे  दिए  जा  रहे  पंजाब  में  नौजवानों  का  शिकार  खेला  जा  रहा

 पुलिस  सिक््ख  नौजवानों  को  झूठे  पुलिस  मुकाबले  बना  बनाकर  हर  रोज  मार  रही  उन्हें  शहीद  कर

 रही  है  |  मैं  जातना  चाहती  हूं  कि  झूठे  मुकाबलों  की  अब  तक  कितनी  इन्बवायरीज  हुई  हैं  और  कितने

 पुलिस  अधिकारियों  को  उन  इन्क्वायरीज  में  दोषी  पाया  गया  बाई  आप  हमें  बताइए  ।  यह  बड़े
 अफसोस  की  बात  है  कि  अभी  तक  किसी  भी  दोषी  अधिकारी  को  कोई  सजा  नहीं  दी  गई  ।  ऊपर  से  शेकर

 नीचे  तक  तमाम  चीफ  संक्रेटरी  से लेकर  तहसीलदार  तक--सब  अफसर  एन््टी  सब

 खिलाफ  जंसा  अभी  सदन  में  बी०  जे०  पी०  के  मैम्वरान  और  कुछ  दुसरे  ऑनरेबल  मंम्बरान  ने  कहा
 कि  दिल्ली  को  पूर्ण  राज्य  का  दजों  मिलना  चाहिए  और  इससे  सम्बन्धित  बिल  को  जल्दी  से  जल्दी  पास
 करवाना  उसका  कारण  यह  है  कि  उन्होंने  इलेक्शन  के  दोरान  जनता  से  यहूं  वायदा  किया  था  कि
 दिल्ली  को  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  यह  बहुत  अच्छी  बात  है  कि  इलेक्शन  के  समय  जो  वायदे  किए
 जाएं  उस्हें  पूरा  करना  चाहिए  मगर  इसके  साथ-साथ  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  आपने  जो  वायदे  किए
 इलेबशन  मैनिफफस्टो  में  पंजाब  के  बारे  में  आपने  जो  कुछ  कहा  उसे  पूरा  करना  भी  इस  सरकार  की

 ड्यूटी  बनती  है  ।  जँसा  यहां  कहा  गया  कि  पंजाब  के  मसले  को  पहल  के  आधार  पर  हल  किया  जाएगा
 परन्तु  अभी  तक  पंजाब  के  मसले  को  हल  करने  की  तरफ  सरकार  ने  बिल्कुल  ध्यान  नहीं  दिया  अभी
 बी०  जे०  पी०  के  लीडर  ओर  कुछ  दूसरे  ऑनरेबल  मंम्बसं  ऑफ  लोक  सभा  ने  कहा  कि  दिल्ली  में  अफस
 शाही  का  राज  है  इसलिए  इसे  पूर्ण  राज्य  का  दर्जा  जल्दी  मिलना  चाहिए  और  यहां  असेम्बली  के  इलंक्शन्स

 होने  परन्तु  मैं  यह  भी  पूछना  चाहती  हूं  कि  जेसे  यहां  कहा  जाता  है  कि  दिल्लों  में  अफसरशाही
 क्या  पंजाब  की  तरफ  भो  किसी  ने  कभी  ष्यान  दिया  कि  पंजाब  में  भी  अफसरशाही  राज  कर  रही

 किस  तरह  से  वहां  सिक्वों  को  कुचला  जा  रहा  जैसा  अभी  ऑनरेबल  सरदार  कृपाल  सिंह  जी  ने

 वहां  एक  ऐसी  इण्डियन  लाईन  कमाण्डो  फोर्स  बना  दी  गई  है  जो  सिक््खों  के  परिवारों  को  खत्म
 कर  रही  है  ।

 5  1990

 उपाध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  है  कि  सिक्खों  को  बदनाम  करने  के  लिए  हर  तरह  का  हीला
 अपनाया  जाता  हर  कोशिश  की  जाती  है  बदनाम  करने  की  ।  अभी  पीछे  लोक  सभा  के  इलेक्शन
 पंजाब  में  कोई  बारदात  नहीं  हुई  ।  इलंक्शन  बिलकुल  फ्री  एण्ड  फेयर  हुए  फिर  भी  सिक्खों  को  बदनाम
 करते  के  लिए  अभी  तक  यह  कहा  जाता  है  कि  लोक  सभा  के  इलेक्शन  वहां  गन-पाइनट  पर  हुए  में
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 पूछना  चाहती  हूं  कि  अगर  पंजाब  में  गन-पाइन्ट  पर  इलेक्शन  हुए  तो  मिसेस  भिण्डर  जो  गुरूदासपुर
 से  बहुत  बड़ी  गिनती  में  वोटें  लेकर  आई  ये  कंसे  जीत  गयीं  ?  श्री  आई०  के०  गुजराल  कंसे  जीत  गए  ?

 क्या  उनको  इसीलिए  मिनिस्टर  बनाया  गया  है  कि  वे  गन-पाइन्ट  पर  लोक  सभा  का  इलेबशन  जीत  कर

 आए  श्री  हरभजन  फिल्लौर  से  कैसे  जीत  कर  आ  गए  ?  सरदार  कृपाल  अमृतसर  से  कंस
 जीत  कर  आ  गए  ?  श्री  कमल  होशियारपुर  से  कंसे  जीत  कर  आ  गए  ?  क्या  ये  सब  गन-पाइन्ट
 पर  जीत  कर  आए  हैं  ?

 सी  कमल  चोधरो  :  हम  तो  अपनी  दम  पर  जीत  कर  आए  हैं  ।

 प्ोमतो  बिमल  कोर  खालसा  :  कया  ये  सब  गन-पाइनल्ट  पर  जीत  कर  आए  हैं  ?  सरकार  यह्
 बताए  ?

 उपाध्यक्ष  बी०  जे०  पी०  के  श्री  लालक्षष्ण  जिन्होंने  22
 1985  5  को  राज्य  सभा  में  पंजाब  के  इलेक्शन  को  अपोज  किया  और  कहा  कि  पंजाब  में  इलेक्शन  नहीं

 होने  तो  य ेलोग  आज  भी  उसी  दलील  पर  चल  रहे  मगर  दूसरी  तरफ  वे  ही  जिन्होंने
 पंजाब  के  इलेक्शन  को  अपोज  आज  यह  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  पुरानी  असंम्बलो  को  बहाल  किया
 जाए  ।  जिसको  उन्होंने  अपोज  आज  ये  कह  रहे  हैं  कि  पुरानी  अरसम्बली  को  अहाल  किया
 इस  जनसंधियों  ने  अपने  बकोल  जेटलो  को  हाईकोर्ट  में  असंम्बली  को  दुबारा  बहाल  कराने  के  लिए  ।
 सो०  पी०  एम०  और  सी०  पी०  आई०  की  भी  यही  हालत  पंजाब  के  इलेक्शन  को  अपोज  करते  हैं
 और  जो  मरी  हुई  असंम्बली  उसको  जिन्दा  करने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।

 डिप्टी  स्पीकर  मैं  यह  भी  बताना  चाहृतो  हुं  कि  1984  में  दिल्ली  में  और  दूसरी  स्टेट्स
 में  जो  सिश्ष  मारे  गए  जिनको  कि  कांग्रेस  के  लीडरों  ने  बहुत  बड़ी  साजिश  गढ़कर
 उनके  लिए  लोक  सभा  में  शोक-मता  पेश  होना  चाहिए  ।

 डिप्टी  स्पीकर  तोसरी  बात  यह  है  कि  जो  पानी  का  झगड़ा  चल  रहा
 पंजाब  और  राजस्थान  के  बीच  एस०  वाई०  एल०  इस  बारे  में  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इसका
 फंसला  सुप्रीम  कोर्ट  स ेकरवाया  जो  भी  इसका  फंसला  सुप्रीम  कोर्ट  से  उसको  हम  मंजूर
 करेंगे  ।

 डिप्टी  स्पीकर  चौथी  बात  यह  है  कि  प्रधानमंत्री  साहब  तीन  बार  पंजाब  का  दौरा  कर
 के  भाए  हैं  ।  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  सिफफ  दोरा  करने  से  ही  पंजाब  का  मसला  हल  नहीं  होगा
 और  न  पंजाब  में  पदनयात्रा  करने  से  पंजाब  का  मसला  हल  होने  वाला  है  ।  अगर  पद-यात्रा  करने  से
 पंजाब  का  मसला  हल  होना  या  पंजाब  का  चक्कर  लगाने  फेरियां  लगामने  पंजाब  का  मसला

 हल  होना  तो  बहुत  दिन  पहले  ही  यह  मसला  हल  हो  गया  होता  और  यहां  तक  पंजाब  के  हालात
 छराब  नहीं  होते  ।

 डिप्टी  स्पीकर  जब  कभी  पंजाब  की  बात  भाती  तो  हमें  कहा  जाता  है  कि  पंजाब  का
 मसला  हल  करने  के  लिए  सबंपार्टी  मीटिंग  मैं  स्पष्ट  करना  चाहती  हू  कि  पंजाब  का  मसला  हल
 करने  के  लिए  सबं-पार्टी  मीटिंग  बुलामे  की  जरूरत  नहीं  है  और  न  सर्व-पार्टीज  ने  पंजाब  का  ससझ्ना  हल
 होने  देना  है  ।  यह  मैं  आपको  बताना  चाहती  हूं  ।

 डिप्टी  स्पीकर  पांचवीं  बात  यह  है  कि  जो  पंजाब  की  इस्डस्ट्री  है  बह  बिलकुल  बरबाद  हो
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 रही  खासकर  के  जो  कि  मेरी  कांस्टीट्यूएंसी  में  पड़ता  बहां  की  इर्डस्ड्रीज  की
 मटीरियल  बिलकुल  नहीं  मिल  रहा  है  ।  इम्डस्ट्रीज  तबाह  हो  रही  हैं  ।

 डिप्टी  सस्पीकर  जो  कपूरथला  कोच  फंक्ट्री  लगी  हुई  है  वह  इन्डस्ट्री  भी  बिलकुल  बरबाद

 हो  रही  है  ।  एंसीलरी  यूनिट्स  को  बिलकुल  काम  नहीं  दिया  जाता  है  ।

 छठवीं  बात  डिप्टी  स्पीकर  साहब  मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  यह  जो  गेल्फ  में  गड़ेबड़ीं  हुई
 उसके  कारण  लुधियाना  की  इन्डस्ट्रीज  को  बहुत  ज्यादा  कठिनाई  का  सामना  करन  पंद्ञ  रह  उनकी

 जो  भी  मशीनरी  साईकल  जैसी  मशीनरी  या  जो  भी  सामान  एक्सपोर्ट  होता  था  वहू  सारा  बन्द  हो
 गया  है  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  इन्हस्ट्री  की  हर  तरह  से  मदद  करने  की  कोशिश  की

 जाए  ।

 ]

 भी  पी०  जार०  कुमारमंगलस  :  कुछ  अन्य  सदस्यों  ने  भी  सूचना  दौ  हैं  ।

 प्रो०  सधु  बण्डबते  :  वे  इस  बात  पर  सहमत  हो  गए  हैं  कि  अब  हमें  इसे  पूरा  कर  देगा  चाहिए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पर  एक  समझौता  हुआ  है  ।

 श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलस  :  मैं  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  मैं  उन  संसद  सदस्यों  की  ओर  से

 जो  कि  पहले  बोल  चुके  होने  चाहिए  कुछ  कहना  चाहता  दुर्भाग्यवश  उन्हें  बोलने  का  फिर  अवसर

 प्राप्त  नहीं  हुआ  ।  कल  शाम  7  बजे  माननीय  प्रधानमन्त्री  जौ  के  साथ  उनकी  बँठक  दुर्भाग्यवश

 हमारी  जानकारी  के  अनुसार  उस  बैठक  का  कोई  परिणाम  नहीं  हमने  यह  आशा  की  थी  कि

 इसके  लिए  एक  कारयंसूची  हमारी  यह  आशा  थी  कि  पंजाब  समस्या  को  सुलझामे  के  मसले  पर  कुछ
 गम्भी र  चर्चायें  की  जायेंगी  ।  बहां  |  नवम्बर  को  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  समाप्त  हो  रही
 क्या  आप  इस  समय  विद्यमान  स्थिति  में  चुनाव  कराने  जा  रहे  हैं  ?  हम  यह  जानना  चाहेंगे  कि

 विशेष  रूप  जब  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  इतनी  बिगड़  चुकी  है  कि  प्रतिदिन  20-30  मौतें  हो

 रही  हैं  और  जब  श्री  मान  खुलकर  खालिस्तान  की  मांग  कर  रहे  बया  आप  इस  समस्या  को  बनाए
 रखना  चाहेंगे  ?  सत्र  अब  11  नवम्बर  से  पहले  होने  नहीं  जा  रहा  है  ।  हम  विशेष  रूप  से  आपकी  नीतियों

 और  विशेष  कार्यक्रमों  के  बारे  में  जानना  कल  भी  बैठक  में  कोई  कार्यत्रम  नहीं  था  ।  आज  भी

 आपके  पास  कोई  कार्यक्रम  नहीं  हम  जानना  चाहेंगे  कि  क्या  सरकार  इन  सब  बातों  पर  कोई  ध्यान

 नहीं  देगी  ।

 श्री  कमल  चौधरो  :  कल  शाम  5.30  बजे  मुझे  यह  संदेश  मिला  था  कि  माननीय  प्रधानमन्त्री

 जी  पंजाब  के  सांसदों  से  बातचीत  करना  चाहते  इसके  लिए  कोई  कार्य  सूची  नहीं  कोई  समय

 नहीं  दिया  गया  था  |  हम  ?  बजे  प्रधानमन्त्री-निवास  पहुंचे  ।  सिक्किम  के  एक  शिष्ट  मण्डल  को  भी  7

 बजे  का  समय  दिया  गया  था  ।  उस  बंठक  में  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  ।  सिर्फ  कुछ  व्यक्तिगत  बातें  हुई  ।

 इससे  भी  अधिक  यह  सिर्फ  एक  राजनीतिक  कलाबाजी  यदि  वे  पंजाब  समस्या  का  समाधान  चाहते
 यदि  वे  पंजाब  में  क्षान्ति  बहाल  करना  चाहते  हैं  तो  उन्हें  पंजाब  के  लोगों  को  बुलानाਂ  पंजाब
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 के  लिए  एक  परामशंदात्री  समिति  बनाई  गई  है  |  मैं  उसका  सदस्य  हैं  । उस  परामशंदात्री  समिति  की  एक
 भी  बठक  नहीं  हुई  यहू  सरकार  क्या  चाहतो  इस  सरकार  की  नीतिया  क्या  हैं  ?  जानना
 चाहता  हूं  ।

 बग्रो०  एन०  ली०  रंगा  :  परसों  शून्य  काल  के  दौरान  मैंने  सोचा  था  कि  श्री  दिनेश  सिंह  जी  चर्चा

 शुरू  करेंगे  और  हमारे  अनेक  सदस्यगण  इसमें  भाग  लेंगे  ।  हम  सब  चाहते  हैं  कि  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी
 इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  ।  हम  चाहते  थे  कि  प्रधानमंत्री  जी  स्वयं  यहां  आयें  और  चर्चा  में  भाग  लें
 तथा  अपनी  नीतियों  के  सम्बन्ध  चाहें  यह  जो  भी  हमें  जानकारी  पंजाब  के  सम्बन्ध  में  ये  क्या
 करना  चाहते  हैं  |  यह  सत्य  है  कि  माननीय  वित्त  मत्री  ही  इस  बजट  के  प्रभारी  लेकिन  साय  ही  यही
 उचित  अवबरार  जब  कि  प्रधानमंत्री  जी  को  स्वयं  यहां  आना  चाहिए  और  सभा  को  अपने  विश्वास  में
 लेते  हुए  वित्त  मंत्री  जी  जो  कुछ  भी  उसका  समर्थन  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  तथा  वह  जो
 राजनीतिक  दृष्टिकोण  अपना  रहे  उसके  बारे  में  हमें  बताना  चाहिए  |  दूसरी  ओर  यह  सरकार  जो
 राजनीतिक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहती  है  या  अपना  रही  है  अथवा  जिसे  यह  जारी  रखना  चाहती  के
 बारे  में  मेरे  मित्र  श्री  दण्डवते  पूरे  दल  की  ओर  से  और  विशेषकर  प्रधानमत्री  जी  की  ओर  से  बोलने  के

 ज्िप्र  ब्रश्वार  हा  आयामी  2  या  3  महीनों  के  अथवा  हम  नहीं  जानते  हैं  कि  कितने  समय  के

 ज़िए  स्थमिश  होते  जा  रही  है  |  )

 हम  चाहेंगे  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  यहां  भाएं  |  वदि  वह  यहां  नहीं  हैं  तो  उनके  लिए  मेरे

 सित्र  को  संदेश  भिजमाना  उन्हें  अपना  वक्तथ्य  जारी  करना  चाहिए  लेकिन  साथ  ही  वह  हमें

 यह  आश्वासन  दें  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  जी सरकार  की  ओर  से  हमसे  बात

 प्रो०  मथ  बष्डबले  :  सवंप्रथम  मैं  सभा  के  सभी  वर्गों  को  इस  बात  के  लिए  सहमत  होने  पर  धन्यवाद

 देना  व्यवधान  )

 थोधरो  राम  प्रकाश  :  बहुत  आदमो  रह  गए  हैं  जो  बोलना  चाहते  हैं  ।

 ब्रो०  सधु  दण्दणते  :  आपकी  यदि  इजाजत  हो  तो  जितना  टाइम  मैंने  लेना  उसमें  से  पांच

 मिनट  कम  कर  आत्र  बोलिए  ।

 |  ]

 उपाध्यक्ष  ब्रहोग़द्न  /  वह  बहुत  ही  समझदार  व्यक्ति  दण्डबवते  आप  यहां  भिड़  के  छसे  में

 हाथ  मत  डालिए  ।

 )

 क्री  हरभलन  लाखा  :  पंजाब  बजट  पर  बोलने  के  लिए  मुझे  कृपया  चार  मिनट  का  समय  दे

 दीजिए  ।

 प्रो०  भधु  इच्डबते  :  मैं  सभा  में  उपस्थित  सभी  दलों  का  अत्यन्त  आभारी  हूं  जो  समय

 की  कभी  को  देशसे  हुए  इश्  ब्रात  के  लिए  सइच्चत  हो  गए  कि  वित्तीय  कार्य  सूची  को  आज  ही  पूरा  किया

 ज़ाग़ा  ड़ाहिए  ।  इसीलिए  हमने  अपनी  तरफ  से  वक्लाओं  की  संदया  को  सीमित  कर  दिया  है  |

 थी  हरभणन  लाखा  ;  क्या  पंजाब  बजट  पर  बोलने  के  लिए  आप  मुप्ले  बुछ  समय  देंगे  7
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  चर्चा  का  उत्तर  दे  रहे

 )

 प्रो०  भधु  दण्डबते  :  व्यवधान  के  कारण  मुझे  बार-बार  सभा  का  धन्यवाद  करना  पड़  रहा

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  ऐसे  मत  एग्रीमेंट  हो  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाहए  ।  ऐसे  ऑकेजन  आ  जाते  हैं  ।

 )

 प्रो०  मध  दण्डबले  :  एजेंडा  खत्म  करना  फाइनेंशल  एजेंडा  उसके  बाद  में  राज्य  सभा  में
 जाना  तकलीफ  हो  कांस्टीट्यूशनल  डिफिकल्टी  आ  जाएगी  ।  इसलिए  मैंने  आपसे  दरब्वास्त
 किया  था  और  सब  लोगों  ने  मान  लिया  ।  इसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 खोधरी  राम  प्रकाश  :  30  आदमी  वहां  डेली  ही  मर  रहे  यह  एक  बहुत  गम्भीर  विषय  है  ।
 ह

 प्रो०  मधु  दण्डवले  :  इसे  छोड़िए  ।  मेरे  लिए  क्यों  तकली+फ  पैदा  करते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मधु  आप  बोलिए  |

 )

 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  आपको  उन्होंने  कहा  है  कि  अभी  चलने  दीजिए  ।  बाद  में  आपसे  इसके  बारे
 में  बातचीत  करेंगे  ।  जितने  आपके  सवाल  उनका  मैं  जवाब  बाद  में  दे  दूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहीं  करते  आप  दूसरे  विषय  पर  बोल  सकते

 चछोधरी  राम  प्रकाश  :  1-2  मिनट  के  लिए  हमें  बोलने  दीजिए  ।

 प्रो०  भधभु  दण्डबते  :  एब  एजेंडा  रह  4  बजे  मण्डल  कमीशन  पर  बहस  होनी  है  ।

 ]

 श्री  हरभजन  लाखा  :  पंजाब  बजट  पर  बोलने  के  लिए  मुझे  केवल  दो  मिनट  का  समय  दे
 दीजिए  ।  ढ़  5

 प्रो०  मथ्  दण्डबले  :  उन्होंने  पहले  ही  अपना  निर्णय  दे  दिया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने

 भो  हरभजन  लाला  :  पंजाब  से  निर्वाचित  सभी  सदस्यों  को  पंजाब  बेजट  परे  बोलने  का  अबसर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं  केवल  एक  मिलट  लूंगा  तथा  फिर  बंठ  जाऊंगा  ।
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 उपाध्यक्ष  महोंदय  :  अब  आप  अपना  स्थान  ग्रहण

 झो  हरभजन  लाखा  :  मैं  केवल  एक  मिनट  लूंगा  तत्पश्चात्  बैठ  जाऊंगा  ।  भुझे  पंजाब  बजट  पर
 बोलते  का  अधिकार  है  क्योंकि  मैं  वहीं  से  हूं  ।

 पंजाब  बजट  पर  बोलने  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  आपका  आभारो  हिन्दू  समाज  के

 कुछ  बर्ग  जिन्होंने  निकोदर  स्थित  गुरुद्वारे  में  गाय  के  सिर  तथा  पूंछ  तथा  सिगरेट  फेंकना  आरम्भ
 किया  उनके  दोष  के  कारण  देश  का  सर्वाधिक  समृद्ध  राज्य  पंजाब  आज  जल  रहा  है  ।  यही  वर्ग
 कश्मीर  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  भी  यही  कार्य  करने  का  जिम्मेवार  अतएव  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  बहू  इन  सामाजिक  वर्गों  पर  जो  भारतीय  समाज  को  नष्ट  करने  का  कारण  बन  रहे
 बस्ध  लगाए  ।

 11  मई  1987  से  ही  पंजाब  में  लोकतान्त्रिक  व्यवस्था  समाप्त  हो  गई  थी  |  पंजाब  की  जनता
 वहां  पर  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष  चुनाव  कराना  चाहती  है  जिससे  पंजाब  में  उनकी  अपनी  विधानसभा  हो
 सके  तथा  वहां  पर  पिछली  पंजाब  विधानसभा  की  आवश्यकता  नहीं  है  |  पंजाब  की  जनता  नहीं  चाहती
 कि  पिछलो  विधानसभा  सत्ता  में  आए  ।  अतः  वहां  पर  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष  चुनाव  कराए  जाने
 चाहिए  ।  लोक  सभा  घुनावों  के  दौरान  वहां  पर  किसी  भी  मतदान  केन्द्र  पर  कब्जा  नहीं  किया  गया
 वहां  पर  कोई  गोलोबारी  नहीं  हुई  थी  तथा  वहां  पर  स्वतन्त्र  तथा  निष्पक्ष  चनाव  हुए

 अतएय  आर्थिक  विकास  हेतु  पंजाब  में  गन्ना  उत्पादक  क्षेत्रों  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  तथा

 बहां  पर  विशेषकर  बटाला  में  किसानों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सहकारी
 चीनी  मिल  की  स्थापना  की  जानी  हरगोविन्द  के  निकट  व्यास  नदी  के  ऊपर  बनाए  जाने  बाले

 पुल  का  निर्माण-कार्य  किसानों  को  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  तुरन्त  पूरा  किया  जाना  चाहिए  ।

 नया  शहर  तथा  जालस्धर  क्षेत्र  में  नब्बे  प्रतिशत  लोग  अनु  जातियों  के  तथा  कृषक
 सरकार  उनकी  हालत  सुधारने  हेतु  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  कृपाल  सागर  में  एक  कॉलेज  खोला

 जाना  चाहिए  ताकि  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के लिए  उचित  शंक्षणिक  सुविधाएं  सुलभ  हो  सकें  ।  वहां  की  जनता

 के  स्वास्थ्य  सुधार  हेतु  उस  क्षेत्र  में  उचित  स्वास्थ्य  केन्द्र  खोल  जाने  चाहिए  ।  सरकार  उस  क्षेत्र  में  शिक्षा

 की  सम्रचित  ठगवस्था  करने  तथा  अन्य  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  ध्यास  नहीं  दे  रही

 बहां  के  किसानों  को  सहकारी  चोनी  मिलों  की  भारी  आवश्यकता  है  |  गुरदासपुर  में  एक  ऐसा  क्षेत्र  है
 हरगोविन्द  जहा  पर  गन्ने  का  अधिकतम  उत्पादन  होता  वहां  के  किसानों  को  भी  चीनो  मिलों  की

 अत्यन्त  आवश्यकता  है  ।

 गुरदासपुर  जिले  में  एक  अन्य  क्षेत्र  ब्राज  है  जहां  के  किसानों  को  भी  चीनी  मिलों  की  आवश्यकता

 है  ।  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  समस्याओं  पर  विचार  करे  ।

 मैं  आपका  धम्यवाद  करता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  तथा  मेरा  यह  भी  अनुरोध

 है  कि  प्रत्येक  सदस्य  को  अपनी  बात  कहने  का  समान  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 के  च ु| आक
 |

 शपाध्यल  महोदय  :  आप  बंठ  आपकी  बात  पूरी  हो  गयी  ।  आप  भी  बोलिए  ।

 लौधरी  राम  प्रकाश  :  डिप्टी  स्पीकर  मैं  पंजाबी  हूं  ।  अम्बाला  पंजाब  के  अन्दर
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 शामिल  अब  अलग  हो  वह  दूसरी  बात  मुझे  सारी  बात  का  पता  है  ।  पंजाब  में  में  1952
 से  लेकर  1976  तक  पंजाब  विधान  सभा  में  एम०  एल०  ए०  रहा  मुझे  सारे  पंजाब  के  हालात  का
 पता  हैं  कि  पंजाब  में  क्या  होता  पंजाव  में  किस  किस्म  के  आदमी  अच्छे  और  बुरे  सब  चीज  का
 पता

 आपने  मुझे  एक  मिनट  दिया  मैं  आपसे  सिर्फ  एक  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  भाप  अखबारों  में

 डेली  पढ़ते  हैं  कि  20,  25,  30  के  करीब  मडंर  होते  लोगों  को  आतंकवादी  मार  देते  हैं  तो  वह  तो
 अखबारी  बात  है  लेंकन  मेरे  ख्याल  से  सो  आदमी  से  ज्यादा  डेली  मारते  वहां  पर  अगर  यही  हालत
 रही  तो  कुछ  असे  के  अन्दर  सारा  का  सारा  पंजाब  खत्म  हो  न  आपका  बजट  न  बजट
 बाली  बात  मैं  आपसे  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  और  इस  गवनंमेण्ट  से  पूछना  चाहता  हूं  कि
 उस  वक्त  यह  जो  दावा  करते  इसमें  पार्टी  की  बात  नहीं  है  ।  तुम  तो  जितने  बैठे  हुए
 सारे  मुर्दा  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  है  कि  जो  30-40  आदमी  डली  मरते  हैं  तो  उसका  गवनंमेष्ट

 कोई  इन्तजाम  नहीं  कर  सकती  है  ?  वहां  के  हजारों  के  करीब  परिवार  दिल्ली  आगरा  बम्बई  में

 कहां-कहां  जाकर  भीख  मांगते  जो  अमीर  आदमी  वह  भीख  मांगते  उनका  कोई  इन्तजाम
 गवनंमेण्ट  नहीं  करती  ।

 तीसरी  बात  मैं  यहु  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  रोजगार  का  सवाल  इस  चीज  के  अन्दर

 हम  बहन  जी  की  बात  को  मानते  मै ंकहता  हुँ  कि  रोजगार  सब  को  मिलना  इसमें  कोई  दो

 राय  नहीं  हैं  लेकिन  रोजगार  के  साथ-साथ  यह  बात  नहीं  होनी  चाहिए  कि  घर  में  जाकर  किसी  आदमी  को

 लूट  डाके  लूट-लूट  कर  से  बेकों  को  लूट  अफसरों  को  मार  एस०  पी०  को  मार

 डी०  आई०  जी०  को  मार  संक्रेटरी  को  मार  हिन्दुस्तान  के  अन्दर  जो  गवनंमेण्ट  के

 अफसर  उनको  मार  सब  को  मार  एक  बहन  ने  बात  इन्दिरा  गांधी  को  मार

 ठीक  इन्दिरा  गांधी  को  मार  दिया  ठीक  किया  तो  अगर  तुम्हें  और  तुम्हारे  परिवार  को  मार  दें  तो

 ठीक  नहीं  होगा  ?  वह  ठीक  नहीं  होगा  ?  तो  मैं  समझता  हूं  मेरी  बात

 सुन  लें  ।  गवनेमेण्टें  नरमी  के  साथ  नहीं  गबनंमेण्टें  सख्ती  के  साथ  चलती  यह  गवरनंमेण्टें  जेल  के

 साथ  चलती  इनको  जेल  में  बन्द  कराओ  ।

 जो  फौजी  भगोड़े  इन  फौजी  भगोड़ों  को  रिहा  कर  दिया  ।  अगर  फौजी  भगोड़ों  को  रिहा  न

 करते  तो  आज  पंजाब  में  यह  हालत  न  होती  ।  फौजी  भगोड़े  ही  सारे  उग्रवादी  बन  तो  मेरा  आपसे

 यह  निवेदन  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पादइण्ट  पर  आइए  ।

 )

 चौधरी  राम  प्रकाश  :  एक  बात  सुन  आपने  अब  तो  टोक  दिया  लेकिन  आइन्दा  आप  टोकने

 की  कोशिश  मत  करना  ।

 विस  संत्रो  मधु  :  उपाध्यक्ष  मैं  दोनों  तरफ
 के  सभी  वक्ताओं  का  आभारी

 हूं  ।  में  समझता  हूं  कि सभी  इस  बात  के  लिए  एकमत  हैं  कि  अतीत  को  भुलाकर  हमें  भविष्य  की  ओर

 देखना  चाहिए  तथा  यह  कोशिश  करनी  चाहिए  कि  राष्ट्रहित  में  पंजाबसमस्या  का  समाधान  हो  ।
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 मैं  श्रो०  रगा  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों  का  अत्यन्त  आदर  करता  हूं  तथा  सम्पूर्ण  सदन  की
 ओर  से  मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए  कि  वह  चाहते  थे  कि  विभिन्न  नीतियों  के  बारे  में  बताने  के

 लिए  यहां  इस  सभा  में  प्रधानमंत्री  जी  को  उपस्थित  होना  चाहिए  मैं  प्रो०  रंगा  को  आश्वस्त  कर
 सकता  हूं  कि  केबिनेट  में  होने  के कारण  हम  सभी  को  सामूहिक  जिम्मेबारी  है  तथा  यद्यपि  मैं  अपने  दिमाग
 में  इतना  स्पष्ट  नहीं  हूं  जिवना  कि  प्रधानमंत्री  अथबा  कोई  अन्य  तथापि  मैं  उन्हें  आश्यासन  दे  सकता

 हूं  कि  मैं  यथासम्भव  सरकार  की  नीति  की  व्याख्या  करने  का  प्रयास  करूंगा  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि
 आप  हमारी  उसके  लिए  प्रशंसा  करेंगे  ।  उस  सन्दर्भ  में  मैं  केवल  कुछ  ही  बातें  कहूंगा  क्योंकि  4.00  बजे
 तक  हमें  वित्तीय  का्यंसूची  पूरी  करनी

 डा०  सस्बि  दुरं  :  प्रोफेसर  धन्यवाद  ।

 प्रो०  मधु  बण्छलते  :  जी  समय  के  अन्दर  ही  अपनो  बात  पूरी  करने  के

 मैं  यहां  पर  उठाए  गए  कुछ  ठोस  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  ।  श्रीमती  कौर  ने
 अत्यन्त  शांत  तरीके  से  देश  की  सम्पूर्ण  स्थिति  का  जिक्र  किया  कुछ  सदस्य  क्रोधित  थे  चाहे
 श्रीमती  कौर  हों  अथवा  मेरे  युवा  मित्र  श्री  कमल  चौधरी  हों  परन्तु  मैं  उन  लोगों  में  से  एक  हूं  जिन््होंसे
 देखा  था  कि  पंजाब  के  लोगों  ने  कितने  दुःखों  को  झेला  उदारण  के  तौर  जब  श्री  कमल  चौध रो
 बोल  रहे  हमारे  कुछ  मित्र  क्रोधित  थे  कि  वह  काफी  क्रोध  में  बोल  रहे  थे  ।  परन्तु  हममें  से  अनेक  यह
 नहीं  जानते  हैं  कि  उनके  पिता  जो  समाजवादी  आन्दोलन  में  हमारे  सहयोगी  उनकी  हत्या  कर  दी
 गई  थी  तथा  उनकी  आवाज  उस  व्यक्ति  की  आवाज  थी  जिनकी  एक  शहीद  की  तरह  मृत्यु  हुई  यदि
 उन्होंने  अपनी  भाषा  के  माध्यम  से  अपनी  नाराजगी  व्यक्त  की  है  तो  कम  से  कम  मैं  इसका  दूसरा  अर्थ

 नहीं  लगाऊंगा  क्योंकि  मेरे  पिता  की  मृत्यु  आतंकवादियों  की  गोली  से  नहीं  हुई  इसीलिए  मेरी
 किया  उनकी  प्रतिक्रिया  से  भिन्न  ही  होगी  ।  कुछ  गुस्सैल  व्यक्ति  भी  थे  ।  जो  कुछ  कठिनाइयां  उन्होंने  उनके
 लिए  उत्पन्न  की  उसी  के  कारण  उनकी  यह  नाराजगी  श्रीमती  कौर  थोड़ी  बिनज्रता  से  बोल  रही

 श्री  कृपाल  सिह  एक  विशेष  ढंग  से  बात  करते  हैं  कुछ  मित्र  नाराज  थे  ।  परस्तु  हमें  उनके  तथा  उनके
 परिबारों  द्वारा  सही  गई  कठिनाइयों  को  समझने  का  प्रयत्न  करना  हमने  उन  दुःछों  को  सहा
 नहीं  इसी  कारण  हमारी  भाषा  थोड़ी  नजर  तथा  शिष्ट  है  अबकि  उन्होंने  कटु  सत्य  को  कहने  की
 कोशिश  की  है  ।

 मैं  सदन  से  पूर्ण  सहमत  हूं  कि  हमारा  देश  सिर्फ  एक  धामिक  वर्ग  के  प्रभुत्व  में  नहीं  रहेगा  ।
 गांधी  जी  से  विरासत  में  हमें  जो  मिला  है  उसके  अनुसार  हमारी  एक  संश्सिष्ट  छंस्कृति  है  और  इस  देश  में
 धरमं-निरपेक्षता  का  अर्थ  धमं-विरोधिता  नहीं  है  |  किन्तु  ढडा०  जाकिर  हुसेन  और  स्वामी  विवेकासस्द  की

 सही  परम्परा  इसका  अथं  है  इस  देश  के  विभिन्न  धामिक  बगों  में  सहअस्तित्व  और  सौहूदंपूर्ण  सम्बन्ध  |
 हमारी  धमं-निरपेक्षता  की  यह  अवधारणा  हम  इस  भावना  को  अनाए  रखने  का  प्रयास  इस
 देश  में  कोई  प्रथम  श्रेणी  का  नागरिक  नहीं  कोई  द्वितीय  श्रेणी  का  नागरिक  नहीं  चाहे  बह
 सिख  हो  या  हिन्दू  या  सभी  भारत  के  नागरिक  सभी  की  एक  समान  प्रतिष्ठा  है  सभी  का
 एक  सा  मान  है  ।  यदि  इसका  आदर  किया  जाता  तो  मुझे  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  किसी  की  भी
 भावना  को  ठेस  नहीं  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  सि्लों  का  मन  आहत  आज  सिर्फ  स्िचाई
 परियोजनाओं  की  आवश्यता  नहीं  सिंफ॑  रोजगार  समस्या  के  समाधान  की  भी  आवश्यकता  नहीं
 वा  ही  अस्य  सभी  विकास  परियोजनाओं  की  आवश्यकता  वे  पंजाब  में  असम्तोष  को  दूर  करने  के  लिए
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 आवश्यक  किन्तु  सम्पूर्ण  सिख-मानस  की  देखभाल  की  जरूरत  मैं  किसी  एक  पर  आरोप  नहीं
 लगाना  यहां  मैं  हिन्दू  मित्रों  को  स्मरण  कराता  इसका  दोषी  कोई  भी

 बादियों  ने  गरुरुद्वारों  के  अन्दर  रहने  की  कोशिश  की  ।  उसके  शायद  सरकार  ने  सोचा  कि

 उन्हें  सैनिक  कार्यवादह्दी  करनी  चाहिए  ।  वहां  गोली  चलाई  मैं  अपने  हिन्दू  मित्रों  से

 पूछना  चाहूंगा  कि  अगर  कुछ  अपराधी  भारत  के  सबसे  बड़े  मन्दिर  में  शरण  लेते  और  सरकार  उत्त  समय

 टैंक  और  मशीनगनों  का  प्रयोग  करती  और  मस्जिद  या  मन्दिर  या  गुरुद्वारे  पर  गोलीबारी  तो  जड़ां
 तक्  निर्दोष  धामिक  लोगों  सम्बन्ध  उनकी  प्रतिक्रिया  भी  यही  होती  ।  और  हम  में  से  कोई
 भी  खुश  नहीं  था  और  मैं  नहीं  सोचता  कि  जिन्होंने  बन्दूकें  और  मशीनगन  चलाई  वे  भी  थछुश  थे  |

 हम  यह  प्रयत्न  करने  का  प्रयास  करें  कि  भाइयों  और  बहनों  की  आहत  भावनाओं  पर  मलहम
 लगाई  जा  सके  ।

 मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  हमारी  नीति  में  कुछ  कमियों  का  उल्लेख  करते

 उम्होंने  सदन  का  ध्यान  उन  ठोस  कार्यों  की ओर  भी  आहृष्ट  किया  जो  हमने  किए
 जिसने  हमसे  न  सिर्फ  सम्पत्ति  का  अपितु  जीवन  का  अधिकार  भी  छीन  लिया  उसको  निरक्षित  कर

 दिया  गया  है  |  हम  जान  चुके  हैं  कि  उन्हें  सेवा  की  जरूरत  हमने  देखा  है  कि  दिल्ली
 और  अन्य  स्थानों  में  लोगों  को  दुख  जब  उन  दंगों  के  दौरान  सिख  मारे  गए  ।  मैं  किसी  पर  दोष

 नहीं  लगाना  चाहता  ।  अगर  किसी  विशेष  वर्ग  के  लोगों  को  एक  टैक्सी  में  बन्द  कर  दिया  कमरों
 में  बन्द  कर  दिया  होटलों  में  बन्द  कर  दिया  घरों  में  बन्द  कर  दिया  जाए  और  उनके  ऊपर

 मिट्टी  का  तेल  उड़ेल  कर  उन्हें  जिन्दा  जला  दिया  तो  वे  अत्यन्त  पीड़ित  तो  अनुभव  करेंगे  ही  ।

 हमने  सबसे  पहले  विशेष  अदालतों  का  आश्वासन  दिया  जिसके  द्वारा  हम  उनकी  जांच  करेंगे  और
 जो  भी  दोषी  पाए  उन्हें  दण्ड  दिया  जाएगा  !  हमने  ये  कदम  उठाए  हम  कई  विकासात्मक
 कदम  भी  उठा  रहे  हैं  ।

 बहुस  शुरू  करते  समय  श्रीमती  कौर  ने  कहा  था  कि  बाठ  से  सुरक्षा  के  कार्य  पर  अमल  करने  के
 लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जामी  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  विश्वास  दिला  सकता  हूं  कि  हम  इस  मामले  पर  विचार
 करेंगे  ।  भारत  सरकार  ने  बाढ़  सुरक्षा  के  कार्यों  क ेलिए  1989-90  के  दौरान  1.25  करोड़  रुपए  की
 राशि  दो  मानसून  के  बाद  काम  शुरू  राज्य  योजना  में  भी  इन  कामों  के  लिए  प्राबधान
 मैंने  उनके  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  को  नोट  कर  लिया  है  वे  आश्वस्त  रहें  कि  हम  उस  काम  को  शीघ्र
 निपटाने  का  प्रयत्न

 उन्होंने  चुंगी  की  दरों  में  वृद्धि  का  भी  उल्लेख  किया  कृपया  इस  तथ्य  का  ध्यान  रखें  कि
 अगर  बिकेन्द्रीकृत  स्थानीव  संस्थाएं  स्थापित  करनी  उनकी  शिकायल  महू  है  कि  सिर्फ  उन्हें  शक्ति  देना

 ही  पर्याप्त  नहीं  शक्ति  के  साथ  आपको  वित्तीय  संसाधन  भी  देने  चाहिए  |  चुंगी  वर  बढ़ा  दी
 गई  स्थानीय  छंस्थाओं  की  का्यकुशलता  सुनिश्चित  करना  आवश्यक  मैं  उन्हें  आश्वासन  दे  सकता

 हैं  कि  चुंगी  से  कुल  वाधिक  आय  90  करोड़  से  बढ़कर  120  करोड़  रुपए  हो  जाने  का  अनुमान  है  जौर
 इससे  स्थानीय  संगठनों  के  बिकासात्मक  कार्यकलापों  में  सहायता  मिलेगी  और  यह  एक  बहुत  बढ़ी  सहायता
 होगी  ।

 उन्होंने  पठानकोट  में  शिविर  के  आल्तरिक  प्रवासियों  को  कर्ज  देने  को  भी  बात  की  है  ।  कुल
 424  प्रबासी  परिवारों  में  356  परिवार  कर्ज  के  लिए  पात्र  341  परिदारों  को  कर्ज  देना  म्जुर
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 किग्रा  वद्या  337  परिकारों  को  5000/-  रुपए  को  प्रारम्भिक  राशि  दी  गई  है  ।  14  परिबारों  को
 25,000/-  रुपए  की  पूरी  राशि  दो  गई  है  ।  ऐसा  नहीं  है  कि  यह्  राशि  पर्याप्त  पर  हम  सही  दिशा
 की  शोर  बढ़  रहे  हैं  थोर  हम  प्रयास  करेंगे  कि  ये  समस्याएं  पूरी  कुशलता  से  निपटाई  जाएं  ।

 मुझे  यह  जानकर  हुई  कि  कुछ  मित्रों  न ेपंजाब  की  कुछ  विकासात्मक  जरूरतों  का  उल्लेख
 किया  ।  श्री  कमल  चौधरी  ते  कहा  कि  जहां  तक  होशियारपुर  का  सम्बन्ध  बहां  होशियारपुर  जिले  में
 दो  नहरों  पर  काम  चल  रहा  है  और  यह  शीघ्र  ही  पूरा  हो  जाना  चाहिए  ।  मैं  उन्हें  भाश्वासव  दे  स+ता  हं
 कि  बतंमान  वित्तीय  वर्ष  में  आवंटित  राशि  पिछले  वर्ष  की  5.5  करोड़  रुपए  की  राशि  को  तुसना  में

 बढ़ाकर  12  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  है  ।  हम  उन्हें  विश्वास  दिला  सकते  हैं  कि  इन  दोनों  परियोजनानों
 पर  काफी  प्रगति  हुई  1995  तक  काम  पूरा  करने  का  लक्ष्य  हम  यह  दिखा  देंगे  कि  हमारा
 लक्ष्य  बही  रहेगा  और  परियोजनाएं  समय  पर  पूरी  होंगी  ।

 सिंकाई  परियोजनाओं  के  बारे  मे  अन्य  सुझाव  दिए  गए  भजन  लाल  जो  ने  सतलुज-यमुना
 लिक  नहर  के  पूरा  होने  की  बात  की  ।  अभी  सुरक्षा  का  रणों  से  और  कानून  ओर  व्यवस्था  की  समस्या  के
 कारण  परियोजना  पर  काम  रुका  हुआ  है  ।  किन्तु  जैसे  ही  स्थिति  सामान्य  होगी  हम  समस्या  को  कुशलता
 से  भिषटाने  में  समर्थ  होंगे  ।

 कुछ  लोगों  ने  उद्योमों  की  समस्याओं  का  जिक्र  किया  श्रीमती  कौर  ने  यह  सही  कहा  है  कि

 नवयुबक  कई  बार  कुछ  रास्ते  अपना  लेते  हैं  क्योंकि  उनका  असन्तोष  दूर  नहीं  हुआ  ।  उन्होंने  यह  भो  कहा
 कि  बहां  पर्याप्त  संदया  में  उद्योग  नहीं  हैं  और  रोजगार  के  उचित  अवसर  भी  नहीं  हूँ  ।  यह  भी  कहा  गया
 कि  बैंकों  में  कुछ  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  इसमें  शक  नहीं  है  कि  अशांत  बातावरण  में  कुछ  मुश्किलें
 दैदा  द्वोती  किन्तु  हम  अपनी  ओर  से  पूरा  प्रयास  करेंगे  कि  पंजाब  समस्या  सिर्फ  एक  राज्य  की  समस्या
 के  तौर  पर  न  देखा  मैं  माननीय  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि  इस  समस्या  को  हमें  संबीय
 भाषना  से  ही  सुलझाना

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  भूमिद्ठा  को  ओर  श्री  कृुपाल  सिंह  जी  ने  इशारा  किया  आप

 अध्डमान  निकोबार  द्वीप  समूह  जाएं  तो  वहां  की  सेलुलर  जेल  में  एक  सम्मानपट्टिका  पाएंगे  ।  मैं  शहीदों
 को  धामभिक  समुद्धों  के  अनुसार  बांटना  नहीं  चाहता  ।  किन्तु  यह  लिफं  सिलल  समाज  के  लिए  ही  नहीं

 अप्रितु  पूरे  राष्ट्र  क ेलिए  गव॑  की  बात  है  जिन्हें  मृत्युदब्ड  दिया  ग्रया  और  फांसी  पर  लटका  ढिया
 गया  और  जिन्होंने  दीबंकाल  तक  जेल  में  यातना  उन  लोगों  की  मौरव  सूचो  में  सिख  समुक्षाय  का
 नाम  सबसे  ऊपर  इसके  लिए  सिर्फ  सिख  समाज  को  नहीं  बल्कि  सम्पूर्ण  राष्ट्र  को  गय॑  है  ओर  हम
 दूस  गोरब  को  प्रशंसा  के  उच्चतम  स्तर  तक  व्यक्त  हम  यह  प्रयास  करेंगे  कि  आहत  सिख
 झावनाओं  का  उजित  रूप  से  पुन:संस्कार  हो  ।  हम  बिकासात्मक  कदम  उठाएंगे  ।

 मैं  प्रो०  रंगा  को  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  कुछ  समस्याएं  अभी  तक  सुमझ्ी  नहीं  हर  समय
 हैं  सदन  के  सामने  अक्षमताओं  के  लिए  सिफ  पूर्व  सरकार  को  दोवी  नहीं  ठहराना  चाहठा  क्योंकि  हम  कब

 सारी  जिम्मेबारी  पिछली  सरकार  पर  डालते  रहेंगे  ।  हमें  सत्ता  में आए  हुए  से  अधिक  महीने  हो
 में  सारा  उत्तरदायित्व  पिछली  सरकार  पर  नहीं  डालमा  चाहता  !  इसमें  शक  नहीं  है  कि  कुछ  भूलें  हुई

 हम  विपक्ष  में  हमने  कतिपय  नीतियों  की  ओर  संकेत  किया  हमने  कतियय  मांगे  की  थी  ।
 अब  हम  इस  ओर  से  उन  कुछ  विशेष  मांगों  के  पूरा  न  होने  का  आरोप  नहीं  लगा  जिनकी  भांग

 हमने  ठतथ  की  जब  हम  विपक्ष  में  यह  हमारा  उत्तरदायित्व
 है

 और  अदि  हम  असफल  होते  हैं
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 तो  यह  हमारी  असफलता  होगी  और  यदि  हम  सफल  होते  हैं  तो  यह  हमारी  सफलता  होगी  ।  हम  आपको

 यहू  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  इस  सदन  के  सभी  वर्गों  के  पूरे  सहयोग  से  हम  यह  प्रयत्न  करेंगे  कि सब

 पंजाब  समस्या  को  एक  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  ने  जो  कहा  है  आप  उसका

 उपहास  उड़ा  सकते  उन्होंने  इस  मुददे  के  बारे  में  सही  बल  ओर  दिशा  दो  यदि  पंजाब  में
 धमं-निरपेक्षता  को  बनाए  रखना  है  तो  यह  दलगत  भावना  से  प्रेरित  किसी  एक  अकेले  क्षेत्र  में  नहीं  हो

 सभी  को  एक  साथ  आना  सिख  गौरव  को  पुनःस्थापित  करना  होगा  ।  यह  केवल  एक
 सत्तारूढ़  दल  या  विपक्ष  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वे  सब  उन्हें  यह  महसूस  कराएं  कि  जो  क्षति  हो
 चुकी  है  उसे  पूरा  किया  जाएगा  ।  ऐसी  वातावरण  केवल  सुरक्षा  बलों  द्वारा  पंदा  नहीं  किया  जा  सकता  ।
 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  सुरक्षा  बल  उत्तरदायी  हैं  ।  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  सीमा  पर  उचित
 झुप  से  बाड़  लगा  दी  गई  है  ।  हमें  यह  ध्यान  रखना  है  कि  हमें  आतंकवादी  के  खतरे  से  उचित  प्रकार  से
 निबटना  है  ।  चाहे  आतंकवादी  असम  में  आन्ध्र  प्रदेश  में  हों  कश्मीर  में  हों  और  चाहे  वे  पंजाब  में

 यह  स्पष्ट  हो  चुका  है  कि  उन्हें  पड़ोसी  देशों  स ेमदद  मिल  रही  हमें  उनसे  निबटना  है  और  यह
 हमारी  दृढ़  नीति  जहां  तक  पंजाब  की  वेध  मांगों  का  प्रश्न  है  हमारी  नीति  में  लबीलापन  होगा
 ओर  जहां  तक  हिंसा  और  आतंकवाद  का  प्रश्न  है  हमारी  नीति  में  दुढ़ता  होगी  ।  इसी  के
 जब  आप  कहते  हैं  कृपया  सुनिएਂ  कि  एक  महत्वपूर्ण  बात  और  स्पष्ट  है  कि  वास्तव  में
 आतंकवाद  वातावरण  से  भी  पैदा  होता  यदि  युवा  वर्ग  बेरोजगार  है  और  उन्हें  अबसर  नहीं  दिया

 तो  आतंकवादी  उनका  प्रयोग  करते  यदि  सीमा  पार  अष्टाचार  यदि  सीमा  पार  से  तस्करी
 होती  मेरे  विचार  में  उन  लोगों  को  पैसे  देकर  काम  करवाया  जाता  युवा  लोगों  को  ऐसा  अवध्र  दिया
 जाता  है  और  यदि  उन्हें  जीविका  कमाने  के  उचित  साधन  उपलब्ध  नहीं  होते  तो  वे  भ्रष्ट  ब्यक्तियों  के

 हाथ  में  खेलने  लगते  हैं  ।  वे  पाकिस्तानियों  के  इशारों  पर  नाचते  हैं  और  इस  प्रकार  अधिक  कठिनाई  पैदा
 होती  है  और  हमें  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखना  है  कि  आतंकवादियों  के  साथ  केवल  हथियारों  से  लड़ाई
 नहीं  करनी  अपितु  असस्तोष  को  जड़  से  समाप्त  करना  है  और  यदि  ऐसा  हो  जाएगा  तो  आतंकवाद
 समाप्त  हो  सकता  है  ।

 अन्त  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  जो  भी  इस  देश  के  लोगों  के  विरुद्ध  हथियार  उठाने  का
 प्रयत्न  करता  चाहे  यह  पंजाब  में  हो  या  जम्मू  और  कश्मीर  में  उन्हें  यह  अवश्य  बता  देना  चाहिए
 कि  1947  में  भारत  जो  विभाजन  हुआ  था  वह  प्रथम  और  अन्तिम  था  और  यह  इस  देश  में  फिर
 दोहराया  नहीं  जाएगा  तथा  भारत  एक  रहेगा  और  हम  इस  उद्देश्य  को  अपने  सभी  भित्रों  के  सहयोग  से
 पूरा  करेंगे  ।

 मैं
 आपको  आश्वासन  दिला  सकता  हूं  कि  सदन  के  सभी  बगगों  के  सहयोग  के  चाहे

 वह  संसद  के  अन्दर  हो  या  संसद  के  हम  पूर्ण  रूप  से  इस  उद्देश्य  के  वास्ते  आपके  सहयोग  का

 सुनिश्चित  करेंगे  और  उसे  मान्यता  देंगे  तथा  आपके  द्वारा  दिए  गए  रचनात्मक  सुझावों  और  प्रस्तावों  को
 लागू  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  इन  बातों  के  मैं  सदन  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  इन  बजट  सम्बन्धी
 प्रस्तावों  को  एकमत  से  स्वीकार  करेंगे  और  विधेयक  पारित  ''

 अब  चुनाव  का  प्रश्न  उठता  आपने  ठीक  कहा  है  कि  नम्बर  में  अगले  सत्र  से  पंजाब
 में  राब्ट्रपति  शासन  समाप्त  हो  जाएगा  ।  पहला  विकल्प  यदि  कोर्ट  अनुमति  तो  विधान  सभा
 की  बहाली  दूसरा  बिकल्प  राष्ट्रपति-शासन  और  तीसरा  बिकल्प  चुनाव  मैं  आपसे  पूरी  तरह  से
 सहमत  हूं  कि  यदि  चुनाव  कराने  तो  वे  स्वतस्त्र  और  निष्पक्ष  वाताबरण  में  कराए  जाने  हम
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 इस  सदन  की  आम  सहमति  से  कार्य  करेंगे  और  हम  पंजाब  के  राजनीतिक  वातावरण  को  भी  ध्यान  में
 यदि  पंजाब  से  और  बाहर  हमें  लोगों  की  गतिविधियों  से  यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  एक  स्वतंत्र

 और  निष्पक्ष  वाताबरण  बन  गया  यदि  ऐसा  बातावरण  तो  हम  चुनाव  कराने  से  हिच्वकिचाएंगे
 नहीं  ।  यदि  पंजाब  के  अनुभवों  से  हमें  यह  विश्वास  हो  जाता  है  कि  हथियारों  का  सहारा  लिए
 बिना  बहां  जुनाव  नहीं  कराए  जा  गोलियां  बैलट  का  विकल्प  नहीं  बन  सकतीं  और  हमें  यही  सीख
 ध्यान  में  रखनी  फिर  हम  कुछ  भी  हम  विभिन्न  राजनीतिक  दलों  के  विचारों  का  सम्मान
 करेंगे  और  जहां  तक  चुनावों  का  प्रश्त  है  हम  एकमत  के  आधार  पर  कायंवाही  करेंगे  ।  धन्यवाद'*ਂ  '**

 )
 डा०  तस्बि  दुर  :  जुनावों  के  बारे  में  आपने  कहा  था  कि  यह  कभी  किसी  समय  सम्भव  नहीं  हो

 सकते  हैं  ।  विधान  सभा  की  बहाली  की  सम्भावना  तो  है
 प्रो०  सथु  इण्डबते  :  जहां  तक  इसको  बहाली  का  प्रश्न  यह  अदालत  के  हाथ  में  है  !  मैं  केवल

 सैड्धान्तिक  रूप  से  कहता  हूं  कि  सम्भावना  है  ।  आप  मेरे  विचार  पूछते  हैं  तो  मैं  पहले  से  कल्पना
 भहीं  कर  सकता  कि  अदालत  क्या  निर्णय  देगी  ।  किन्तु  जहां  तक  संसदीय  प्रक्रिया  और  अदालत  द्वारा

 गए  विभिन्न  निर्णयों  से  सम्बन्धित  मेरे  अध्ययन
 का

 प्रश्न  मेरे  विचार  में  हम  ऐसे  अनुकूल
 की  उम्मीद  नहीं  कर  जिससे  सुप्त  विधान  सभा  की  बहाली  की  जा  सके  ।  ठीक  ही  जब

 किसी  की  बहाली  होती  सबको  प्रसन्नता  होती  कोई  भी  यह  नहीं  चाहता  कि  कोई  पूर्ण  रूप  से
 हो  जाए  ।  व्यक्तिगत  रूप  से  यदि  आप  मेरा  विचार  जानना  चाहते  हैंतो  पिछले  उदाहरणों

 को  ध्यान  में  रखते  मुझे  उम्मीद  नहीं  है  कि विधानसभा  की  बहाली  की  किन्तु  यदि  अदालत
 :  यह  निर्देश  देती  है  कि  विधान  सभा  की  बहाली  करनी  है  तो  मेरे  पास  कोई  बिकल्प  नहीं  तब  हमें
 श्यायपालिका

 सम्बन्धी  उच्चतम  मंच  का  सम्मान  करना  किन्तु  यह  इस  पर  निम्मर  करेगा  कि  निर्णय
 है  । ह

 डा०  सस्थि  दर  :  मृत  व्यक्ति  के  पुनर्जीवन  के  पश्चात्  उसकी  एक  बार  फिर  हत्या  न  मैं
 ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  इसमें  एक  तकनीक  है  ।  विधान  सभा  की  बहाली  के  पश्चात्  एक  महीने
 के  बाद  भी  आप  विधान  सभा  को  भंग  कर  सकते  हैं  और  बिना  सदम  की  अनुमति  लिए  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  बण्डबते  :  हम  आपको  आश्वासन  देते  हैं  कि  यदि  मृत  शरीर  को  पुनः  जीबित  किया  गया
 तो  हम  इसकी  हत्या  नहीं  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अनुदानों  की  मांगें  1990-91  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  सभी
 कटौती-अस्ताव  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  बशरतें  कि  कोई  मान्य  सदस्य  यह  इच्छा  व्यक्त  न
 करे  कि  उसका  कटौती-प्रस्ताव  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  भतदान  के  लिए  रखें  गए  तथा  अस्थोकृत  हुए
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  अनुदानों  की  मांगें  1990-91  को  मतदान  के  लिए  रक्षता

 हैं  ।  प्रश्न  यह  है  :
 कि  काय  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  सं्या  |  से  30  के  सामने  दिखाए  गए  मांग-शीर्षों  के

 सम्बन्ध  में  3।  1991  को  समाप्त  होने  वाले  बर्ष  से  संदाय  के  दौरान  होने  बाले  ख्चों
 को  अदायगी  करने  हेतु  आवश्यक  राक्षियों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार्य  धूची  के  स्तम्भ  4  में

 ५  दिल्लाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से  अमधिक  सम्बन्धित  रानियां
 पंजाब  राज्य  कौ  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”'

 बस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 14  1912  पंजाब  बिनियोग  2)  विधेयक

 झोमतो  सुखबंस  कोर  :  उपाध्यक्ष  अब  प्रधानमंत्री  आ  गए  वह  हमें
 बता  सकते  हैं  ।

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  मैंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  उस  हर  बात  का  समयंन  करते  हैं  ।

 3.58  म०  प०

 पंजाब  विनियोग  2)  विधेयक*

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  पंजाब  विनियोग  2)  विधेयक  को  लेते  मंत्री  इस
 विधेयक  को  पुर'स्थापित  करने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  प्र।प्त  कर  सकते  हैं  ।

 घिस  संत्रो  सधु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  ब्ष  1990-91  की
 सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संबित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  बिनियोग  को
 प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।'

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मन्त्री  विधेयक  को  पुर:स्थापित  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मन्त्री  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  इस  विधेयक  पर  विच्चार  किया

 प्रो०  सथु  दष्डबते  :  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  .**

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संबित  निधि  में  से

 कृतिपय  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  रा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  को  सेबाओं  के  लिए  पंजाब  राज्य  की  संचित  निधि  में  से

 कतिपय  राशियों  का  संदाय  और  बिनियोग  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाए  ।

 ज-+नज  ++-++-+  --+--«-  --  ee
 प्रस्ताव  स्थोछृत  हुआ  ।

 5-9-90  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  लण्ड  2  में  प्रकाशित  ।

 ककराष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/अ्रस्तुत
 ।
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 अनुपुरृक्  अनुदानों  की  मांगें  1990-91  5  1990

 जूपाध्यक्ष  महोद॒य  :  अब  सभा  विधेयक  पर  ख़ण्ड-बार  विः  बार  क्रेगी  ।  प्रश्न  यह
 खण्ड  2  ओर  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  2  ओर  3  तथा  अमु  पृथो  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  युद्ू  है  :

 खण्ड  अधिनियमन  सृत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ह

 झुदृट  ),  अधिनियमन  सुत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  ताम  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  म्त्री  ग्रह  प्रस्ताव  कुर  सकते  हैं  कि  बिश्नेप्रक  प्रसव  किग्रा  छाए  ।

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुमा  ।

 झ्ली  सम्तोष  मोहन  देव  :  अब  उन्हें  इस  बात  से  सहमत  होना  चाहिए
 कि  इसुझे  सर॒कूर  को  स्थिति  से  उभरने  में  मदद  मिलेगी  ।  उन्हें  इसको  सराहना  करनी  चाहिए  ।

 4.00  भू०  Fo

 अनुपू रुक  अनुदामों  को  सांगें  1990-91

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :

 हम  अगली  अर्थात्  मद  संख्या  18  को  लेते  हैं  ।

 डा०  तस्बि  दुर  :  अब  4  बजे  हैं  ।  मैं  यह  खाहता  15  फ्िजट  के

 ,  अन्दर  अनुपूरक  क्षनुद्वानों  की  मांगें  पारित  करना  सम्शव्  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दां  ।  अब  यह  अनुपूरक  भत्ुदानों  की

 1990-91  पर  चर्चा  ओर  मतदान  करेगी  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कि  कायं-सूची  के  स्तम्भ  2  दिल्लाई  गई  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31
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 1991  को  समाप्त  होने  वाले  बज  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  ख्ों  को  अ्रदा  करने  के  लिए

 कार्य-सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  मई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  स ेअनधिक
 सम्बन्धित  अनुपूरक  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  वी  जाएं  ।

 ग्रांग  संध्या  20,  22,  26,  47,  71,  75,  76,  78,  83  और  90"

 लोक  सभा  को  स्थोकृति  के  लिए  प्रस्तुत  ब्ष  1990-91  के  लिए
 अवुपुद्द  बमुदानों  की  भांग

 सांद  संद्या  आऔरैर  मांस का  नाम  सदन  की  स्वीक्षति  के  लिए  प्रस्तुत
 अनुदान  की  मांग  को  राशि

 ३

 राजस्व  पूंजी
 रू०  €o

 ऊर्जा  मंत्रालय

 20.  विद्युत  विभाग  33,00,000,  बन

 पर्या(क्ाण  और  वन  संशालम

 22.  पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  5,00,00,000,  न

 जिछ  समन

 26.  वित्तीय  संस्थानों  को  21,58,00,000  न
 अदायगियां

 जागनय  संसाधन  घिकास  भंज्रालय

 47.  शिक्षा  विभाग  3,00,000  न

 7.1.  सड़कें  —  1,00,c00

 ढ़  a6  ६
 आवास 15.  11६५  ह ैरी  और  हक  ।  चिकन  2,13,00,000

 76.  लोक  निर्माष  कार्य  न
 7,07,00,000

 जऱ  संगरलार  भंदामय

 78.  अल  संसाधन  मंत्रालय  1,00,000
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 2

 सहासागर  विकास  विभाग

 83.  महासागर  विकास  विभाग  न  1,00,000

 विधासमंडल  रहित  संघ  राज्य  क्षेत्र

 90.  दिल्ली  6,00,000  न

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  विचार  में  कोई  अन्य  सदस्य  अपना  कटोती-अ्रस्ताब  प्रस्तुत  नहीं  कर

 रहा

 ]

 हरी  राम  नाईक  :  उपाध्यक्ष  हम  मृव  करना  नहीं  चाहते  लेकिन  इतना

 एश्योरेंस  हम  जरूर  चाहते  जो  हमने  कट-मोशन्स  दिए  उसका  उत्तर  यदि  मिनिस्टर  से  भाता
 तो  हम  मृव  नहीं  करेंगे  ।  यदि  हतना  एश्योरेंस  आ  गया  तो  काम  चल  जाएगा  ।

 दिस  मंत्री  सघु  :  मैं  आपको  आश्वासन  देता  हूं  कि जिस  किसी  ने  भी  कटोती  का
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  उसके  उत्तर  में  पत्र  भेजा

 समोरंजन  भक्त  ओर  निकोबार  द्वीप  :  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने
 बतंमान  सरकार  की  कुछ  उपलब्धियों  के  बारे  में  संसद  के  सभी  सदस्यों  को  एक  पत्र  परिचालित  किया

 है  और  उस  पत्र  में  उन्होंने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  तथा  कुछ  विशेष  पिछड़े  क्षेत्रों  को  परिवहन  राजसहायता  देने
 के  बारे  में  उल्लेख  किया  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  वित्त  मन्त्रालय  ने  अभी  तक  कोई  अधिसूचना
 जारी  नहीं  की  है  और  यही  वजह  है  कि  इस  परिवहन  राजसहायता  योजना  को  कार्यान्बित  नहीं  किया
 गया  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  मैं  उस  प्रश्न  की  जांच  करूंगा  ।

 झी  सिन्रसेन  यादथ  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  मैं
 कोई  कट  मोशन  मूव  नहीं  कर  रहा  उन्होंने  जो  वित्तीय  वर्ष  के  प्रथम  तीन  महीनों  की  समीक्षा  की
 है  ओर  जो  भितव्ययता  उन्होंने  बरती  उसके  लिए  इनको  बधाई  देना  चाहता  हूं  लेकिन  मैं  यह  जानना
 चाहता  हूं  कि  जब  उत्पादन  बढ़ता  है  तो  महंगाई  कम  होती  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  ओर  चीनी  का
 उत्पादन  बढ़ता  है  लेकिन  महंगाई  बढ़ती  जा  रही  ज्यों-ज्यों  इलाज  कर  रहे  त्यों-स्यों  मर्ज  बढ़ता
 जा  रहा  आशिर  इस  महंगाई  के  बढ़ने  का  क्या  कारण  है  ?  क्या  मन्त्री

 प्रो०  मधु  दच्डबते  :  इस  सदन  में  पूरी  डिबेट  हुई  है  ।

 रो  सिज्रसेन  मादव  :  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  को  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि जब  आप  अपने  बैंकों
 ओर  जनता  के  पैसे  को  थोक  व्यापारियों  को  देते  तब  तंक  वे  हमारे  सामानों  को  खरीदकर  स्टॉक
 करते  जाएंगे  और  हम  पर  महंगाई  लादते  इसलिए  हमारी  आपसे  रिक्वेस्ट  है  कि  व्यापारियों
 से  बगेर  सूद  के  पैसा  आप  ले  महंगाई  कम  हो  जाएगी  ।
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 प्रो०  मधु  दण्डबले  :  हम  लोगों  ने  शुरू  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  सहोश्य  :  मैं  अब  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1990-91  को  सभा  के
 मतदान  के  लिए  रख  रहा  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 कायं-सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाई  गयी  निम्नलिखित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  31
 1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  संदाय  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  अदा  करने  के  लिए
 कार्य-सूचो  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गयो  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  सम्बन्धी  राशियों  से
 अनधिक  सम्बन्धित  अनुपूरक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।  मांग  संख्या

 20,  22,  26,  47,  71,  75,  76,  78,  83  और  90”

 प्रस्ताव  स्थीक्षत  हुआ  ।

 4.04  भ०  प०

 बिनियोग  3)  विधेयक*

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  अब  हम  अगली  अर्थात्  मद  संख्या  19  को  लेते  हैं  ।  प्रो०  मधु  दण्ड  बते
 विधेयक  को  पुरःस्थापित

 बिस  मंत्री  मधु  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं
 के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  बविनियोग  प्राधिकृत  करने
 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेबाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय
 गौर  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 गनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 प्रो०  भधु  इच्छबते  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  अब  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पर  बिचार  किया
 जाए  ।

 प्रो०  मधु  बच्छचथते  :  मैं  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  :**

 नरक  330
 के  घारत  के  राजपत

 गाण  2,
 बण

 ?  वेद

 +*राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित[ब्रिस्तुत  ।
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 विनियोग  3)  विधेयक  $  1990

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेबार्जी  के  लिए  भारत  की  सेंचित  निधि  में  स ेकतिपय

 ओऔर  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  धिज्नार  क्रिया

 जाए  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संबित  निधि  में  से  कतिपय
 और  राशियों  का  संदाय  भर  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर  बिचार  किया

 क्री  सल्तोष  मोहन  देव  :  सम्पूर्ण  पूर्वोत्तर  राज्यों  मैं  संसाधनों  की  भारी
 कमी  है  और  उन्होंने  संयुक्त  रूप  से  प्रधानमन्त्री  को  एक  शापन  दिया  मैं  उन  पर  सश्कार  की
 क्रिया  जानना  चाहता  हूं  ।

 प्रो०  सधु  दण्डबले  :  मैंने  लगभग  सभी  मुश्यमन्त्रियों  के  साथ  चर्चा  की  थी  चाहे  बे
 कांग्रेसी  हों अथवा  गेर-कांग्रेसी  हों  अथवा  किसी  अन्य  दल  के  हों  तथा  मैं  उन्हें  आश्वासन  देता  हूं  कि  हम
 ऐसी  व्यवस्था  करेंगे  कि  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उनके  हिस्से  में  जितनी  भी  निधि  निर्धारित
 की  गई  हम  उन्हें  तीन  महीने  पहले  दे  देंगे  जिससे  उन्हें  कोई  कठिनाई  न  हो  !
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  से  कतिपय
 और  राशियों  का  संदाय  और  विनिंयोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयंक  पर  बिचार  किया

 जाए  \"

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसृची  विधयेकें  मे ंजोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 छण्ड  |,  अधिनियमेंन  सूत्र  तथों  विधेयक  का  पूरों  ताम  विधेयक  का  मेंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झण्ड  1,  अधिवियमन  सत्र  क्षणा  विपेयक  का  पूरा  नाम  विप्ेयक  दें  जोड़ विए

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 डपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 4.07  भ०  प०

 अनुप्रक  अनुदानों  को  मांगें  1990-91

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  वर्ष  1990-91  के  लिए  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों

 पर  चर्चा  और  मतदान  आरम्भ  करेगी  ।

 मेरे  विचार  से  कोई  भी  सदस्य  इसके  लिए  कटौती-प्रस्ताव  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  16  के  सामने  विखाए  गए  मांग  शीर्षों  के

 सम्बन्ध  में  31  1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दोरान  होने  बाले  खर्यों

 को  अदा  करते  के  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  में  दिखाई  गई  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित

 राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  भारत  के  राष्ट्रपति  को  दी  जाएं  ।”
 ह

 लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए  प्रस्तुत  बर्ध  1990-91  के  लिए

 अनुदातों  को  अनुपूरक  भांग

 मांग

 ह

 मांग  का  नाम  लोक  सभा  की  स्वीकृति  के  लिए

 रा

 संख्या  प्रस्तुत  ब्ष  1990-91
 के  लिए  अनुदानों  की

 अनुपूरक  मांगें

 ||  2  3

 ह्०

 ्््ः

 16.  निर्माण  और  अदलाब  3,00,000

 अभ्य  ध्यय

 पूंजी  जन
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 अनुपूरक  अनु  दातों  की  भागे  1990-91  5  1990

 भी  अनिल  असु  :  मैं  बोलना  चाहूंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  अनुपूरक  मांगों  सम्बन्धी  चर्चा  का  सम्बन्ध  केवल  चर्चा  के  अधीन
 मामलों  से  है

 तथा  इस  बारे  में
 है

 कि  क्या  इन  अनुपूरक  मांगों  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  अथवा
 नहीं  ।

 श्री  अनिल  बसु  :  सुरक्षा  पहलू  के  सम्बन्ध  में  कुछ  दुघंटनाएं  पिछले  तीन-चार  महीनों
 के  दौरान  घटी  थीं  तथा  हवाई  दुघंटना  के  मामले  में  दिए  गए  मुआवजे  की  तुलना  में  घोषित  किए  गए  इस

 मुआवजे  की  राशि  काफी  कम  अतः  रेलवे  दुर्घटना  के  मामले  में  मुआवजा-राशि  बढ़ाई  जानी

 चाहिए  ।

 रेलवे  कं  चारियों  को  बोनस  की  अदायगी  तुरन्त  की  जानी  चाहिए  तथा  इसी  समय  मन्त्री  जी

 को  इस  सभा  में  इसकी  घोषणा  करनी

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हावड़ा-तारकेश्वर  रेलवे  लाइन  का  आरामबाग  कस्बे  तक
 विस्तार  करना  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  यह  कार्य  तुरन्त  किया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  सामान्यतः  यह  चर्चा  करते  हैं  कि  हमें  उस  मद  के  लिए  सरकार  को  और

 घनराशि  देनी  चाहिए  अथवा  नहीं  तथा  अन्य  बातों  पर  हम  चर्चा  नहीं  करते  हम  नीतियों  तथा
 मामलों  पर  चर्चा  नहीं  करते  हैं  ।

 डा०  तम्बि  दर  :  उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  कहना  चाहता

 जैसाकि  आपने  कहा  जब  आप  अनुपूरक  मांगों  पर  विचार  कर  रहे  तब  हमें
 उस  विभाग  की  कार्यप्रणाली  तथा  हमारे  निर्वाचन  क्षेत्रों  की  रेलवे  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  बारे  में

 कहने  का  अवसर  मिलता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  सम्बन्ध  में  आप  मुझसे  बेहतर  जानते  हैं  ।

 डा०  तब्बि  दुर  :  इन  बातों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  हमें  यही  अवसर  मिलने  वाला  यदि  आप
 इसकी  अनुमति  नहीं  तब  हमें  शून्यकाल  के  दौरान  एक  बार  पुनः  इस  मामले  को  उठाना

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  करूर  के  सम्बन्ध  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  करूर  में  दो  उपरिपुल  के
 निर्माण  क ेलिए  और  अधिक  धनराशि  आबंटित  की  जानी  रेलवे  बजट  पर  होने  वाली  चर्चा  के
 दौरान  मैंने  इस  मुद्दे  को  उठाया  था  तथा  मैंने  नमक्की  होते  हुए  सलेम-बंगलौर  बड़ी  रेल  लाइन  तथा
 सलेम-बंगलौर  छोटी  रेलवे  लाइन  को  बड़ी  लाइन  में  बदलने  की  मांग  की  थी  ।  इस  प्रकार  हम

 कुमारी  तथा  उत्तरी  राज्यों  को  बंगलौर  से  जोड़  सकते  हैं  तथा  इस  प्रकार  से  हम  काफी  धनराशि  की  बचत

 कर  सकते  हैं|  मैंने  पढ़ा  था  कि  माननीय  मल्त्री  जो  इस  पर  विचार  करने  जा  रहे  मैं  जानना

 हूं  कि  बह  इस  मामले  पर  कब  विचार  करेंगे  तथा  इस  दिशा  में  उन्होंने  क्या  प्रयास  किए
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 हरी  पी०  ए०  एस्टनो  :  उपाध्यक्ष  मैं  केवल  तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  ।

 मैं  यह  जानना  घाहुंगा  कि  देश  के  दक्षिणी  भाग  से  आने  बाली  रेलगाड़ियों  के  द्वितीय  भेणो  के

 आरक्षित  डिब्बों  में  अनधिकृत  व्यक्तियों  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कारंबाई  करने  पर

 विचार  कर  रही

 केरल  में  पिछले  कई  वर्षों  से  रेलवे  क ेअधीन  कोई  सावंजनिक  उपक्रम  नहीं  लगाया  गया
 सरकार  बेरोजगारी  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 के  रल  में  रेलवे  लाइन  का  औसत  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  राष्ट्रीय  औसत  2,139  कि०
 मी०  है  तथा  केरल  का  औसत  केवल  984  कि०  मी०  सरकार  को  देश  के  इस  सुदूर  दक्षिण  राज्य
 के  साथ  न्याय  करना  चाहिए  जहां  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  दिल्ली  से  लगभग  3,000  मील  तक  की
 यात्रा  करनी  पड़ती  है  |

 भरी  धर्मपाल  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना
 चाहता  हूं  कि  नॉन  जोन  की  इन्फामंल  कंसलटेटिव  कमेटी  की  मीटिंग  में  मैंने  दो  मुहे  उठाए  थे---एक  तो
 गाड़ियां  कठुआ  में  खड़ी  करने  का  मसला  उसके  बारे  में  मुझे  पत्र  मिल  गया  उसके  लिए  मैं  मशक्र
 हूं  ।  मेरा  दूसरा  मसला  जिसके  बारे  में  ये  वहां  माने  मैं  चाहता  हूं  कि  उसके  बारे  में  यहां  आश्वासन
 मन्त्री  जी  की  तरफ  से  आ  वह  मसला  यह  था  कि  एक  हजार  किलोमीटर  प्रतिबर्ध  आप  बनाने  जा
 रहे  हैं  तो  मैंने  कहा  था  कि  उधमपुर  अम्मू  से  उधमपुर  रेलवे  बड़ी  स्ट्रेटेजिक  है  और
 इन्होंने  कहा  कि  फण्डस  की  कोई  प्राब्लम  नहीं  52  करोड़  रुपया  और  बह  दे  बशतें  कि
 इनका  जो  स्टाफ  वह  इस  रेलवे-लाइन  को  बना  मैं  यहआश्वासन  चाहूंगा--जंसा  आपने  कहा  था
 कि  मनी  विल  बी  नो  तो  जो  आपका  टंक्नीकल  स्टाफ  बहां  बह  इस  रेलवे-लाइन  को  1991
 तक  बनाकर  तंयार  कर

 क्रो  धनवारो  लाल  पुरोहित  :  माननीय  उपाध्यक्ष  नागपुर  भारत  का  केस्रीय
 स्थान  माधवराव  सिंधिया  एक  बहुत  बड़ा  आन्दोलन  हुआ  तब  एक  ट्रेन  सागपुर  से  मुम्बई  के

 लिए  चालू  की  थी  ।  वह  सप्ताह  में  तोन  दिन  चलती  हमने  मन्त्री  जी  को  लिखा  था  कि  उसको  रोज

 चलाईए  क्योंकि  उसमें  भीड़  बहुत  जा  रही  है  ।

 दूसरी  बात  हमने  यह  कही  थी  कि  नागपुर  के  गरीब  मजदूरों  की  सुविधा  के  लिए  एक  लोकल

 नागपुर  से  अम्ब्राजरी  के  लिए  चलाने  की  रिक्वेस्ट  की  थी  |

 उपाध्यक्ष  बजट  हम  पास  करते  डिमाण्ड  हम  पास  करते

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  मि०  आप  बंठ  मैंने  ओपको  टाइम  दिया  है  ।

 आप  क्पा  कीजिए  ।  यहां  पर  सारे  लीडर  वर्ग रह  विहप्स  वर्गेरह  ने  मिलकर  यह  डिसाइड
 किया  है  कि  इसको  हमें  पास  करना  रूल  भी  यही  है  कि  जिस  आइटम  पर  ज्यादा  पैसे  मांगे  जा  रहे

 वे दिए  जाएं  या  इतनी  ही  चर्चा  करनी  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  सारी  पॉलिसी  या  कोई  दूसरी
 डिमाण्ड  इसके  सम्बन्ध  में  नहीं  रखते  इसलिए  कृपा  करके  ऐसा  मत  कीजिए  ।
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 झोमती  सुभाधिनो  अली  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  भन्त्री  जी  को

 बताता  चाहूंगी  कि  जितना  भी  पैसा  वे  मांगें  हम  देने  को  तैयार  लेकिन  जो  विक्टीमाइज  एम्प्लॉइज
 उनको  बहाल  करने  का  फैसला  वे  जो  एक  साल  दो  साल  से  भौर  तीन  साल  से  विक्टीमाइज
 उनको  वे  तुरन्त  बहाल  जितना  भी  पैसा  वे  मांगने  के  लिए  यहां  हम  देने  के  लिए  तैयार

 उपाध्यक्ष  1983  से  लोको  रनिग  स्टाफ  और  दूसरे  स्टाफ  विक्टोमाइज  सनकी  बहाल
 करने  की  अपील  मैं  माननीय  रेल  मन्त्री  से  करती  हूं  ।

 ]

 शी  कादस्थुर  एम०  आर०  जनादनन  :  उपाध्यक्ष

 तूतीकोरन  बड़ी  लाइन  को  मदुरई  से  बदलने  के  स्थान  पर  मदुरई  से  तृतीकोरन  तक  इसका  विस्तार  किया

 जाना  चाहिए  तथा  उक्त  बड़ी  लाइन  के  लिए  और  अधिक  धनराशि  आबंटित  की  जानी  चाहिए  ।  इसके
 अलावामेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  थेचेनल्लूर  उपरिपुल  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।

 श्री  राम  लाल  राही  उपाध्यक्ष  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  एक  मीटर  गेज  लाइन
 पिछले  बर्ष  के  बजट  में  शामिल  थी  ।  उसको  मीटर  गेज से  ब्रांड  गेज  में  बदला  जाना  वह  पिछले  बजट
 में  लेकिन  1990-91  के  बजट  में  वह  शामिल  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  जानसा  चाहता  हूं  कि  मन्त्री

 इस  बात  को  बताएं  कि  आद्विर  उसको  शामिल  क्यों  नहीं  किया  मैं  मनन््त्री  जी  से  अनुरोध  करने

 चाहता  हूं  कि  उसको  इस  वर्ष  के  बजट  में  शामिल  करना  जरूरी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  क्या  आप  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  प्रत्युत्तर  दे

 रहे

 ओर  रास  लाल  राही  :  यदि  यह  लाइन  मीटर  गेज  से  श्राडगेज  में  बदल  दी  जाए  तो  पूरब  से
 पश्चिम  को  जोड़ने  का  रास्ता  सीधा  हो  जाएगा  ।

 रेल  संत्री  आज  :  मैं  प्रत्येक  मण्डलीय  रेलवे  के  साथ  अंनौपचारिक  रूप
 से  परामशंदात्री  समिति  की  बैठक  आयोजित  करता  रहता  हूं  ।  विभिम्न  मुद्दे  जो  भाभनीय  संदस्थों  ने  यहां
 अब  उठाए  हैं  उन्हें  इन  परामशंदात्री  समितियों  में  लिया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह्ाां  कोई  भी  नया

 मुद्दा  नहीं  उठाया  गया  जो  भी  मुद्दा  यहां  उठाया  गया  है  उसका  उत्तर  दिया  गया  है  |  यदि
 कोई  नया  मुद्दा  है जिसका  उत्तर  नहीं  दिया  गया  तो  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बाद  में  उत्तर  दूंगा  ।

 शी  निर्मल  कान्ति  अट्थशों  :  उन  काममारों  को  पुनः  बहाल  करने  के  बारे  में  क्यों  किया
 आा  रहा  जिन्हें  उत्पीड़ित  करके  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  था  ?
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 क्री  जाज  फर्नांडोज  :  में  ही  वचन  दे  चुका  हूं  ।  यह  बायदा  पूरा  किया  )

 कली  राम  लाल  राहो  :  पिछले  बजट  में  इसका  प्रोवीजन  था  अब  क्यों  नहीं  रखा  गया

 भी  जा  फर्माडोज  :  जहां  तक  करूर-नामगकल-सलेमे  क्षेत्र  की  बात  हमने  इसे  शुरू  कर  दि
 है  और  सर्वेक्षण  का  आदेश  दिया  गया  जंसे  ही  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  मिल  मैं  पुनः  आपसे
 मुखातिब  होऊंगा  ।

 !

 ह  उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  के  सभी  सदस्यों  की  ओर  से  मैं  रेल  मन्त्री  को  पत्र  प्राप्त  उनकी
 ठीक  ढंग  से  जांच  करने  तथा  जहां  तक  सम्भद  हो  सहायता  करने  का  अनुरोध  करूंगा  ।

 ह

 शो  बनथारी  लाल  पुरोहित  :  वह  कहते  हैं  मेरे  पास  धन  नहीं  मैं  यह  नहीं  कर  सकता  हैं  ।  यह
 उनका  उत्तर

 हरी  जाल  फर्नांडोज  :  मैंने  अपनी  तरफ  से  पूरी  कोशिश  को

 हषाध्यक्ष  लहोदय  :  यह  कार्यवाही  बृत्तास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 अब  प्रशन  यह  है  :

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  2  में  मांग  संख्या  16  के  सामने  दिखाए  गए  मांग  शीर्षों  के  सम्बन्ध
 में  31  1991  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  भुगतान  के  दोरान  होते  बाले  खबों  को  अदा
 करने  के  कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखायी  गयी  राशियों  से अनधिक  सम्बन्धित  राशियां
 भारत  की  संचित  निधि  में  से  भारत  के  राष्ट्रपति  को  दी  जायें  ।”  हु

 प्रस्ताने  स्वीकृत  हुंजा  ।

 4.17  ध्र०  १०

 बविनियोग  संस्यांक  3  विधेवक*

 उपाध्यक्ष  मेहोदव  :  अब  भन्त्री  महोदय  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  ले  सकते

 रेल  मस्त्री  जा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेल  के  प्रयोजनाथ  वित्तीय  वर्ष

 1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संजित  निधि  में  स ेकतिषय  और  राशियों  का  संदाय  और

 विनियोग  प्राधिकुंत  करेने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  अमुमति  दी
 जज  ~—

 *दिनांक  5-9-1990  के  भारत  के  राजपश्र  भाग  2,  खंड  2  में  प्रकाशित  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 रेल  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संबित

 निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 हरी  जा  फर्नांडोज  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित**  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  अब  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पर  विचार  किया

 करी  जाज  फर्नांडीज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :**

 रेल  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1990-91  की  सेबाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधि  में  स ेकतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  बाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 रेल  के  प्रयोजनाथ्थ  वित्तीय  व  1990-91  |  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित
 निधि  में  से  कतिपय  और  राशियों  का  संदाय  और  विनियोग  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर
 विचार  किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकुत  हुआ  ।

 खण्ड  2  और  3  तथा  अनुसचो  विधेयक  सें  जोड़  दिए  गए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  थिघेयक  का  पूरा  मास  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 +*राष्ट्रपति  की  सिफारिश  से  पुर:स्थापित/प्रस्तुत  ।



 14  1912  )  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं

 उपाध्यक्ष  महोदुय  :  मन्त्रो  महोदय  प्रस्ताव  कर  सकते  हैं  कि  विधेयक  पारित  किया

 भी  जात  फर्माडीज  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेषक  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 4.20  भ०  १०

 नियम  193  के  अधीन  चर्जाएं

 मण्डल  आयोग  को  रिपोर्ट  पर  निर्णय

 और

 सामाजिक  और  शंशणिक  रूप  से  पिछड़े  बर्यों  क ेलिए  भारक्षण  के  अतिरिक्त

 घृथाओं  के  लिए  रोजगार  बढ़ाने  के उपाय--शआारी

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  सभा  अब  नियम  193  के  अधीन  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  पर  लिए  गए
 निर्णयों  के  बारे  में  7  1990  को  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  सभा  में  दिए  गए  बकतब्य  के  सम्बन्ध  में  श्री

 हरीश  रावत  द्वारा  4  1990  को  उठाई  चर्चा  को  आगे  जारी  अब  श्री  राम  नाईक

 बोलेंगे  ।

 झी  राम  नाईक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जी  ने  मंडल  आयोग  के

 सम्बन्ध  में  ओ  वक्तब्य  7  अगस्त  को  इस  सदन  में  दिया  उसके  बाद  देश  के  कई  भागों  में  अन-आन्दोलन

 शुरू  युवकों  के  और  विद्यार्थियों  के आन्दोलन  शुरू  उसके  बाद  27  अगस्त  को  मानमीय  प्रधान

 मंत्री  जी  ने  दूसरा  वक्तब्य  इन  दोनों  बक्तव्यों  के  बारे  में  मेरी  भारतीय  जनता  पार्टी  की  जो

 राय  है  बह  आपके  सामने  और  सदन  के  सामने  मैं  रखना  चाहता  हूं  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  रूल  193  के  अन्तगंत  हम  इस  विषय  पर  चर्चा  कर  रहे  जब

 बिजनेस  एडबाइजरी  कमेटी  का  प्रस्ताव  यहां  आया  तब  मैंने  यह  कहा  था  कि  193  के  अम्दर  केवल  चर्चा

 ही  होगी  उस  पर  कोई  निर्णय  नहीं  होगा  इसलिए  नियम  184  के  अन्त्गंत  यदि  कोई  प्रस्ताव  होता  और

 उसको  लेकर  यहां  बहस  होती  तो  सदन  का  एक  निर्णय  सबके  सामने  आ  जाता  |  यदि  ऐसा  होता  तो

 श्रण्छा  होता  ।  मुझे  रेखा  लगता  है  कि  आज  इस  इश्  पर  केवल  बात  ही

 आरक्षण  के  एक  सवाल  पर  मैं  प्रधानमल्त्री  जी  और  राष्ट्रीय  मोचें  की  सरकार  का  अभिनस्वम
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 करना  चाहता  हूं  ।  नव-बौद्धों  को  जो  सुविधाएं  और  सहूलियतें  नहीं  मिलती  थीं  वे  सब  सुविधाएं  देने  का

 फैसला  नई  सरकार  ने  किया  ।  जब  नई  सरकार  ने  ये  फैसला  किया  तो  सदन  में  अलग-अलग  पार्टियों  से

 और  अलग-अलग  विचार  रखने  वाले  सभी  लोगों  से  इस  पर  फैँसला  करने  से  पहले  बातचीत  की  गई  ।

 कई  सालों  तक  उनके  साथ  जो  उपेक्षा  हुई  उस  पर  एक  फेसला  किया  गया  जोकि  एक  अभिनन्दनीय

 कदम  मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  एक  आम  सहमति  प्रकट  हुई  थी  ।  मेरे  जँसा  व्यक्ति  जोकि  महाराष्ट्र
 से  चुनकर  आया  है  उसने  भी  यह  महसूस  किया  कि  एक  अच्छा  निर्णय  इस  सम्बन्ध  में  हुआ  ।

 मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  भारतीय  जनता  पार्टी  का  रुख  क्या  दृष्टिकोण  कया  है  उसके  बारे
 में  मैं  कुछ  बताना  पहले  शुरू  में  यह  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हुं  कि  हजारों  सालों  से  जो

 पिछड़ी  जाति  के  लोग  माने  जाते  थे  उनके  ऊपर  सामाजिक  और  आधिक  अन्याय  होता  रहा  ।  उनको
 समाज  में  कोई  उचित  स्थान  नहीं  मिलता  इस  कारण  इसमें  परिवतंन  की  आवश्यकता  थी  ।

 छुआछूत  को  दूर  करने  के  अलावा  उन  गरीबों  का  सामाजिक  ओर  आधिक  स्तर  भी  उठाने  की  बहुत
 आवश्यकता  थी  ।  इस  भूमिका  में  मण्डल  आयोग  का  जो  रपट  है  उसको  हमें  देखना  ऐसा
 भारतीय  जनता  पार्टी  मानती  ये  काम  हमको  सबको  साथ  में  लेकर  करना  होगा  ।

 जो  दबे  हुए  लोग  हैं  उनको  ऊपर  उठाने  की  आवश्यकता  इसमें  कोई  राजेनीति  नहीं  आनी

 चाहिए  |  दलगत  भावना  से  ऊपर  उठकर  इस  काम  को  करना  चाहिए  ।  इसी  दृष्टिकोण  से  हमें  मण्डल
 आयोग  को  देखना  अगर  हम  राजनीति  या  पार्टीबाजी  को  बीच  में  लायेंगे  तो  पिछड़े  हुए  समाज
 को  ऊपर  नहीं  उठा  पायेंगे  ।  इनको  ऊपर  उठाने  के  लिए  हमें  कौन-सा  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए--हमें
 संघर्ष  का  दृष्टिकोण  अपनाना  है  या  समन्वय  का  दृष्टिकोण  अपनाना  है  यह  देखना  मेरा  राय  यह
 है  कि  अगर  हम  पिछड़े  हुए  समाज  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  और  उन्हें  समाज  के  साथ  जोड़ने  के  लिए
 समन्वय  का  दृष्टिकोण  अपनाएंगे  तो  हम  उस  समाज  को  आगे  ले  जा  सकते  हैं  ।  और  इस  भूमिका  में
 मण्डल  कमीशन  की  जो  एक  समस्या  खड़ी  हुई  उसकी  ओर  देखना  चाहिए  ।

 कल  कांग्रेस  की  ओर  से  हरीण  रावत  जी  का  जोरदार  भाषण  हुआ  और  उन्होंने  यह  कहा  कि
 मण्डल  आयोग के  बारे  में  उनकी  पार्टी  ने  भी  अपने  मैनीफेस्टो  में  कुछ  कहा  कल  जब  मैं  उनका  भाषण

 सुन  रहा  था  तब  मुझे  थोड़ा  लगता  था  कि  मैंने  भी  कांग्रेस  पार्टी  का  मेनीफेस्टो  पढ़ा  है  तो  कि

 हमें  कुछ  याद  नहीं  आ  रहा  था  कि  कांग्रेस  ने  मैनीफेस्टो  में  सचमुच  में  आरक्षण  के  बारे  में  और  मण्डल
 कमीशन  के  बारे  में  कुछ  कहा  हैया  ऐसा  मेरे  मन  में  सन्देह  था  |  मैं  आज  देखकर  आया  और
 आपके  मैनीफेस्टो  की  वही  असली  कापी  होगी  तो  मैं  यह  बताना  चाहंता  हूं  कि  उससे  मण्डल  आयोग  का

 कहीं  भी  जिक्र  कांग्रेस  पार्टी  ने  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  नहीं  किया  यह  बात  साफ  है  ।  इस  प्रकार
 की  गलत  बात  दृप  सदन  में  रखना  मैं  समझता  हूं  कि  उचित  नहीं  था'*'*

 प्रधानमन्धी  विश्व  नाथ  प्रताप  :  मैं  एक  सूचना  दे  आपने  तो  मैंनीफेस्टो  पढ़ा  तब
 पता  चला  और  कांग्रेत  के  अध्यक्ष  राजीव  गांधी  ने  स्वयं  अपने  मुंह  से  मुझे  बताया  कि  मण्डल
 आयोग  मेरे  मैनीफेस्टो  में  नहीं  है  ।

 थी  राम  माईक  :  माननीय  उपाध्यक्ष  इससे  तों-येह  म्राफ.होता  है  कि  काँग्रेस  के  जो
 अध्यक्ष  उन्होंने  तो  अपना  घोषणा  पंत्रे  पढ़ी  इससें  कम  से  कम  मोलभਂ  होता  है  इससिए

 राजीव  गांधी  जी  का  अभिनल््दन  करना  चाहता  हूं  **
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 ]

 श्री  निम्नल  कान्ति  चटर्जो  :  उतके  संविधान  में  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  जिसमें  इस
 बात  को  आवश्यकता  हो  कि  उन्हें  अपना  घोषणा  पत्र  पढ़ना

 4.27  म०  १०

 लम्बि  बुर  पोठासोन

 भ्रो  ए०  जे०  अकबर  :  कया  आपने  अपना  संविधान  अपना  घोषणा  पत्र  पढ़ा  है  ?
 क्या  आपने  भारतोय  जनता  पार्टी  का  घोषणा  पत्र  पढ़ा  है  ?

 सभापति  महोदय  :  हमने  इसके  बारे  में  अपने  कई  नेताओं  से  पहले  ही  चर्चा  की  हमें  मण्डल
 आयोग  की  रिपोर्ट  को  बहुत  गम्भीरता  से  लेना  यदि  हम  इस  मुद्दे  से  ध्यान  हटाएंगे  और  इसकी
 महत्ता  को  कम  करेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  हम  कोई  प्रभाव  नहीं  डाल  अतः  मैं  मानतीय  सदस्यों
 से  अनुरोध  करूंगा  कि  अध्यक्षपीठ  से  सहयोग  श्री  राम  कृपया  जारी  रखें  ।

 थी  मुरलो  देवरा  :  हमारे  घोषणा  पत्र  के  बारे  में  चिन्ता  मत  कीजिए  ।

 ]
 रो  राम  माईक  :  सवाल  यह  पैदा  होता  है  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  10  साल  के  लिए  मण्डल

 आयोग  पर  कोई  निर्णय  क्यों  नहीं  किया  भौर  इसके  लिए  आप  देश  के  प्रति  जवाबदेह  आपको  यह
 कहना  चाहिए  कि  यह  मण्डल  आयोग  के  बारे  में  आपने  निर्णय  क्यों  नहीं  किया  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि

 यह  महत्व  की  बात  है  कि  आपका  मौन  यह  बता  देता  है  कि  आप  मण्डल  आयोग  का  समर्थन  नहीं  करना

 चाहते  थे  ।  गए  10  साल  में  कुछ  किया  नहीं  आपका  मौन  ही  बोलता  है  कि  आप  मण्डल  आयोग  का
 शमथ्थंन  नहीं  करना  चाहते  उस  प्रकार  से  कोई  काम  नहीं  करना  चाहते

 *'

 मैं  मेरी  बात  तो  करूंगा  |  हमारे  मुम्बई  के  माननीय  सदस्य  मुरली  देवड़ा  जी  कह  रहे  थे  कि  मैं
 मेरी  बात  कर  दूं  ।  मैं  मेरी  पार्टी  की  बात  भी  करना  चाहता  हम  सोगों  ने  भी  मैनीफेस्टो
 बनाया  था  और  विचार  करके  बताया  था  ।  इसोलिए  मैं  सदन  के  सामने  पार्टी  के  मैनीफेस्टो  में  क्या  भूमिका

 पहले  उस  मैनोफेस्टो  का  पैराग्राफ  पढ़कर  सुनाना  चाहता  रिजर्वेशन  पालिसी  के  बारे  में  :

 ]

 मैं  अपनी  आरक्षण  नीति  को  उद्धृत  करता  हूं  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 जनता  पार्टी  के  बिचार  से  आरक्षण  के  प्रश्त  को  खुले  दिमाग  से  बिसा  किसी

 पूर्वाप्रह  के  लेना  चाहिए  !”

 इसके  लिए  भारतीय  जमता  पार्टी  शिफारिश  करती  है  :

 Ham)  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  पहले  की  तरह  जारी

 रहना
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 अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  भी  मुख्यतः  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  क ेआधार  पर  आरक्षण  दिया
 जाना  चाहिए  जिसमें  इन  वर्गों  में  सबसे  गरीब  लोगों  को  श्राथमिकता  दी  जानी
 और

 पिछड़ेपन  में  गरीबी  का  एक  महत्वपूर्ण  योगदान  है  अतः  अन्य  जातियों  के  लोगों  ढो  भी
 आधिक  आधार  पर  आरक्षण  दिया  जाना  चाहिएਂ

 और  हमारी  भूमिका  साफ  स्पष्ट  जो  शब्दों  में  लिखी  हुई  है
 '*

 क्री  पीयूष  तीरकी  :  इसी  बात  पर  क्रिश्चियन  लोगों  को  धर्म  परिवर्तन  के  आश्यर
 पर  नहीं  दिया  मुसलमान  लोगों  को  नहीं  दिया  गया  तो  इसमें  नहीं  है  नियम  ?

 आपने  जब  धर्म  परिवर्तन  करके  बुद्धिस्ट  लोगों  को  रिजर्वेशन  दिया  है  तो  इन  लोगों  को  भी  देना

 चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  उन्हें  बोलने  का  अवसर
 मिलेगा  ।  जिसने  भी  नाम  दिया  उन्हें  बुलाया  विशेषकर  इस  विषय  प*  इस  बारे  में  कोई
 पाबन्दी  यह  एक  बहुत  संवेदनशील  तथा  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  राष्ट्र  को  हमारे  स ेअधिक
 आशा  इसलिए  हम  इस  पर  विस्तार  से  चर्चा  अतः  जब  एक  सदस्य  बोल  रहा  है  तोਂ  कृपया
 उसकी  बात  में  ब्यवधान  मत  डालिए  ।

 '

 सभापति  महीदय  :  मैं  आपको  बोलने  का  अवसर  उस  समय  अब  नहीं  ।  मैं  आपको  बाद  में

 बुलाऊंगा  ।

 )

 हो  पोषुष  तीरकी  :  क्या  आप  सोचते  हैं  कि  इसाई  भारतीय  नहीं  हैं  ।

 सभापति  महोदय
 :  भारत  में  रहने  वाला  प्रत्येक  व्यक्ति  भारतीय  है  ।  चाहे  वह  हिन्दू

 मान  हो  या  इसाई  हो  कोई  अन्तर  नहीं  सभी  भारतीय  इस  बारे  में  कोई  विवाद  नहीं  है  ।  मैं
 सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  सदस्य  महोदय  को  उत्तेजित  न

 )

 सभापति  महोदय  :  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  दूसरों  को  न  भड़काएं  ।  यदि

 आप  भड़काएंगे  तो  निश्चित  रूप  ले  मुहे  से  हैट  जाएंगे  और  आप  विषय  पर  नहीं  बोल  पाएंगे  ।  इसलिए  मैं

 आपसे  निबेदल  करता  हूं  कि  अपने  पर  संयम  बरतें  ।  जब  कोई  सदस्य  बोल  रहा  हो  तो  उप्तकी

 बात  में  बाधा  मत  डालें  ।

 कि

 -  |  ििक

 क्षी  राम  नाईक  :  माननीय  सभापति  जातियों  की  रचना  हिन्दू  धर्म
 क ेलिए  क्षमिषाप
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 इसलिए  जो  धर्म  में  सोचा  नहीं  इस  प्रकार  की  कुरीतियां  बन  गई  और  ये  कुरोतियां  हिन्दू
 श्षजाज  में  थों  तथा  इसलिए  यह  जो  सुविधा  देनी  है  ओर  छजाछृत  की  बात  है  तो  क्रिश्बियन  में  नहीं

 छुआछत  की  बातਂ
 '  इस  प्रकार  की  रचना  छुभाछूत  की  और  छोटी  जाति  मानने  की  कल्पना

 हिन्दू  धर्म  में  इसलिए  यह  सुविधा  हिन्दू  धरम  की  कुरीतियों  को  समाप्त  करने  की  दृष्टि  से  और  उसके

 कारण  जो  कई  हजार  सालों  से  लोग  नीचे  दबाए  गए  उनको  ऊपर  लाने  की  बात  इसलिए  ऐसे  लोगों

 को  ऊपर  लाते  की  दृष्टि  से  यह  शैड्यूल्ड  कास्थस  भोर  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  आरक्षण  यह  तो  कायम

 रखना  ही  है  और  इसके  साथ-हो-साथ  मण्डल  जायोग  में  जो  जातियों  की  बात  जातियों  की  संख्या  कम

 करना  है  या  ज्यादा  करना  वह  हो  सकता  है  ।  लेकिन  इसमें  जो  बात  है  और  इस  प्रकार  के  जो  लोग

 उनको  सामान्यतः  एक  प्रकार  का  आरक्षण  देना  चाहिए  ।  ब्राडली  मैं  क्यों  कह  रहा  क्यों

 कि  ब्राइली  के  साथ  ही  साथ  उसमें  यह  बात  भी  जोड़ी  गई  कि  आधथिक  मिदेश  होना  मैं  आपको

 एक  उदाहरण  देकर  बताना  चाहता  हमारे  महाराष्ट्र  में  सौनार  एक  जाति  हो  सकता  है  बाकी

 जगहों  पर  सोनी  जाति  हो  या  हमारे  जो  मुम्बई  शहर  के  जो  तो  उन  गोल्ड-स्मिथ  की

 आमदनी  भाखों  रुपयों  को  होगी  और  देहात  में  जो  गोल्ड-स्मिथ  होगा  उसकी  आमदनी  चार-पांच  सो

 रुपए  होगी  ।  इस  लिए  केवल  जाति  के  आधार  पर  आरक्षण  करने  की  कोशिश  उसमें  आथिक  आयाम

 नहीं  तो  हमारे  जो  मुम्बई  के  जो  गोल्ड-स्मिथ  वे  सारी  की  सारी  ब्यवस्थाए  अपने  हाथ  में

 लेने  की  कोशिश  करेंगे  ।  इसलिए  आवश्यकता  हस  बात  को  है  कि  यह  लाभ  जो  आधिक  दृष्टि  से  भो

 कमजोर  ऐसे  वर्गों  को  देना  चाहिए  ।  इसलिए  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि ओ०  बी०  सी०  का  भी  इस

 प्रकार  कोई  आयाम  लगाना

 मण्डल  कमीशन  में  जिनको  लिया  गया  उनको  छोड़कर  जो  समाज  बचता  उसमें  भी  कुछ
 लोग  ऐसे  हैं  जो  आर्थिक  दृष्टि  से  बहुत  कमणजार  हैं  और  ऐसे  कमजोर  लोगों  को  यह  नहीं  लगना  चाहिए
 कि  हम  कमजोर  है  और  ऐसे  कमजोर  लोगों  को  अगर  आगे  बढ़ाना  है  तो  आरक्षक  करना  इस
 प्रकार  की  बात  भारतोय  जनता  पार्टी  ने  अपने  मेनीफंस्टों  में  रखी  और  इसलिए  इन  बातों  को  सामने

 रखते  हुए  हमने  कहा  कि  मण्डल  आयोग  के  तहत  इन  बातों  पर  भी  विचार  किया  जाना

 सभापति  एक  कारण  जिसकी  वजह  से  काफौ  गड़बड़ी  हुई  जिसकी  तरह  से  आपस
 पारियों  एक  घर  में  इस  प्रकार  की  जो  बातें  पंदा  हुई  उनका  मुख्य  कारण  मुझे  ऐसा  लगता  है

 कि  यही  आज  जब  से  सरकार  बनी  तब  से  प्रधानमन्त्री  माननीय  श्री  वी०  पी०  सिंह  जी  की
 नीति  रही  कि  जो  महत्वपूर्ण  सवाल  ऐसे  महत्वपूर्ण  सवालों  के  बारे  में  आपस  में  बातब्रीत  करनी  चाहिए
 जौर  बातचीत  करके  एक  सहमति  के  आधार  पर  ऐसे  महत्वपूर्ण  कदम  लेने  चाहिए  ।  यह  एक  बहुत  अच्छा

 ब्यवहार  प्रधानमंत्री  जी  का  है  भौर  केवल  समर्थन  देने  बाली  पार्टियों  के  साथ  ही  भारतीय  जनता  पार्टी

 श्र  कृस्युनिस्ट  पार्टी  के  साथ  हो  बल्कि  कांग्रेस  क ेसाथ  भी  बातचीत  होती  रही  इसलिए  बह
 जो  श्रहश्नति  का  रास्ता  बता  जिसके  कारण  कई  महत्वपूर्ण  शोर  अच्छे  निर्णय  हो  उस  रास्ते  को

 ब्रह्नावमस्थी  जो  ने  क्यों  यह  भी  महत्व  का  जिचय  है  ।  इसके  आरे  में  श्रधानमंत्री  जी  को  सभागृह  में

 शताबा  चाहिए  कि  आपने  ऐसा  क्यों  किया  ।  उसके  कारण  आज  जो  कोई  सुशाव  देना  चाहते  जो  कोई

 नई  व्यवस्था  का  निर्माण  करना  चाहते  उसमें  हमको  लग  रहा  है

 )

 उपचार  रोग  से  बदतर  बन  गया
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 यानी  आयोग  के  सुझाव  हैं  वे  कार्यान्वित  करने  लेकिन  करते  समय  आपने  नया  ऐसा

 मामला  खड़ा  कर  दिया  है  जिसके  कारण  सब  जगह  पर  लोगों  के  मन  में  दीवार  खड़ी  हो  गई  है  ।

 ]

 हमने  एक  सुनहरी  अवसर  खो  दिया  जल्दबाजी  में  कार्य  करके  हमने  एक  सुनहरी  अवसर
 गंवा  दिया  है  जिसकी  देश  पिछले  एक  महीने  से  बहुत  भारी  कीमत  चुका  रहा  है  ।

 गये  एक  महीने  में  क्या  कई  जगहों  पर  गड़बड़ी  पैदा  हुई  ।  यदि  लोगों  को  पहले  विश्वास  में
 लिया  जाता  तो  शायद  यह  बात  नहीं  होती  ।  मुझे  गोरव  है  कि  महाराष्ट्र  में  कम  से  कम  आज  तक  इसके
 बारे  में  कोई  आंदोलन  नहीं  हुआ  ।  इसका  मुख्य  कारण  यह  है  कि  महाराष्ट्र  को  राजनीतिक  पार्टियां  इस
 सवाल के  बारे  में  पहले  से  कई  दफा  चर्चा  कर  चुकी  थीं  और  इसलिए  एक  सहमति  बन  गई  थी  ।

 बिस  मंत्रों  मधु  :  ऐसा  मत  नहीं  तो  वहां  भी  शुरू  हो  जाएगा  ।

 प्रो०  राम  गणेश  कापसे  सहमति  बनाना  क्यों  जरूरी  इसलिए  यह  बात  कही  जा

 रही

 करो  राम  नाईक  :  अगर  सहमति  बन  जाती  तो  ऐसी  बातें  नहीं  इसलिए  प्रधानमन्त्री  जी
 को  यह  बताना  चाहिए  |  इसके  लिए  हमको  भी  बहुत  दुख  जिनका  हम  साथ  दे  रहे  आपने  अपने
 मित्रों  को  बाजू  कंसे  कर  हम  समर्थन  करना  चाहते  हैं  ओर  आाज  भी  समर्थन  करने  बाले

 )

 आप  लोगों  को  मालूम  होगा  कि  अमरीका  में  एक  बहुत  अच्छे  लेखक  हुए  हैं  डेल  उसने
 एक  किताब  लिखो  है  टू  वन  फ्र  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  मामले  में

 लज  ऐसा  काम  किया  है  यह  भच्छा  नहीं  हुआ  ऐसा  मुझे  लगता  है  ।  इसलिए  इन  सारी
 बातों  को  देखते  हुए  फिर  से  इस  बिषय  पर  सहमति  के  रास्ते  पर  आना  चाहिए  ।  मेरा  प्रधानमन्त्री  जी  से

 निवेदन  है  कि  जब  सहमति  के  रास्ते  पर  क्षाते  हैं  तो  क्या  होता  भारतीਂ  बिल  पहले  मन्जुर
 नहीं  होने  वाला  बातचीत  हो  गई  ओर  बातचीत  होने  के  बाद  कम  से  कम  इस  सदन  में  एक  राय  पर

 हम  लोग  आ  लगभग  400  अमेंडमेंट्स  उसमें  लेकिन  आम  सहमति  हो

 बहू  विधेयक  सवंसम्मति  से  इस  सभागृह  में  पास  हुआ  ।  यह  बात  अलग  जंसाकि  मुरली  देवरा

 जी  ते  कहा  कि  राज्य  सभा  में  क्या  उसकी  चर्चा  करने  को  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 देश  चर्चा  करेगा  ओर  देश  यह  चर्चा  करेगा  कि  कांग्रेस  ऐसी  पार्टी  है  कि लोक  सभा  में  मानती  है  और

 राज्य  सभा  में  विरोध  करती  है  ।  ''
 यह  बड़े  महत्व  का  है  ओर  सहमति  के  माधार  पर  हो

 सकता  है  ।

 आपने  बताया  है  27  अगस्त  को  कि  पांच  से  दस  परतेंट  इकोनोमिक  कृंसोडरेशन  के  आधार  पर

 कुछ  आरक्षण  देने  वाले  हैं  |  मुझे  लगता  है  कि  स्पष्ट  होने  की  बहुत  आवश्यकता  है  ।  पांच  से  दस  परखेंट
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 की  आपने  घोषणा  की  जो  आन्दोलन  युवकों  ने  शुरू  किया  है  उसके  दबाव  में  आकर  आपने  किया
 उसके  दबाव  में  आप  पांच  या  दस  परसेंट  रखना  चाहते  उसका  का  रण  क्या  है  और  उसका  रीजनींग
 क्या  है  ।  यह  सभागृह  को  मालूम  होना  इस  आन्दोलन  का  ठीक  से  बर्ताब  हसमें  से  कई
 बातें  स्पष्ट  हो  सकती  हैं  |  पांच  से  दस  परसेंट  जो  इकोनोमिक  कंसीडरेशन  है  वह  एस०  सी०  एस०  टी०
 के  लोगों  को  मिलने  वाला  है  ।  जो  ओ०  बी०  सी०  हैं  उनको  मिलने  वाला  है  और  जो  तथाकथित  ऊंचा
 बर्ग  है  जिनको  मंडल  कमीशन  ने  सम्मिलित  नहीं  किया  है  जिसमें  एस०  सी०  एस०»  टी०  के  नाते
 कांस्टीच्युशन  के  आधार  पर  आरक्षण  पांच  से  दस  परसेंट  उनको  छोड़कर  देने  बाले  हैं  ।  इसके  स्पष्ट  होने
 की  आवश्यकता  ऐसी  बातों  के  बारे  में  कई  गड़बड़ियां  देश  में  पंदा  हो  रही  इस  पर  आपको
 बिचार  करना  बाहिए  ;

 मैंने  यह  कहा  कि  जाति  व्यवस्था  हिन्दू  धर्म  का  एक  लांछन  था  हटाने  समाप्त  करने  का
 प्रयास  हूम  लोग  मिलकर  कर  रहे  जो  विशेष  कुरीतियां  हैं  वे  हिन्दू  ध्ं  की  हैं  और  मुसलमान  या
 क्रिश्बियन  धर्म  में  इस  प्रकार  की  कोई  जातीय  व्यवस्था  नहीं  कोई  छूआछूत  की  बात  नहीं  सब
 समान  मानते  हैं  ।  ऐसा  जो  धर्म  है  जिसमें  उस  धमं  के  लोगों  को  आरक्षण  को  मांग  करना  उचित  है  या

 इस  बात  को  भी  तय  करने  की  आवश्यकता  है  ।“''  बाकी  पचास  परसेंट  के  लोग  जिम
 प्रकार  से  रहते  उसी  प्रकार  से  हिन्द्र  समाज  का  जो  तथाकथित  ऊंचा  वर्ग  भाग  है  क्रिश्चियन
 रहेंगे  और  जो  नहीं  मानते  हैं  तो  ऐसे  लोग  भी  रहेंगे  ।  प्रधानमम्त्री  जी  ने  बाहर  कहा  है  उससे  ऐसा
 अहसास  होने  लगा  है  ।  बाकी  जगह  पर  आध्थिक  आधार  नहीं  देना  चाहते  क्रिश्चियत  और  मुसलमान
 को  आप  जातीय  व्यवस्था  न  होते  हुए  भी  आरक्षण  देने  की  बात  कर  रहे  ऐसा  लोगों  के  मन  में  आा
 रहा  अगर  आप  करना  चाहोगे  तो  देश  में  एक  ओर  विधटन  का  बीज  बोओगे  ।  ऐसा  बीज  न  बोया
 जाए  ।  ऐसी  प्रार्थना  हमते  आपको  *'***

 प्रो०  मथु  दणष्डबले  :  मुसलमानों  में  बेकबर्ड  क्लास  का  जिक्र

 भी  रास  भाईक  :  मुझे  मालूम  मंडल  आयोग  ने  जिनको  इंक्ल्युड  किया  है  उसके  बारे  में  कुछ
 नहीं  कह  रहा  हूं  और  उसके  बारे  में  कोई  आपत्ति  नहीं  समाज  में  लगने  लगा  है  कि  देश  में  कितना
 आरक्षण  होने  वाला  पचास  परसेंट  से  ज्यादा  आरक्षण  दिया  जा  सकता  है  तो  बह  देना  चाहिए  या
 नहीं  ।  इस  बारे  में  बहस  होनी  चाहिए  भर  भूमिका  ऐसी  बातों  को  लेकर  बनाएंगे  तो  आप  80  परसलेंट
 और  90  परसेंट  आरक्षण  पर  जाएंगे  ।  तो  फिर  देश  में  और  एक  असन््तोष  खड़ा  होगा  जो  देश  के  लिए
 नुकसान  देने  वाला  होगा  ।  इसलिए  मेरी  प्रधानमस्त्री  जी  से  प्राथंना  है  कि  आपको  धर्म  के  आधार  पर

 मुसलमान  और  इन  लोगों  को  आरक्षण  नहीं  देना  चाहिए  ओर  जो  धर्म  नहीं  मानते
 हैं  उनको  भी  नहीं  मिलना

 भरी  पीयथ  तोरको  :  हिन्दू  धर्म  में  सुधार  अगर  खराबी

 भरो  राम  नाईक  :  यह  देश  हमको  जोड़ना  है  ओर  जोड़ते  समय  ऐसा  दिखाई  देता  प्रधानमस्त्री
 जी  के  बकतव्यों  से  भी  क्लकता  है  ओर  उनके  कुछ  मुख्यमन्त्रियों  की  बातों  से  भी  यह  चीज  सामने  भाई
 जेसे  उड़ीसा  के  मुख्यमन्त्री  श्री  पटनायक  साहब  ने  बताया  कि  इसको  अमल  में  नहीं  प्रधान  मन्त्री
 जी  अभी-अभी  अहमदाबाद  गए  थे  और  उन्होंने  बहां  कहा  कि  राज्यों  को  सागर  करना  या  न  करना  यह
 राज्यों  पर  ही  निर्भर  हम  एक  देश  में  रहते  आरक्षण  जेसे  विषय  के  बारे  में  नीति  बसा  रहे  हैं  तब
 सारे  देश  में  एक  नीति  होनी  चाहिए  ।  केन्द्रीय  स्तर  पर  एक  नीति  और  राज्य  स्तर  पर  दूसरी  नीति  यह
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 लोगों  को  जोड़ने  का  काम  नहीं  होगा  ।  आम  लोगों  को  जोड़ने  की  आवश्यकता  है  इसलिए  सारै  दैश  के

 लिए  एक  नीति  बनाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  ऐसी  एक  नीति  जाम  सहमति  के  आधार  पर  इस
 विषय  पर  बन  सकती  सारा  समाज  इसके  लिए  उत्लुक  भुझे  ऐसा  लगता  है  कि  विधार-वितिभय
 ज्यादा  बढ़ाने  की  आवश्यकता  है  ।

 अब  स्थिति  ऐसी  बन  गई  है  जैसे  अभिमन्यु  की  स्थिति  हुई  थी  जब  वह  चक्#यूह  में  गया  ओर

 बाहर  कैसे  इस  झमेले  में  फंस  गया  ।  हम  ऐसा  मानते  हैं  कि  प्रधानयन्त्री  ज़ी  भी  उम्र  स्थिति  में

 पहुंच  गए  लेकिन  हम  आपको  आश्वस्त  करना  चाहते  हैं  कि  सारा  साटा  देश  आपके  साथ

 रह  सकता  है  यदि  आपने  सहमति  के  आधार  पर  कोई  फंसला  किया  तो  कितना  प्री  कड़वा  फंसना  क्यों
 न  हो  सारा  देश  उसे  सहन  कर  सकता  है  ।  इसलिए  सहमति  की  आवश्यकता  है  ।

 दो  दिन  पहले  आपने  ऐसी  सहमति  बनाने  के  लिए  सभी  राजनीतिक  दलों  के  नेताओं  की  पक
 मीटिंग  बुलाई  ।  एक  मीटिंग  से  कोई  फंसला  नहीं  हो  सहमति  नहीं  हुई  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 हूं  कि  अगर  पहली  मीटिग  में  फंसला  नहीं  हो  तो  आप  चौथी  या  दब्न  बार  भीढ़िंग

 यह  रास्ता  छीड़ना  नहीं  चाहिए  और  देश  में  इस  विषय  पर  सहमति  बनाना  सबका  कत्तंब्य  हो
 जाता

 इसके  साथ  ही  साथ  एक  बात  और  है  कि  लहमति  राजनीतिक  दलों  की  होगी  यह  तो  आवश्यक
 लेकिन  जो  युवा  पीढ़ी  है  जोकि  भाम्वोलन  कर  रहे  हैं  उनके  साथ  भी  आपकी  बात  करनी  चाहिए  ।

 हमें  मालूम  पड़ा  था  कि  आप  बात  करने  के  लिए  तैयार  लैकित  दुर्धाग्प  से  अभी  तक  उनसे  वार्ता  नहीं
 हो  सकी  ।  इसलिए  जेंसे  राजनीतिक  दलों  की  सहमति  आवश्यक  है  इसी  तरह  से  युवा  पीढ़ी  और
 आन्दोलन  करने  वालों  के  साथ  भी  वार्ता  करना  जरूरी  है  ।  सारे  देश  कै  जो  युवा  संगठन  उन  संगठनों
 को  आप  अपनी  बात  समझाएं  ओर  यह  बात  समझ्षाने  के  बाद  जो  फंसला  होगा  बह  वेश्ल  के  ह्वित  में  होगा
 और  जहां  आप  जाएंगे  हम  आपके  साथ  हैं  ।

 इतना  कहकर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपने  जो  समय  दिया  सुझे  बोलने  के
 उसके  लिए  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 ]
 श्री  जनादंन  पुजारी  :  सभापति  चूंकि  आज  बाहर  का  वाताश रण  भावभाश्रों

 मे  बोझिल  इस  सभा  के  समक्ष  मुद्दों  का  तटस्थतापूर्वंक  विश्लेषण  करना  बहुत  मुश्किल  बल्कि
 कनभ्नी  तो  आपको  नागवार  बातों  का  भी  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 कल  मैंने  माननीय  सदस्य  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  के  भाषण  को  ध्यानप्ृंक  छुला  ।  उन्होंने
 इस  पक्ष  के  लोगों  से  अपील  की  थी  कि  इस  विषय  पर  कांग्रेस  दल  की  ओर  से  बहस  करने  हेतु  किसी

 पिछड़े  बर्ग  के  न्यक्ति  को  खड़ा  कर  दें  ।  यह  बात  मानते  हुए  कि  बहू  एक  धनाष्य  चिछड़े  वर्ग  से

 उन्होंने  उन  कढिनाइयों  का  उल्लेख  किया  जितका  उनको  सालना  करना  पड़ा  ।

 मेरा  जन्म  कर्नाटक  के  सबसे  कमजोर  बगं  में  हुआ  था  ओर  मेरे  प्रातानपला  सकते

 गरीब  परिवार  से  ये  ।  जब  मैं  स्कूल  में  गया  तो  केवल  पजामा  पहन  कर  ही  गया  मेरे  पास  कथीण

 मी  नहीं  थी  ।  मैने  अपनी  पढ़ाई  छात्रवृत्ति  से  द्वी  जारी  मैं  उत  ध्र॒भी  कठिनाइयों  का  उल्लेख  कर
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 रहा  हूं  शिनका  मैंने  सामना  किया  क्योंकि  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  कल  कह  रहे  थे  उन्होंने
 गरीबी  को  बेला  ग़्रोबी  देखी  है  ओर  कांग्रेस  दल  से  कोई  भी  ब्यक्ित  जिसने  गरोबी  देखी  है  वह
 बोले  ।  गद्दी  रारण  है  कि  में  बोल  रहा  हूं  ।  में  आपको  अपनी  पृष्ठकधूमि  बता  रहा  हूं  कि  मैं  जोबन  में
 कंसे  उभर  कर  भागा  हूं  ।  बहुठ  कठिनाइयां  छेल  कर  ओर  यहां  तक  कि  बिना  भोजन  के  मैंने  अपनी  पढ़ाई
 जारी  रक्षी  और  जब  मैं  सुम्बई  में  न्यू  लॉ  कालेज  में  विधि  का  अध्ययन  कर  रहा  था  |  तो  मैं  दो  दिन
 तक  भरूछा  रहा  छोर  मैंने  केवल  वो  केले  खाए  ।  यह  मेरी  दशा  जब  में  अधिवक्ता  बना  ओर  वकालत

 शुकू  की  तो  स्वर्ण  जाति  के  कुछ  लोगों  ने  सुझे  बताया  कि  वकालत  करमा  पिछड़े  बर्ग  के  लोगों  का  काम

 नहीं  और  मुझे  इसे  छोड़ना  पढ़ेमा  |  इसके  बावजूद  मैंने  ककालत  की  ओर  यह  धुंआधार  चली  ।  जब  मैंने
 राजनीति  में  प्रवेश  किया  तो  मेरे  चेम्बर  में  मेरे  नीचे  सात  कनिष्ठ  अधिवक्ता  थे  ।

 मेरी  प्रारम्भिक  शिक्षा  नगरपालिका  विद्यालय  में  हुई  न  कि  किसी  पब्लिक  स्कूल  में  ।  मैं  किसी
 भी  प्रकार  की  फीस  देने  की  स्थिति  में  नहीं  था  ।  यह  मेरी  पृष्ठभूमि  है  ।

 राजनीति  में  प्रबेश  के  1982  में  मुझे  उप-विछ  मस्त्री  बनाया  गया  ।  उस  समय  इस  बात  के

 लिए  लोगों  ने  इन्दिरा  जी  की  आलोचना  की  थी  कि  चूंकि  मैं  पिछड़े  वर्ग  से  मुझ्ते  विस  मन्त्रालय  में

 नहीं  लिया  जाना  चाहिए

 सभापति  महोदय  :  वह  अपनी  पृष्ठभूपि  के  बारे  में  बता  रहे  वह  कहना  चाहते  हैं  कि  चूंकि
 बह  एक  पिछड़े  वर्ग  से  सम्बन्धित  उन्हें  कया  कष्ट  झेलने  पड़े  यदि  आप  उन्हें  सुनने  को  तैयार  नहीं

 हैं  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  आप  जनता  की  बात  कंसे  सुनेंगे  ।  इसे  गम्भीरतापूवंक  लीजिए  ।  इसे  आप

 गम्भी  रतापूर्वक  लेंगे  केवल  तभी  इसका  कार्यान्वयन  होगा  ।  कृपया  हस  पर  गम्भीर  होइए  ।  आपको  इस
 पर  टिप्पणी  ही  नहीं  करते  रहना  चाहिए  और  इसे  तमाशा  ही  बनाते  नहीं  रहना  चाहिए  ।

 श्री  कालका  दास  :  परन्तु  वह  केवल  अपनी  ही  कहानी  सुना  रहे  हैं  ।

 थो  जनादंग  पुआरी  :  यह  एक  कहानी  लग  सकती  है  परन्तु  वह  जब  कल  बोले  तो  हमने  व्यवधान

 नहीं  वास्तव  में  जब  कोई  माननीय  सदस्य  बोलता  है  तो  मैं  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  करता  कृपया  कम
 से  कम  वही  शिष्ठाचार  विखाइए  ।

 जब  स्वर्गीय  इन्दिरा  जी  ने  मुझे  वित्त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  बनाया  तो  मेरे  जिले  में  ऊंचे  बर्गं

 के  लोगों  ने  यह  कह  कर  मेरी  आलोचना  की  थी  कि  यह  आदमी  मन्त्रीमण्डल  में  छः  महीने  से  अधिक

 नहीं  रहेगा  ।  गुझे  इस  प्रकार  की  आलोचना  का  सामना  करना  पड़ा  |  जब  राजीव  जी  आए  तो  उमरो

 मन्त्रालय  में  मेरी  पदोन््नेसि  कर  दी  गई  ओर  जब  से  माननीय  प्रधानमन्त्री  के  पास  वित्त  मन्त्रालय  का

 कार्य  भार  मैंने  उनके  साथ  कार्य  किया  ।  मैं  वित्त  मन्त्रालय  में  6  वर्ष  एक  महीने  तक  कार्य  करता

 रहा  ।  उसके  जब  मैं  वित्त  मन्त्रालय  में  कार्यरत  था  तो  मुझे  प्रदेश  कांग्रेस  कमेटी  का  अध्यक्ष  बनाया

 गया  ।  उसके  बाद  मुझे  कांग्रेस  पार्टी  में  कार्य  समिति  का  सदस्य  बनाया  गया  ।

 हैं  मानगीय  विशेषद्वोर  पर  श्री  यादव  और  श्री  पासवान  की  पिछड़े  बर्गों  के  प्रति

 बड़ता  दे  अवगठ  हम  आरक्षण  के  विरोध  में  नहीं  भारतोय  राष्ट्रीय  कांग्रेस
 ने  इस  बात  को

 बिलकुल  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  हम  आरक्षण  के  विरुद्ध  नहीं  हैं  |  परन्सु  हमें  इस  बात  का  विश्लेषण  करने

 दीजिए  कि  आप  क्या  चाहते  हैं  |

 सभापति  भहोदय  :  आप  कृपया  उनकी  बात  सुनिए  ।
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 श्री  जनादंन  पुजारी  :  राजनीति  में  प्रवेश  से  पहले  मैंने  वकालत  की  और  मैं  जीवन  में  उभरा
 और  मैं  मन्त्री  बन  यादव  पासवान  जी  या  शिवशंकर  जी  भी  आज  अपने  बच्चों  को  पढ़ाने
 की  स्थिति  में  मान  लीजिए  कोई  साक्षात्कार  है  और  5  उम्मीदवार  ये  पांचों  उम्मीदवार
 वे  हैं  जिनके  पास  खाने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  उनके  घर  शादी  करने  के  लिए  बहनें  साथी
 साक्षात्कार  में  पुजारी  का  यादव  जी  का  पासवान  जी  का  बेटा  और  शिव  शंकर  जी  का  बेटा

 है  ।  नियुक्ति  किसे  मिलेगी  ?  क्या  पुजारी  के  बेटे  को  मिलेगी  या  पासवान  या  शिव  शंकर
 के  बेटे  को  नियुक्ति  मिलेगी  ?  अथवा  नियुक्ति  उस  उम्मीदवार  को  मिलेगी  जो  सबसे  गरीब  जिसके
 पास  खाने  के  लिए  भोजन  नहीं  है  और  जिसके  पास  पहनने  के  लिए  पर्याप्त  कपड़े  नहीं  हैं  ?  मैं  खड़ा
 होकर  कहूँगा  कि  को  यह  लाभ  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  जनादंत  पुजारी  यह  लाभ  नहीं
 सबसे  गरीब  व्यक्ति  को  यह  मिलना  चाहिए  ।”  और  यही  बात  हमारे  नेता  राजीव  गांधी  कहते  हैं  ।

 पिछड़े  वर्गों  को  शिक्षा  की  जरूरत  आप  कितनी  ही  नौकरियां  इनसे  उन्हें  कोई
 मदद  नहीं  मिलेगी  |  श्री  हुब्मदेव  नारायण  यादव  ने  भी  एक  बात  कही  थी  और  मैं  इससे  पूर्णतया
 सहमत  हूं  और  वह  बात  यह  है  कि  जो  लोग  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  गरीब  परिबारों  के  लोगों  को  शिक्षा

 के  पर्याप्त  अवसर  नहीं  मिलते  हैं  ।  सरकार  का  दायित्व  क्या  है  ?  चाहे  वह  यह  सरकार  हो  या  वह
 सरकार  सरकार  को  गरीब  लोगों  को  शिक्षा  प्रदान  करनी  परन्तु  आज  गांवों  में  क्या  हो
 रहा  है  ?

 $  00  स०  प०

 यदि  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्गों  के  लोग  शिक्षा  प्राप्त  करना
 भी  चाहते  तो  इसके  लिए  स्कूलों  की  सुविधा  कहां  उपलब्ध  है  ?  इन  स्कूलों  के  लिए  कोई  भवन  नहीं

 अगर  हैं  तो  अध्यापक  नहीं  हैं  ।

 ]
 श्री  कमल  चोधरो  :  पहले  आपके  मुंह  में  आवाज  नहीं  आज  आपके  मुंह  में

 आवाज  यह  किया  है  कांग्रेस  ने पिछले  40  सालों  में  ।

 ]

 आप  गरीब  लोगों  का  शोषण  कर  रहे  है  ।  आप  उन्हें  सड़कों  पर  ले  आए  आज  यह  स्थिति

 श्री  हुरीश  राषत  :  उपाध्यक्ष  कल  हुक्मदेव  नारायण  यादव  ने  पब्लिक  मंच

 बाली  स्पीच  यहां  पर  दी  |  हमने  एक  शब्द  नहीं  कहा  |  हमने  आराम  ूर्ण  ढंग  से  उनको  सुना
 कि  आखिर  पिछड़ी  जातियों  के  रिजर्वेशन  के  विषय  में  उनके  क्या  विचार  आप  हमें  क्यों  नहीं  सुनना

 चाहते  आप  में  हमें  सुनने  की  पेशेंस  होनी  चाहिए  ।

 क्री  कालका  दास  :  उपाध्यक्ष  हुब्मदेव  नारायण  ने  तो  मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  स्पीच

 दो  थी  ।  ये  तो  यह  कद्दानी  बता  रहे  हैं  कि  ये  मिनिस्टर  कंसे
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 ]
 झी  सोमताथ  चट्जों  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मुह  बाहर  बठे  लोग  भी  यह

 जानने  के  लिए  उत्सुक  हैं  कि  अन्दर  क्या  चर्चा  हो  रही  इस  मुद्दे  पर  शान्तिपूर्वक  तथा  निविध्न  रूप
 से  चर्चा  होनी  चाहिए  ।  मैं  सदन  में  सभी  वर्गों  से  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  वक्ताओं  को  बिना  किसी
 बाघा  के  अपने  विचार  व्यक्त  करने  का  अवसर  प्रदान

 सभापति  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्यों  को  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  हम  प्रत्येक  सदस्य  को
 अपने  विचार  व्यक्त  करने  के  लिए  पर्याप्त  समय  हम  चर्चा  के  लिए  दिए  जाने  बाले  समय  में  कोई
 कमी  नहीं  करेंगे  ।  जो  भी  इस  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहता  उसे  चर्चा  में  भाग  लेने  का  अवसर  दिया

 जाएगा  ।  सदस्यों  को  बिना  किसी  बाधा  के  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  अगर  आप  कोई

 मुद्दा  उठाना  चाहते  हैं  तो  जब  आपको  बोलने  का  अवसर  दिया  तब  आप  उसे  उठा  सकते  हैं  ।

 मैं  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं  ।

 भी  इनाजोत  गुप्त  :  दूसरे  बक्ताओं  के  विचार  सुनने  का  हम  में  धैय॑  नहीं  है  ।  यही
 सारी  समस्या  है  ।  कोई  भी  सदस्य  दूसरे  सदस्य  के  विचारों  को  सहन  नहीं  कर  सकता  ।

 क्री  जनादंन  पुजारी  :  आपने  सिफारिशों  को  देखा  प्रधान  मन्त्री  ने  भी  मण्डल  आयोग  की

 सिफारिशों  को  देखा  होगा  ।  अब  उनका  यह  कहना  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  मण्डल  आयोग  के  पक्ष  में

 नहीं  हैं  ।

 प्रधान  संत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैंने  यही  कहा  था  कि  उनका  यह  कहना  है  कि

 मण्डल  आयोग  का  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  उल्लेख  नहीं  किया  गया  था  ।

 क्री  अनादत  पुजारी  :  मैं  भी  मण्डल  आयोग  के  पक्ष  में  नहीं  मैंने  पहले  ही  कहा  था  कि

 मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  में  कुछ  खामियां  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  कर्नाटक  में  एक  सी  नई  जातियां

 शामिल  कर  ली  गई  इस  रिपोर्ट  में  बहुत-सी  अनियमितताएं  वास्तव  पिछड़े  बर्ग  के  लोगों  को

 इससे  कोई  सहायता  नहीं  अब  यह  देखना  है  कि  क्या  आप  मण्डल  आयोग  के  पक्ष  में  भी

 यादव  और  श्री  पासवान  इसके  लिए  वचनबद्ध  हैं  परन्तु  मैं  प्रधान  मन्त्री  जो  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि

 क्या  वह  इसके  प्रति  पूर्णतया  वचनबद्ध  हमें  इस  पहलू  का  विवेचन  करना  आप  इस  कागज

 के  टकड़े  को  आज  संसद  में  लेकर  आए  हैं  ।  उन्होंने  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  कम  कर  दिया

 है  ।  ्रतो  यहां  तक  कहता  हूं  कि  उन्होंने  मण्डल  आयोग  के  मूलभून  सिद्धांत  का  उल्लंघन  किया  इस
 मण्डल  आयोग  के  मूल  ढांचे  को  ही  तबाह  कर  दिया  गया  वास्तविकता  यह  है  कि  उन्होंने

 इसे  नष्ट  कर  दिया  इसका  क्या  कारण  है  ?

 मैं  इसे  स्वीकार  करता  हुं  कि  आप  मष्डल  आयोग के  पक्ष  में  मण्डल  आयोग  ने  जो  भी  कहा

 हमें  उसे  स्वीकार  करना  आप  किस  प्रकार  की  आधारभूत  प्रणाली  अपनाना  धाहते

 श्राप  उन्हें  शंक्षणिक  संस्थाओं  में  प्रवेश  दिलवाइए  ।  आप  उन्हें  शैक्षणिक  सुविधाएं  प्रदान  कीजिए  ।  भाप

 उन्हें  आधथिक  सहायता  भी  दीजिए  ।  कृपया  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  संडया  57,  58  तथा  59

 को  देखिए  ।  प्रधान  मन्त्री  क्या  आपने  उस  सिफारिश  के  अनुरूप  कदम  उठाए  हैं  ?  अगर  आप

 इस  रिपोर्ट  के  प्रति  पूर्णतवा  बचमबद्ध  हैं  तो
 आप  इस  सिफारिश  के  अनुसार  कार्यवाही  करने  में  असफल

 क्यों  रहे  ?  आप  इस  रिपोर्ट  के  पक्षघर  नहीं  हैं  ।

 आपने  एक  होंग  रचा  यह  किसने  कहा  ?  मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  आप  ढोंगी
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 फो  दिए  गए  एक  साक्षात्कार  में  आपके  उप-प्रधान  मन्त्री  ने  यह  कहा  है  कि  आपकी  राजनीति  एक  ढोंग

 है  ।  पुजारी  ने  ऐसा  नहीं  कहा  ।

 आप  क्या  कर  रहे  आप  अधिकतम  लाभ  कमजोर  तथा  दलित  वर्ग  के  लोगों  को  नहीं  दे  रहे
 आप  उन्हें  इससे  बंचित  कर  रहे  आपने  केवल  दिखावा  किया  आप  उन्हें  अपने  जीबन  में

 ऊपर  उठने  नहीं  देना  चाहते  |  यही  आपकी  मंशा  आपका  कहना  है  कि  आपको  कल  लोगों  के  पास
 जाना  आप  भी  उन्हीं  समस्याओं  का  सामना  करेंगे  ।  यह  श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  का  कहना
 मं  जनता  दल  के  नेताओं  से  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्री  पुजारी  और  श्री  पासवान के  पुत्रों  को  यह
 ल्लाभ  सिलना  चाहिए  था  फिर  गरीबों  में  भी  अत्यधिक  गरीब  लोगों  को  इसका  लाभ  मिलना  चाहिए  ?
 मैं  लोगों  से  इस  प्रश्न  पर  निर्णय  देने  के  लिए  मैं  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  से  भी  कहूंगा  ।  यह  हमारी
 वबचनबद्धता  होगी  ।  आप  किसी  भुलावे  में  नहीं  रहें  ।

 आपका  कहना  है  कि  आप  इन  सिफारिशों  को  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुरूप  लाए  आपने
 कया  नई  बात  को  आपने  कुछ  भी  नया  नहीं  किया  हमने  एक  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 हमने  संदिधान  में  संशोधन  का  भी  एक  प्रस्ताव  किया  था  |  इसके  लिए  हमने  संविधान  में  प्रावधान  किया

 है  ।  पिछड़े  वर्गों  के  लिए  प्रावधान  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  किया  आपके  दल  ने  उस
 प्रावधान  के  सहारे  ही  आप  इसे  आज  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  भारतीय  जनता  पार्टी  और  भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  को  समझ  सकता  हूं  ।  वे  कमजोर  वर्ग
 के  सबसे  कमजोर  लोगों  के  हित  के  लिए  हम  यह  नहीं  भूलते  हमें  श्री  शरद  यादव
 और  श्री  पासवान  की  ओर  देखना  पिछड़े  वर्गों  का  उच्च  जाति  के  सभी  के  सभी  लोगों  द्वारा  नहीं
 बल्कि  कतिपय  लोगों  द्वारा  दमन  तथा  उत्पीड़न  किया  गया  है  ।  महात्मा  गांधी  ब्राह्मण  थे  ।

 वह  उच्च  जाति  के  थे  ।

 सभ्तपत्ति  महोस्प  :  कृपया  शांति  बनाए  रखें  ।

 हरी  जनादंन  पुजारी  :  यह  मेरी  गलती  ऐसा  कहने  के  लिए  मुझे  खेद  मुझे  यह  पता  नहीं
 मैं  अपनी  बात  वापस  लेता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्होंने  अपने  कथन  को  पहले  ही  वापस  ले  लिया  है  तो  फिर  आप  इस  बात

 को  क्यों  उठा  रहे  हैं  ?

 क्रो  हरोश  रात  :  महात्मा  गांधी  राष्ट्रपिता  थे  यही  जानना  काफी  है  ।

 क्षी  फालका  दास  :  महात्मा  गांधी  के  साथ  तुम्हारा  कोई  लेना-देना  नहीं  है  ।

 ]
 हरी  जनादन  पुजारी  :  मैं  आप  सबों  की  प्रशंशा  करता  हूं  ।  मैं  आपके  विचारों  की  सराहुना  करता

 हूं

 ही को  पो»  आर०  कुमारभंगलस  :  तुम  जाति  के  अलाबा  कछ  नहीं  जानते  हो  ।
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 ]

 सभापति  महोदय  :  श्री  कालका  क्या  सदन  का  संचालन  आप  कर  रहे  यदि  ऐसा  ही
 है  तो  हमारे  यहां  होने  का  प्रयोजन  क्या  है  ?

 )

 सभापति  सहोश्य  :  कभी-कभी  बोलने  के  क्रम  सें  घूल  से  कोई  श्वदस्य  तथ्यों  के  विपरीत  भी

 कह  सकता  जब  उन्होंने  अपने  कथन  पर  अफसोस  व्यक्त  ऋर  ही  दिया  है  दो  आप  इतना  शोए  हयों
 मचा  रहे  हैं  ?

 हो  जनादंग  पुजारी  :  यहां  उच्च  जाति  के  कुछ  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  कमजोर  वर्ग  के  हित  की
 बात  करते  चाहे  वे  कम्युनिष्ट  पार्टी  के  हों  अथवा  किस्ली  अन्य  पार्ठी  के  उनमें  भी  उच्च  जाति  के
 लोग  हैं  जो  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  के  हित  की  बात  करते  वे  भी  उनकी  श्रद्मायता  करना  भ्राहते  हैं  ।
 आपकी  क्या  मंशा  है  ?

 सभापति  महीवय  :  अब  5.10  बज  चुके  5.30  बजे  हम  आधे-बष्टे  की  चर्चा  शुरु  करने  था

 रहे  इसलिए  आप  अपनी  बात  कृपया  सक्षीप  में  कहें  ।

 भी  लनादंग  पुजारी  :  हम  यह  नहीं  कह  सकते  कि  सभी  राष्ट्रीय  नेता  उच्च  जाति  के  हैं  ।  यहां
 तक  कि  डा०  अम्नेडकर  कांग्रेत  के  तहीं  थे  फिर  भी  उत्हें  केन्द्र  में  विधि  मरत्री  बनाया  गया  था  ।

 वे  देश  के  महान्  सपूतों  में  से  एक  थे  ।

 सभापति  महोदय  :  शांति  बनाए

 )

 भरी  जनादंन  पुजारी  :  उन  सभी  ने  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  काये  किया  था  |
 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  उनके  अनुभव  का  उपयोग  किया  ।  बही  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  की  भावना

 भारतीय  संविधान  में  अनेक  ऐसे  उपबन्ध  हैं  जो  काफी  लम्बे  समय  से  इन  उपबस्धों
 से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  सहायता  की  जा  रही  है  ।

 मैं  अब  प्रधान  मंत्री  की  मंशा  के  प्रश्न  पर  आता  प्रधानमस्त्री  की  मंशा  क्या  भूतपूर्व
 खेनिकों  के  लिए  एक  परिपत्र  जारी  किया  गया  था  जिसके  अन्तर्गत  उन्होंने  तुतीय  श्रेणी  के  कमंचारियों  के
 लिए  10  प्रतिशत  और  भूतपूर्व  संनिकों  के  लिए  3  प्रतिशत  आरक्षण  की  बात  कही  थी  |  अब  प्रधान
 मन्त्री  ने  49.5  प्रतिशत  आरक्षण  की  सीमा  को  पहले  ही  पार  कर  लिया  हमारी  प्रतिशतता  के  विधव
 में  आप  क्या  क्या  हमें  यह  मिलेगा  अथवा  नहीं  आपको  इसके  बारे  में  पूरी  जानकारी

 है  ।  आप  इस  वात  से  अवगत  थे  कि  सर्वोच्च  स्यापालय  यह  निर्णय  देगा  कि  आरक्षण  की  अधिकतम  सीमा
 50  प्रतिशत  है  ।  इस  बात  को  भली-भांति  जानते  हुए  भी  आपने  इस  सीमा  को  पार  कर  इसका
 तात्पर्य  यह  है  कि  आप  इसके  प्रति  गम्भीर  नहीं  आप  उनकी  सहायता  करना  नहीं  चाहते  ।  आप  बहू
 जानते  थे  कि  सर्वो्य  त्यायालय  इसे  निरस्त  कर  देगा  |  इसका  तात्पर्य  यह  है  कि  आपको  यहू  कहने  का

 बहाना  मिल  जयेगा  कि  आप  आारक्षग  देना  बाहते  थे  परन्दु  सवोच्व  न्यावालय  ने  इसे  निरस्त  कर
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 आप  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  क्या  आप  संविधान  में  संशोधन  करने  जा  रहे  आपकी

 क्या  मंशा  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  आदेश  के  कारण  ही  यह  अव्यवस्था  उत्पन्न  हुई  है  ।

 श्री  पासवान  और  श्री  यादव  ने  संसद  में  कहा  था  कि  देश  के  युवक  सड़कों  पर  उतर  भायेंगे  और

 चुनौती  का  मुकाबला  इसी  कारण  ये  निराश  व्यक्ति  एवं  गुमराह  युवक  हिंसा  कर  रहे  हैं  ।  क्या

 यह  आपका  मामला  है  ?  ऐसा  भी  होता  रहता  आप  केवल  पिछड़े  वर्गों  के  ही  मंत्री  नहीं
 बल्कि  पूरे  देश  के  मंत्री  आपको  उन  युवकों  की  ओर  भी  देखना  है  जो  उच्च  वर्ग  से  सम्बन्धित

 अन्यथा  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  आप  भी  शोषण  करने  निहित  स्वार्थ  वाले  कहे

 परन्तु  इसके  साथ  ही  साथ  इस  बात  को  भी  ध्यान  में  रखें  कि  आपको  शोषकों  के  रुप  में  बात

 नहीं  करनी  ऐसा  न  हो  कि  इतिहास  आपको  निहित  स्वार्थ  वाले  कहे  । आप  इस
 बात  को  ध्यान  में  रखकर  आगे  कार्यवाही  यही  जिम्मेदारी  आप  पर  सौंपी  गयी

 प्रो०  दण्डबते  :  सभापति  मैं  एक  ठोस  सुझ्षाव  देना  चाहता  हूं  ।  एक  बहुत  अच्छी
 चर्चा  पहले  ही  आरम्भ  हो  चुकी  है  और  जंसाकि  आप  कहते  यह  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  चर्चा  है  ।

 हमें  5.30  बजे  आधे-घण्टे  की  चर्चा  करनी  है  ।  परन्तु  अनेक  अवसरों  पर  जबकि  कोई  महत्वपूर्ण  चर्चा  हो
 रही  तो  हमने  आधे-घण्टे  की  चर्चा  को  किसी  अन्य  दिन  के  लिए  स्थगित  करके  चर्चा  को  जारी  रखा

 यदि  सभा  की  ऐसी  इच्छा  तो  हम  आधे-घण्टे  की  चर्चा  को  स्थगित  कर  सकतें  हैं  और  मंडल
 आयोग  की  रिपोर्ट  पर  हो  रही  चर्चा  को  जारी  रख  सकते

 सभापति  महोदय  :  यदि  आप  सभी  को  यह  बात  स्वीकायं  तो  मुझे  कोई  एतराज  नहीं  है  ।

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  सहमत

 सभापति  सहोदय  :  हम  इसे  कल  अथवा  सुविधानुसार  किपी  अन्य  दिन  ले  सकते  हैं  ।

 श्री  रामघन  ।

 भो  राम  धन  :  सभापति  जब  कभी  दुनिया  में  परिवतंन  की  लहर  आई
 तब-तब  स्थिर  सड़े-गगले  समाज  में  बौडलाहट  पैदा  हुई  खलबली  मची
 जब  दुनिया  में  कोई  भी  क्रान्ति  तब-तब  भी  वेस्टेड  इण्टरैस्ट  और  जितनो  भी  स्थिर  स्वार्थ  वर्ग  के  लोग

 जिनके  पैरों  के  नीचे  से  धरती  खिसकने  जिनकी  सत्ता  पर  हमला  सत्ता  छिन  गई  तो  वह
 इसी  तरह  से  पागल  जंसे  आज  लोग  हो  रहे  मण्डल  कमीशन  की  एक  या  दो  सिफारिशों  को
 लागू  करने  पर  इतना  तूफान  और  बवंडर  खड़ा  किया  गया  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  यह  किस  के
 द्वारा  किया  जा  रहा  एक  विशेष  वर्ग  जिसका  आज  तक  इस  देश  पर  कब्जा  रहा  जिसका
 जमीन  धरती  आकाश  जल  सब  पर  कब्जा  आज  वह  सोच  रहा  है  कि  उसका
 अधिकार  छिन  जाएगा  और  जो  सामाजिक  शोषण  जो  वह  करता  आज  उसमें
 खलबली  मची  हुई  है  इसलिए  हमें  सोचना  हमारे  मित्र  पुजारी  जी  ने  कांग्रेस  के  बारे  लेकिन
 हमने  तो  देखा  कांग्रेस  को इस  सदन  में  और  उनका  सदन  में  क्या  रोल  रहा  जब  अनुसू चित  जाति
 और  अनुसूचित  जनजातियों  का  राष्ट्रीय  आयोग  के  सम्बन्ध  में  संविधान  संशोधन  विधेयक  आया  तो
 एक  दिन  वॉक  आउट  करके  चले  जब  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  संसद
 सदस्यों  ने  उन  पर  दबाव  डाला  तो  दूसरे  ही  दिन  आकर  उन्होंने  अपनी  बात  वापस  ले  ली'**  )
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 बात  हाऊस  के  रिकाड्स  में  उसको  क्यों  नकारते

 ]

 भरी  एच०  के०  एल०  भगत  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रशन

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  वह  सही  नहीं  है  ।  वे  जो  कुछ  कह  रहे  हैं  वह  सही
 नहीं  है  ।

 हरी  पो०  आर०  कुसारसंगलस  :  आप  जानते  ही  हैं  कि  यह  कितना  असत्य  है  ;  कथा  आप  चाहते
 हैं  कि  मैं  इसे  प्रमाणित  करूं  ?  हमारे  सहयोग  के  बिना  आप  इसे  नहीं  ला  सकते  थे  ।

 )

 शो०  एच०  के०  एल०  भगत  :  श्री  राम  एक  मिनट  के  लिए

 सभापति  महोदय  :  श्री  राम  आप  अपनी  बात  बाद  में  कह  सकते

 झो  एच०  के०  एल०  भगत  :  सभापति  मेरे  मन  में  राम  धन  जी  के  प्रति  बहुत  अधिक
 सम्मान  श्री  राम  धन  एक  सच्चे  व्यक्ति  हैं  और  सामान्यतः  उनसे  सच्ची  बात  कहने  की  आशा  की
 जाती  मैं  उन्हें  पसम्द  करता  हूं  ।  परन्तु  बे  गलत  सूचना  दे  रहे  हमने  अपने  सर्वोच्च  कांग्रेस
 संसदीय  दल  की  राजनैतिक  मामलों  की  समिति  में  सोच-विच्वार  कर  निर्णय  किया  था  और  उस  विधेयक
 का  समर्थन  किया  हमने  ऐसा  निर्णय  किया  मैं  अनुसूचित  जाति  से  सम्बन्धित  नहीं

 परन्तु  मैंने  इसका  समर्थन  किया  था  ओर  प्रत्येक  ब्यक्षि  ने  इसका  समर्थन  किया  हमने  इस
 विधेयक  को  समर्थन  का  निर्भय  सोच-बिचञार  कर  लिया  वे  जो  कुछ  कह  रहे  बह  पूरी  तरह  गलत
 है  |

 भरी  राम  धन  :  सभापति  मैं  आषके  माध्यम  से  भगत  जी  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  जो  संसद  की  कार्यवाही  उसको  आप  क्यों  तकारते  हो  ।

 श्री  ह्रोश  राबत  :  आप  कार्यवाही  देख  आपके  जितने  मेम्ब्स  थे  उनको  आप  यहां  ला
 नहीं  बिल  फेल  हो  जाता  यदि  हम  सपोर्ट  नहीं  करते  |  इस  बात  को  क्यों  आप  भूले  जा  रहे  हो  ।

 )

 झो  पो०  आर०  कमा  रसंगलम
 :  हमने  यह  प्रूव  किया

 कि
 आप  लोगों  की  उस  दिन  इच्छा  नहीं

 इसलिए  आदमी  नहीं  लाए  ।

 प्रो०  पी०  शे०  क्रियन  :  हमारे  सभी  सदस्य  उस  विधेयक  के  पक्ष  में  बोले  कृपया

 बूसास्त  को  देख  लीजिए  ।  पहले  ही  दिन  आप  आवश्यक  बहुमत  नहीं  जुटा

 शी  रास  धन  :  उसकी  सारी  फोटो  कॉपी  जितने  आपके  मैम्बर्स  मौजूद '
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 राष्ट्रीय  मोर्चे  की सरकार  ने  सत्ता  में  आने  के  बाद  परिवतंन  की  दिशा  में  ठोस  कदम  उठाया

 साहब  डा०  अम्बेडकर  को  भारत-रत्न  और  सेन््ट्रल  हाल  जहां  पर  उन्होंने  संविधान  की  संरचना  की

 वहां  तल-चित्र  स्थापित  किया  गया  ।  हमारे  राम  नाईक  साहुब  ने  कक्ष  बौढ़ों  को  जो  अनुसूबित
 जातियों  की  सुविधा  दी  दस  बरस  के  लिए  आरक्षण  बढ़ाया  गया  ओर  अनुसूचित  जाति  तथा

 सूचित  जनजाति  आयोग  जिसे  दस  साल  से  आप  एक  तमाशा  बनाए  हुए  उसको  संबंधानिक  अधिकार

 दिया  गया  है  ।  महिला  आयोग  का  गठन  किया  गया  ।  इसलिए  आप  यह  समझ  लें  कि  पिछले  सात-आठ

 महीनों  में  कितना  कार्य  इस  सरकार  ने  किया  बाबासाहब  अम्बेडकर  के  शताब्दी  वर्ष  में  लैंड  रिफार्म
 को  ताइनथ  शेड्यूल  में  रखा  गया  तथा  '

 क्री  रास  लाल  राहो  :  सभापति  संवैधानिक  तमाशा  बनाया  तो
 संवैधानिक  तमाशा  क्या  होता  है  ?  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  ओर  शंडयूल्ड  ट्राइब्स  का  आरक्षण  सन्  1980  में

 हुआ  था  ।  1980  के  बाद  1990  में  होता  दस  वर्ष  का  पहले  हुआ  समाप्त  होने  पर  किया

 गया  '  '  ब्यानी  की  तो  इनकी  आदत  आयोग  के  चेयरमेन  बना  दिए  गए  हैं  और
 यदि  चेयरमैन  गलत  ब्यानी  करता  तो  कित्तना  अनर्थ  होगा  ।  **

 ]
 सभापति  महोदय  :  मैं  आपको  बोलने  का  अवसर  आप  उस  समय  इसका  खंडन  क्र

 सकते  हैं  ।

 )

 शी  राम  घत  :  सभापति  मानतीय  राही  हमारे  पुराने  साथी  हैं  ।  उनके
 लिए  एक  गालिब  का  शेर  सुनाता  हूं  :

 रब  जो  न  समझे  न  समझेंगे  मेरी
 दे  और  दिल  नदे  मुझ  को  जुबां  और  ।”

 अगर  मुझ  को  जुबां  और  न  तो  कम  से  कम  उनको  दिल  तो  मिलना  जिससे  वे
 मेरी  बात  को  अच्छी  तरह  से  समझ  सकें  ।  *'  ''

 5.24  स०  प०

 महोदय  पोठासोन

 उपाध्यक्ष  देश  में  आरक्षण  का  इतिहास  संविधान  से  भी  पुराना  105  बर्षों

 हमारे  सभापति  महोदय  अभी  तमिलनाडु  के  कुर्सी  पर  आसीन  तमिलनाडु  में  यह  सबसे  पहले  दलितों
 को  शिक्षा  संस्थाओं  में  कुछ  रियायतें  और  सुविधायें  दी  उस  वक्त  भी  ब्राह्मणों  में  खलबली
 मची  थी  ।  आप  जानते  हैं  कि  जस्टिस  पार्टी  का  जन्म  भी  हसी  कारण  हुआ  था  और  फेरियार  रामास्वामी
 नायकर  ने  द्रविड  कडगम  को  स्थापता  को  और  जिसका  आज  व्रविद्  मुनेत्र  कड़मनस  एक  साख  यहां
 पर  वे  नहीं  कांग्रेस  सांसद  मंसूर  के  महाराजा  इनके  पूर्वजों  ने  1918  में  वहां  के  चीफ  जस्टिस
 एस०  सी०  मिल्लर  की  अध्यक्षता  में  एक  कमेटी  बिठाई  जिसमें  राज्य  सरकार  की  नौकरियों  में  गैर

 ब्राह्मणों  का  प्रतिनिधित्व  कंसे  किया  इस  बारे  में  बताया  गया  का  |  1916  के  आसपास  अद्वास  में
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 ब्राह्मणों  की  जमसंस्या  3.1  थी  लेकिन  उनका  सारी  सरकारी  नौकरियों  में  व॑स्व  था  और  ब्रिटिश
 शासन  काल  में  किस  की  सिफारिश  पर  लोगों  को  नोकरियां  मिलती  राय  खान  जो
 ब्रिटिश  शासन  काल  के  मुसाहिब  उन  लोगों  की  सिफारिशों  पर  नौकरियां  मिलती  उस  समय

 ऐसी  स्थिति  आप  जानते  हैं  कि  उसके  बाद  सन्  1932  में  पूना  पेक्ट  बाबासाहेब  डा०
 अम्बेडकर  और  महार्सा  गांधी  के  बीच  ।  हमारे  रंगा  साहब  यद्वां  पर  बेठ  हुए  हैं  वे  अच्छी  तरह  से  जानते

 स्वाधीनता  संग्राम  सेनानी  हैं  इसलिए  उस  बकक्त  वाबासाहेब  डा०  अम्बेडकर  के  आगे  स्वर्गीय  श्रीमति
 कमला  कसतूरबा  गांधी  ने  अपना  आंचस  फैलाया  कि  गांधी  जी  के  जीवन  को  रक्षा  आप  प्रदान

 उनका  जीवन  अचाइए  और  देश  के  सभी  हिन्दू  नेताओं  ने  पूना  पेक््ट  पर  हस्ताक्षर  सब
 लोगों  ने  उस  पर  हस्ताक्षर  किए  थे  भौर  कहा  था  कि  बाबासाहेब  डा०  अम्बेडकर  पृथक  निर्वाचन  की
 भांग  छोड़  दें  ।  1931  में  जब  मुसलमानों  को  पृथक  निर्वाचन  दिया  गया  था  उस  वक्त  बाबासाहेब  ने  भी

 पृथक  निर्वाचन  की  मांग  की  थी  ।  मैं  पूना  पैक्ट  में  जो  बातें  उसमें  जाना  नहीं  चाहता  हूं  क्योंकि  उसमें
 जाने  से  काफी  समय  लगेगा  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  वे समय  ऐसा  संविधान  सभा

 कांस्टीट्यूऐंट  असेम्बली  में  वाबासाहेब  डा०  अम्बेडकर  ने

 भी  व्यक्ति  मसोदे  की  भाषा  को  पढ़ें  उसे  पता  लगेगा  कि  उन्होंने  इसे  सरकार
 के  निर्णय  पर  छोड़  दिया है  ।

 उन्होंने  कहा  था  कि  इसको  राज्य  सरकारों  और  सरकारों  पर  छोड़  दीजिए  |  श्री  के  ०एम०  मुंशी  ने

 कहा  कि  संविधान  सभा

 ]

 चाहते  हैं  कि  पिछड़े  वर्गों  में  जो  वास्तव  में  पिछड़े  हुए  सरकारी  नौकरियों  में
 भर्ती  के लिए  उनकी  सहायता  की  जानी  चाहिए  ।”

 श्री  के०  एम०  मंशी  ने  स्टेट  सबिसेज  में  बंकब्ड  क्लासिस  को  रखने  को  हिमायत  को  और  आप

 जानते  ही  हैं  कि  हमारे  शंक  रानन्द  भूतपूर्व  ला  मिनिस्टर  यहां  बंठे  हुए  आर्टीफल  338  सब  क्लास

 3  में  बैकबर्ड  क्लासिस  के  बारे  में  कहा  मैं  उसमें  जागा  नहीं  केवल  इतना  कहना  चाहता

 हूं

 अनुच्छेद  15(4)  में  राज्त  को  इस  बात  का  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  नागरिकों  में
 सामाजिक  और  शैक्षिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग  के  लिए  व्यवस्था  कर  सकता

 अनुच्छेद  1  6(4)  में  राज्य
 को

 उस  पिछड़े  बग्ग  के  लिए  मोकरियों  अथवा  पदों  में  आरक्षण  की
 *  कोई  व्यवस्था  करने  की  शक्षित  प्रवान  की  गयी  है  जिसे  राज्य  समझता  है  कि  नौकरियों  में  उसका  उबित

 अधिगिधित्व  नहीं  है  |

 इसीलिए  ये  जो  व्यवस्था  एस  समय  थी  और  भाप  आनते  हैं  कि  इसी  ।  रह  से  उसके  बाद
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 साहेब  कालेलकर  का  कमीशन  बिठाया  और  काकासाहेब  कालेलकर  का  एक  वाक्य  मैं  पढ़  करके  आगे

 बढ़ता  हूं  ।

 ]
 इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  उच्च  वर्ग  के  हिन्दुओं  को  निम्न  वर्ग  के  लोगों  के  प्रति  को

 गयी  उपेक्षा  के  लिए  प्रायश्चित  करना  मैंने  सरकार  से  यह्  सिफारिश  की  थी  कि  केवल

 पिछड़े  वर्गों  को  ही  सभी  विशेष  सहायता  दी  जानी  चाहिएਂ

 ]

 काका  साहेब  कालेलकर  ने  कहा  :

 तक  कि  गरीब  और  उच्च  वर्ग  के  पात्र  व्यक्तियों  को  इस  विशेष  सहायता  के  लाभ
 से  वंचित  रखा  जा  सकता

 1956  में  रिपो्टं  पेश  की  थी  और  तब  कहा  आज  लोग  यह  तक  देते  हैं  कि  कास्ट  नहीं
 बलास  है  |  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  सुप्रीम  कोर्ट  ने  बी०  राजेन्द्रन  बर्सेस  मद्रास  केस  में

 गनाइज  किया  है  कास्ट  को  क्लास  और  उसने  हैल्ड  किया  है  ।

 ]

 भी  नागरिकों  का  एक  वर्ग  है  और  यदि  पूरी  जाति  सामाजिक  एवं  शैक्षिक  रूप
 से  पिछड़ी  हुई  तो  अनुच्छेद  15  (4)  के  अन्तगंत  ऐसी  जाति  के  पक्ष  में  आरक्षण  की  व्यवस्था
 की  जा  सकती  है  ।

 ]

 सुप्रीम  कोर्ट  का  फैसला  उस  जमाने  में  हुआ  बालाजी  वर्सेस  मैसूर  स्टेट  का  है  जिसमें  यह
 बातें  कही  गयों  ।  आज  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  कहा  गया  ।  हमारे  रावत  साहब  ने  कल  इसका  जिक्र  किया

 नाईक  साहब  ने  बताया  क़ि  कांग्रेस  को  छोड़कर  सभी  के  घोषणा  पत्रों  में  छृपा  सन्  77  में  यही
 बातें  कही  गई  थीं  और  89  में  राष्ट्रीय  मोर्चा  का  घोषणा  पत्र  बना  उसमें  भी  यही  बातें  कह्टी  भगत
 जी  को  याद  दिलाता  हूं  कि  आपने  हम  लोगों  को  निकाला  और  मुअत्तिल  किया  था|  उसके  बाद  हमने
 जनमोर्चा  बनाया  था  और  प्रतिज्ञा  पत्र  में  यह  घोषणा  की  थी  |  जब  हमें  हाऊस  में  ब्हीप  इसू  किया  करते

 उस  वक्त  की  बात

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  आप  व्हीप  मानते  थे  लेकिन  आप  निकलना  नहों  चाहते

 )

 श्री  राम  धन  :  कास्ट  और  क्लास  की  बात  मैंने  कही  कि  किस  प्रकार  से  सुप्रीम  कोर्ट  ने  इसको
 एक  माना  अब  मेरिट  की  बात  आप  इतिहास  उठाकर  देखें  ।  जब  तक  इस  देश  में  योग्य  द्विजों
 का  शासन  चलता  रहा  तब  सक  विदेशी  आक्रमण  का  देश  शिकार  रहा  और  हमलावरों  ने  देश  को
 और  गुलाम  बनाया  ।  मैं  ज्यादा  डिटेल  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  एक  तक  दिया  जाता  है  और  मेरिट  की
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 बात  कही  जाती  है  ।  जब  हम  गुलाम  थे  तो  आजादी  की  लड़ाई  में  सिपाही  की  तरह  रंगा  जो  के  साथ
 कंधे  से  कंधा  मिलाकर  लड़  रहे  थे  ।  उस  वक्त  अंग्रेजों  ने  क्या  कहा  ।  अंग्रेज  कहते  थे  कि  हिस्दुस्तानी
 निकम्मे  हैं  और  भालायक  इनको  शासन  देने  से  देश  बरबाद  हो  वही  तक॑  आप  दे  रहे
 दूसरा  तर्क  आप  नहीं  दे  रहे  आप  वही  तक  दे  रहे  हैं  कि  मैरिट  खत्म  हो  जाएगी  ।  आप  मैरिट  की
 बात  करते  हैं

 **

 थी  हरीश  राबत  :  हमने  यह  कभी  नहीं  कहा  और  यह  तक॑  कभी  नहीं  आप  कैसे  कह  रहे
 हैं  कि  यह  तक  हमने  दिया  आप  जबर्दस्ती  थोप  रहे  हैं  ।

 झोमती  सुभाधिनों  अली  :  जो  तक  हाउस  के  बाहर  सड़कों  पर  दे  रहे  हैं  ।
 भी  हरीश  आप  कहें  तो  जे०  एन०  यू०  मैं  आपके  जो  सदस्य  हैं  उनका  नाम  से  सकता

 हूं  कि  वे  किसके  लोग  हैं  ।

 शी  रास  घन  :  आपका  जो  मनु  कमीशन  कमीशनਂ  के  आधार  पर  आपने  हमारे  पर
 अब  तक  शासन  किया  तीन  जौथाई  से  अधिक  लोगों  को  गुलाम  बनाकर  रखा  और  शासन  करते

 रहे  ।  मैं  उसमें  अधिक  नहीं  जाना  जब  आप  कहते  थे  कि  वेद  का  बाक्य  हमारे  कात  में  चला

 जाएगा  तो  सीसा  पिघलाकर  डाल  दिया  हमारी  जुबान  काट  दी  जब  हम  सड़कों  पर
 निकलते  थे  तो  डरते  थे  कि  कहीं  हमारी  परछाई  आप  पर  न  पड़  आपके  शासन  में

 कुनबापरस्ती  और  सम्प्रदायवाद  खूब  फला-फूला  ।  अ्ष्टाचार  इतना  बढ़ा  कि  आप
 जानते  हैं  उसी  म्रष्टाचार  के  चलते  आप  आज  उधर  बेठे  हैं  और  हम  इधर  आ  गए  हमारा  आस्दोलन
 अ्रष्टाचार  के  खिलाफ  आपको  भगत  जो  याद  दिलाऊं  दिनेश  सिंह  जी  नहीं  जब  हमारे  साथ

 आपने  इमजेंसी  में  भी ऐसा  किया  था  तो  सत्ता  आपके  हाथ  से  चली  गई  थी  ।  जब  हम  पार्टी  के  सेक्रेटरी

 थे  और  आपने  20  महीने  हमें  जेल  में  डाला  तो  उसी  वजह  से  आपकी  सत्ता  चली  गई  ।

 थी  एच०  के०  एल०  भगत  :  आप  भी  तब  वहीं  थे  ।

 प्रो०  भणु  दष्डबते  :  आप  भी  हमारी  बजह  से  वहां  बेंठ

 भी  राम  धन  :  श्री  जनाद॑न  पुजारी  जी  हमारे  पुराने  मित्र  हैं  और  मैं  उनकी  क॒द्र  करता  हूं  ।  जब

 वह  वित्त  मंत्री  थे  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  रहे  तो  मैं  उनके  पास  अनुसूचित  जाति  औौर  जनजाति  के

 लोगों  के  केस  लेकर  जाता  था  तो  मेरी  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  आज  वहू  घड़ियाल  के  आंसू  बहा

 रहे  प्राइमरी  शिक्षा  के  बारे  में  जो  उन्होंने  कहा  उस  पर  जरा  गौर  करें  )

 ]

 की  अमान  पुजारी  :  उन्होंने  कहा  है  कि  जब  मैं  मन्त्री  था  तो  उन्होंने  मेरे  समक्ष  कमजोर

 बर्गों  के  कुछ  मामले  रखे  थे  और  उन्होंने  कहा  है  कि  मैं  उन  मामलों  को  सुनने  के  लिए  तैयार  नहीं
 मैं  श्री  रामधन  को  एक  उदाहरण  दे  सकता  हूं  कि  एक  हरिजन  अधिकारी  को  यह  कारण  देते  हुए

 कि  उसका  कार्य  सनन््तोषजनक  नहीं  उसे  पदोस्नत  नहीं  किया  गया  था  ।  लेकिन  पैंने  सभी  सम्बद्ध  पत्र

 और  फाइलें  मंगवाई  थी  और  मन्त्रिमण्डल  में  यह  बात  रखी  थी  कि  मैं  कार्यालय  आदेश  बदलना  चाहता
 उस  समय  वित्त  मन्त्रालय  ने  मुझे  बताया  कि  अभर  मैं  उनकी  पदोम्नति  की  सिफारिश  करता

 हूं  तो  मुझ्ते  मंस्त्रिमष्डल  से  बाहर  तिकाल  दिया  जाएगा  ।  फिर  भी  मैंने  ये  मादेश  बदल  दिए  थे  भौर

 अनुमोदन  के  लिए  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  फाइल  भेज  दी  भी  ।  तब  मैंने  फाइल  में  कुछ
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 अधिकारियों  द्वारा  प्रतिस्थापन  तथा  दमन  के  बारे  में  लिखा  मैंने  कहा  था  कि  पहले  वाले  आदेश

 तथा  प्रतिस्थापन  गलत  सचिव  ने  मुझे  बताया  था  कि  यह  मामला  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  को  प्रस्तुत

 किया  जाएगा  और  उस  स्थिति  में  मुझे  सरकार  से  बाहर  निकाल  दिया  जायेगा  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  यह

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  तथा  उनकी  सिफारिश  से  हुआ  था  ।  लेकिन  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जाति  पर

 ध्यान  दिए  बिना  मेरे  विचारों  का  समर्थन  किया  ।  वह  नि्धंततम  वर्ग  में  से  था और  उसे  पदोन्नति  दी

 गई  मैंने  तब  यह  भी  कहा  था  कि  गरीब  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  लाभ  मिलना  चाहिए  ।  मैं

 बह  क्षी  सभ  घन  की  जानकारी  के  लिए  बता  रहा  हूं  ।

 भी  राम  धन  :  उपाध्यक्ष  ये  पुजारी  इसलिए  भगवान  से  मैं  भगवान  के  नाम

 पर  इनसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इनके  मन्त्रालय  में  कोई  रिजर्वेशन  सेल  रहा  ?  मैं  पालियामेंटरी  कमेटी

 का  चेयरमेन  रहा  हूं  ।  मेरी  जो  रिपोर्ट  हैं  या  मन्त्रालय  के  सम्बन्ध  में  जो  मैंने  कहा  किसी  न ेआज  तक

 चैसेंज  नहीं  किया  और  मेरे  कार्यकाल  की  जितनी  रिपोर्ट  उसके  बारे  में  विभिन्न  मच्त्रालयों  ने  एतराज

 नहीं  उठाया  इसलिए  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि
 जिन  मन््त्रालय  में  रिजर्वेशन  सेल  गव्नंमेंट

 ऑफ  दृष्डिया  के  आदेशानुसार  नहीं  रहते  वे  क्या  करेंगे  ?

 इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कांग्रेस  के  प्रवक्ता  ने  प्राथमिक  प्राइमरी  स्कूल  की

 एजूकेशन  के  बारे  में  बात  कही  कि  पेड़  के  नीचे  लड़के  पढ़ते  स्कूल  नहीं  पाठशाला  नहीं  है  और

 टीचस  नहीं  मैं  पुजारी  जी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  लेकिन  इसके  लिए  जिम्मेदार  कौन  है  ?  आपने

 बड़ी  धारी  क्रात्ति  की  ?  आप्रेशन  ब्लैक  बोर्ड  की  एक  स्कीम  चलाथी  लेकिन  उसमें  क्या  हुआ  ?  कहीं

 ढादझ-यद्टी  बच्चों  के  बैठने  के  लिए  जगह  कुछ  भी  तो  नहीं  है  ।  एक  बात  और  कहूंगा  कि

 इनकी  सरकार  ने  हर  प्राइमरी  स्कूल  में  टी०  बी०  सैट  एन्टीना  दिया  लेकिन  एक  भी  टी०  वी०  सैंट

 नहीं  चला  और  सारा  पैसा  इनके  बिचौलिए  खा  इसलिए  मैं  कहना  चाहंता  हूं  कि  जो  यह  प्राइमरी

 स्कूल  माध्यमिक  शिक्षाਂ  **'

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  राम  घन  जी  आप  कितना  टाईम  और  लेंगे  ।

 क्री  राम  धन  :  मैं  थोड़ा  सा  और  ज्यादा  टाईम  लूंगा  ।  तो  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 मिक  शिक्षा  और  उच्च  शिक्षा  की  जो  हालत  सामूहिक  नकल  गोली-बन्दूक  रखकर  कराते  रहे  ।  जितने

 भी  एग्जामिनेशन्ज  सेंटर  सब  बिकते  रहे  हैं  एक  लाख-दो  लाख  में  बिकते  रहे  हैं  वहां  नकल  कराने

 के  लिए  |  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  बात  यहां  मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  कही  जाती  है  कि

 अगर  एजुकेशन  के  मामले  में  इनको  दाखिला  मिल  जायेगा  तोवे  योग्य  नहीं  व ेकाबिल  नहीं  हो
 सकेंगे  ।  मैं  पूछता  हूं  कि  कर्नाटक  में  प्राइवेट  कालेज  और  स्कूल  कोन  चला  रहा  किसने  वहां  व्यवसाय

 खड़ा  कर  दिया  व्यापार  खड़ा  कर  दिया  उसके  लिए  कौंन  जिम्मेदार  है  जो  एक  लाख  दो

 साख  दपए  और  तोन  लाख  रुपए  लेकर  वहां  मेडिकल  कालेजों  तक  में  दाखिला  देता  वहां  एक  डाक्टर

 क्षम्बेडकर  मेडिकल  कालेज  वह  कोन  चला  रहा  पैसा  लेने  के  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  कर्नाटक

 में  कैपिटेशन  फी  क्यों  ली  जाती  जहां  पर  कंपिटेशन  फी  लेकर  नालायक  लड़कों  को  भर्ती  किया  जाता

 +0  फीसदी  घादसे  वाले  लड़कों  को  भर्ती  किया  जाता  क्या  पैसा  देकर  भर्ती  होने  वाले  वे

 ईैकवर्ड  क्लासेज  के  लड़कों  से  अच्छे  निकल  सकते  हैं  या  शैड्यूल्ड  कास्टस  के  लड़कों  से  अच्छे  निकलः

 सकते  आज  महाराष्ट्र  में  कया  हो  रहा  आपने  वहां  प्राइवेट  कालेजों  का  जाल  बिछा  रखा
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 न्न्न्हक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही  बुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 हो  उत्तम  राठौड़  :  इसे  कार्यवाही  बुत्ताग्त  स ेभिकाल  दिया  जाना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  ऐसा  किया  जायेगा  ।

 )

 क्री  रास  धन  :  मैं  हाथ  जोड़कर  रावत  साहब  उसके  लिए  सदन  से  क्षमा  मांगता  हूं  इसे  आप
 समझ  लीजिए  ।

 उपाण्यक्ष  महोथथ  :  ठीक  है  |

 जी  राम  धन  :  आज  क्या  हालत  है  कि  भर्ती  के  वक्त  पोस्टिंग  के  बबत  प्रोमोशन
 के  वक्त  जो  40  सालों  से  चलती  आयी  यहां  तक  कि  ट्रांसफर  के  लिंए  भी  रिश्वत  चलती
 थो  ।  अब  हम  लोगों  ने  भूमि  सुधार  से  सम्बन्धित  जो  कानून  साया  उसके  आारे  मैंਂ  केबल  इतना  ही
 कहना  चाहता  हूं  कि  आप  लोगों  का  देश  को  अधिकतर  जमीन  पर  कब्जा  रहा  कुछ  लोगों  ने  आज
 भी  बेनामी  तरीके  से  जबीन  अपने  कुत्तों  और  बिल्लियों  के  नाम  सरकारी  कागजात  में  दर्ज  करा  रखी

 उन  जमीनों  का  लाभ  कौन  उठा  रहा  है  ?  यदि  इसके  विरुद्ध  देश  में  आन्दोलन  सरकारी  कागजात

 दुष्स््त  करने  के  लिए  आन्दोलन  चले  तो  बात  समझ  में  आा  सकती  भाज  वेश  के  अखिंकतर  बड़े  उोन

 या  कारखाने  किसके  पास  हैं
 '  बिड़ला  या  अम्बानी  आदि  क्या  बैकवर्ड  क्लासेज  के  लोग

 कौन  देश  के  तमाम  बड़े  उद्योगों
 को

 चला  रहा  कारक्षानों
 को  चला  रहा  है  और  मजदूरों  का

 शोषण  कर  रहा  इस  देश  में  एक  क्लास  हड़पने  वालों  की  है  और  दूसरी  क्लास  तड़पने  वालों  की  है  ।

 हड़पने  बाली  क्लास  में  ये  लोग  हैं  और  तड़पने  वाली  क्लास  में
 वे

 गरीब  मजदूर  जो  तड़प  रहे

 जिन्हें  आज  भी  उचित  मजदूरी  नहीं  मिलती  ।

 उपाध्यक्ष  यहां  पर  आथिक  आधार  की  बात  की  जाती  जो  लोग  आर्थिक  आधार  की  बात

 करते  मैं  उनसे  पूछना  चाहता  हूँ  कि  क्या  आप  भ्रष्टाचार  की  एक  और  नई  दुझामन  खोजना  चाहते  हैं  ।

 कानूनगो  ओर  तहसीलदार  फर्जी  सटिफिकेट  देते  मैं  यहां  एक-एक  प्याइंड पर  बोलना  चाहता

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  जातियों  का  यहां  श्किग्तीशन  नहीं  मैं  पूछता  हुं  कि  क्या  भारत  सरकार
 जातियों  के  आधार  पर  बजीफ  नहीं  स्कॉलरशिप  नहीं  उसे  अथ  तक  वैसे  आइडैम्टिफाई  किया
 जाता  रहा  है  ।  इसलिए  इस  बारे  में  आप  लोगों  को  सोचना  हमारे  दिनेश  सिंह  साहब  सन्  1977  में

 कांग्रेस  पार्टी  में  जब  हम  लोग  जेलों  से  छूट  कर  आए  तो  हथने  जयता  पार्टी  बिना  सी  और  चुनावों  में

 +*अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  बृत्तास्स  से  निकाल  विया  मया  ।
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 जीतने  के  बाद  हुकूमत  में  आ  लेकिन  वे  कांग्रेस  पार्टी  छोड़कर  राज्यसभा  के  लिए  यहां  चले  आए  और

 फिर  छोड़कर  चले  गए  ।  इस  समय  वे  यहां  हैं  और  फिर  छोड़कर  के  चले  आज  यहां  हैं  नहीं  ।

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  इमरजेंसी  में  हम  जेल  में  उपाध्यक्ष  आपको  याद
 आप  भी  हमारे  साथ  जनता  पार्टी  में  तो  हम  लोगों  को  बाहर  यह  सुनाई  पड़ता  था--जैसा  आज

 कांग्रेस  के  भूतपूर्व  मन््त्री  ने कहा  कि  महात्मा  गांधी  ब्राह्मण  तो  उस  वक्त  जो  नारा  लगता  था  वह
 यह

 की  नेता  इंदिरा  गांधी

 युवाओं  के  नेता  संजय  गांधी

 बच्चों  के  नेता  राहुल  गांधी  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अन्तिम  वाक्य  कायंवाही  वृुत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 क्रो  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  इतनी  निकृष्ट  बात  को  कोई  कह  नहीं  सकता  और  जो
 राम  धन  जी  ने  कहा  यह  बड़ी  निनदनीय  बात  है  ।  यह  रिकार्ड  में  नहीं  जानी

 श्लीमतो  जे०  जमना  :  मिस्टर  डिप्टी  ये  क्या  बात  कर  रहे  ऐसी  बात
 रिकार्ड  स ेनिकाली  जानी  चाहिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  उपाध्यक्ष  आज  जमुना  जी  ज्यादा  उमड़  रही  हैं  ।

 श्ली  रास  धन  :  इसको  निकालने  या  न  निकालने  कुछ  नहीं  होगा  ।

 श्री  ह्रोश  रावत  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  राम  धन  जी  को  बताना  चाहता  हूं  कि

 ऐसी  बात  कोई  कांग्रेसी  सोच  भी  नहीं  सकता  कहनी  तो  दूर  रही  ।

 झरो  रास  धन  :  रावत  मैं  आपके  माध्यम  से  दिनेश  सिंह  जी  को  बतलाना  चाहता  हूं  कि  जब
 राजा  दिनेश  सिंह  को  कांग्रेस  पार्टी  से  मुअक्तिल  किया  गया  तब  उनकी  मुअत्तिली  के  खिलाफ  मैंने
 कौर  एक  विक्रमगंज  के  श्री  शिवपूजन  शास्त्री  जो  रेडिकल  डेमोक्रेंट  हम  लोगों  ने  दिनेश  तह  जो
 के  पक्ष  में  बयान  दिया  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  से  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  बात  कह्ठी  और  फिर  उनकी

 मुअत्तिली  वापस  हुई  और  फिर  ये  आज  इस  तरह  की  बातें  करते  हैं  ।  इसीलिए  मैं  यह  कहना  चाहता
 उन्होंने  हमको  भी  कल  यह  कहा  कि  हम  इृधर  बेठे  हैं  )  लेकिन  मैं  उनसे  कहना

 चाहता  हूं  और  उनको  यह  मानना  चाहिए  कि  जब  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  अल्पमत  में  थीं  तो  उस  वक्त

 पालियामेंद्री  पार्टी  के  संक्रेट्री  थे  और  उस  वक्त  वह  वामपंथी  दल  की  सहायता  से  सरकार  चला  रही  थी
 चन्द्रशेखर  क्रृष्णकास्त  जी  और  मोहन  इन  4  लोगों  ने  कांग्रेस  की  नीति  में  परिबर्तन

 लाया  |  उसके  अनुसार  बेंक  नेशनलाइजेशन  और  प्रिवीप्स  को  खत्म  करने  का  काम  यह  काम

 अल्पसत  सरकार  ने  ही  किया  था  ।  16  राज्यों  में  स्टेट  कमीशन  था  कमेटी  बनी  है  ओर  उन्होंने  रिकर्मेंड

 किया  यूनियन  टैरीटरीस  में  कमेटी  और  कमीशन  उन्होंने  रिकमेंड  किया  ओ०  बी०  सी०  के

 कक्वायंवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
 ा
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 लिए  ;  दक्षिण  भारत  में  जहां  से  श्री  पुजारी  आते  कर्नाटक  में  श्री  देवराज  असे  ने  कितना  किया
 कितना  आरक्षण  दिया  तमिलनाड़ू  में  कितना  मिला  इसलिए  हम  यहू  कहना  चाहते  हैं  कि  जो
 शोग  इस  तरह  की  बात  करते  हैं  वे  गुमराह  करने  की  बात  करते  एक  बात  मैं  और  कहना  बाहता  हूं
 कि  जब  तक  चुनाव  प्रणाली  में  कोई  सुधार  नहीं  होता  है  तब  तक  यह  जातिबाद  खत्म  होने  वाला  नहीं

 हम  लोग  मुदहत  से  कहते  चले  आ  रहे  हैं  कि जातिवाद  को  खत्म  करने  के  लिए  यह  जरूरी  जब
 मण्डल  कमीशन  की  बात  आती  है  तो  आपको  जातियां  दिखाई  देती  जब  बोट  मांगने  जाते  हैं  तो  जातियों
 के  शाम  पर  बोट  मांगते  हैं  और  उसी  के  आधार  पर  चुनकर  आते  हैं  ।  अब  उम्मीदवार  खड़े  करते  हैं  तय
 भी  जाति  के  नाम  पर  देखते  हैं  कि  किस  कांसटीटूऐंसी  में  किसका  बाहुल्य  आज  जाति  की  हालत  यह
 है  कि  मजढ़ब  की  सीमा  भी  पार  हो  गई  ग्रूजर  की  एक  कान्फस  उसमें  कश्मीर  के  प्रतिनिधि

 गूजर  मुसलमान  भी  शामिल  हमारे  देश  में  इस  तरह  की  जाति  व्यवस्था  है  जो  सारे  समाज  को  खा
 रही  मण्डल  कमीशन  लागू  होने  से  जातिवाद  को  बढ़ावा  नहीं  आजादी  के  बाद  से  इस  देश  में
 जो  चुनाव  प्रणाली  लागू  उस  बकत  से  जातिवाद  को  बढ़ावा  मैं  अपने  पिछड़े  वर्ग  के  भाइयों
 से  एक  बात  कहना  याहृता  हूं  कि  हम  जो  दलित  हैं  बे  समाज  में  सबसे  नीचे  जो  पिछड़े  वर्ग  के  भाई
 हैं  बे  हमसे  बड़े  हमारे  बड़े  भाई  ऐसा  होता  रहा  हम  यह  बात  इसलिए  १हना  चाहते  हैं  कि
 इसके  बारे  में  हमारे  दिल  पर  चोट  हम  जन्म  से  दबाए  जाते  रहे  महाभारत  का  किस्सा  रामनायक
 जी  ने  बताया  |  एकलब्य  का  अंगूठा  किसने  काट  वहू  योग्य  था  उसका  अंगूठा  काट  लिया  ।  इन
 सारी  चीजों  के  बारे  में  सोचने  की  जरूरत  है  ।  इसलिए  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  जो  पिछड़े  वर्ग  के
 भाई  हैं  वे  लोग  दलितों  महिलाओं  पर  अत्याचार  न  इस  देश  में  बेलछी

 आन्प्र  प्रदेश  का  कमकेड्  आगरा  अभी  हुआ  हम  घोड़ी  पर  महों  चढ़
 सकते  यह  मौलिक  अधिकार  भी  हमारा  नहीं  इसलिए  हम  कहना  चाहते  हैं  कि  हुम  उनके  साथ
 कंधे  से  कंधा  मिलाकर  उनकी  लड़ाई  लड़ना  चाहते  हम  तो  आजादी  की  लड़ाई  के  सिपाही  उसके
 लिए  खून  भी  देना  पड़े  तो  उसके  लिए  भो  तंयार  हैं  लेकिन  उनकी  ओर  से  भी  ऐसा  होना  चाहिए  कि
 किसी  प्रकार  का  अन्याय  हमारे  साथ  नहीं  होना  चाहिए  ।  लोगों  ने  कहा  कि  क्यों  यह  जल्दबाजी  में  लागू

 दिया  गया  ।  यह  जल्दबाजी  में  नहीं  बहुत  सोच-समझकर  जब  इलेबशन  म॑नीफैस्टो  और  उसके  लिए
 जममोर्चा  में  नीति  वक्तव्य  की  घोषणा  सारी  दुनिया  में  की  तब  ही  हमने  निणंय  कर  लिया  और  हम  तो

 यह  कहते  हैं  कि  जो  लोग  उस  निर्णय  के  मुताबिक  हमारे  साथ  चलने  से  रह  गए  हैं  वे लोग  भी  साथ
 आएं  ।

 6.00  प०  भ०

 मैं  आज  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  प्रधान  मन््त्री  क ेसाथ  रहने  का  और  उनके  साथ  काम
 करने  का  अवसर  मिला  है|  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं  इसमें  किसी  भी  प्रकार  की  कमजोरी  नहीं  आनी
 चाहिए  ।  हमने  देश  के  सम्मुख  जो  धोषणा  की  है  उसका  पालन  होना  चाहिए  |  देश  का  3/4  से  अधिक

 बहुमत  हमारे  साथ  है  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  कोई  छरा  या  बन्दूक  लेकर  नकल  करते

 हैं  थे  लोग  अगर  सड़कों  पर  आन्दोलन  करने  के  लिए  निकल  आए  तो  हम  ऐसा  समझते  हैं  कि  उससे  देश

 बकरैकोई  परिवतंन  होने  वाला  नहीं  है  ।

 बसे  हम  अपने  आरक्षण  के  बारे  में  भी  चितित  हैं  और  इसलिए  घितित  हैं  कि  बुढ़िया  के  मरने
 काडर  नहीं  फिरिश्ते  घर  देख  अगर  बैकवर्ड  क्लासिज  के  कमीशन  को  आपने  खत्म  कराने  की
 कोशिश  की  या  उसे  करवाया  तो  दूसरे  दिन  हमारे  ऊपर  भी  हमला  शेडयूल्ड  कास्ट  और
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 यूलड  द्राइब  के  लोगों  के  कमीझन  के  बारे  में  हमारे  राम  नाईक  जी  कितना  भी  कहते  रहेंगे  लेकिन  वह
 आरक्षण  को  खत्म  करने  की  बात

 आपने  इतना  अधिक  समय  मुझे  बोलने  के  लिए  इसके  लिए  मैं  आपका  द्व॒दय  से  आभारी

 भौर  बहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सचेतकों  और  विभिन्न  पार्टियों  के  नेताओं  से  जानना  भाहूंगा  कि  वा

 चर्चा  जारी  रखना  चाहते  हैं  ।

 कुछ  सासनोय  सास्प  :  कल  |

 भो  मदम  लाल  छुराना  :  अभी  एक  घम्टा  और  बेढे  सकते  यह  तय  हुआ
 था  कि  आज  इसको  पूरा  करना  है  ओर  कल  दिल्ली  को  राज्यः  का  वर्जा  दिए  जाने-सेਂ  सभ्यम्धित
 संशोधन  बिल  आएगा

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विभिन्न  पार्टियों  के  प्रतिनिधि  इत  मुद्दे  पर  अपने  थिचार  व्यक्त

 चाहते  हैं  तथा  विभिन््त  पार्टियों  द्वारा  जो  सूची  मुझे  दी  वह  बहुल  लब्धीः  भिं:सम्देंह,  जलता

 राष्ट्रीय  मोर्चा  न ेअपनी  सूची  कम  कर  दी  है  उन्होंने  संब्स  कम  करके  18  से  3

 मुझे  दूसरों  द्वारा  सूची  दी  गयी  है  और  मेरे  बविश्वार  इस  मुद्दे  पर  उन्हें  अवसर  दिका  जांगा

 चाहिए  |  हमें  कुछ  और  समय  तक  इसे  जारी  रखने  दीजिए  ।

 कुछ  सामननोय  सदस्य  :  हां  ।

 डा०  तम्बि  बुर  :  कक्ष  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  था  कि  हमें  देर  बेकशा

 होगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  बसन््त  साठे  बोलेंगे  ।

 श्री  जसंत  साठ  :  हमने  व्यक्त  विचारों  को  बहुत  ध्यान  से  सुना  है  ओर  मुझे  यह  कहना
 है  कि  वाद-विवाद  काफी  उच्च  स्तर  पर  शुरू  किया  गया  कल  मैं  हुक्मदेक  नाशकथण  यादव  के
 भाषण  से  बहुत  प्रभावित  हुआ  था  ।

 मण्डल  आयोग  ने  स्वयं  कहा  है  कि  तथा  यदि  आप  पिठड़ेपन  की  इस  समस्या  की  जड़  तक  नहीं
 जाते  तो  आरक्षण  के  लिए  यह  कदम  उठाना  पर्याप्त  नहीं  मैं  शुरू  में  यह  कहना  चाहूंगा
 कि  इस  ब्सत  से  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि अगर  हम  समस्या  की  जड़  तक  जाते  हैं  तो  हम  पाएंगे  कि

 मुख्य  समस्या  इसी  प्रथा  के  कारण  पैदा  हुई  है  जो  पिछले  3,000  वर्षों  या  उससे  अधिक  समय

 से

 मैं  मण्डल  आयोग  से  उद्घुत  करना  चाहूंगा  जिसमें  जी  अनाभ  स्टेट  आफ  मैसूरਂ
 के  मुकदमे  में  उच्चतम  स्यायालय  के  प्रथम  जो  इस  विषय  पर  मुख्य  निर्णय  को  उद्धृत  किया

 318



 14  1912  नियम  193  के  अधीन  चर्चाएं

 गया  है  :
 लत

 समाजशास्त्रियों  और  वैदिक  विद्वानों  के  अनुसार  जाति  प्रथा  मूलत  व्यवसाय
 या  काये  के  आधार  पर  शुरू  हुई  समय  के  सांय-साथ  यह  दृढ़  व  अपरिव्तनीय  होती  चली
 गयी  ।  जाति  प्रथा  के  बिकास  का  इतिहास  मह  बताता  है  कि  जातियों  का  वृत्तिमुलक  और
 व्यावसायिक  आधार  बाद  में  कर्मकाण्डी  घारणाओं  पर  आधारित  शुद्धता  के  साथ  जुड़  गया  और
 इसमें  अपरिवर्ततशीलता  और  कठोरता  आ

 यह  कठोरता  मनुस्मृति  के  कारण  ही  आयी  थी  ।  मैं  तथ्य  प्रस्तुत  करना  हमारी  इस
 अ्रक्ा  का  सुदण  दोकी  मनु  स्मृति  से  उत्पन्त  बह  धारणा  है  जहां  उन्होंने  कहा
 इससे  मुझे  बहू  देखने  का  अबसर  मिलता  है  भो  कुछ  उसमें  कहा  गया  आपको  अश्चर्य  होगा  कि

 का  वर्णन  भी  वर्ण  और  चतुबंर्ण  के  नामों  पर  किया  गया  था  ।

 ]
 कृतयुगे  प्रोनद  भेवकतु  क्षत्रिय  युगम  वेश्यो  ह्वापर  शूद  :  कृतयुग

 ब्राह्मण  त्रता  क्षत्रिय  द्वापर  वेश्य  का  और  कलयुग  शूंद्र  क ेकहलाए  जाते  हैं  ।  सारे  युग  के  यह
 अनुस्मृति  अब  आप  फिर  उन्होंने  कहा  ब्राह्मण  के  क्षत्रियों  के
 वैश्यों  के  श्र  के  यह  डैल्क्राइन  करने  के  शूरू  में  कहीं  भी  जन्म  के  आधार  पर  वर्ण  नहीं

 यह  एक  महत्व  की  बात  समझ  सेने  की  हैਂ  आज  हाथ  जोड़कर  यह  कह  रहा
 प्राइम  भिमिस्टर  आप  यदि  अपने  मित्रों  से  '  जरा  सुन  लीजिए

 फिल्टर्व  नहीं  करेंगे  तो  कुछ  बात  मैं  आपको

 कहे  बाफ्क  बवाल  शोक  :  किसी  भी  शास्त्र  किसी  भी  बेद  किसी  भी  पुराण  में
 अमर  अप  गढ़  बता  द  कि  जानते  शूव्रोंਂ  बह  लिखा  हो  तो  मैं  संसद  सदस्यता  से  त्याग-पत्र  दे

 दूंगा  ।  आप  व्यर्थ  का  व्यतंडावाद  उठा  रहे  हैं  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  मैंने  तो  मनुस्म॒ति  का  बताया  कि  जन्म  के  आधार  पर  नहीं  बाद  में

 बहीं  सुप्रीम  कोर्ट  ने  कहा  ।  शुरू  में  जैसे  भागवत्  गीता  का  भी  बचन  है  गुण  कर्म
 जरम  जाति  विभागतःਂ  कहीँ  भी  नहीं  कहा  जो  हुक्मदेव  जी  कल  कह  रहे  भी penta भादायण orem

 )

 भरी  हुश्मदेश  माधायण  बादबव  :  कम  को  किस  आधार  पर  छाप  विया  था  ?

 झवाध्यक्ष  अहोइथ  :  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।  उरहें  उत्तर  मत  दीजिए  ।

 ]

 भरी  धसंत्र  साडे  :  जो  गीता  में  वही  चीज  आदि  शंकराबाय  ने  आप  देखेंगे
 !

 कि  मद्रत  कें  आधार  पर  फिर  से  जब  बंदिक  सनातन  धर्म  की  पुनरस्थापना  हुई  तो  उस  बचत  आदि

 शंकराचार्य
 की  बात  वि  मार्गी  जाती  तो  क्षांजे  यह  सारा  झगड़ा  ही  खरम  हो  जाता  |  आदि  शंकराचाय॑

 ते  कहा  था  जात्या  कतिय  बेंश्य  एवं  ते  शूद्रोनाशवा  मलेच्छों  गुणकर्मण्यਂ
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 और  अभी  जो  जोशी  जी  कह  रहे  थे  जायते  संस्काराद्विज  मुच्यते  ।”  प्रत्येक  व्यक्ति  जन्म
 से  श॒द्र  है--आदि  शंकराचार्य  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  इन्टरप्शन  रिसपांड  न  करें  ।

 )

 क्री  बसंत  साठे  :  उपाध्यक्ष  इस  देश  HT

 श्रम  एवं  कल्याण  मंत्री  रास  जिलास  :  साठे  आदि  शंकराचार्य  ने  कहा
 लेकिन  पुरी  के  शंकराचाय  ने  क्या  कहा  है  ?

 श्रो  वसंत  साठे  :  इस  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  आदि  शंकराचाययं  ने  जो  बात  कह्टी  वह  सब  को

 मिलाने  की  बात  अद्वत  बात  उन्होंने  सारे  मठ  स्थापित  दुर्भाग्य  स ेउसके  बाद  मठाधीश

 और  ब्राह्मण  लोगों  ने  उसको  संस्था  बना  ठेकेदारी  बना  डाला  और  जन्म  के  आधार  पर  जो  जाति
 व्यवस्था  उसी  से  यह  सारा  नुकसान  भारत  में  हुआ  है'''(व्यवधान)'''आज  भी  मैं  यह
 कभी  कहता  हमारे  देश  के  आज  भी  जितने  शंकराचार्य  हैं  यदि  ये  वहां  सम  जन्म  भूमि  में  जाने  के

 यदि  इकट्ठे  होकर  केवल  आदि  शंकराचाये  ने  जो  कहा  उस  बात  को  दोहराएं  और  कहें  कि

 जन्म  के  आधार  पर  कोई  जाति  नहीं  तो  इस  देश  में  और  समाज  में  क्रान्ति  हो  लेकिन
 आज  जन्म  के  आधार  पर  जातियां  बन  यह  सारा  भ्रष्टाचार  युगों-युगों  स ेचला  आ  रहा  उसको
 मिटाने  का  निर्णय  आजादी  के  आन्दोलन  में  जो  लोग  उन  सारों  ने  मिलकर  जब  यह  कहा  कि  हमारा
 स्वपन  यह  है  कि  इस  देश  में  कास्ट-लेस  और  कक््लास-लैस  सोसाइटी  का  निर्माण

 यह  आजाद  भारत  का  हमारा  सपना  सब  लोगों  एक  भी  ऐसा  कोई  ब्यक्ति  नहीं  बाबा

 अम्बेडकर  साहब  से  लेकर  महात्मा  गांधी  जिसने  यह  कहा  कि  हथ  जाति  के  आधार  पर  समाज

 बनाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  राम  धन  :  महात्मा  गांधी  वर्ण  व्यवस्था  के  पक्ष  में  थे  ।

 थी  बसंत  साठ  :  वर्ण-ब्यवस्था  का  तो  मैंने  आपको  बताया  ही  ।  वर्णं-व्यवस्था  जन्म  के  आधार

 पर  नहीं  थी  ।  वह  यदि  आप  मानते  तो  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  जब  जन्म  के  आधार  पर  आता  है  तो

 झगड़ा  होता  है--रामधन  जी  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  आज  जो  झगड़ा  हमारे  यहां  हो  रहा  वह  किस

 बात  का  हम  क्या  समाज  बनाना  चाहते  हैं--इस  बारे  में  हमको  कहना  मैं  तो  हमारे  विश्वनाथ

 जी  को  आधुनिक  मनु  समझता  हूं  |  मनु  ने  जन्म  पर  बाद  में  मैं  आपको  बताऊ  वा  कि  क्या

 दुष्ट  समाज  बनता  आपको  आशवर्य  होगा  यदि  मैं  आपको  बताऊ  कि  उन्होंने  यह

 त्रिषु  वर्णेषु  नपतेवर्णयोद्ध
 वेम्यस्थ  वर्ण  चेकस्मिन्षडेते  पसदा5स्मृता  ।”

 ब्राह्मण  से  तीन  वर्ण  बाली  स्त्रियों  क्षत्रियों  से  दो  वर्ण  वाली  स्त्रियों  बंश्य  से  एक  शुद्र  वाली

 स्त्री  में  यदि  छः  पुत्र  निर्माण  होते  तो  वे  नित्रिष्ठ  कह्दे  जाते  से  क्षत्रिय  तथा  ब्राह्मण  की

 कम्या  में  उत्पस्न  पुत्र  क्रशः  क्षताਂ  और  मनुष्यों  में  नीचतम  चाण्डाल  संशक  होता  है--यहू

 क्या  बात  है  ?  )
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 शो  हरोश  राबत  :  साठे  इस  रही  किताव  को  कृपया  आप  कोट  न  तो  ज्यादा  अच्छा

 झो  बसंत  साठे  :  इस  देश  में  इसको  मानने  बाले  लोग  हैं  ।  जस्म  पर  आधारित  जाति  व्यवस्था'**
 जन्म  पर  आधारित  जाति  व्यवस्था  को  एक  बार  किसी  भी  जोश  या  किसी  भी  इरादे

 से  यदि  हमने  ले  लिया  तो  मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  प्राइम  मिनिस्टर  जो  धोखा  हम  कर

 रहे  उसमें  आप  वे  मनु  होंगे  जो  मनुस्मुति  को  वापस  इसलिए  हमारे  हिन्दू  ला  में  ये  स्पष्ट

 कहा  गया

 प्रो०  सथु  दण्डबते  :  यदि  आप  मनु  को  बात  करते  रहेंगे  तो  आप  कभी  भी  आधुनिक  युग  में

 नहीं  आ  सकेंगे  ।

 हरी  बसंत  साठे  :  आप  मनु  को  मण्डल  के  माध्यम  से  ला  रहे  हैं  ओर  मैं  यही  बताने  का  प्रयास
 कर  रहा

 झी  रास  बिलास  पासवान  :  जो  पाप  किया  गया  मण्डल  कमीशन  उसको  धो  रहा  है  ।

 )

 भी  बसंत  साठे  :  पहले  त्षुन  तो  लो  मेरे  आप  जो  करने  जा  रहे  उससे  आप  इसको  धो

 नहीं  रहे  मैं  यह  कर  रहा  हूं  कि इसको  आप  वापस  ला  रहे  हो  ।  हिन्दू  ला  कमेंटरी

 ]
 ला  कहता  है  कि  यद्यपि  जातिवाद  असंगत  हैं  फिर  भी  इसकी  जड़ें  इतनी  गहरी  हैं  कि  धर्म

 परिवतंन  के  बाद  कुछ  पीढ़ियों  तक  भी  इसके  चिन्ह  खत्म  होते  प्रतोत  नहीं  होते  ।”

 ]

 अब  आप ये  देखेंगे  कि  हम  क्या  करने  जा  रहे  आप  मण्डल  आयोग  के  उसके

 मेंटेशन  करने  का  जो  प्रयास  कर  रहे  उसमें  जो  कांस्टीट्यूशन  ने  कहा  था  उसके  विपरीत  कदम  लेकर

 आप  प्योरली  कास्ट  बेसिस  और  कास्ट  जो  जन्म  पर  आधारित  उसके  आधार  पर  आप  रिजर्वेशन
 देने  का  प्रयास  कर  रहे  ये  धोखा  पण्डित  जी  ने  कहा  था  कि  ऐसा  नहीं  करना  है  मैं  उनको  कोट
 करना  चाहता  हूं  ये  जो  शब्द  1951  में  जब  ये  अमेंडमेंट  लाया  गया  तो  उस  समय  आदिकल

 15(4),  आटिकल  16(4),  उसके  ऊपर  बोलते  समय  कहा

 ]
 जवाहर  लाल  जी  ने  कहा  था  :

 दूसरे  महत्वपूर्ण  उहं  श्य  पर  ध्यान  दें  ।  बहु  है  समताबादी  या  किसी  अन्य  कोई
 समाज  का  निर्माण  जिसमें  जन्म  या  आय  या  स्थिति  के  आधार  पर  अस्तर  अधिक  नहीं  है  ।  इसे
 प्राप्त  करने  के  लिए  हम  अनेक  मतभेदों  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  जो  हमारे  समाज  में  पंदा
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 हो  गए  मैं  जातिव्यवस्था  और  धार्मिक  भिन्नताओं  के  बारे  में  कह  रहा  हूं“--आप  उन्हें  किसी

 भी  नाम  से  पुकारें  । आथिक  असमानताएं  भी  हमारे  समाज  में  हम  उनके  प्रति  सजग  हैं
 और  हम  इसका  समाधान  करना  चाहते  हैं  यद्यपि  वह  हमेशा  सन्तोषजनक  नहीं  होता  ।  इस
 प्रकार  यह  हमारे  उद्देश्यों  में  से  एक  है  कि  उन  असमानताओं  से  मुक्ति  पायें  और  हम  भारत  के

 हर  व्यक्ति  को  अपना  विकास  करने  का  अवसर  देना  चाहते  हैं  और  साथ  ही  एक  संयुक्त  राष्ट्र
 का  निर्माण  करना  चाहते  हैं  जिसमें  व्यक्षित  अपने  वर्ग  या  जाति  के  बारे  में  सोचने  के  बदले  संपूर्ण

 समुदाय  के  बारे  में  सोचे  ।”

 यह  उन्होंने  संशोधन  प्रस्तुत  करते  समय  यह  कहा  था  ।

 बाद  में  मुख्य  मन्त्रियों  को  सम्बोधित  करते  समय  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  कहा  था  :

 हम  साम्प्रदायिक  और  जातिगत  आधार  पर  आरक्षण  देते  रहे  तो  हम  प्रतिभाशाली
 और  योग्य  अ्यक्तियों  को  ड॒बो  देंगे  और  दूसरे  दर्जे  क ेबनकर  रह  मुझे  यह  देखकर  दुःख
 हो  रहा  है  कि  किस  हृद  तक  हम  सम्प्रदाय  पर  आधारित  आरक्षण  की  व्यवस्था  के  बारे  में
 सोचने  लगे  हैं  -'।”

 देखकर  मुझे  आश्चयं  हो  रहा  है  कि  पदोन्नतियां  भी  कभी-कभी  सम्प्रदाय  और  जाति

 के  आधार  की  जा  रही  हैं  ।  इसमें  मूर्खता  ही  नहीं  विनाश  भी  है  |  हम  प्रिछड़  वर्यों  की  हर
 तरह  से  सहायता  करें  परन्तु  क्षमता  के  मूल्य  पर  नहीं  ।”

 झो  विश्वमाथ  प्रताप  सिह  :  आप  इस  बात  को  इतना  लम्बा  क्यों  कर  रहे  थोड़े  आप
 केबल  इतना  कहें  कि  आप  मण्डल  आयोग  का  विरोध  करते  एक  वाक्य  में

 वे
 समझ  जायेंगे  ।  एक

 छोटा  वाक्य  ही  अच्छा  रहेगा  ।  आप  कहें  मण्डल  आयोग  के  विरुद्ध  हूं  ।”

 शो  बसम्त  साठे  :  अपनी  गलती  को  स्वीकार  करना  बड़ा  मुश्किल  है  ।  कृपया  धैयं  रखें  और
 म्पनी  गलती  को  स्वीकार  आप  वह  कह  रहे  हैं  जिसे  उन्होंने  की  संज्ञा  दी  मैं  आपको
 यही  बताना  चाहता  हूं  ।  मौलिक  तौर  पर  हमने  क्या  किया  है  ?

 मैं  केवल  उच्चतम  न्यायालय  के  एक  निर्णय  को  मण्डल  आयोग  के  सम्बन्ध  में  उद्ध़त  करना  चाहता
 हूं  हम  यह  क्यों  कहते  हैं  कि  यह  संविधान  के  विरुद्ध  है  तथा  संविधान के  क्षेत्राधिकार  से
 बाहर  चंकि  वे  जातिगत  के  आधार  को  ले  आए  हैं  न  कि  ऐसे  वर्ग  आधार  को  जिसमें  आधिक  स्थिति
 का  भी  महत्व  इसीलिए  यह  संविधान  के  विरुद्ध  मैं  न्यायाधीश  सुब्बा  राव  के  द्वारा  आर ०
 लित्रलेखा  बनाम  मंसूर  राज्य  के  मामले  में  दिए  गए  निर्णय  को  उद्धुत  करना  चाहता  उनका  कहना  है

 15  के  बारे  में  नहीं  बल्कि  केवल  वर्ग  के  बारे  में  यदि
 संविधान  निर्माताओं  का  उद्देश्य  जाति  को  भी  सामाजिक  और  शैक्षणिक  पिछड़ेपन  की  इकाई
 मानने  का  होता  तो  उन्होंने  जंसाकि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  बारे  में  कहा
 इस  बारे  में  भी  कहते  हैं  1”

 कहां  हैं  प्रो०  मंध्  दण्डबते  ?  उन्हें  उत्तर  देना  चाहिए  ।

 पुर  सासुनोय  सदस्य
 :  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  प्रधानमन्त्री  यहां

 की  घसम्त  साढ़े  :  न्यायाधीश  सुध्वा  राव  ने  अपनी  बात  जारी  रखते  हुए  कहा  :
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 यह  सुझाव  दिया  जा  सकता  है  कि  अनुच्छेद  15  के  खण्ड  (4)  में  थेर्गेਂ  की
 व्यापक  अवधारणा  दी  गई  है  चूंकि  जाति  रहित  समुदाय  भी  हैं  और  संविधान  के  निर्माताओं  को

 वर्ग  या  जातिਂ  जंसी  अभिव्यक्ति  का  प्रयोग  करने  से  किसी  ने  रोका  नहीं  था  ।  अनुच्छेद
 15(4)  में  और  जांतिਂ  दोनीं  अभिव्धक्तियों  का  सार्थी-सीय  आना  इस

 बात  का  तकंसंम्मंत  परिणार्म  है  कि  को  जी  अंब्रधरिणां  है  बहे  जाति  कौ  अवधारणा  के
 समानार्थी  नही  है  ।

 संवंधानिक  उपवन्धों  की  रूपरेखा  के  अनुसार  और  समानार्थी  नहीं  माने  भा
 सकते  ।

 यदि  हम  की  अवधारणा  की  व्याख्या  की  अवधारणा  ज॑सी  करें  ती  लैवैधान
 का  उद्देश्य  विफल  हो  जाएगा  और  बे  लोग  जिन्हें  वास्तव  में  यह  लाभ  मिलना  चाहिए  इससे  वंचित

 रह  जाएगे  और  यह  लाभ  उन  लोगों  को  मिलेगा  जो  इसके  पात्र  नहीं  हैं  ।”

 इसे  रह  नहीं  किया  गया  है  ।  उच्बतम  न्यायालंय  हारा  हाल  ही  में  बसस्त  कुमार  बताम  कंनॉटिक
 राज्य  के  मामले  में  निणंय  दिया  गया  उसमें  इसी  बात  को  दोहराया  गया  हम  यह  जागगा

 चाहते  हैं  कि सरकार  का  उद्देश्य  क्या  कया  है  ?  क्या  ये  संविधान  के  उपबन्ध  अनुच्छेद  15  और  16
 के  विरुद्ध  जाना  चाहते  ती  फिर  उन्हें  कहना  चांहिए  कि  शेन्द  को  अथे  कैबंल  ही
 जेसाकि  मण्डल  आयोग  ने  कहा  है  ।  यदि  यही  इरादा  है  तो  साहस  के  साथ  यदि  थाप  भाहें  तो
 संविधान  में  संशोधन  कर  लें  |  आप  यह  कहें  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  तरह
 जैसा  हमने  वर्गਂ  कहा  है  उसमें  शब्द  के  स्थान  पर  शब्द  को  रख  दिया  आए  ।
 यदि  आप  यह  करना  चाहें  तो  ऐसा  साहस  तब  यह  नहीं  भूलें  कि  जैसाकि  उच्चतम  न्यायालय
 ने  कहा  देश  में  जाति  व्यवस्था  करो  जारी  रखना  चाहते  जितना  भी  समय  आप  शुबार
 जितने  भी  वर्ष  गुजार  सभी  सभी  सभी  और  हमारे  अस्य  सभी  पिछड़े  समुदाय  के
 लोग  आने  वाले  समय  में  मंत्री  बन  सकते  हैं  ।

 बंस्त्रे  मंत्री  ओर  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  शरद  कर्नाटक  में  अर्स  साहब  ने
 कास्ट  पर  किया  था  या  क्लास  पर  किया  था  ?

 झी  बंसम्त  साठे  :  उससे  क्या  मैं  तो  यह  कह  रहा  हूं  कि  आप  जो  सेम्ट्रल  शा  में
 तेब्दीसी  करने  जा  रहे  हैं  वह  सोच-समझकर  कीजिए  ।  कास्ट  का  आधार  एक  बार  लाओआंगे  यह  समझ
 लीजिए  कि  एक  बार  यदि  आपने  ओन्ली  कास्ट  फेक्टर  रक्षा  तो  खतरा  क्या  है  वह  शमल  लो  मेरे
 आप  संवंधानिक  प्रोवीजन  में  आज  सारे  देश

 ]
 करी  चांद  राम  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 ''  '
 )

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  आपको  इजाजत  नहीं  दे  मैं  आपको  चांस  दूंगा  बोलने  के  लिए  ।
 व्ववधाभो  *  * ।  री 0  न्जन  -  क्जतजजन+  ee  ७  -

 +०कार्यबाही-बुत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  बया

 ।
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 मिनुबाद |
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाही-वुतांत्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 थी  बसन््त  साठे  :  नवीनतम  और  पहले  के  निर्णय  में  कहा  गया  है  कि  आधिक

 सामाजिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  को  निर्धारित  करने  का  सबसे  महत्वपूर्ण  मानदण्ड  है  ।

 बाला  जी  के  केस  पहले  ही  केस  में  ।

 ]

 मैं  बाला  जी  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  की  व्याख्या  को  उद्धत  करना  चाहता  हू  ।

 संविधान  में  ऐसी  व्याख्या  तहीं  है  ।'''  मैं  उद्धत  करता  हूं  :  वर्गों  के  नागरिक  बहुत
 घिक  गरीब  होते  हैं  वे  सामाजिक  रूप  से  पिछड़  जाते  हैं  ।

 की  शरद  यादव  :  एक  भी  राज्य  नहीं  है  जिसने  कास्ट  को  आधार  बनाया  हो  ।

 भरी  बसंत  साठे  :  आप  आज  देश  में  क्या  करने  जा  रहे

 ]

 शो  पिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  आन्ध्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  आपकी  सरकार  है  ।  क्या  आप  जाति
 व्यवस्था  के  बजाए  वर्ग  व्यवस्था  को  आरक्षण  देंगे  ?  कया  आप  सभा  को  यह  आश्वासन  देंगे  ?

 श्री  बसंत  साठे  :  इसका  निर्णय  आपको  करना  है  ।

 भरी  विश्वनाथ  प्रताप  नहीं  ।  वहां  पहले  से  ही  आपकी  सरकार  है  ।  आप  सभा  को
 आश्वासन  दीजिए  कि  आन्प्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  आप  इसे  रद्द  करेंगे  और  उसके  बाद  विभिन्न  मानदंडों
 में  परिवतन  करेंगे'*  तब  हमें  इस  तरह  के  उपदेश  मत  देना  ।  )

 श्री  बसंत  साठे  :  इसी  वजह  से  वे  मण्डल  आयोग  को  लागू  नहीं  कर  रहे  हैं  ।  आप  इसे  लागू  कर

 रहे  इसलिए  यह  बताना  आपकी  जिम्मेदारी  है  कि  आप  संविधान  में  क्या  करना  चाहते  हैं  ।

 करो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  आपको  कल  जवाब  दूंगा  ।  )

 श्री  बसंत  साठे  :  कर  देना  वही  तो  कह  रद्दा  आज  तो  आग  लगा  रहे  हो  ।  इस  देश  को
 बाद  की  व्यवस्था  को  वापस  आधुनिक  मनु  महाराज  तोड़कर  रख  देश  को  टुकड़ों-टुकड़ों  में
 बांट  दोगे  ।

 हरी  विश्यमाथ  प्रताप  एक  मैं  बीच  में  नहीं  टोकता  ।  साठे  जी  के  तक॑  का

 सुबाब  यह  है  कि  जाति  के  आधार  क्लास  के  आधार  पर  होना  इसकी  दीक्षा  हम  लोगों  को
 बेद  से  दे  रहे  वेदकाल  से  हमें  यह  दीक्षा  मिल  रही  है  ।  राजनेतिक  ईमानदारी  का  सवाल  अगर
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 अप  विश्वास  करते  हैं  तो  आन्ध्र  कर्नाटक  जहां  आपका  राज  है  आप  स्पष्ट  करें  सदन  में  कि  मेरी
 राजनंतिक  ईमानदारी  है  कि  यह्  गलत  आधार  है  हम  वहां  कल  पास  करके  इस  आधार  पर  कर  देंगे  ।

 )

 थी  राम  आज  तक  भारत  सरकार  ने  जाति  के  आधार  पर  लड़कों  को  बजीफा  दिया
 आपकी  सरकार  ने  दिया

 भी  बसंत  साठे  :  मण्डल  आयोग  के  आज  इतने  पक्ष  में  यह  1980  में  जब  आप  उत्तर
 प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  थे  तो  क्या  कहा  था  ।  केबिनेट  में  जब  थे  प्राइम  मिनीस्टर  इन्दिरा  गांधी  और  राजोब
 गांधी  के  समय  तो  एक  बार  भी  आपने  कुछ  लिखा  हो  तो  बता  दो  !

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मिश्रा  जी  के  मण्डल  कमीशन  पर  रहने  जा  रहे  कभी  दिमाग  में

 घुसा  कभी  नहीं  घुसा  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  आप  खुद  मुख्य  मंत्री  थे  तो  आपने  मण्डल  कमीशन  को  इम्प्लीमेंट  कहां  किया  ।

 झी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  बताना  चाहता  आपने  प्रश्न  पूछा  मैं  जवाब  देता  हूं  । उस  समय
 जनता  पार्टी  के  शासनकाल  के  बाद  1980  में  मुख्यमंत्री  हुआ  बहां  पर  पिछड़े  वर्ग  के  लिए  15  परस्लेन्ट
 आरक्षण  किया  था  ।  नोटिफिकेशन  में  कहीं  चतुराई  हुई  ओर  यह  कर  दिया  कि  15  परसेन्ट  मंक्सिमम  ।
 मेरे  दस्तद्त  से  15  परसेन्ट  मिनिमम  हुआ  और  मंरिट  में  जो  व ेअलग  से  आयेगे  |  मेरे  शासनकाल
 के  समय  में  स्कालरशिप  का  प्रावधान  नहीं  हो  पाया  बीच  में  इ  क्शन्ज  आ  गया  था  तो  भी  चार
 करोड़  रुपए  का  प्रावधान  पिछड़े  वर्ग  के  लिए  मैंने  किया  था  और  पहली  बार  आजादी  के  बाद  मेरे  ही
 शासनकाल  में  इलाहाबाद  हाई  कोर्ट  में  पिछड़े  वर्ग  का  जज  हुआ  |

 हरी  बसंत  साठ  :  यह  मेरे  सवाल  का  जवाब  तो  नहीं  हुआ  ।  सवाल  मेरा  साफ  था  कि  आप  दो
 बार  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  बने  |  इन्दिरा  गांधी  और  राजीव  गांधी  की  कंबिनेट  में  रहे  लेकिन  आपके
 बकत  में  नहीं  हुआ  कि  आपका  स्टेटमेंट  आता  कि  मण्डल  कमीशन  इम्पलीमेंट  होना  बाकी  की
 चीजों  पर  मैंने  कुछ  नहीं  कहा  ।

 करी  विश्वनाथ  प्रताप  आपने  या  राजीव  जी  की  कंबिनेट  के  किसी  मन््त्री  ने  भी  यह  नहीं
 कहा  कि  मण्डल  कमीशन  को  लागू  करिएगा  ?

 ही  बसंत  साठे  :  कंबिनेट  में  आया  आपके  कहने  को  जरूरत  नहीं  मैं  यह  कह  रहा
 )

 इन्होंने  कभी  नहीं  कहा--एक  जगह  भी  कि  मण्डल  कमीशन  को  इम्प्लीमेंट  करेंगे  ?

 एक  मांगनोय  सदस्य  :  आपने  क्यों  नहीं  किया  ?

 भी  संफुदीन  चौधरी  :  प्रधानमन्त्री  ने  श्री  बसंत  साठे  से  बढ़ा  प्रमांगिक  प्रश्न  पूछा  है
 कि  कया  वह  आा्भ्र  प्रदेश  और  कर्नाटक  में  आथिक  आधार  पर  आरक्षण  देने  के  बारे  में  अपनी  पार्टी  के
 अन्दर  विचार-विमर्श  करेंगे  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  |  श्री  आप  अपना  जवाब  दीजिए  ।  उसके
 बाद  चर्चा  का  रुख  ही  बदल  जाएगा  ।

 325



 नियम  193  के  अधीन  चंर्चाएं  :  1990

 ]

 थ्रो  बसंत  साठ  :  महाराष्ट्र  में  एक्नामिक  क्राईटीरिया  हमने  लगाया  हुआ  वहां  जो
 टीज  देनो  वे  दी  हुई  हैं  ।  इसे  आप  और  हम॑  सब  जानते  हैं  ।  यह  एक्नामिक  क्राईटीरिया  कांग्रेस
 पार्टी  ने  ही  लगाया  है  |  बेसिक  सवाल  यह  है  कि  यह  जो  मण्डल  कमीशन  आप  लगा  रहे  बह  महत्वपूर्ण -
 तया  जाति  के  आधार  पर  है  बल्कि  दूसरा  कोई  और  तरीका  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |  सारे  जितने  शेड्ल

 ये जितनी  जातियां  सारे  मण्डल  कमीशन  ने  टोटली  एज  होलਂ  जो  किया
 उनेको  लगाया  है  और  उनको  यहं  रिजर्वेशन  मिलने  वाला  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि

 कांस्टीट्यूशन
 के  तो

 खिलाफ  है  ही  और  ये  जो  सारे  देश  को  कांस्टलैस  सोसाइटी  बनाने  का  उसके  खिलाफ  है  और  यह
 क्यों  किया  जा  रहा

 यह  राजनैतिक  उल्लू  सीधा  करने  के  लिए  किया  जा  रहा  सारा  बच्चा-बच्चा  देश  का  कह
 रहा  है  कि  विश्वनाथ  प्रताप  क्या  करना  चाहते  इनको  जब  लगा  कि  देवी  लाल  जो  ने  गांव  बनाम

 शहर  के  लोगों  का  झगड़ा  खड़ा  कर  देश  में  विलेज  वर्सेस  उर्दन  बार  खड़ी  कर  दी  ।  हमारे  बी०  जे०
 पी०  के  भाइयों  ने  राम-जन्म  भूमि  के  शिलान्यास  की  बात  उठा  ली  सारे  हिन्दुओं  के  इक्ट्ठे  होने  की  बात
 कर  रहे  हैं  |  हमारे  लंफ्टिस्ट  पार्टीज  वालों  ने  क्लास  वार  यानी  वकिग  क््लासेज  वर्सेज  कंपिटलिस्टस
 का  झगड़ा  खड़ा  कर  इन  सबकी  पेर  तलों  की  जमीन  खींचने  के  उपाध्यक्ष  इन  सारे
 लोगों  की  नीचे  की  जमीन  खींचने  के  लिए  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  जी  ने  एक  चाल  चली  एक  दांव  फेंका

 है  कि  देश  में  एक  बात  कास्ट  की  बेसिस  पर  यदि  उठा  तो  इनकी  भी  जमीन  खिसक  देबी  लाल
 जी  की  जमीन  भी  खिसक  जाएगी  और  मुसलमानों  को  तो  इन्होंने  पहले  ही  अपनी  तरफ  कर  खिया
 जो  मुसलमान  राष्ट्रों  ने  आज  तक  नहीं  उनके  प्रौफेट  की  बर्थडे  पर  छुट्टी  की  घोषणा  लालकिले  से

 इन्होंने  वह  कर  दिखाया  पथास  लाख  रुपए  पहले  ही  बुखारी  साहब  को  जामा  मस्जिद  के  लिए
 दे  दिए  गए  हैं  ।  उपाध्यक्ष  आप  देख  30  अक्तूबर  को  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  जी  ने  इन
 बी०  जे०  पी०  के  लोगों  को  अंगूूठा  दिद्वाने  वाले  हैं  :  ये  कहेंगे  कि  ले  आओ  रांमे  जन्म  भूमिंके
 तुम्हारे  जितने  समर्थक  सबको  ले  मैंने  तुम्हारे  समस्त  हिन्दू  समाज  को  जातियों  के  आंधारे  पर

 पहले  ही  तोड़  दिया  है  और  मेरा  मुलायम  सिंह  वहां  बैठा  हुआ  वह  तुम्हारे  सब  लोगों  की  जेल॑  में
 डाल  उपाध्यक्ष  यह  कितनी  सस्ती  राजनीति  है  इनकी  ।  इतनी  सस्ती  राजनीति  तो  आज  तक
 किसी  ने  भी  इस  देश  में  नहीं  की  थी  ।

 थ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  आप  प्रंगम्बर  मुहम्मद  की  छुट्टी  का
 विरोध  करते  हैं  ?  क्या  आपकी  कांग्रेस  पार्टी  पंगम्बर  मुहम्मद  साहब  के  बर्थडे  की  छुट्टी  का  विरोध  करती

 आप  स्पष्ट  कीजिए  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  ईमानदारी  की  बात  है  कि  हम  उसका  विरोध  नहीं  करते  हैं  लेकिन  '*****

 )

 भी  विश्वनाथ  प्रताप  इन्हें  स्पष्ट  करना  इसका  सवाल  नहीं  है  कि  में
 बक्तव्य  15  अगस्त  के  फंलले  की  बात  को  इन्होंने  सदन  में  उठाया  आप  साफ  कहिए  कि  आप
 उसका  विरोध  करते  हैं  या  आपकी  कांग्रेस  पार्टी  उसका  विरोध्र  करती

 आप  करें  या  न  वह  बात  अलग  समझ  में  आती  लेकिन  हम  यदि  करें  ती  भ्रौप  उसका
 बिरोध  करते
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 ञभ्री  बचत  साढ़े  :  उपाध्यक्ष  क्या  यह  सस्ती  राजनीति  नहीं  सस्ती  लोकप्रियता  पाने  का

 घडयत्त  नहीं  जिस  परमपृज्य  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  ने  इस  जातोी-व्यवस्था  से  अपने  समाज  को

 निकालने  के  लिए  जीवन  लगा  भापने  फौलोवर्स  अनुयायियों  को  बुद्ध  आज ये  उन्हीं

 बाबा  साहेग  अम्बेडकर  की  दुद्ाई  देते  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  एक  नाटक  नहीं

 )

 उपाध्यक्ष  जिन  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  को  हमने  लॉ  मिनिस्टर  जिन  बाबा  साहेब
 अम्बेडकर  की  ढ़ाई  टन  की  ब्रज  मूति  हमने  बाहर  के  देशों  के  लोगों  को  देखने  के  लिए  कया  वह
 सस्ती  राजनीति  सस्ती  राजनीति  तो  यह  है  कि  आपने  उनका  एक  छोटा  सा  फोटो  यहां  सेन््ट्रल  हाल
 में  लगा  जिसे  ज्यादा  से  ज्यादा  500  लोग  ही  देख

 भी  शरद  धादव  :  यहां  जितनी  छोटो  फोटो  आपको  लगती  वे  सब  देश  के  बड़े  लोगों  की

 महान  लोगों  की

 शो  बसंत  ब्लाठे  :  लेकिन  लालकिले  से  एलान  करना  क्या  सस्ती  लोकप्रियता  नहीं

 रो  रास  बिलास  पासवान  :  मेरा  एक  प्वाइंट  आफ  आडंर  मेरा  निवेदन  है  कि  मासनीय
 साठे  डी  को  ये  शब्द  वापप  लेने  चाहिए  कि  सेन््ट्रल  हॉल  में  यह  जितने  नेताओं  की  फोटो  ली  देश  के

 सबसे  लम्बे  कद  जिन  लोगों  के  उन  लोगों  के  फोटो  भी  लगे  हुए  कोई  छोटी  फोटो  नहीं  है  ।  इस्होंने
 अम्बेडकर  साहब  की  फोटो  को  छोटी  फोटो  कहा  है  और  कहा  है  कि  छोटी  फोटो  लगाने  से  कुछ  नहीं

 मैं  कट्टठता  हूं  कि  यह  सारे  नेताओं  का  अपमान

 क्री  कालका  दास  :  उपाध्यक्ष  सारे  राष्ट्र  के  नेताओं  का  इन्होंने  अपमाम  किया

 )

 श्री  बढ़ंत  साठे  :  बाबा  साहेब  अम्बेडकर  को  पासबान  मैं  आपसे  ज्यादा  जानता  बाबा

 साहब  अम्बेडकर  केवल  लम्बे  कद  के  ही  आदभी  नहीं  बल्कि  इस  देश  के  बहुत  बड़े  भौर  महान  व्यक्ति
 ये  |  जब  मैंने  कहा  कि  ढ़ाई  टन  13  फूट  लम्बा  हमने  उनका  एक  पुतला  देश  की  जनता  को

 देखने  के  लिए  लगाया  और  आप  डींग  मारते  हैं  कि  सेण्ट्रल  हाल  में  उनकी  फोटो  लगाया  जहां  सिफे  500

 आदमी  उसको  देख  सकंगे  |  इसकी  डोंग  मारते  यह  टुरचो  बात

 यह  छोटी  बात  है  ।  आप  समझते  हैं  कि  हस  देश  के  हरिजन  बाबा  साहब  को  मानने  बाले

 इससे  बुद्ध  बत  जाएंगे  ?  इस  तिकड़मबाजी  से  ऐसा  होने  बाला  नहीं  है  |

 उपाध्यक्ष  मुझे  अन्त  में  इतना  ही  कहना  है  कि  जो  केवल  स्वार्थ  के  छोटे  सवा

 के  इस  देश  के  टुकड़े  टुकड़े  करने  को  तैयार  वह  भी  जन्म  के  आधार  वह  राष्ट्र  का  सबसे

 अपराध  कर  रहा

 क्री  शरद  यादव  :  स्वार्थ  के लिए  आदमी  गाली  देश  को  जलवाएगा  ?  आज  देश  जल

 रहा  है  ?

 ।
 ३

 पह
 थी  शर्त  साठे  :  भी  विश्वनाथ  प्रताप  का  बाम  इस  दश  के  इतिहास  में  इस  देश  को  छोटे-छोटे

 दूकड़ों  में  विभाजित  करते  के  लिए  लिखा  जाएगा  ।
 मैं  यही  कहना  चाइता  हैं  ओर  इसी  बेताबनी  के  साथ

 अपनी  बात  समाप्त  क्रता  हूं  ।

 3327



 नियम  193  के  अधीन  धर्चाएं  5  1990

 की  सोमनाथ  चट्शों  :  उपाध्यक्ष  मैं  नौकरियों  में  पिछड़ी  जातियों  के  लिए
 आरक्षण  जैसी  कि  मण्डल  आयोग  ने  सिफारिश  की  समर्थन  करता  हूं  ।  हमें  इस  बात  पर  विचार

 करना  है  कि  स्वतन्त्रता  के  43  वर्षों  क ेबाद  भी  हम  देश  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों

 और  अन्य  वर्गों  के  लोगों  क ेलिए  अभी  भी  आरक्षण  की  बात  करनी  पड़ती  हम  इस  बात  से  इन्कार

 नहीं  कर  सकते  कि  स्वतन्त्रता  के  बाद  देश  में  जहां  तक  शैक्षिक  और  आधिक  रूप  से  पिछड़े
 और  गरीब  लोगों  की  स्थिति  का  सम्बन्ध  उनका  अधिक  से  अधिक  शोषण  किया  गया  है  और  दशकों

 से  इस  देश  के  संसाधनों  का  इन  वर्गों  के  लोगों  क ेविकास  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  गया

 मैं  कांग्रेस  पार्टी  के  सदस्यों  के  भाषणों  को  बड़ें  ध्यानपृषंक  सुन  रहा  था  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि

 क्या  उन्होंने  इस  बात  का  विचार  कर  लिया  है  कि  इसके  बारे  में  उनका  बया  दृष्टिकोण  होना
 सवंदलीय  बैठक  में  कांग्रेस  अध्यक्ष  ने  जो  बात  कही  थी  मैं  उसे  नहीं  समझ  सका  ।  यह  चाहते  थे  कि  प्रधा
 मंत्री  मण्डल  आयोग  के  सम्बन्ध  में  पेपरਂ  प्रस्तुत  कांग्रेस  का  इसके  बारे  में  दृष्टिकोण  क्या  है  ?

 कांग्रेस  पार्टी  के  किसी  भी  सदस्य  ने  अब  तक  यह  नहीं  बताया  है  कि  कया  वे  मंडल  आयोग  का  समर्थन

 फरते  हैं  अथवा  विरोध  ।  वे  आरक्षण  में  विश्वास  करते  मुझे  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  वे

 कारियों  के  आरक्षण  में  विश्वास  करते  वे  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  आरक्षण  में  विश्वास  करते  हैं  ओर

 इसलिए  वे  अपने  प्रिय  उद्योगपतियों  के  आरक्षण  में  विश्वास  करते  हैं  इसी  वजह  से  देश  का  आर्थिक  लाम

 वर्षों  से  कुछ  ऐसे  लोगों  तक  सीमित  रहा  है  जिन्होंने  उनका  खुलकर  पक्ष  लिया  है  और  उन्हें  इसका  लाभ

 मिलता  रहा  है  ।  हम  इस  प्रकार  के  आरक्षण  के  विरुद्ध  हैं  ।

 कुछ  बुनियादी  मुद्दों  का  उल्लेख  करने  से  पहले  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  दो  बातें  कहना  चाहता

 हूं  ।  यद्यपि  प्रधानमन्त्री  न ेएक  सर्वेदलीय  बैठक  बुलायी  थी--यह  अच्छी  बात  थो  कि  उन्होंने  इस
 विषय  पर  चर्चा  करने  के  लिए  सभी  दलों  को  बुलाया  था--परन्तु  यह  7  अगस्त  और  27  अगस्त  की
 घोषणा  के  बाद  बुलाई  थी  ।  यह  इतना  महत्वपूर्ण  मामला  नहीं  है  जितना  राजनैतिक  दल  बनाने  का  प्रयास
 कर  रहे  हैं  वरना  हम  इसे  निश्चित  रूप  से  वरीयता  देते  ।  यह  कोई  रहस्य  नहीं  है  कि  पटना  में  जो  कुछ
 हुआ  उसके  पीछे  कांग्रेस  का  हाथ

 श्री  हरोश  रादत  :  श्री  बीजू  पटनायक  किस  पार्टी  के  हैं  ?

 क्री  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  इस  देश  के  युवकों  जो  हमारे  असली
 भविष्य  हैं  तथा  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  नेतृत्व  प्रदान  करते  आज  हिंसा  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  रहा
 है  |  यह  कोई  अच्छी  बात  नहीं  इसलिए  हमने  सोचा  था  और  अब  भी  सोच  रहे  हैं  कि
 यदि  प्रधानमन्त्री  की  संसद  में  इस  घोषणा  से  पहले  चर्चा  और  बातचीत  की  गई  होती  तो  अच्छा  रहता  ।

 )

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जहां  तक  इस  बातचीत  का  सम्बन्ध  इसमें  विद्यार्थियों  तथा
 उनके  नेताओं  को  भी  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  आखिरकार  बे  भी  हमारे  अंग  जैसाकि
 मैंने  कहा  है  कि  वे  हमारे  भविष्य  इसलिए  उनके  अन्दर  ऐसी  कोई  धारणा  नहों  होनी  चाहिए  कि
 सरकार  संवेदनशील  नहीं  है  तथा  इस  मामले  में  उनकी  बात  भी  नहीं  सुनी  जाती  है  ।  मे  विश्वास

 है  कि  प्रधानमन्त्री  देश  के  अन्य  वर्गों  के  समुदायों  और  राजनैतिक  दलों  के  अतिरिक्त  विद्यार्थियों
 से  बातचीत  करते  के  लिए  तत्काल  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ।

 अगला  महत्वपूर्ण  पहल  यह  भी  है  कि  कुछ  दिनों  से  आन्दोलन  ओर  प्रदर्शन  हो  रहे  मेरे  विचार
 से  परद्रह  दिन  तक  कोई  आन्दोलन  अथवा  विरोध  नहीं  हुआ  ।  उसके  बाद  कुछ  समाचारपत्रों  में  लेखों  के
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 प्रकाशन  के  साथ  ही  यह  आन्दोलन  शुरू  हो  गया  |  हमारी  समझ  में  यही  आता  परन्तु  यह  बड़ा  गम्भीर
 मामला  है|  दुर्भाग्यवश  हिंसा  फैल  गई  जीवन  नष्ट  हुए  सम्पत्ति  का  नुकसान  हुआ  है  ।
 इसलिए  देश  के  सभी  वर्गों  के  लोगों  स ेअपील  है  कि  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  मुद्दों  पर  बातबीत  और
 इनका  समाधान  इस  ढंग  से  किया  जाए  तो  सभी  को  स्वीकार्य  हो  तथा  जो  भी  बातचीत  और  आन्दोलन
 किए  जायें  वे  शान्तिपूर्ण  ढंग  किए  जाने  इसलिए  समय  की  मांग  यह  है  कि  सहयोग  और  सामंजस्य
 की  भावना  से  खुले  दिमाग  से  चर्चा  एवं  बातचीत  की  जाए  ।

 जहां  तक  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  इसमें  कोई  शक  नहीं  है  कि  हमने  यह्
 कहा  है  और  हम  यह  कहते  रहे  हैं  कि  इस  देश  में  रोजगार  बहुत  ही  कम  आरक्षण  सिर्फ  केसरी
 सरकार  की  मौकरियों  में  लागू  किए  गए  हैं  ।

 इस  देश  में  अनेक  बेरोजगार  युवक  शिक्षित  और  कम  शिक्षित  तथा  ऐसे  लोग  भी  हैं  जिन्हें
 शिक्षा  प्राप्त  करने  की  सुविधा  ही  प्राप्त  नहीं  हुई  इस  देश  में  अनेकों  लोग  बेरोजगार  उनमें  से
 अधिकांश  लोग  गरीब  हैं  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  इन  पिछड़े  बर्गों  को
 आरक्षण  द्वारा  जो  भी  सुविधायें  प्राप्त  होती  वे  सुविधायें  उन  लोगों  को  प्रदान  की  जानी  चाहिएं  जिन्हें
 इनकी  जरूरत  अधिक  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  किसी  भी  मानदण्ड  को  लागू  करने  में  कठिनाई  हो  सकती
 ऐसा  कहा  जा  सकता  है  कि  आधिक  मानदण्ड  क्या  लेकिन  जब  हमारे  पास  साधनों  की  कमी  हो  और
 मांग  अधिक  तो  हमें  कुछ  मानदण्ड  अपनाने  होंगे  और  वह  मानदण्ड  सिर्फ  आर्थिक  मानदण्ड  ही  हो
 सकते  यही  कारण  है  कि  हम  यह  कह  रहे  हैं  कि  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  के  साथ-साथ  एक
 आध्िक  मानदण्ड  लोगों  को  अधिक  स्वीकायं  होगा  और  दिए  जा  रहे  सभी  तक  कि  यह  योग्यता  के  विदड्ध

 इससे  उन  युवा  और  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  समाप्त  हो  जो  अपने
 प्रयल्न  द्वारा  रोजगार  प्राप्त  कर  सकने  में  सक्षम  ये  सभी  तक  नहीं  दिए  जायेंगे  |  मैं  उन  लोगों  में  से

 नहीं  हूं  जो  यह  कहते  हैं  कि  सिर्फ  उच्च  वर्ग  लोग  ही  योग्य  हो  सकते  यह  नहीं  हो  सकता  इस  देश
 में  इतिहास  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  तमिलनाड़  कर्नाटक  में  अनेक  वर्षों  से  आरक्षण  लागू  है  और
 अपने  आप  में  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  तमिलनाड़्  या  कर्नाटक  प्रशासन  में  योग्यता  महीं  ऐसा
 नहीं  हो  सकता

 स्वतन्त्रता  के  चार  दशकों  के  पश्चात्  जब  कि  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  अब  तक  प्रशासन  में  योग्य

 व्यक्तियों  को  लिया  गया  हम  यह  नहीं  पाते  कि  उन  राज्यों  की  प्रशासन  व्यवस्था  उच्चतम

 कुशलता  और  ईमानदारी  का  उदाहरण  रही  यह  हम  नहीं  कह  सकते  हैं  ।  ऐसा  कहना  सम्भव  नहीं
 मैं  इस  कथन  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  इसलिए  स्वीकार  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  क्योंकि  इससे  योग्यता  का  हनन  हो  रहा  मैं  उन  लोगों  में  से  नहीं  हूं  जो  इस  प्रकार  से

 सोचते  लेकिन  इस  देश  में  जहां  आए  दिन  शोषण  होता  रहा  निधन  लोग  और  निर्धन  हो  गए  हैं  ।

 इस  देश  में  लोगों  के  एक  बड़े  वर्ग  को  सुविधा  से  वंचित  किया  गया  चार  दशकों  के  कांग्रेस  शासन  के

 दौरान  उन  लोगों  पर  अत्यधिक  अत्याचार  और  शोषण  हुए  हैं  जो  कि  अपने  बल  पर  छड़े  हो  सकने  में

 सक्षम  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि  यह  हिन्दू  समाज  का  अभिशाप

 क्री  घसम्त  साठे  :  पश्चिम  बंगास  में  रुणण  उद्योगों  को  बन्द  कर  देने  का  यह  परिणाम  है  |

 ओर  सोमनाथ  जटर्शों  :  साठे  यह  नीतियों  का  परिणाम  है  ।  यह  आपकी  सरकार  की

 ग्रीतियों  का  परिणाम
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 एक  साननोय  सदस्य  :  नेहरू  जी  के  जमाने  से  ही  ऐसा  होता  रहा  है  ।  हम  इसे  साबित  कर  सकते

 करी  सोमनाथ  चट्जों  :  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  मुझे  अधिक  मेहनत  करनी

 ]

 क्री  शोपत  सिह  मबकासर  :  बसन््त  साठे  आप  मंत्री  नहीं  चाहे  कितना  ही

 हाथ  मार  लें  ।  अब  आपका  नम्बर  नहीं  आएगा  ।  )

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  मबकासर  आप  अपने  आदमी  को  डिस्टबं  कर  रहे  हैं  ।

 को  सोमनाथ  चटर्शी  :  मैं  नहीं  समक्षता  हूं  कि  मुझे  यह  साबित  करने  में  अधिक  मेहनत  करनी

 होगी  कि  इस  देश  में  40  वर्षों  के  कांग्रेस  शासन  ने  देश  से  साधारण  लोगों  का  सफाया  ही  कर  दिया

 कांग्रेस  शासन  के  दौरान  ही  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  सर्वाधिक  उनके  शासनकाल  में  ही  सबसे

 अधिक  उद्योग  रुग्ण  हुए  थे  ।  यह  स्थिति

 कोई  राज्य  सरकार  उद्योग  को  स्थापित  नहीं  कर  सकती  ।  कम-से-कम  इस  बारे  में  हमने  अन्तर

 देखा  है  ।  साठे  जी  क्या  आप  बता  सकते  हैं  कि यदि  आप  पश्चिम  बंगाल  का  आथिक  विकास  करना  चाहते
 थे  तो  आपकी  सरकार  ने  दस  वर्षों  तक  हल्दिया  पेट्रोकेमिकल्स  कामप्लेक्स  को  स्वीकृति  क्यों  नहीं  दी  ?

 आपने  उस  धमराशि  को  मंजूरी  बयों  नहीं  दी  जोकि  हमें  ताप  बिजलीघर  स्थापित  करने  के  लिए  देय

 इंस  रुग्णता  के  लिए  कौन  जिम्मेवार  है  ?  मैं  जानता  हूं  उनके  शासनकाल  में  किसी  भी  कम्पनी  का

 सथायिट्व  इस  बात  पर  निर्भर  था  कि  कितने  कर्मचारियों  की  छंटनी  की  जाएगी  ।  अन्यथा  वे  इस  देश  में

 लॉभकारी  और  आधुनिकीकरण  सम्बन्धी  योजनाओं  को  स्वीकृति  नहीं  देते  इसलिए  कांग्रेस  द्वारा  इस

 देश  में  निर्घेन  लोगों  की और  उनके  विकास  की  बात  करना  एक  ढोंग  है  ।  यह  एक  दिखावे  के  अतिरिक्त

 और  कुछ  नहीं  हमने  उनकी  अनेक  बातें  सुनी  लोगों
 ने

 उनके  अनेक  ढोंग  देखे  यही  कारण  है
 कि  वे  वहां  हैं  और  मैं  जानता  हूं  वे  किस  प्रकार  कार्य  कर  रहे  लोक  सभा  में  उन्होंने  प्रसार  भारती

 विधेयक  का  समर्थन  किया  और  साठे  जी  यह  दावा  करते  हैं  कि  यह  विधेयक  उनका  है  और  राज्य  सभा

 में  वे  पूरी  तरह  से  इसका  विरोध  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  से  कांग्रेस  दल  कार्य  कर  रहा  है  ।

 झर  बसन्त  साठे  :  क्या  आप  नवीनतम  स्थिति  से  अवगत  वहां  यह  सर्वंसम्मति  से  पारित  हो
 गया  हैं  ।

 भी  सोमनाथ  जठलों  :  सर्वसम्मति  से  पारित  हो  गया  लेकिन  मैं  नहीं  जानता  कि  उस  भाषण

 का  प्रॉरंड्धे  क्या  यदि  आपके  नेता  अचानक  आते  हैं  और  यदि  वे  आपकी  निन््दा  करते  हैं  ।
 मैं  नहीं  जानता  हूं  ।

 वे  बहुत  अच्छी  तरह  से  ऐसा  कर  सकते  हैं  जिस  प्रकार  से  उन्होंने  दो

 बार  ऐसा  क्या  यह  सिर्फ  दस्तावेजों  पर  रह  सकता  मैं  नहीं  जानता  हूं  ।

 झी  पो०  आर०  कुमारणंगलम  :  आपको  इतना  अधिक  नहीं  करना  हैਂ  *****

 क्री  सोलनाथ  चंदेर्शी  :  कुंमारमंगलम॑  मेरा  भंतीजा  इस  कला  में  पूरी  तरह  से  पारंगत  है  ।

 बरी  पौ०  आर०  कुभारभंगलभ  :  आपकी  कृपा  से  !
 me

 यश
 कुऋआऋऋआऋआचआचऋाआाए  ंाए/ँ।एशए

 के  आदेशानुसार  कार्यवाही-बत्तांत  से निकाल  दिया
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 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  वे  कहते  हैं  कि आप  उनके  भतीजे  कुमा  रमंगलम  आपको  उस  ख्ब्द
 को  वापस  ले  लेना  चाहिए  ।  वह  शब्द  कायंवाही  वुतांत  में  शामिल  नहीं  यह  सब  का्यंबाही  बुत्तांत
 में  शामिल  किया  जा  रहा  कुमारमंगलम  जी  ने  जो  कहा  वह  कार्यवाही  बृुलांत  से  निकाल  दिया
 जाए  ।

 करी  सोमनाथ  चटखों  :  क्या  महोदय  ?  भतीजा  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  नहीं  ।  यह  कार्यबाहवी-बुसांत  में  शामिल  किया  जाएगा  ।

 भरी  सोमनाथ  चटलों  :  क्या  शब्द  असंसदीय  भतीजा  शब्द  अपमानजनक  भी
 नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  न  तो  असंसदीय  है  और  न  ही  अपमानजनक

 ओ  सोमनाथ  चटर्जी  :  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  है  कि  यद्यपि  इस  देश  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  है  और  हमारे  संविधान  को  मौलिक  संरचता  में  भी  ऐसा  मागा
 गया  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  की  भाथिक  ओर  सामाजिक  स्थिति
 अपेक्षित  स्तर  तक  नहीं  पहुंची  यहू  क्यों  नहीं  पहुंची  ?  उसकी  दशा  अभी  तक  उतनी  ही  जराब
 क्यों  ह ैजितनी  कि  1:51  में  इसमें  सिर्फ  नाममात्र  की  बढ़ि  हुई  संशोधन  कर  मुझे  बताया
 गया  कि  केन्द्र  सरकार  की  सेबाओं  में  करीब  8.5  प्रतिशत  पद  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लोगों  द्वारा  भरे  गए  है  जबकि  उनके  लिए  22.5  प्रतिशत  तक  आरक्षण  किया  गया  है  ।

 ऐसा  क्यों  क्योंकि  उन्हें  शिक्षा  की  सुविधाएं  नहीं  दी  गई  उनके  आधिक  विकास  के  लिए  वास्तव
 में  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया

 यह  धिफं  हमारे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  भाई-बहनों  के  परिभ्रम  हारा

 हुभा  है  जो  अपने  खुद  के  प्रयासों  और  योग्यता  से  ऊपर  उठे  यहां  तक  कि  आरक्षण  के  द्वारा  भी  उन्हें
 इच्छित  सीमा  तक  आगे  लाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 इसका  उत्तरदायित्व  किस  पर  हम  इसको  बात  कर  रहे  मैं  जानता  हूं  कि

 हमारे  संविधान  में  सामाजिक  और  पिछड़े  वर्ग  शब्द  का  प्रयोग
 जानबूझकर  किया  गया  किन्तु  कृपया

 यह  भी  मत  भूलिए  कि  1950  में  संविधान  लागू  हुआ  और  1951  में  एक  वर्ष  के
 अन्दर

 पडित

 जबाहर  लाल  नेहरू  और  इस  संसद  ने  सविधान  में  सशोधन
 के

 की  जरूरत  महसूस  को  ।  और  पहला

 संशोधन  सामाजि४  और  आधिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग  के  ल  को
 आगे

 लाने  के  उद्देश्य  से  किया

 क्यों  ?  क्योकि  यह  महसूस  किया  गया  कि  जब  तक  कुछ  सुरक्षा  नहीं  दी  जब  तक  आरक्षण  नहीं

 दिया  तब  तक  इन  लोगो  के  लिए  प्रगति  करना  अत्यन्त  मुश्किल  ये  लोग  ब्रिटिश  शासन  के

 दौरान  शोषण  और  अत्याचार  के  शिकार  रहे  है  क्योंकि  वे  अपने  विदेशी  ह्ति
 साधना

 चाहते  उनके  समक्ष  अपने  साम्राज्यवादी  हित  थे  और  उन्हें  अपने
 विदेशी  शासकों  की

 सेवा  करती

 होती  थी  ।  उन्होंने  जाति  व्यवस्था  को  पुष्ट  किया  ।  उन्होंने  काति  के
 भाधार  पर  लोगों

 के  विभाजन

 को  प्रोर्खाहित  उन्होंने  जमींद।र  पंदा
 जोतदार  बनाए  और  सिर्फ  अपने

 ह्व्तों
 के  लिए  इस

 देश  में  जागीरदार  भी  पैदा  किए  गए  ।  एक  रात  में  ही  इसका  समाधाम  नही  हो  सकता

 1951  में  संविधान  बनाने  के  एक  वर्ष  के  अन्दर  पण्डित  जवाहर  साल  नेहरू
 न  अमुभव

 कि  सविधान  में  मूल  रूप  से  धारा  15(4)  के  अन्तर्गत  सामाजिक  और  आशिक  रूप  से  पिछड़  बय

 के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  इसलिए  बह  संशोधन  साया  गया
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 7.00  भ०  प०

 किन  लोगों  के  बारे  में  सोचा  गया  था  ?  सामाजिक  और  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  वर्ग  में  किन

 लोगों  को  शामिल  किया  गया  था  ?  हम  इसके  विरुद्ध  हम  जातिवाद  के  विरुद्ध  जाति  के  आधार

 पर  लोगों  को  बांटने  के  खिलाफ  किन्तु  क्या  हम  इस  ऐतिहासिक  तथ्य  को  नकार  सकते  हैं  कि  कुछ
 जातियों  के  ऐसे  लोग  और  आर्थिक  रूप  से  भी  आज  सर्वाधिक  शोषित  हैं  ?

 उन्हें  संविधान  की  सीमा  में  लाने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  आवश्यक  समझा  यही  कारण

 है  धारा  340  में  कहा  गया  है  कि  उनके  सुधार  के  लिए  एक  प्रावधान  बनाने  का  सुक्नाव  देने  के  उद्देश्य
 से  जब  भी  और  जहां  भी  जरूरी  हो  एक  पिछड़ा  वर्ग  आयोग  नियुक्त  किया  जाना  मैं  यह  जानता

 हूं  ।  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  यह  लोगों  को  भ्रमित  करने  का  प्रयास  कर  रहा  यह  कह
 कर  कि  संविधान  में  सिर्फ  वर्गों  का  उल्लेख  और  इसलिए  आप  जाति  को  कंसे  इसमें  सम्मिलित  कर

 सकते  इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  देश  में  सामाजिक  और  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़े
 अधिकांश  लोग--जेसाकि  हम  समझते  हैं  और  जैसाकि  मण्डल  आयोग  ने  उल्लेख  किया  पिछड़े  वर्गों
 से  इस  बात  में  कोई  शक  नहीं  किन्तु  फिर  जँसा  मैंने  पहले  हमने  अनुभव  यह  किया  कि
 अवसर  सीमित  होते  हुए  इन  जातियों  के  उन  छात्रों  पर  नवयुवकों  को  भी  ऐसे  लाभ  दिए
 कुछ  कारणों  से  किसी  खास  व्यक्तित  को  बेहतर  अवसर  प्राप्त  यह  आवश्यक  नहीं  कि  उसे  इन  लोगों
 को  अपेक्षा  ज्यादा  लाभ  प्राप्त  यह  ऐसा  मामला  जिस  पर  विचार  किया  जा  सकता

 है  ।  निष्कर्षों  पर  पहुंचा  जा  सकता  है  ।  ज॑सा  मैंने  शुरू  में  हम  इन  सुझावों  के  पक्ष  में  हम  प्रधान
 मन्त्री  के  वक्तव्य  का  समर्थन  करते  जैसाकि  मैंने  कहा  देश  में  पहले  से  ही  आरक्षण  जारी  कई
 राज्यों  में  आरक्षण  यह  कुछ  नया  नहीं  मैं  उनसे  उत्तर  की  आशा  नहीं  करता  क्योंकि  वे  उत्तर

 नहीं  दे  मैं  नहीं  जानता  कि  प्रधान  मन्त्री  जी  श्री  साठे  से  उत्तर  की  आशा  रखते  हैं  अथवा  नहीं  ।
 क्या  कर्नाटक  या  आन्ध्र  प्रदेश  में  वे  इसे  खत्म  करेंगे  ?  ज॑ंसे  ही  वे  आरक्षण  खत्म  करेंगे  वेसे  ही  वहां  से
 कांग्रेस  भो  खत्म  हो  जाएगी  ।  मैं  जानता  हूं  कि आज  वे  बहुत  चिंतित  वे  सोचते  हैं  कि  श्री  विश्वनाथ
 प्रताप  सिंह  मध्यावधि  चुनाव  की  घोषणा  करने  जा  रहे  हैं  और  उनके  पास  जनता  से  कहने  के  लिए  कुछ
 भी  नही  शायद  प्रधान  मन््त्री  को  उन्हें  एक  और  आश्वासन  देना|पड़े  कि  कोई  मध्यावधि  चुनाव  नहीं
 होगा  ।  यही  बात  उन्हें  बेजेन  कर  रही  है  और  इसी  के  कारण  वे  चिंतित  हैं  |  वे  निर्णय  नहीं  कर  सकते  ।
 वे  एक  सीधा  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ''

 )

 श्री  लनादेत  पुआारी  :  मैं  ब्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  उठा  रहा  ।  किन्तु  मैं  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहता
 हूं  ।  मैं  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  माननीय  प्रधान  मन्त्री  और  श्री  चटर्जी  ने
 प्रश्न  उठाया  था  कि  क्या  कर्नाटक  ओर  आन्ध्र  प्रदेश  में  आप  जाति  के  आधार  पर  आरक्षण  समाप्त  करने
 को  तंयार  उन्होंने  यही  प्रश्न  उठाया  क्ुपया  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  की  सिफारिशें

 पढ़ें  ।

 पृष्ठ  8  पर  पैरा  2.34  में  कहा  गया

 सिफारिशों  पर  आधारित  1961  के  सरकारी  आदेश  को  उच्चतम  न्यायालय  द्वार
 विद्यात  बालाजी  के  मामले  में  इस  टिप्पणी  के  साथ  रह  कर  दिया  गया  कि  राज्य  सरकार  ने
 संविधान  के  साथ  धोखा  किया  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सरकार  ने  वर्गों  के  स्थान
 पर  व्यक्तियों  को  पिछड़ा  हुआ  मानकर  अस्थायी  तौर  पर  विशेष्न  सुविधाएं  देना  शुरू  कर
 दिया  ।
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 पैरा  2.35  में  कहा  गया  है  :

 )  972  में  कर्नाटक  सरकार  ने  श्री  एल०  जी०  हवानूर  की  अध्यक्षता  में  पिछड़ा
 वर्ग  आयोग  स्थापित  किया  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  नवम्बर  1975  में  प्रस्तुत  की  ।  अपने  निष्कर्षों
 में  आयोग  ने  बताया  कि  उसने  जातियों  और  समुदायों  के  सामाजिक  पिछड़ेपन  को  निर्धारित
 करने  के  लिए  जाति  को  मानदण्ड  नहीं  माना  है  ।  इसके  स्थान  पर  उसने  जातियों  और  समुदायों
 के  सामाजिक  पिछड़ेपन  को  निर्धारित  करने  के  लिए  आवासीय  ओर  व्यावसायिक  जंसे
 विभिन्न  पहलुओं  को  लिया  आयोग  ने  पिछड़े  वर्गों  की  3  विशेष  श्रेणियों  की  पहचान  की
 और  राज्य  में  उनकी  जनसंख्या  का  प्रतिशत  निकाला  और  निम्नलिखित  आरक्षण  सरकारी
 सेवाओं  की  रिक्तियों  में  देने  की सिफारिश  की  :---

 पिछड़ें  समुदाय--जनसंख्या  की  19.20  आरक्षण  की  16
 प्रतिशत  ।

 पिछड़ी  जातियां--जनसंण्या  की  14.47  आरक्षण  की  प्रतिशतता  :
 10  प्रतिशत  ।

 पिछड़ी  जनजातियां--जनसंख्या  की  प्रतिशतता  :  8  आरक्षण  की  प्रतिशतता  :  6
 प्रतिशत  ।”

 अब  कांग्रेस  ने  यह  कहा  है  कि  केवल  जाति  मापदण्ड  नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  सारे  मापदण्डों  में
 से  एक  मापदण्ड  जाति  होनी  चाहिए  |  यही  कर्नाटक  सरकार  ने  वहां  किया  इसी  आधार  पर  हमारे
 अध्यक्ष  श्री  राजीव  गांधी  और  भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  वाले  जोर  दे  रहे  कृपया  इसे  अपनाए  ।

 करी  सोमनाथ  चटर्जो  :  जैसे  कि  मैंने  कहा  इस  देश  के  कई  राज्यों  में  अनेक  वर्षों  से  पिछड़े  वर्गों

 के  लिए  एक  आरक्षण  नीति  अपनायी  जा  रही  है  भर  तब  से  ही  इन  पिछड़े  बगों  से  पिछड़ी  जाति
 का  व्यवहार  किया  जाता  रहा  इसका  कारण  स्पष्ट  अब  मण्डल  आयोग  ने  कहा  कि

 पिछड़ेपन  के  विरुद्ध  संघ  का  एक  आवश्यक  अग  पिछड़े  लोगों  के  दिमागों  में  लड़ा  जाता  है  ।”

 यह  भी  आवश्यक  है  कि  उन्हें  इस  स्थिति  में  होना  चाहिए  कि  वे  अपने  ऊपर  लादे  गए
 पिछड़ेपन  के  बारे  में  न  सोचे  क्योंकि  यह  पिछड़ापन  उन्हें  उनके  जन्म  के  कारण  या  समाज  के  कारण  मिला

 है  ।  अतः  यह  सोचा  कि  आरक्षण  आवश्यक  यही  कारण  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  आरक्षण  64

 प्रतिशत  तो  कुछ  राज्यों  में  68  प्रतिशत  तक  पहुंच  गया  और  यह  वहां  पर  विधि  और  स्याय  की  सूक्ष्म
 परीक्षा  पर  खरा  उतरा  है  ।  परम्तु  आरक्षण  के  विभिन्न  रूपों  पर  विचार  किया  जा  सकता  देश

 में  एक  राज्य  अर्थात्  बाहर  एक  फार्मूला  अपना  रहा  श्री  कर्पुरी  ठाकुर  ने  अपने  मुख्यमजित्व  काल  में

 एक  फामू ला  निकाला  था  जो  बिहार  में  ठीक  कार्य  कर  रहा  है  |  श्री  कपूरी  ठाकुर  बे  नेता  जिन्होंने

 देश  में  पिछड़े  बर्ग  को  ऊंचा  उठाने  में  अपना  सम्पूर्ण  जीवन  समपित  कर  दिया  और  वे  देश  की  स्वतन्त्रता

 के  लिए  संघर्ष  आरम्भ  करने  वालों  में  अग्रणी  रहे  हैं  ।  बेश  में  पिछड़े  वर्गों  को कोई  नुकसान  पहुंचाए
 बिना  और  उन्हें  उनके  हक  से  बंचित  किए  बिना  पिछड़े  वर्गों  में  भी  अत्यधिक  जरूरतमम्द  लोगों  को

 आरक्षण  या  सुरक्षा  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से
 भिन्न-भिन्न  तरीकों  से  इन  फामू लों  पर  विचार  किया

 जा  सकता  है  यह  सरकार  और  प्रधानमन्त्री  से  हमारी  प्राथंना  है  कि  इस  पर  free  )

 प्रधानमस्त्री  जी  के  दूसरे  वक्तश्य  में  और  आरक्षण  कीबात  की  गई  इस  पर  हमारे  अपने

 विचार  हम  यह  कहते  हैं  कि  यदि  आप  इस  27  प्रतिशत  में  आर्थिक  मापदण्ड  सम्मिलित  नहीं  कर
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 सकते  तो  यह  पांच  से  दस  प्रतिशत  आरक्षण  आ्थिक  रूप  से  गरीब  लोगों  के  लिए  होना  चाहिए  ताकि  यह
 लाभ  कुछ  लोगों  को  दो  बार  न  मिल  सके  कि  27  प्रतिशत  में  भी  थे  इसे  प्राप्त  करें  और  साथ  में  यह  पांच
 से  सात  प्रतिशत  में  भी  वे  सम्मिलित  हों  ।  इस  मामले  पर  प्रधानमन्त्री  को  विच्चार  करना  चाहिए  अब

 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  पचास  प्रतिशत  से  अधिक  आरक्षण  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 जहां  तक  पैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  पढ़ा  मेरा  विचार  है  कि  उसमें  कोई  अन्तिम
 घोषणा  नहीं  की  गयी  है  |  यदि  इस  देश  में  गरीब  वर्गों  को  आरक्षण  देने  के लिए  एक  उचित  आधार
 बनाया  जा  सकता  हैं  और  मैं  नहीं  समझता  कि  गरीबी  से  अधिक  कोई  और  उचित  भाधार  हो  सकता
 जिसे  इस  देश  के  लोग  झेल  रहे  तो  गरीबों  वर्गों  के लिए  इस  पांच  से  दस  प्रतिशत  आरक्षण  को
 धान  से  बाहर  कहकर  रह  करने  की  बात  सोचना  अनावश्यक

 दूसरा  जो  सबसे  अधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  उससे  भी  परिचित

 हो  जाए  |  वह  पहलू  यह  है  कि  पिछड़  वर्गों  को  दिया  गया  यह  27  प्रतिशत  आरक्षण  भी  उनकी
 समस्याओं  का  समाधान  नहीं  देश  में  और  अधिक  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  शिक्षा
 की  प्रगति  और  अशिक्षा  से  निबटने  के  लिए  आपको  हरसम्भव  उपाय  करने  होंगे  |  आइ  कितनी
 नौकरियां  देंगे  ?  देश  में  कुल  रोजगार  क्षमता  का  कितना  प्रतिशत  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में
 उपलब्ध  होगा  ?  यह  अच्छा  है  कि  प्रधान  मन्त्री  न ेइसकी  उद्धोषणा  कर  दी  है  कि  इसे  राज्यों  पर  थोपा
 नहीं  जाएगा  ।  यह  केवल  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवाओं  और  सावंजनिक  उपक्रमों  में  आरम्भिक  और  सीधी
 भर्ती  के  लिए  है  इसके  विपरीत  माहौल  बन  गया  ऐश्ला  लगता  है  कि  इसकी  प्रतिक्रिया  अत्यधिक
 है  क्योंकि  यह  सच  है  कि  मण्डल  आयोग  की  कई  अनुशंसाओं  को  अभी  तक  स्वीकार  नहीं  किया  गया
 अभी  तक  लागू  नहीं  किया  गया  पदोन्नति  इत्यादि  में  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  अथवा  रिक्तियों
 को  और  आगे  बढ़ाया  नहीं  जा  रहा  ऐसा  अभी  तक  नहीं  किया  गया

 ज॑सा  मैं  कह  रहा  हूं  और  जैसा  मेरे  दल  ने  इस  देश  के  गरीब  लोगों  के  आधथिक
 शिक्षा  के  पिछड़े  सामाजिक  पिछड़ पन  को  दूर  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  सम्पूर्ण  रूप

 से  आधिक  विकास  किया  सिर्फ  आरक्षण  इस  समस्या  का  गमाधान  नहीं  यह  एक
 अच्छा  कदम  इससे  यह  भावना  बनेगी  कि  वे  देश  के  चलाने  में  अधिक  प्रभावधूर्ण  ढंग  से  भाग  ले
 पायेंगे  । इससे  उनके  विचार  इस  देश  में  सुदृढ़  होंगे  कि  चाहे  जन्म  से  वे  गरीब  समुदाय  से  सम्बन्ध  रखते

 फिर  भी  वे  सरकारी  सेवा  में  उच्चतम  स्तर  तक  पहुंच  सकते  हैं  ।

 इस  प्रसंग  में  हम  पाते  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  ही  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसका  मण्डल  आयोग  ने
 उल्लेख  किया  है  भौर  जहां  जात-पांत  सम्बन्धी  अवरोध  सबसे  कम  हैँ  ।  पश्चिमी  बंगाल  यह  जात-पांत
 सम्बरधी  सामाजिक  अत्याचार  ओर  जात-पांत  के  आधार  पर  कुछ  विशेष  वर्गों  के  लोगों  का
 सामाजिक  शोषण  करीब-करीब  अप्रचलित  मण्डल  आयोग  ने  यह  स्वीकार  किया  )
 इस  सम्बन्ध  भूमि  सुधार  कानूनों  के  लागू  किए  जाने  की  आवश्यकता  कांग्रेस  शासन  के
 उन्होंने  कुछ  विशेष  कानून  पारित  किए  थे  किन्तु  उन्हें  लागू  कभी  नहीं  किया  ।  यहां  तक  कि  उन्होंने
 1973  में  पश्चिम  बंगाल  में  एक  पंचायत  कानून  भी  पारित  कर  दिया  था  किन्तु  ।8  बषों  तक  कभी
 चुनाव  नहीं  कराए  ।  उन्होंने  पश्चिम  बंगाल  में  16  से  18  बर्च  तक  नगरपालिका  चुनाव  नहीं  करवाए  ।
 उन्होंते  195:  में  भूमि  सुधार  कानून  पारित  कर  दिया  था  किस्तु  इसे  कभी  लागू  नहीं  किया  ।  जब  तक
 आप  ग्रामीण  क्षत्रों  में  नए  रोजगार  उत्पन्न  नहीं  जब  तक  आए  ग्रामीण  जहां  पर
 हमारे  गरीब  लोग  बहुत  बड़ी  संख्या  में  रहते  की

 आधिक  स्थिति  में  सुधार  खा  पाने  में  सकल  बहीं
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 तब  तक  आप  एक  वास्तविक  परिवतंन  नहीं  ला  सकते  ।  आप  जो  रोजगार  का  आरक्षण  उपलब्ध
 करवा  रहे  हैं  उससे  शाबद  पिछड़  बरगों  को  कुछ  मदद  मिल  जाएगी  सम्पूर्ण  सुधार  के  आपको
 कांग्रेस  की  नीतियों  से  पूर्ण  रूप  से  दुर  रहना  आवश्यक  है  ।  इसलिए  हम  आपसे  यह  मांग  कर  रहे  हैं  कि
 आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  इन  भूमि  सुधार  कानूनों  को  पूर्ण  रूप  से  लागू  किया  जाए  और  जिससे  गरीब

 भूमि  जोतने  वाले  इस  देश  में  और  देश  के  आर्थिक  पुनरुद्धार  में  शामिल  हो  सकें  ।  यह्
 आवश्यक  है  कि  कांग्रेस  सरकार  की  धनी  जमींदारों  और  सामन्तवादियों  की  पक्षधर  इन
 नीतियों  को  आपको  फिर  से  बनाकर  एक  नई  नीति  बनानी  होगी  ।

 कांग्रेस  सरकार  के  जिसने  आम  आदमी  के  नुकसान  पर  इस  देश  में  शासन  किया  इस
 देश  में  लगभग  चालीस  बर्षों  का कोमती  समय  नष्ट  हो  चुका  जिससे  देश  के  निधन  लोगों  की  समस्याएं
 सुलझाने  की  अपेक्षा  इसने  उन्हें  और  अधिक  कष्ट  दिया  हमारे  द्वारा  दिए  गए  इन  सुझावों
 के  साथ  हमने  आयोग  की  अनुशंसा  को  अपना  समर्थन  दे  दिया  हम  चाहते  हैं  कि  इसे  ऐसे
 अनुकूल  तरीके  से  लागू  किया  जो  सभी  लोगों  को  स्वीकायं  हो  ।

 अन्त  मैं  सबसे  यह  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  विषय  पर  कोई  हिसात्मक  प्रतिक्रिया  न  हो  ।
 इसे  वार्ता  और  विचार-विमर्श  द्वारा  शान्तिपूवक  किया  जाना  चाहिए  ।  देश  में  एक  भी  कीमती  जान  को
 म  छोने  दें  ।  देश  में  किसी  भी  सावंजनिक  सम्पत्ति  को  नष्ट  न  किया  इस  देश  हमारे  पास
 सुलझाने  के  लिए  कई  महत्वपूर्ण  समस्याएं  हैं  ।

 इस  देश  में  कई  राष्टीय  समस्यायें  जिन्हें  सलझाया
 जाना  है  और  यह  आवश्यक  है  कि  देश  के  सभी  वर्गों

 के
 लोग  मिलकर  इन  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  समस्याओं

 को  हमें  अपने  को  बंटने  नहीं  देना  चाहिए  ।  हमें  उन  लोगों  द्वारा  दिशा  भ्रमित  होकर  आपस
 में  लड़कर  अपनी  शक्तियों  का  अपव्यय  नहीं  करना  चाहिए  जो  राजनीति  से  प्रेरित  हैं  भौर  आज  अपने
 आपको  इस  देश  के  राजनैतिक  जीवन  की  मुख्यधारा  से  पूर्णतया  बाहर  पाते  इन  निवेदनों  के

 मैं  समाप्त  करता  हूं  और  प्रधान  मन्त्री  से  पुनः  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इन  विषयों  पर  विचार

 श्री  बसंत  साडे  :  यदि  आधिक  आधार  को  भी  माना  जाता  यदि  प्रधान  मन्त्री  एक
 आसान  विषय  को  स्वीकार  करने  के  लिए  तंयार  हो  जाए  तो  मुझे  उम्मीद  कि  इस  देश  में
 उद्वंग  समाप्त  हो  जाएगा  1  इस  आध्िक  मानदण्ड  को  स्वीकार  कर  लिया  जाए  ।

 राज्य  सभा  से  संदेश

 उपाध्यक्ष  नहौदय  :  अब  अपर  सचिव  राज्य  सभा  से  प्राप्त  एक  सन्देश  की  सचना  देंगे  ।
 अपर  सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  की

 सभा  को  देनी  है  :  सूचना

 लोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  5
 1990  को  हुई  अपनी  बैठक  में  प्रसौर  भारती  प्रसारण

 विधेवक  नमਂ जिसे  लोक  सभा  ने  30  1990  को  प्रॉरित  किया  को  भिन््म  संशो  के
 मु

 पारित  किया  :--  :  सशोधनों  के  साथ
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 1.  पृष्ठ  4  पर  पंक्ित  27  के  पश्चात्  निम्नलिखित  शब्द  अन्तःस्थापित  किए

 शर्थात्  --

 (4)  उपधारा  (1)  के  अधीन  गठित  समिति  द्वारा  की  गयी  सिफारिश  इस  धारा  के  अधीन

 नियुक्षित  प्रयोजनों  के  लिए  बाध्यकारी  होंगी  ।

 2.  पृष्ठ  5  पर  :--

 पंक्ति  21  के  पश्चात्  निम्नलिखित  शब्द  अन्तः  स्थापित  किए  अर्थात्  :--

 भारत  का  नागरिक  नहीं  या

 से  की  वतंमान  प्रविष्टियों  को  क्रमशः  से  के  रूप  में  पुनः  संख्यांकित
 किया

 राज्य  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  नियमों  के  नियम  128  के  अनुसरण  मुझे  इस
 विधेयक  को  इस  अनुरोध  के  साथ  वापस  लौटाने  का  निदेश  हुआ  है  कि  सदन  को  इस  संशोधनों  के  संबंध
 में  लोक  सभा  की  सहमति  के  बारे  में  सूचित  किया  ।

 7.20  स०  प०

 प्रसार  भारतो  प्रसारण  1990

 राज्य  सभा  हारा  ययासंशोधित

 अपर  सचिव  :  मैं  राज्य  सभा  द्वारा  संशोधनों  सहित  लौटाया  गया  प्रसार  भारती
 प्रसारण  1990  को  सभा-पटल  पर  रखता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  जगह  पर  बंठें  |  हमें  अपना  कार्यक्रम  निश्चित  करने  दें  ।

 )

 भरी  ए०  चाहस  :  डा०  राधाकृष्णन  का  जन्म  शताब्दी  समारोह  संसदीय
 सौध  में  आयोजित  किया  जा  रहा  सदन  में  हमारी  उपस्थिति  क ेकारण  हम  इस  समारोह  में  उपस्थित
 रहने  में  असमर्थ  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आप  सब  के  विचार  सुन  लिए  अब  हमें  इस  बात  का  निर्णय  करना
 है  कि  क्या  चर्चा  जारी  रखी  जायें  या

 रो  लाल  कृटण  आडइथाणो  :  उपाध्यक्ष  यदि  मैंने  उन्हें
 ः
 सही  तरह  से  सुना

 है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  अपर  सचिध  ने  अभी  जानकारी  दो  है  कि  प्रसार  भारती  विधेयक  को  सशोधनों

 सहित  हमारे  सदन  को  लौटा  दिया  गया  है  ।  क्या  मैं  सरकार  से  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध
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 में  कष्या
 क्योंकि  यह  विधेयक  संशोधनों  सहित  वापिस  आया  है  ।  सदन  को  इस  संशोधनों पर

 पुतविचार  करना  होगा  ।  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि सदन  को  इसकी  सूचना  दी  जानो  चाहिए  ।

 प्रधानमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  दो  संशोधन  थे  जिन्हें  सरकार  ने  स्वीकार  कर
 लिया  है  और  मुझे  यह  सूचना  दी  गई  थी  कि  विधेयक  को  संशोधनों  सहित  उस  सदन  ने  पारित  कर  दिया

 मैं  नहीं  जानता  कि  यह  इस  सदन  में  पहुंचा  है''''**

 संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पयंटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  यह  हमें  मिल  गया  है  और  हम  इन  संशोधनों  पर  कल  चर्चा  करेंगे  ।

 7.22  म०  १०

 नियम  193  के  अधोन  शर्खा

 मंडल  आयोग  की  रिपोर्ह  पर  निर्णय

 और

 सामाजिक  ओर  शैक्षणिक  रूप  से  पिछड़े  बर्गों  क ेलिए  आरक्षण  के  अतिरिक्त  युवाओं  के

 लिए  रोजगार  बढ़ाने  के  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  साठे  और  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  बोल  चुके  एक  ओर  सदस्य  बोल

 सकते  यह  चर्चा  7.30  म०  १०  तक  जारी  रखी  जाएगी  भौर  उसके  बाद  सभा  स्थगित  कर  दी

 जाएगी  ।  श्री  जनेश्वर  मिश्र  बोलेंगे  |

 )

 :  यह  निर्णय  किसने  लिया  है  कि  हम  7.30  म०  प०  तक  बेठेंगे  ?  हम ०
 र॑

 डा०  तम्बि  दुर
 में  घवनि  मत  के  आधार  पर  होना  चाहिए  ।  इस  बात

 इस  निर्णय  से  सहमत  नहीं  हैं  ।  इस  पर  निर्णय  सदन

 पर  आप  हमें  निदेश  नहीं  दे  सकते  ।

 ु

 मंत्री
 :  जानबूझकर

 ।$
 ं  के  राज्य  संत्री  जनेश्बर  उपाध्यक्ष  यहां  ज॑

 सकी  गयी  है  कि  इस  मुद्दे  को  जाति  के  आधार  पर  नहीं  बल्कि  वर्ण  के  आधार
 कि

 किया  गया
 का  व  वर  ठे

 ने  यही  कहा  कि  हमारे  हिन्दुस्तान  में  बहुत  जातियां  पायी  जाती  इसलिए
 है  ।  शायद  वसन्त  ता  हैं  उठाया  हमारे  कांग्रेस  पार्टी  के  भाई  लोगों  ने  इस
 दुनिया  के  और

 दें  हो  निगाह  हे  नही  देखकर  देश  के  बाहर  की  निगाह  से  देखा  वह  बारबार  उठाते
 विषय  को  अपने  देगा

 मुश्किल  है  कि  वर्ग  पहले  बना  या  वर्ण  पहले  बना  लेकिन  अब  तो  यह  बन
 गया  है

 बस  इस  सब
 को  ठीक  से  परिभाषित  कर  दिया  जाए  तो  इनमें  कोई  बहुत  ज्यादा  फर्क  भी  नही

 और  अगर  इस
 बात  जो  जमी  हुई  चीज  है  और  जमे  हुए  वर्ण  को  ही  जाति  कहते  हैं  और  पिधलती  हुई

 हुआ  करता  |  जा
 यदि  इसके  भीतर  आप  लोग  बहस  करेंगे  तो  वक्त  खराब  हो  जाएगा  लेकिन

 जाति  को  बर्ग  कहते  हैं  ।
 भी  ध्यवस्था  दी--धीरे-धीरे  काम  करने  बालों  की  एक  जाति

 बन  गयी  भौर

 एक  मर  आधार  बर  जमठे
 जले  गए  ।  जैसा  श्री  राम  धन  जी  ने  कहा  कि  हम  तो  पैदा  ही  नहीं  हुए

 एक
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 यह  लहाई  तभी  से  है  जब  बापू  जी  यबंदा  जैल  के  संमय  या  पूना  पैक्ट  के  समय  भूख-हड़ताल  पर  बैठे
 ये  ।  जब  आजादी  मिलती  हुई  दिखाई  दे  रही  थी  तो  इस  समाज  के  कमजोर  वर्ग  के  लोग  घबरा  रहे  थे
 कि  अगर  कहीं  अंग्रेज  चले  हिन्दुस्तान  आजाद  हो  गया  तो  ये  कास्ट  हिन्दू  लोग  उन्हें  कुएं  पर  पानी

 नहीं  भरने  मन्दिर  में  पूजा  नहीं  करने  देंगे  और  इस  समाज  में  और  इस  घर  में  नहीं  रहने
 आश्वासन  देते-देते  बात  यहां  तक  आ  गयी  कि  जब  देश  का  संविधान  बनेगा  तो  उस  समय  सब  लोगों  को
 बराबर  का  मौका  दिया  जाएगा  ।  यह  बापू  ने  आश्वासन  दिया  आजादी  की  लड़ाई  में  लड़ने  वाले
 संभी  लोगों  ने  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  की  आश्वासंन  दिया  था  ।  उसके  बाद  अम्बेडकर  साहब  का  जो
 विधान  उसमें  सब  को  सपान  अवसर  देने  की  बात  कही  गयी  है  ।  जब  हमने  देखा  कि  कंभमजोर
 बगों  को  अभी  तक  समान  अवसर  नहीं  मिल  पाए  क्योंकि  दो  व्यवस्थाएं  इस  देश  में  चल  रही  थीं  :

 एक  व्यवस्था  वह  थी  जिसकी  चर्चा  बार-बार  यहां  साठे  साहब  ने  वह  मनु  महाराज  की
 थी  ।  मनु  महाराज  की  ब्यवस्था  में  एक  आदमी  ऊपर  होता  और  दूसरा  आदमी  नीचे  होता  है  ।  दूसरो
 व्यवस्था  अम्बेडकर  साहब  की  थी  जो  संविधान  में  कही  गयी  है  और  जिसकी  शपथ  हम  लोग  यहां  आकर
 लिया  करते  उसमें  सभी  लोग  बराबर  होते  यदि  ज्योमेट्री  की  भाषा  में  बोलूं  तो  मनु  महाराज
 की  व्यवस्था  खड़ी  लाइन  की  जिसमें  एक  आदमी  ऊपर  और  दृप्तरा  नीचे  होता  है  और  अम्बेडकर
 साहब  की  व्यवस्था  पड़ी  लाइन  की  ०ड़ी  लाइन  में  सब  बराबर  होते  मैं  यहां  अम्बेडफर  साहब
 की  व्यवस्था  की  बात  करना  चाहता  हूं  ।  जब  भी  हम  कभी  संविधान  के  प्रावधानों  को  लागू  करने  चलेंगे
 तो  जो  व्यक्ति  पढ़ी  लाइन  नीचे  का  व्यक्ति  उसे  ऊपर  करना  पड़ेगा  और  इसे  ही  हम
 आरक्षण  कहते  यह  आरक्षण  मनु  की  व्यवस्था  को  वापस  बुलाने  के  लिए  बल्कि  मण्डल  आयोग
 की  जो  रिपोर्ट  जिसमें  पिछड़ों  को  आरक्षण  देने  की  व्यवस्था  की  गयी  वह  मनु  की  व्यवस्था  को
 झमाप्त  करने  के  लिए  जिसे  आप  उल्टी  निगाह  से  देख  रहे  अब  रह  गयी  बात  लड़ाई  की  कि
 सड़कों  पर  कुछ  ऊंची  जातियों  के  लड़के  निकल  आए  हैं  ।  वे  कांग्रेस  वाले  हैं  या  किसी  दूसरी  पार्टी  के

 मैं  सीधे  किसी  पर  आरोप  लगाना  नहीं  यदि  आरोप  की  भाषा  बोलने  लगूंगा  तो  यहां  साठे
 जी  जितनी  कड़ी  भाषा  में  यहां  बोल  रहे  मैं  आपके  मेता  पर  आरोप  लगा  सकता  हूं  क्ि  प्रधानमन्त्री
 अभने  के  बाद  लगातार  पांच  दिनों  तक  कुर्ते  क ेऊपर  जनेऊ  १हनकर  वे  टेलीविजन  पर  आते  इस
 तरह  से  कोई  काम  नहीं  बनेगा  ।  मिश्र  जनेऊ  पहन  सकता  राम  पूजन  पटेल  जनेऊ  पहन  सकता
 लेकिन  हम  छोटे  आदमी  हमारी  तसवीर  दुनिया  नहीं  देखती  ।  इतनी  बड़ी  कुर्सी  पर  हिमालय
 के  शिखर  पर  बैठ  पांच  दिनों  तक  अपना  जनेऊ  यदि  दुनिया  को  दिख्वाओगे  और  फिर  यहां
 व्यवस्था  की  बात  करोगे  ''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जनेश्वर  आप  किसी
 के

 बारे  में  कुछ  कहे  सीधे  अपनी  बात  कह
 दीजिए  ।

 ओो  जनेश्वर  सिभ्र  :  में  व्यक्तिगत  रूप  से  किसी  के  सम्बन्ध  में  नहीं  बोल  रहा  हैं  लेकिन  जिस
 शरह  की  भाषा  अभी  हमारे  साठे  साहब  सदन  में  बोल  रहे  उनकी  बात  सुनकर  मेरे  मन  में  गुस्सा
 बहुत  आ  रहा  था  ।  मैं  फिः  कांग्रेस  पार्टी  के  लोगों  से  कहूंगा  कि  आप  आरोप  प्रत्यारोप  की  भाषा  छोड़

 इस  भाषा  से  यह  मसला  हल  नहीं  हो  सकता  ।  हमें  मिल-जुलकर  ही  इस  मसले  को  हल  करना
 यह  तय  है  ।  यह  निश्चित  है  कि  जब  कभी  साम्प्रदायिकता  का  धमं  का  जाती  का  सवाल
 हिंकुता  है  सते  बह  एकबारगी  हो  देश  के  कोने  से  दूसरे  कोने  तक  फंल  जाता  है  क्योंकि  यह  सबाल
 हुचालक  होता  है  +  जेसे  लोहे  को  सुचालक  माता  जाता  उसके  एक  कोने  को  आग  लेगा  कर  यदि  गंर्म
 किया  जाए  तो  थोड़ी  ढ़ेर  बाद  उसका  दूसरा  कोना  भी  गम  हो  इसलिए  जब  कभी  यह  जाधियों
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 को  सवाल  आंतों  धर्म  का  सवाल  आता  मणहब  या  सम्प्रदाय  का  सवाल  आता  है  तो  देश  के  एक
 कोने  से  दूसरे  कोने  तंक  यह  सहर  फैल  जाती  कुछ  निहित  स्वार्थ  के  लोग  इस  लहर  को  फँलाने  का
 काम  करेते  इसे  कहीं  न  कहीं  तो  हमें  तोईनां  पड़ेगा  ।  इस  पर  बहस  करनी  होगी  ।  मैं  एक  ब्राह्मण
 परिवार  में  पंदा  हुआ  और  राम  धंन  जी  एक  हरिजन  परिवार  में  पैदा  बंदा  होते  मां  के  पेट  से
 निकसते  मैं  तो  समाज  की  निगाह  में  बड़ा  हो  गया  और  राम  धन  जी  छोटे  हो  इसका  कोई  न
 कोई  रास्ता  तो  हमें  निकालना  पड़ेगा  ।  जब  हम  कोई  रास्ता  निकालने  चलेंगे  तो  जो  लोग  ऊंची  जातियों
 में  पैदा  हुए  वे  पैदा  होते  ही  ऊंची  जगहों  पर  पहुंच  जाते  वे  एकदम  से  तीचे  उतरने  को  तैयार  नही
 हो  सकते  |  जब  वे  नीचे  उतरने  को  तैयार  नहीं  होंगे  और  दूसरी  ओर  अम्बेडकर  साहब  द्वारा  रचित
 संविधान  की  शषेध  लेकर  हम  संब  लोग  यहां  सदन  में  बंठे  तो  हम  शपथ  भंगी  न  शपथ  को
 तौड़ेने  वाले  न  वह्कि  उस  लोगों  को  नीचे  उतारें  और  जो  लोग  समाज  में  नीचे  है  उनको  ऊपर
 उठाएं  ।  अब  हम्होंने  जोन-बूक्षकर  हरिजन  और  बेकबड्ड  वेकबड  कास्ट  की  बात  कही  है

 *'

 भरी  बसम्ते  साठ  मैं  तो  अम्बेडकर  साहब  का  कान््स्टीट्यूशन  कोट  कर  रहा  था  ।

 भी  जनेश्यर  भिभ्र  :  ऐसा  नहीं  है  तभी  तो  मैंने  जाती  और  वर्ग  की  बात  उठायी  थी  लेकिन
 उससे  भी  मम्भीर  सवाल  है  कि  आज  जो  व्यवस्था  चल  रही  है  और  हम  जानते  हैं  कि  जाब्ता  फौजवारी
 या  ताजिराते  हिन्द  या  संविधान  की  किताब  से  ही  हम  अपना  उद्देश्य  प्राप्त  नहीं  कर  जब  तक

 सड़कों  खेत-ख  लिहान  मंदान  में  इस  पर  बहस  नहीं  की  रिश्ते  तो  तय  होते  हैं  इंसान
 केवल  किताबी  कानून  से  इंतान  के  रिश्ते  तय  हुआ  करते  हैं  सड़कों  खेत-खलिहान  बाजारों

 एक  आम  समझौता  हुआ  करता  है  और  यह  बहुत  दिनों  में  तय  हुआ  करता  है  ।

 अगर  शरद  यादथ  और  राम  बिलास  पासवान  ने  यह  कह  दिया  कि  यह  बहस  हम  सड़क  पर

 बांजार  में  खेत-ख  सिहान  में  तो  आपको  बयों  बुरा  लग  गया  ?

 थी  बंसंग्त  साठे  :  उन्होंने  झगड़ा  कहा  ।

 शी  संनेंश्वर  सिंज  :  देश  को  बनाने  के  लिए  जब  कभी  बहस  हुआ  तो  केवल  पाशक्षियामेंट

 में  नहीं  बाहूर  सड़क  पर  ओर  लेत-खलिहान  में  होगी  ।

 क्री  बसन््त  साठे  :  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  तो  बच्चों  से  बहस  करने  के  लिए  तैयार  ही  नहीं

 तो आप  सड़क  पर  कैसे  बहस  करेंगे  ?

 झो  अनेश्यर  लिश्र  :  सड़क  पर  बहस  उन  लोगों  से  उपाध्यक्ष  जो  निहित-स्वायं  के

 ज़िनके  स्वार्थ  को  मण्डल  कमीशन  से  नुकसान  हो  रहा  हम  को  अच्छी  तरह  से  याद
 भा

 रहा  है  कि

 जब  कभी  चुनाव  में  हम  लोग  बोट  मांगने  गए  किसी  ऊंची  जाति  की  बस्ती  में
 जाने  पर  कभी-फभी

 सबाल  पूछा  गया  होगा  कि  मण्डल  कमीशन  के  बारे  में  तुम्हारी  क्या
 राय  चुनाव  के  मौके  पर  हमने

 बादा  किया  था  और  हम  चुनाव  के  मोके  वाले  नहीं  बल्कि
 लड़कपन  राजनीति

 की  जो  घृट्टी  पढ़ी

 सीखी  पी  थी  वह  डाक्टर  लोहिया  के  स्कूल  से  सीधी
 और

 पी
 तब  नारा  लगाया  गया

 क्ष--"पिछड़े  वाबें  100  में  60”  तो  हमारी  कन्विक्शन  हमारे
 अकीदे  इतनी

 जल्दी  नहीं  बदला
 जा 1

 ही  कह  दिया  था  कि  हमारी  किताबों  चुनाव-घोषणापत्र  हमारे  ऐलान

 आज  हम  लोग  सत्ता  में  आए  सत्ता  में  आने  के  चुनाव  घोषणापत्र  में

 ।  श्राज  जैसे  लोग  अपने  वादे  से  भाग  जाया  करते  वही  अगर  हम  भी

 हो  जाएगी  ।  क्योंकि  अब  तक  जितने  लोग  सत्ता  में  बैठा  करते  थे-वे
 अपने  किए  बादे  अगर  हम  पूरी  तरह

 सकता  हमने  उस  समय

 यह-यह  इसको  हम  करेंगे  ।

 जो  बादा  किया  साठें  साहब
 जापके  ही  रास्ते  पर  हमारी  चलन  गेंकि  5
 कहते  कुछ  करते  कुछ  थे  |  पहली  चुनाढ  के  मोक
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 पूरा  करने  की  दिशा  में  सही-सही  तो  यह  हमारा  गुनाह  हो  गया  और  न  जाने  कितने  किस्म  के  लांछन
 की  भाषा  प्रधानमन्त्री  से  लेकर  के  इस  सरकार  पर  लगाई  गई  है  विपक्ष  की  तरफ  उसका  वर्णन  नहीं
 किया  जा  सकता  मैं  सुन  रहा  लेकिन  यह  राजनीति  का  सदाचार  नहीं  जिसमें  जनता  के  बीच
 में  आकर  कहकर  के  आ  जायें  भौर  उसको  पूरा  न  करें  ।

 श्री  बसन््त  साठे  :  माननीय  मिश्र  जी  इसके  पहले  अगर  आप  राइट  टू  वर्क  ले  आते
 ठीक  रहता  ।

 थी  जनेश्वर  मिश्र  :  राजनीतिक  में  नुकसान  ही  सकता  नफा  हो  सकता  राजनीति  केवल
 वोट  की  सौदागार  ही  नहीं  नुकसान  और  नफा  की  भाषा  में  निणंय  लिया  राजनीति  तो  यह
 भी  चल  नहीं  सकेगा  ।  अगर  देश  को  बनाना  होता  तो  उससे  ऊपर  उठकर  कुछ  करना  आवश्यक  होता
 है  |  संसद  केवल  इसीलिए  नहीं  बनी  है  कि  हम  लोग  थोड़ी  बहुत  कानूनी  बहस  कर  विधान
 तौर-तरीके  में  तरमीम  कर  केवल  इसके  लिए  यह  नहीं  बनी  बल्कि  देश  की  पुरी-पूरी  बनावट  में

 आमूलचूल  परिवतंन  के  लिए  इससे  भी  बड़े-बड़े  कदम  यहां  उठाए  जाएंगे  ।

 उपाध्यक्ष  जाति  किन  लोगों  की  होती  है  |  जाति  केवल  मर्दों  का  खेल  है  हिन्दू  समाज
 उपाध्यक्ष  केवल  मर्दों  का  ।  लड़की  की  तो  कोई  जाति  ही  नहीं  होती  लड़की  अगर  हरिजन
 के  घर  में  पैदा  और  ठाकुर  से  शादी  हो  तो  वह  ठकुराइन  हो  जाती  है  और  ब्राह्मण  के  घर
 में  पंदा  हो  और  हरिजन  के  घर  में  शादी  हो  तो  वह  चमारिन  हो  जाती  मातृ-पक्ष  की  कोई
 जाति  ही  नहीं  नारी  को  इस  देश  में  इतना  प्रताड़ित  किया  गया  जिसका  वर्णन  नहीं  किया  जा
 सकता  है  |  याद  आधी  आबादी  इस  देश  में  जाति-विहीन  है  ।  जो  देश  की  जननी  जो  देश  की
 मां  उसकी  अपनी  कोई  जाति  नहीं  है  ।  यह  जो  कुछ  भी  शोषण  यह  उन  लोगों  के  द्वारा  हो  रहा
 जिन  लोगों  के  मुंह  पर  मूंछ  हुआ  करती  जो  मर्द  कहलाया  करते  जाति  हिन्दू  समाज  में  केवल
 मर्दों  का  खेल  है  ।  इसको  तोड़ने  के  लिए  कभी  न  कभी  हम  लोगों  को  समग्र  प्रयास  करना  पड़ेगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  मुबासकवाद  देता  हूं  विश्वनाथ  प्रताप  प्रधानमन्त्री  मैं  मुबारकवाद
 दूंगा  अपनी  सहयोगी  पार्टियों  के  साथियों  इस  महत्वपूर्ण  प्रयास  इन  लोगों  ने अब  की  बार
 व्यवस्था  को  बदलने  के  एक  मजबूत  कदम  उठाया  मैं  विपक्ष  के  भाइयों  से  अपील  करूंगा  कि
 अपने  हीले-हवाले  छोड़कर  मन  में  जो  थोड़ी-बहुत  हिचक  हुआ  करती  झेप  हुआ  करती  है  उससे  अपने
 मन  को  मुक्त  करके  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  सफल  कराने  के  लिए  जब  कभी  भी  बिल

 खुले  मन  से  सहयोग  करेंगे  और  यहां  पर  भी  विरोध  करके  देश  के  माहौल  को  गन्दा  करने  की  कोशिश  न
 फरें  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।  हि

 अनुबाः  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  कल  !  |  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  ।

 7.35  म०  प०

 तत्पश्चात्ू  लोक  सभा  6  1990/15  1912  के  ग्यारह  बचे

 स०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 gear:

 मुद्रक :  दि  इक्डियन
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